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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन
 gq)

 &

 के  मौखिक  उत्तर

 भारत-बंगला  देश  संयुक्त  नदी

 102  श्री  अमर  राय  प्रधान  क्या  ऊर्जा  और  fe  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  मारत-वंगलादेश  संयुक्त  नदी  आयोग  ने

 बंटवारे  के  प्रीत  पर  1980  के  अन्तिम  सप्ताह  में  कई  बार  बातचीत  की

 यदि  तो  इनमें  किन-किन  विशेष  मामलों  पर  विचार  वीमेंस  किया  गया  था  और

 2 क्या-क्या  निर्णय  लिए  और

 ह  2 इन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  और  सिंचाई  cat  कोयला  मन्त्री  To  बी०  do  गनी  खान  च॑  नरी  (a)  सें म
 बाज

 भारत  बंगला  देश  संयुक्त  नदी  आयोग  की  बैठक  27  फरवरी  से  29  1980

 तक  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।  इस  बैठक  में  फरक्का  में  गंगा  के  जल  के  बंटवारे  और  उसके  त्र  वा  में

 वृद्धि  करने  के  बारे  में  1977  के  करार  में  आयोग  को  सौंपे  गये  कायें
 गंगा  के

 शुष्क  मौसम  A =  प्रवाह  तीस्ता  के  जल  में  बंटवारे  से  संबंधित  विष॑यों  पर
 esreiead ह

 हुआ  tt

 बंगला देश  के  प्रस्ताव  के  अध्ययन  में  नेपाल  को  शामिल  करने  के  मामले  पर  “  बने

 रहे  ।  बैठक  में  हुए  विचार-विमर्श के  रिकार्ड को  it

 शीघ्र  ही  पुनः  बैठक  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1



 प्रश्नों के  मौखिक  18  1980
 Re  ————_——__-——_——

 श्री  असर  राय  प्रधान :  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  कलकत्ता  पत्तन  के  जीवन-मरण  से  है  ।

 कलकत्ता  शहर  पश्चिम  बंगाल  का  दिल  है  ।  कलकत्ता  पत्तन  को  कमी  वाले  मौसम  में  भी चालीस

 हजार  क्यूसेक  पानी  की  जरूरती  होती  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  मारत  ने  कमी  वाले  मौसम में  गंगा

 के  बहाव  को  बढ़ाने हेतु  गंगा-ब्रह्मपुत्र  नहर  और  विस्टा-महानन्दा  परियोजना  बनाते  का  प्रस्ताव
 feat  ।  पर  ५  उत्तर में  बताए  गए  कारणों  से  इस  पर  विचार  स्थगित  करना  पड़ा ।  ढाका में

 उच्चायुक्त  श्री  एम०  दुबे  भर  बंगला  देश  के  सिंचाई  मन्त्री  श्री  अनवरुल हक  के  5  माचें  1980

 इस  कथन  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  बंगलादेश  ने  समझौते  में  नेपाल  को  भी  शामिल

 करने  का  आग्रह  करके  और  उसकी  परिधि  को  कायम  बनाने  की  बात  कहू  कर  विभिन्‍न  योजनाओं

 पर  विचार  अवरुद्ध  कर  दिया  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  मैं  मन्त्री  जी  से  ae  जानना  चाहूं  गा  कि

 क्या  नेपाल  को  संयुक्त  नदी  आयोग  में  शामिल  किया  क्या  तीस्ता  बांध  का

 निर्माण  कायें  जारी  और  मगर  बंगला  देश  अड़चन  डालता  है  तो  कमी वाले  मौसम  में

 गंगा  के  बहाव  में  सुधार  लाने  के  लिए  कौन  से  प्रभावी  कदम  उठाने  का  विचार है  ?

 श्री  ए०  ato  ए०  गनों  खान  चौधरी  :.  आपको  अच्छी  तरह  मालूम  है  कि  ठ  समझौता

 जनता  सरकार  ने  किया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तथ्यों का  कथन  मात्र है  ।  किसी न  किसी  सरकार  को  यह

 था  और  तत्कालीन  सरकार  ने  यह  किया  ।

 श्री  श्री  ए०  do  vo  गनी  खान  चौधरी  :  यह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  समभौता  है  और  हमें

 इसके  बन्दों  के  अधीन  काम  करना  है  ।  इसके  अनुसार  पहली  समीक्षा  1980 में  की

 जानी है  ।  तब  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  अभी  तो  1977  के  गंगा  पानी  समझौतों

 SS  बाल

 शत
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 पर  लागू  होती है  ।  हमारा  हमेशा  यह
 दृष्टिकोण

 है  कि  यह  द्विपक्षीय  समभौता  है  और  हम  आज  भी  इस  पर  कायम  हैं  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  जनता  सरकार  यह  कहती  रही कि  यह  सब  कुछ  कांग्रेस  सरकार की
 गलती  के  कारण  हुआ  ।  गंगा  के  पानी का  बहाव  ठीक  नहीं  रहा  ।  अब  कांग्रेस  सरकार  भी  वही  बात
 कह  रही  है  ।  कलकत्ता  के  कुछ  दैनिक  समाचार  पत्रों  ने  संधि  समाप्त  करो  शशांक के
 a  बयान  जारी  किए  हैं  ।  यह  वक्तव्य  श्री  गनी  खान  चौधरी का  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हू ंकि  क्या  मंत्री जी  ने  यह  बयान  गम्मीरता  से  दिया  या  बांगलादेश  के  मंत्री  से  मिलकर  एक

 राजनीतिक चाल  के  रूप  में  यह  कहा  ।

 श्री ए०  बी०  Yo  गनी  खान  मैंन ेजो  कहा  वह  इस प्रकार है  जनता  सरकार
 ने

 राष्ट्र-हित  की  नितान्त  उपेक्षा  की  है  और  इसीलिए  आज  कलकत्ता  पत्तन  कठिनाई  में  है  ।  उसने

 कलकत्ता  पत्तन  को  कायम  रखने  की  ओर  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  ।  हम  इस  पहलू  पर  समय  आने क
 पर  विचार  करेंगे  ।  इसके  लिए  40,000  क्यूसेक  पानी  की  जरूरत  होगी  ।

 थो  कृष्ण  प्रताप  सबसे  पहले  मैं  मंत्री  महोदय  को  arrays  ना  चाहता हूं  कि

 जनता  पार्टी  के  द्वारा  कलकत्ता  बन्दरगाह  के  हितों  को  ताक पर
 जो  समझौता  किया  गया

 था  उसको वह  नहीं  मान  रहे  हैं  और  आगे  वह  हमेशा  कलकत्ता
 बन्दरगाह  के  हितों  को  ध्यान  में

 रखेंगे  ।  बंगला  देश  के  नेता हमेशा इस  बात  का
 प्रयास

 कर  रहे  हैं  कि  नेपाल को  भी  इसमें  दा दिल

 ~



 18  1901,  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 क
 प
 se

 करने  के  किसी  भी  प्रयास
 |...

 को  सफल  नहीं  होने  दिया  एगा ?

 श्री ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  सा  मैंने  पहले  कहा  ——  समझौता

 है  और  हम  इस  पर  कायम  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हालदर :  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  वह  ॒राष्ट्र-हितों  की  करना  चाहते  हैं ।

 wan
 कहा  कि  कमी के  मौसम में  कलकत्ता  पत्तन  को  40,000  क्यूसेक  पानी  की  जरूरत  होगी  ।

 3  avant इस  अवधि की  समाप्ति  पर  क्या  मंत्री  महोदय  सरकार यह  आश्वासन दे  सकते  हैं

 कि  कलकत्ता  पत्तन  को  40,000  क्यूसेक  पानी  दिया  जाएगा  ?

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  इस  बारे  में  मैं  निश्चित  बात  नहीं  कह  सकता ।  यह

 प्रभुता  सम्पन्न  दो  सरकारों  के  बीच  की  बात  है  ।  समझौते  में  यह  कहा  गया  के  यदि  यह

 दीर्घा  योजना  सफल  नहीं  होती  तो  समझौता  स्वयं  ही  समाप्त  हो  जाता  ।  संयुक्त  नदी  आयोग

 यह  मामला  सम्बद्ध  सरकारों  को  भेजेगा  |  तब  सम्बद्ध  सरकारें  पक्ष  में  या  विपक्ष  में  निर्णय

 और  उसके  अनुसार  काम  होगा  ।  इस  समय  मैं  सभा  को  कुछ  भी  नहीं  बता  सकता

 ्  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  इस  बात को  देखते  हुए कि  1  1980:  को
 इस  समझौते

 की  समीक्षा  की  क्या  केन्द्र  सरकार  उस  समीक्षा  में  40,000  wae  पानी
 a

 की बात

 पर  अड़ी  रहेगी ?  -
 e अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 &
 श्री  चित्त  बसु

 :
 यह  बात  स्पष्ट है  कि  कलकत्ता  पोर्ट

 को  40,000  क्यूसेक  पानी
 की

 जरूरत है  ।  समभौते के  बाद  केवल  10-12,000  क्यूसेक  पानी
 दिया  गया

 तो  क्या  नवम्बर

 1980
 में  और  1982  में  जो  समीक्षा  होगी  उसमें  कलकत्ता  पत्तन

 के
 लिए  40,000  क्यूसेक  पानी

 थ सुनिश्चित  किया  जाएगा  ?

 |  क
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  क्या  विंमान  करार  के  अन्तर्गत  40,000
 क्यूसेक

 पानी  देना  सम्भव  नहीं

 यदि  हाँ
 त तो  क्या  मंत्री  जी  राजनीतिक  स्तर  पर

 बांगलादेश  से  इस  करार को  समाप्त

 करने  के  लिए  बातचीत  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  स्पष्टीकरण  दिया  जा चुका है  ।

 )

 शी  चित्त बसु  :  इसका  उत्तर  नहीं  दिया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  इसका  उत्तर
 दे  दिया है  ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी :
 :  कठिन

 नाई  यह  है  कि  विपक्ष  एक  मूल  तथ्य  की  उपेक्षा
 कर  रहा  है

 ।
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 के
 नेतृत्व

 में
 कांग्रेस

 सरकार ने  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र में  कभी  भी

 अवसरवादी नीति  नहीं  अपनाई  ह  ।  जनता  सरकार ने  एक  समझौता  किया  है  ।  हम  उसे  एक  दम
 समाप्त  नहीं  कर  ताकते  ।  समय  आने  र  ही  हम  इस  पहलू  पर  बिचार  करेंगे  ।

 ह
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 es
 ं

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ
 दवात

 में  शामिल  न  किया  जाए  ।

 yee  ऊ  सह x ae

 सरकार  को  मालम है  कि  बांगलादेश  की  सीमा से  लगे श्री  सन्तोष  मोहन  देव

 करीमगंज  शहर  को  भूमि-कटाव  से  खतरा  पदा  हो  गया  है  बांगलादेश  सरकार  ने  नदी

 की  दूसरी  ओर  बांध  बना  दिया  है

 श्री ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  यह  मूल  प्रश्न से  बाह

 मध्य  प्रदेश  में  ताप्ती  नदी  पर  नवादा  बांध  का

 *  103  श्री  शिवकुमार fag  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  क
 कोयला  मंत्री

 :  यह
 बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एक
 क्या  मध्य  प्रदेश  में  ताप्ती  नदी  पर  नवादा

 का  eon  करने  के  सिए
 सवाल

 कार्य  इस  बीच  पूरा  हो  चुका

 यदि  तो  बांध  का
 निर्माण

 कब  आरम्भ

 चाएता

 कर

 सके

 कब  तक  पूरा

 कन हो  जाने की  संभावना  और  mx  +=  थ्  अ

 किसानों  की  सिचाई  gfrere  कब  तका  कों  जाएंगी और  कितने

 क्षेत्र  की  सिंचाई  हो  सकेगी  ?  जले  श  r a

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए८  गनी  खान  चौधरी  जी

 द  |  है ्  tee

 =  ओर  यह  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  की  संयुक्त  स्कीम  है  ।  दोनों  राज्यों

 द्वारा  अमी  परियोजना-रिपोर्ट  तयार  की  जा  रही  है  ।  योजना  आयोग  से  परियोजना  को  स्वीकृति

 मिलने के  बाद  इस  पर  काम  शुरू  किया  जाएगा  ।  परियोजना-रिपोर्टे के  न  हों  इस  समय  यह

 बताना
 संभव

 नहीं  है  कि  परियोजना  का  काम  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।  इस  परियोजना के  पूरा

 हो  जाने  इससे  महाराष्ट्र  में  59,849  हेक्टेयर  और  मध्य  प्रदेश  में  46,691  हेक्टेयर  भूमि  की
 सिंचाई  होने  की  संभावना  है  ।

 att  शिव  कुमारी  ठाकुर :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पुछना  चाहता ह ूहਂ  कि  क्या  यह
 सही  है  कि  1979  में  मध्यप्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर  जी

 महाराष्ट
 के  चीफ

 मिनिस्टर  श्री  शरद  पवार  और  जनता  पाटीं  के  अध्यक्ष  श्री  कुशाभाऊ  जो  कि
 चुनाव

 में  मेरे

 राइवल
 कैंडिडेट  उन्होंने  मिलकर  इस  योजना  का  भूमि  पूजन  किया है

 शौर
 इस  योजना  का

 वहां  फ्त्यर  पर  गाड़ा  क्या  यह  सही  बात  है  ट  |

 कया  स्टेट  गवर्नमेंट  से  प्रोजैक्ट  रिपोर्ट  भी  सरकार  द्वारा  मंगवाई  गई  ह  ?

 श्री  ए  बी०  ए०  गनीखान
 चौधरी

 :
 रिका

 से
 पता  सा  हैं

 fe  परियोजना  fete
 wy a

 **  कायंवाही  नत  में  पम्मा लत  T a षप्ड ः<. क  bree  गया |
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 अभी  नहीं  आई  है  ।  अगर  कोई  नींव  रखी
 गई

 है  तो
 वह  जनता

 सरकार
 ने

 रखी

 होगी  ।  मुझे  इसकी  जानकारी  नह

 att  शिवकुमार  fag  ठाकुर :  मैं  मंत्री  महोदय  य
 री  लेना  चाहता  हूं  कि

 जनता  गवर्मेट  ने  तो  अपना  प  लिटिल  स्पष्ट  वहां  पर  कर  दि  किन
 कया  हमारी  कांग्रेस

 गवर्नमेंट  इस  सम्बन्ध  में  प्रोजैक्ट  को  शुरू  करवाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  जा  रही  है
 ?

 थ्री  ए०  बी०  ए०  गनों  खान  चौधरी  :  जस  ही  हमारे  पास  परियोजना  रिपोर्ट  आएगी  हम

 आवश्यक  कायंवाही  करेंगे  ।  ह्

 श्री  दिलीपसिंह  भूरिया  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रोजैक्ट

 रिपोर्ट  कब  तक  बन  जाएगी  और  इसकी  लागत  क्या  होगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  यह  तो  रिपोर्ट  तभी  पता  लगेगा  ।

 श्री साल
 चन्द  डागा

 :  इसका  सव  हो  तभी  प्रोजक्ट  रिपो  बत  सकती  है  ।

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  आयोग  के  कार्य  की  समीक्षा

 *
 105.  श्री  पी०  के०  कोरिया  :  क्या  न्याय  और कम्पनी कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :
 ्

 क्या  सरकार  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यारा रिक  व्यवहार  आयोग  के  कार्य

 की  समीक्षा  की

 ल  J
 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निक

 क्या  सरकार  का  विचार  आयोग  के  कार्य  में  कोई  परिवर्तन लाने  का  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  बंक  श्रीमान  जी  ।

 उत्पन्न  नहीं  होगा  ।

 और  इस  तथ्य  की  दृष्टिगत  करते  हुए  कि  एकाधिकार  एवं  अवरोधक

 की  व्यवहार  आयोग  को  सम्मिलित  करते  विभिन्‍न  क्षेत्रों  द्वारा  कतिपय
 सुभाव  दिये

 गये  थे  कि  एकाधिकार  एवं  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  बहुत  के

 ee

 परिशोधन  की  आवश्यकता है  और  विभिन्‍न  कठिनाइयां  जेसे  दुर्बोधता  तथा  रिसता

 के  कार्यालय
 यन  में  सामने  जिनके  परिणामस्वरूप  '  वस्तु  विषयक  संरचना  के  आ

 नियमन
 प्र  रूप  से  उपलब्धि  नहीं  हो  पाई  और  सरकार  आयोग  के  कार्य  करने  की  प्रक्रिया  में ब

 से  परिवर्तनों  पर  विचार कर  रही  सरकार का  1977 में  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  ee नल

 रिपोर्ट पर  भी  ध्यान  है

 श्री पी०
 के०  कोडियान :  उत्तर  में  यह  कहा  गया है  कि  —_—e Te  और  अवरोध

 व्यापारिक  व्यवहार
 के

 बहुत  से  उपबन्धों  के  परिशोधन  की  आवश्यकता  हैं  और  विभिन्‍न  कठिनाइयों

 5
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 जसे  दुर्बोधता  तथा
 ec

 अधिनियम नि  यम लियम  के  कार्यान्वयन  में गर्यान्‍्वयर  में
 ara  भ

 भाई  जिससे  वस्तु  विषय  संरचना

 के  में
 प्रभावी

 ढंग  से  उपलब्धि  नहीं  हो  पाई  qe  अभिप्राय है  ?  क्या
 यह

 >
 दाऊद-जाल  नहीं  है  ?  यह  तथ्यों  की  गलत  बयानी  ।  वास्तविकता  द  को  मालम  है  ।  यह

 अधिनियम  1970 में  लाग  हुआ  और  कमीशन ने  काम  करना  आरम्भ  किया  ।  बडे  एकाधिकार

 ले  20  बड़े  गुद्दों के गृहों  में  af  हिसाब  वृद्धि  हुई  ।  मेरे  पास  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने

 हैँ
 ।  उनकी  परिसम्पत्तियों  जो  1972  में  3701°98  करोड़  थी  1977  में  बढ़कर

 5401-70  करोड़  रुपये  हो  इनमें  से  टाटा  और  बिड़ला  ने  अभूतपूर्व  गति  से  वितत
 किया

 मेदा
 tite  न  यह  है  कि  इस  आयोग  का  काम  बिल्कुल  निष्प्रभावी रहा

 सरकार  ने  आयोग  का  चेयरमैन  नियुक्त  नहीं  किया  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्या  है  ?

 श्री  पी०  के०  कोडियान :  में  यह  जानना  चाहता हूँ  कि  कया  सरकार  की  इन  एकाधिकार

 गृहों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उस  पर  अंकुश  लगाने  की  रजी  sore  ?  यदि  तो  इसमें

 संशोधन  करन  के  लिए  प्रस्तावित  आवश्यक  संशोधन  विधान  कब  लाएगी  |

 छह  ४:  ४  ज अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इच्छा  का  प्रश्न  है

 कर  ने भी  पी०  शिवशंकर  :  उत्तर  मैं  न  तो  शब्द-जाल है  अर  नहीं  गलत  बयानी  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  ने  आरोप  लगाया है  ।  यह  निष्प्रभाविकता  पिछली  सरकार  की  नीति का  परिणाम
 है  जिसके  आप  सदस्य  थे  ।  हमारी  arét  जी  हों  आप  भी  उसमें  भागीदार  हैं  ।

 i  .  f

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति 1

 tt  पी०  शिवशंकर  :  अपनी  ओर  से  हमने  1977  से  पहले  वहुत  कुल छ  किया  ‘ak  अब  भी

 Ta  के  में  विशेष  रूप  से  संविधान  के  अनुच्छेद  39  में  उ
 उल्लिखित  उद्देश्यों  को = सावध जिनके  ha  हमारी  दढ  निष्ठा  Q  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 re
 अध्यक्ष  महोदय  यह  इतना  लम्बा  प्रश्न  था  f  सरे  अनुपूरक  प्रश्न के  लिए  कोई

 विकल्प
 नहीं  ।  मारे  पास  दूसरा  सदस्य  है  ।

 ह  सत
 पर

 दूत
 अनुपूरक

 प्रश्न की  agate  नहीं दे  सकता  ।  आपने  पहले  ही  लम्बा  समय  नें  लिया  हैं  )।

 कृपया बठ  जाइए  |  अच्छा  एक  शतं  पर  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति दे  सकता

 हूं  और  आप  विस्तृत  प्रश्न  न  पूछें  जैसा  आपने  पहलें  पूछा

 ०  मघ  दण्डवते  :  सही  उत्तर  हो  |

 अपनी  प्रतिक्रिया  होती है अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  ही  दिया  गया  ।  प्रत्येक  काय  वा

 ड
 प्रो० मधु  दण्डवत  :  न्यूटन  का  तीसरा  सिद्धान्त |

 श्री  पी०के०कोडियन :  मंत्री  मह  दय  ने  कहा  दक  आयोग  के  _  करने का  कारण

 गलत  विशेष  रूप  से  जन  sere  बाय  मसा  जने

 के  कारण  है

 ै

 अनगा  सरकार

 का

 का
 तहां

 मे
 एटा  हैं  इस वक्तव्य व  el  सद  रहा  हैं
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 अध्यक्ष  महोदय  खण्डन  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  मैं  निश्चित  प्रश्न  चाहता  हूं  ।  यदि

 आप  इस  प्रकार

 उडिया

 त  हरदा

 नदी  इ १०  कोरिया :  मैं  जानना  चाहत शा  पी०  के  हू ंकि  पिछली  सरकार  ने  जो  विशेषज्ञ  समिति

 कि  इस  समिति ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की
 नियुक्त की  थी  उसके  सुभाव  क्या  हैं  ।  मैं  समझता

 हूं
 है  ।  इस  समिति  ने  क्या  सुभाव  और  सिफारिशें  की  हैं  और  अन्य  सुभाव  और  प्रस्ताव कया  हैं  जिन

 प्रस्ताव कब पर  सरकार  विचार कर  रही  है  और  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने के  लि
 लायेंग े?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मैंने  ही  निवेदन  किया  है  कि  एकाधिकार  आय योग  तथा तथा  विशेषज्ञ

 समिति  ने  कुछ  सुभाव  दिये  हैं  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  का  ध्यान  विशेषज्ञ  समिति  की  जो

 के  सभा  पटल  पर  रखी  गई  अध्याय  23  के  की  ओर  दिलाना  चाहता हुं  । द
 विक  टुक

 ह

 शीघ्रता शीघ्र गये  हैं  जिन  पर  विचार  हो  रहा है  और  मैं  सभा  को  विश्वास दिलाना  चाहता  हूं

 हम  संशोधन  लायेंगे  ।

 >
 at  सोरेन

 भक्त :  चूंकि  यह  बहुत  गम्भीर  प्रश्न  ठ  और  समस्त  सभा  aq  ar  को

 चिंतित  मैं यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  इस  पर  विस्तार  से  विचार करने  के

 लिए एक  समिति  नियुक्त  करने  तथा  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  के  लिए
 विशेषज्ञ  समिति

 के

 प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 प्री  पी०  दिव  शंकर  :  जहां  तक  एक  नई  समिति  के  गठन  seq  है  ऐसा  करना  सार्थक

 नहीं  होगा  क्यों  कि  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्टे  है  और  उसमें  कुछ  सु  व
 दिये  गये  हैं

 ।
 मैं  समझता

 हूं  कि  बजाय  cad  समिति  का  गठन  करने
 के  हम

 इस  आधार  र  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री  संजय  गांधी :  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बात  की  पुष्टि  करेंगे
 कि  क्या  यह  सच  है  कि

 साम्यवादी दल  )
 के  शासनकाल  में  ो  (  (  में  दूसरा  सबसे  बड़ा  गृह

 अब  भारत  में  सबसे  बड़ा  3  ह  बनने  जा  रहा है  ।
 हँ  ल्म

 श्री  पी०  fata  gine  ढ  यद्यपि  दूसरा  पक्ष  प्रसन्न  न  हों
 ii

 भी
 मेरे  लिए

 यह  आवश्यक है

 टीमें  अरन
 है

 मत  हुं  |  द  ह
 ू कु  pe

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  आप  भारत  के
 विधि  मं

 और
 आपको  एक  जिम्मेदारी

 कह  ह

 का  दायित्व  लेना  है  विमान  इस  प्रकार मत
 a

 श्री  भागवत भा  आजाद  इस  तथ्य  को  देखते  ए  fa ४  कि  meee  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां

 अपने  विष  जन्तुओं से  इस  देश
 में  क

 कई  एकाधिक  ी गुणों के  साथ  षडयन्त्र  कर  भारतीय  अर्थव्यवस्था

 fare रूप  से  वादी
 भाग  को

 ra  के  लिए  तयार  क्या  मैं  sea  के
 भाग  के

 सन्दर्भ  में  जान  सकता  MAI Fa fa 4  सरकार  के  पास  इस  अधिनियम  में  उचित  संशोधन  करने
 के

 लिए  तथा  षडयंत्र  का  पता  लगाने  और  इसे  समाप्त करने  के  लिए  प्रस्ताव हैं  ?
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 oo

 mE
 श्री  पी०  frat  [-11  :  जहां क  जटु  के  थ  नर्व  सि  ब्या वाद  डालदार

 अधिनियम
 का  सम्बन्ध  इस  देश  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  क ेकि  को  रोकने  के  लिए  विशेषज्ञ

 समिति ने
 कुछ  प्रस्ताव  किय ेहैं और  हम  इस  दिशा  में  निश्चित  ही  कदम  उठायेंगे  |

 ज्योतिमेय  वसु  :  20  1977  से  पहले  एक  अवसर  आया  gI—raAat

 क्या  यह  सच  नहीं  आप  अपना  ज्ञान  यहां  दिखाइए--कि  एकाधिकारी  निर्वन्धनकारी  व्यापक

 व्यवहार  आयोग  के  सभापति  ने  खुले  रूप  में  प्रैस  में  कहा  था  कि  यह  आयोग  एक  प्रकार  का

 डाकघर  बन  गया  है  और  उनका  अन्तिम  निणंय  में  कोई  हाथ  नहीं  है  और  सरकार  कई  बार  उनके

 facta  को  रह  करती  रही  ?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  आप  कदम  उठाना  चाहते  |  ¢

 प्रदान  यह है  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  आयोग  ने  प्रतिवेदन  के  तीन  खण्ड  निकाले  हैं

 जिससे समें  उसने  यह  स्पष्ट  उल्लेख  किया है  कि  सभी  बहुराष्ट्रीय  मुख्य  रूप  से  वे  कम्प पनियां

 जो  अपनी लाइसेंस  शुदा  पंजीकृत  स्थापित  क्षमता  के  900  प्रतिशत  से  अधिक  उत्पादन  कर  रही  हैं

 और  विधि  मंत्री  ने  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  1977  से  पहले  कानूनी  कार्यवाही  करने  का  वायदा

 किया  था  किन्तु  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  क्योंकि  उन्होंने  आपको  काफी  चन्दा  दिया है
 ?  क्या

 यह  सत्य  है  या  नहीं  ?

 श्री  पी०  दिव  शंकर :  प्रश्न  का  30  1977  से  पहले  एकाधिकार  तथा  निर्वन्धनकारी

 व्यापार  व्यवहार  आयोग  के  सभापति  के  वक्तव्य  से  अस्पष्ट  सम्बन्ध  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  वस  :  मैंने  कहा  20  थमा  1977

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  ठीक है  ।  जब  तक  agen  विशेष  रूप  से  मेरे  ध्यान  में  नहीं  लाया

 ता  तब  तक  मैं  उत्तर  नहीं  दंगा  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  आयोग  की  रिपोर्ट  में  उन  कम्पनियों  का  उल्लेख  है  जिन्होंने

 लाइसेंसशुदा  स्थापित  क्षमता  से  अधिक  900  प्रतिशत  तक  उत्पादन  जिनके  विधि

 मंत्री  ने  आइवासन  दिया  काननी  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  पी०  दिव  देखकर  मेद  अपद  faz  सो  पात  बत  लाना  दा  आपा  गाद  दे  दिया

 है  जिसमें  उन्होंने  इस  देश  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  विकास  के  बारे  में  सुभाव  दिया ।  मैं  उस

 उत्तर पर  कायम  हूं  ।

 प्रो०  ay  दण्डवत  :  पांचवीं  लोक  सभा  में  जब  मैंने  तत्कालीन  विधि  और  कम्पनी  कार्य
 मंत्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  रखा  था  कि  एकाधिकार  और  निर्वन्धनकारी  व्यापार
 व्यवहार  अधिनियम  की  घारा  62  के  अनुसार यह  आवश्यक  है  कि  प्रत्येक  मामले  जो

 एकाधिकार  तथा  निवन्धनकारी  व्यापार  व्यवहार  आयोग  को  भेजा  गया  प्रतिवेदन  संसद  की दोनों
 सीमाओं  के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए  और  सरकार  इसमें  असफल  रही है  और  उन्होंने इस
 असफलता  के  लिए  बिना  at  क्षमा  मांगी  तथा  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  भविष्य  में  इन  सभी
 प्रतिवेदनों को  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ।  पांचवीं लोक  सभा  में  दिये

 गये  इस  आश्वासन  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  एकाधिकार

 और  निवंन्धकारी  व्यापार  व्यवहार  आयोग  को  कितने ऐसे  मामल  भेजे  गये  जिनमें  उन्होंने  अपनी
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 lod
 सिफारिशें  पूरा  की

 ag  को  प्रशासनिक  आर aul  Sie  &  गत  प्रतिवेदन प्रसित प्रतिवेदन  दिये  हैं  तथा  सरकार  अभी

 भो  इन  प्रतिवेदनों  को  1.0  व  दोनों  सदनों  के  स मत  रख
 aay  कचक  त

 रही

 यं श्री  पी०  शिव  देखकर  इस  समय  मेरे  लिए  आश्वासन  रे  में  तथा  मेरे  मित्र  ने  पांचवीं

 लोक  सभा  में  जो  बात  उठाई  हैं  उनके  बारे  में  कुछ  भी  कहना  सम्भव  नहीं है  o  केर  वह  आज  की
 कार्यवाही  की  मद  संख्या  4  को  देखें  तो  उन्हें  मालूम  होगा  कि  हम  31  दिसम्बर  1978 तक  के
 प्रतिवेदन  रख  रहे  हैं  ।  उन  विभिन्‍न  मामलों के  विवरणों  के  वारे  में  कि  क्या  वे  सभा-पटल पर  रखे

 गये या  नहीं  रखे  एक  अलग  प्रश्न  की  आवश्यकता है  ।
 ae  प्रो ०  मधु  दण्डवत :  यह  गम्भीर  मामला है  ।  इस  बारे  में  उनके  विरुद्ध  दूसरा  विशेषाधिकार

 का  मामला  उठ  सकता  है  ।  उ  न्होंने  केवल  यह उत्तर  दिया है  कि  1978  की  एक  विशेष  तारीख

 aa  के  प्रतिवेदन  पहलें  ही  पेश  किये  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  मैंने  पहले  ही  सभा  को  सुचित  किया  है  कि  यदि  ag इन  मामलों  के

 विवरण चाहते  हैं  तो  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जो  इस  प्रश्न  के  अनुपूरक  न  के  रूप  में  पैदा  नहीं

 होता है  ।  उन्हें  इसके  लिए  अलग  प्रश्न  पूछना  पड़ेगा  |

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  प्रश्न  एकाधिकारी  और  नि्वन्धनकारी  व्यापार  व्यवहार  आयोग  के

 कार्य कर
 ण  के  बारे  में  है

 यह
 एकाधिकारी  और  निवंन्धनकारी  व्यापार  लहर  अधिनियम  के

 आधार  काम
 wey  दे

 ।  घारा  62  इस  अधिनियम  की  एक  धारा
 है

 ।  इस  अधि
 के  आधार

 |  चूंकि  इसका
 सम्बन्ध

 कार्यकरण  खे 1  है  तथा  हथ कार्यकरण  समीक्षा पर  उन्हें  कार्य  करना है
 से  मेरा  प्रश्न  बिल्कुल  ठीक  है  ।  यही  कारण है  कि  आपने  यह  अच्छा  किया

 कि  मुझे  अनुपूरक
 उत्तर  चाहता ह

 प्रश्न  पूछने
 की

 अनुमति
 दी  है  ।  अतः  मैं  एक  स्पष्ट  कि  क्या  ऐसे

 प्रतिवेदन  हैं  जो ११  "sees ०
 लम्बित  हैं

 a  उन्होंने  इस  प्रश्न  का  दत्त  देने से  ah  नहीं क्ष  महोदय  किया  1
 वहू  उसके

 लिए  अलग  सूचना  चाहते  हैं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  वस  :  क्या  वह  के  लिए  अल्प  सूचना  प्रश्न  स्वीकार  करेंगे
 ?

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  माननीय  सदस्य  श्री  मधु  दण्डवत इस  वात  को  मानेंगे  कि  हमारे

 कार्यभार ० नने  के  दो  महीने  के  समय  में  ही  हमने  1978 के  अन्त  तक  के  प्रतिवेदन पेश  कर  दिये
 के  लारे

 हैं  और  बाकी के  बार  ay  मैं  अपने  मित्र  को  आश्ना  aT  हूं  कि  प्रतिवेदन की  जांच  के
 are  ore ही  हम  इसे  सभा-पटल  पर  रखेंगे

 Prey)
 श्री  alfana  वस  :  क्या  मंत्री  मोदी  य  इस  अर  अल्प  प्रशन  स्वीकार  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 उनसे

 लिखित  रूप  में  पूछिये  ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  आपने  स्वयं  gra  दिया है  कि  मैं  एक  नया  प्रश्न पूछूं  और  तब  वह

 उसका  उत्तर  दे  सकेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  नई  सुचना  के  लिए  कहा  है  ।



 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  18  मान  1980

 बेगूसराय-बरौनी  औद्योगिक  क्षेत्र  से  पानी  की  निकासी  की  योजना

 *  106  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  क्या  ऊर्जा i  जर
 सिचाई  तगा

 कॉमा  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 यह  सच  है  कि  विहार  में  बरौनी  औद्योगिक  क्षेत्र  से  पानी  की क्या

 निकासी की  3  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  योजना  कार्यान्वयन  के  ए
 केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण

 आयोग  के  वि
 पराधीन

 पड़ी हुई  और

 यदि  हाँ  ,  तो  उसके  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 >

 ऊर्जा  और
 सिचाई  तथा  कोयला

 Hat (att 1247 oe
 ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चरा

 :

 और  1976  में  हु  ई  भारी  वर्षा  के  इस  समस्या के  अध्ययन  के

 लिए  बिहार  सरकार  द्वारा  गठित  समिति  ने  Wea  में  वेगुसराय-वरौनी  औद्योगिक  क्षेत्र  के  लिए
 2.5  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  एक  स्कीम  की  सिफारिश  की  थी  ।

 बिहार  में  बेगुसराय-बरौनी  क्षेत्र  के  लिए  स्थल  का  निर्धारण  करने  से  राज्य  सरकार

 ने  केन्द्रीय स
 रकार  को  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  क्षेत्र  में  विकसित  किए  जाने  वालें  औद्योगिक

 काम्पलेक्स में  कि  इस  काय बाढ़  से  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जाएगी  |  अब  राज्य  सरकार  चाहती है
 पर  होने  व  ताले  व्यय  को  भारतीय  उर्वरक  भारतीय  तेल  निगम  और  rata  सरकार  द्वारा
 बराबर-बराबर  वहन  किया  जाए  ।  इस  स्कीम  की  लागत  के  लिए  केन्द्रीय  स  र  ने  सहयोग

 > की  भावना से  40  लाख  रुपया  देने  की  पद्य कदा  की  ।  यह  मामला  इस  समय  बिहार  सरकार
 के  पास  लम्बित  पड़ा  हुआ  इस  स्कीम  का  कार्यान्वयन  बिहार  सरकार  द्वारा  किया  जाएगा |

 श्रीमती  कृष्णा  साही :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती
 कि  क्या एक

 करन  का निर्धारित  अवधि के  अन्दर  इस  योजना  को  भारत  सरकार  कार्यान्वयन  निर्देश  देगी
 ?

 को  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  क्षत्र  कोई  सम्बन्ध
 a

 नहीं
 श्रीमती  कृष्णा  साही :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हुं  कि  क्या

 सकेगी  कि  निश्चित  अवधि के  अन्दर
 मारत  सर

 केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  को  आदेश  दे

 इस  योजना  को  लाग  किया  जाए  ?

 श्री  बी०  गनी  खान  चौधरी  :  हम  इस  पर  विचार कर  सकते  हैं  । जैसा कि  मैंने  कहा

 कि  तत्कालीन  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  आश्वासन  दिय  पा
 कि  वे  बाढ़  और  कटाव

 से  इस  क्षेत्र  को  बचाने  के  लिए  सभी  कदम उठायेंगे  ।  इस  आश्वासन  के  ही  क
 रण  eta

 सरकार

 इस  बात  से  सहमत  हु  ई  कि  उर्वरक  निगम  और  argo  alo  सी०  कम्पलैक्स जै जैसे  कुछ  प्रतिष्ठानों

 को  वहां  पथ  पह  दिया

 श्रीमती  कृष्णा  साही :  अध्यक्ष  सम्भवत  :  मंत्री  दय  ने  मेरे  प्रश्न  को  ध्यान  से
 ह

 नहीं  देखा  है  और  यदि  देखा
 | है  तो  उनके  दुल  5124 al  सवा  है  ear  संगी  जीस

 फिर  से  इसकी  जांच  करा  कर  मुझें  इसका  उत्तर  देंगे
 ?

 श्री Yo  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  यह  एक  अलग
 राज्य  सरकार

 की  परियोजना है
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 =
 और  केन्द्रीय  सरकार  का

 इससे
 कोई

 सम्बन्ध  नहीं
 है  ।

 केन्द्रीय  सरकार
 ने

 इस  समय  जो
 कुछ  किया

 है  वह  यह  है  कि  एक  सभा  रूप  में  ह हम  40
 लाख

 रुपये  देने
 के  लिए

 सहमत  हुए  हैं
 ।

 हम  हमेशा
 क  लिए  4

 ~  श्री  भागवत  का  आजाद  :  इस  उत्तर  से  कार्यवाही  दूषित न  हो  ॥  प  तक  बिहार  areata

 सरकार  के  प्र प्रभार  में
 वह  ऐसा न  कहें  कि  मेरे  अधीन  नहीं

 तरह  ठीक  नहीं  है  ।
 वह

 यह  कह
 कते है ंहै ंकि  उनके  पास  जानकारी  नहीं  है  आर  उन्हैं

 सुना  चाहिए  ।  ag  तथ्यों  के  लिए

 कह  सकते  किन्तु  वह  यह  नहीं  कह  सकते  कि  '
 मेरे  अधीन  ae

 भी  | ९ ह  बी०  ए  गनी  खान  चौधरी  मन जो  कछ  ae  रिकार्ड  में  है  ।

 प्री  भागवत  AT  आज़ाद  :  मैं  तथ्य  और  आंकड़े  @  सकता  ||  med  मैं  मंत्री  महोदय को

 दिनारा  नहीं  दे  सकता  हूं

 श्री  ए०बी०  Uo  गनी  खान
 चौधरी

 :  रिकार्ड  के  अनुसार  स्थिति यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार धा

 का  at  कोई  २ संबंध  नहीं है  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही :  अध्यक्ष  मेरा  जो  म  ६  वह  मंत्री
 महोदय  ने  नहीं  सभा

 है  ।  अब  मरा  प्रश्न  है  क्या  मंत्री  महोदय  फिर  से  इसकी  जांच  करा  कर  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देंगे
 ?

 ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  मनत  पहले  हमने  40  लाख  रुपए
 करने  के  लिए  zl दिए  हैं  ।  यही

 वे  इस  पर  हम  से  चर्चा  करना  चाहत ेहैं  तो  हम

 THT  भा श्रीमती  कृष्णा  साही  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  भाया
 ।  मैं  चाहती  हुं  कि

 इस

 को  स्थगित  किया  जाय  और  इसका  उत्तर  फिर  से  मंत्री  महोदय  से  दिलाया  जाय  ।  मैं  चाहती हूं
 कि  ag  इसकी  डिटेल्स  को देखें और  फिर  से  इस  उत्तर  |  र  से  मेरे  प्रश्न  का  जवाब

 नहीं  मिल  रहा
 लि अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  पुर्नावचा

 कि  मेरे श्रीमती  कृष्णा  साही :  मेरा  क कहना  यह  न  का  उत्तर  मझ  ठीक  नहीं  मिला
 मंत्री  महोदय  फाइल-संचिका

 को

 दक  नहीं  पाये  इसलिए  इसको  स्थगित

 किया  जाय

 श्री
 भागवत  का  आजाद  ;  बढि

 way  महोदय  के
 पास

 सुनना  नहीं  हैं  और
 ag  तयार नहीं  है

 तो  इसे  स्थगित  कर  दिया  जाए  ।

 तो ए०  a  ए०  गनी  खान  चौधरी  yor  ६१%  र  अपनी  जानकारी के  अनुसार

 दे  दिया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  और  कुछ  भी  कहना  है  ?

 श्री Yo  बी०  ए०  गनी  खान  a चौधरी :  यही  सही  उत्तर है  ।  मैंने  जसा  कि  कहा  कि

 तत्कालीन  राज्य  सरकार
 द्वारा  यह  आश्वासन  दिया  गया  ar  कि  ag  इस  क्षेत्र  की  रक्षा  करेंगी  ।

 योजना  की  कुल  लागत
 2.50  करोड़

 रुपए  विहार  सरकार  अनुरोध कर  रही  है
 कि  हम  उन्हें

 कुल  लागत  का  दो  तिहाई  दें  ।  मैंने  जो  कहा  है  उसे  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि  हमारे  और

 11



 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर  18  मान  1980

 बिहार  सरकार  के  मध्य  उस  समय  ऐसा  कोई  करार  नहीं  हुआ  था  ।  भी  पैट्रोलियम  मंत्रालय

 है
 य

 शाद  चरट  दिय  हैं  Ta,
 केवल  इतना  ही

 4
 अध्यक्ष  महोदय  श्री  रामावतार  शास्त्री ।

 श्रीमती  कृष्णा  कग  अध्यक्ष  मेरे  A  न  का  सही  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 att  रामावतार  शास्त्री :  मैं यह यह  कहना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  बाढ़  आयोग  की  योजना

 को  कार्यान्वित  करने  में  समय  लगेगा  लेकिन  मंत्री  महोदय  जानते हैं  बेगू  राय-बरौनी  का  हूरे  का
 पूरा  औद्योगिक  क्षेत्र  हर  साल  बाढ़  का  शिकार  होता है

 और  1975-76  में  |  उस  औद्योगिक क्षेत्र  को

 बहुत  बड़ा  नुकसान  हुआ  था  |  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  कोई  अस्थायी हल  निकालने

 की  मंत्री महोदय  ने  कोशिश  की  है  ताकि  बाढ़
 से  उस

 क्षेत्र की  रक्षा  की  जा  सक े।

 ं
 दिया  1 x oe

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी :  मैंने  पहले  ही  इसका  उत्तर

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कपा  आपके  पास  क्षेत्र  को  बाढ़  से  बचाने के के  लिए  कोई

 अस्थायी  योजना है  ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी :  इसके  लिए  कोई  स्थायी  या
 अस्थायी  उपाय  नहीं  हो

 >
 सकता

 ।
 मैंने  बताया  है  कि  2.5  करोड़  रुपए  की  एक  योजना  तैयार  ८  |

 अध्यक्ष  महोदय  वह  एक  योजना  रख  रहे  हैं  ।  इस  योजना  पर 2  5F
 करोड़  रुपए  व्यय  होंगें

 ।

 sit  रामावतार  शास्त्री :  मैंने यह यह  कहा  & है  कि  उस  योजना  को  तो  परा
 होने  में  बहुत  समय

 लगेगा  और  बरसात  में  हर  साल  वहां  पर  नुकसान  होता  है  ।  इन  दि  मीन  टाइम  सरकार
 के  पास  कोई  योजना  उस  क्षेत्र  को  बाढ़  से  बचाने  की  at  नहीं ?  ag  तो  बहुत  बड़ी  योजना
 जो  मंत्री जी  ने  बताई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यान्वित  किया  जाएगा  |  अगला  प्रश्न  ।

 आकाशवाणी  की  विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  द्वारा  बुकिंग  के  लिए  अपनाया  जाने  वाला  मान  दण्ड  ।

 टी०  एस०  नेगी :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  निकाली
 शित

 जानकारी  दर्शनी

 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंग े:

 (#)  आकाशवाणी  की  विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  द्वारा  किसी  एजेंसी  विशेष  क्  लिए  बुकिंग
 करने  और  समय  देने  के  लिए  अपनाया  गया  मानदण्ड  क्या  है

 गत  चार  माह  के  दौरान  स्थानीय रूप  से  कितने  लोगों  ने  विज्ञापन  प्रसारण
 दिल्‍ली  पर  सुपर  समय  के  लिए  अनुरोध  किया  ;

 केन्द्र  विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  दिल्‍ली  द्वारा  स्थानीय  से  किन-किन

 एजेंसियों को  सुपर  ए  समय  आबंटित  किया  उन्हें  कितने  स्थानों का  आबंटन  किया  गया  ;

 ते  पर  भिन्न-भिन्न  नामों कया
 यह  सच  है  कि  दिल्‍ली

 में  कछ  एजेंसियों  ने  एक
 aa

 से  अपना  पंजीकरण क  एरा  लिया हैं  और  इसीलिए  उन्हें  अधिक  बुकिंग
 कत

 नादा  हैं
 क्या  यह  भी  सर  यह  संबंध  राधिका  रिस THT TAA SAT & at at ate-ats &  किया  गया  हैं

 और  का  न  क  क  सक  क  द  सवाल  sect  वीणा  दै
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 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 (st

 बसन्त  साठे )  पहले  पहलें  पाओ  के  आधार

 nfs  परिवार  मलेरिया  उन्मूलन  जैसे  राज्य  सरकारों पर
 स्पाट  बुक  किये  जाते  हैं  ।

 आदि
 से

 प्राप्त
 जो  जनहित  में  होते  अपवाद हो  स  a  हैं  ।

 52  एजेन्सियों ने  सुपर  व्य  क  1979

 और  जनवरी  1980  के  चार  महीनों के  दौरान  अनुरोध  किया  था

 सूचना  में  दी  गयी  है  ।

 जी  हां  ।  जांच  करते  पर  यह  पाया  गया है
 कि  चार  जेसियां हैं  जिनमें  प्रत्येक  युगलों

 का  एक  ही  पता  है है
 किन्तु  उनके  रूमी  अलग-अलग  है ंहैं  nt  ग  aon  ज  2  में

 थालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल ८  टों संलग्न ।  ग्र  566/807  बुकिंग  नितांत
 निर्धारित  प्रतिमानों  के  अनुसार  की  जाती

 { = )  it,  नहीं  ।

 श्री  do  एस०  नेगी  :  भाग  का  उत्तर  गलत है  ।  यह
 नीति  तो  ठीक  है  कि

 हीं
 किया पहले  परन्तु  केन्द्र  निदेशक  दिल्‍ली ने  ऐसा  न  तथ्यों  का  पता  लगाया  जाना

 विशेषरूप  से  इस  अधिकारी  के चाहिए  |  मुझे  इंस
 संबंध

 में
 बहुत-सी  शिकायतें  प्राप्त ह

 संबंध में  ।

 मानवा ोय  मां  वत  मान  वाणिज्य  सेवा  दिल्ली  ने

 अपनी  पसन्द  की  एजेंसियों  को  सुपर  समय  आवंटित  किया  और  बिना  तथ्यों  का  पता  लगाए

 उन्हें  रजिस्ट्रार  भी  दिया  ।  इसकें  बदले  में  राजनीतिक  दलों  के  लिए  नगर  सांस्कृतिक

 सोसायटी  के  नाम  से  धन  और  विज्ञापन के  लिए

 कया  यह  तथ्य  नहीं  है है
 कि  उत्तर  के  भाग

 में
 उल्लिखित  एजेंसियां  एक

 ही कमरे में  परन्तु

 विभिनन  नामों से  काम  कर  रही  हैं  ?  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ur
 देने

 &  पूर्व

 तथ्यों  की  पूरी  तरह  जांच  कर  ली  गई  थी  और  क्या  मंत्रालय  द्वारा  ऐसे  कोई  ae  दिए  गए  हैं

 कि  कार्यालय  स्थान  और  नियुक्त  स्टाफ  तथा  एजेंसी  के  बक  खाते  की  जांच  संबंधित  प्राधिकारी

 द्वारा  व्यक्तिगत
 रूप  से  अवश्य  ही  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  यह ज  चाहता  हूं  कि  क्या  उत्तर

 मं
 sf  ह म

 के  संबंध  में  तथ्यों  की  जांच  कर  ली  गई  थी  ?

 श्री वस्  a  साठे  दुर्भाग्यवश  मेरे  माननीय  और  विद्वान  मित्र  ने  उसी  प्रश्न  को

 इसे  एक  आम  बात  बनाने  की  बजाए तक  जिसका  उत्तर  मैंने
 उन्हें

 पहले  ही  दे  दिया  है

 यदि  उनके  पास  कोई  विशिष्ट  मामलें हैं  तो  वह  TH  fee  ।  मैं  उनका  पता  लगाऊंगा  और  उन्हें

 बता  दूंगा

 ग्रामीण  faz  |  |  |
 *

 #111  प्रो ०  Ro  Ho  तिवारी :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई तथा  कोयला  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  राज्यों के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने दात  प्रतिशत  ग्रामीण  विद्युतीकरण का  लक्ष्य

 प्राप्त  कर  लिया है
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 राज्य  के  वे  गांव  कौन-कौन से  हैं  जिनका  विद्युतीकरण  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  किया  जाएगा  ;

 (7)  क्या
 गुजरात  सरकार

 ने
 केन्द्र

 सरकार  से  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  धन  आबंटित

 करने  का  अनुरोध  किया
 है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  पौरा  कया  है  ?

 श्री ए०  बी०  ए०  गनी  खान
 चौधरी

 ऊर्जा  और  सिचाई तथा  कोयला  मंत्री  [*]  से

 एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  गया है  ।

 विवरण

 केरल  तथा  पंजाब  राज्यों
 चंडीगढ़  ली  और  पाँडिचेरी  संघ

 शासित  क्षेत्रो ंमें  शत-प्रतिशत  ग्राम  विद्युतीकरण  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  गुजरात  के  7,250  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने

 की  परिकल्पना है
 |  छठी  योजना  के  दौरान  विद्युतीकृत  किए  जाने  वालें  सभी  गांवों  के  नाम  इस

 अवस्था  में  वता  सकना  संभव  नहीं  और  (a)  ग्राम  विद्युतीकरण  में  उपरोक्त  लक्ष्य

 त करने  के  लिए  छठी  योजना  के  प्रारूप  में  गुजरात  के  लिए  56  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसमें  सामान्य  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  30,00  करोड़  रुपए  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  की  गई  वित्त  व्यवस्था  के  23,5  करोड़  रुपए  तथा  संशोधित  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  2,5  करोड़  रुपए  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों में  ग्राम

 =
 विद्युतीकरण

 की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  पिछले  दो  महीनों  से  कुछ  कदम  उठाए  गए  लम्बित

 तथा  प्रस्तावित  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  पर  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय ने
 अलग-अलग  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  साथ  विस्तृत  रूप  से  विचार-विमर्श  किया  है  ।  इन  बैठकों  में

 अलग-अलग  राज्यों  की  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  थी  तथा  वित्त  व्यवस्था  और  सामग्री  संवंधी

 ae  का  पता  लगाया  गया  था  ।  आगामी  वर्षा  ऋतु  से  पहले  की  कार्य  अवधि  के  लिए
 तथा  1980-81  के  समूचे  वर्ष  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कार्रवाई  के  सुनिश्चित = कार्यक्रम  बता

 दिए गए
 हैं  ।  इस  संबंध  में  किए  जा  रहे  कार्य  की  प्रगति  मानीटरिंग  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम

 और  उर्जा  मंत्रालय  द्वारा  ध्यानपूर्वक  की  जा  रही  है  ।

 श्री  सगन  भाई  बारोट :  1976  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम at  रा र  गुजरात के  70  गाँवों

 के  विद्युतीकरण  की  एक  योजना  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  ऊर्जा  उप-मंत्री  आए  इसे  आरम्भ
 किया  गया  और  दो  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  परन्तु  वर्ष  1977-79  दौरान  एक  भी

 और  गाँव  का  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  ।  क्या मैं  जान  सकता हूं  कि  यह  क्यों  नहीं  फिया
 गया ?

 गनों  खान  चौधरी  माननी  नता श्री  Wc
 बी  ग  वासन  की  वात कर

 नश  ae  निराशाजनक  तस्वीर  देखने  को  मिलेगी । रहे  हैं  दुर्भाग्यवश vA  es

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  के  साथ  यही  हुआ  ।  हम  सब  चीज  में  सुधार  ला  रहे  हैं  ।  मैं  कई  बिजली

 बोर्डों  के  अध्यक्षों  से  मिला  हूं  ।  कुछ  बाधाएं  आई  प्रतीत  होती  हैं  जैसे  इन् सुले टरों  और  एल्युमिनियम
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 की  कमी  ।  हमने  लगभग  75 $000  टन
 स

 सामग्री  आयात  करने का  निश्चय  किया है  ।  हमने
 पे

 इन् सुले टरों के  निर्मित  1  उत्पादन  बढ़ा art का  अनुरोध  भी  किया है  ।  मेरे  विचार में  ऐसे  उपाय
 करने से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  ठीक  गति  चलेगा

 af  ast  भाई  भईडाभोर  :  ग्रामीण  बविजलीकरण  योजना  के  अंतगर्त  कई  गांवों  में

 बिजली  दवा खानों  में  तो  दे  दी  गई  है  लेकिन  कन्जमज  इसकी  मांग  की  जाती है  तो

 उनको नहीं  दी  जाती है  ।  इसके  बारे  में  आपका  क्या  कहना  2
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  कमल  नाथ

 seat  नाथ :  कया  यह  सच है  कि  पिछली  सरकार ने  अपनी  अन्दरूनी  लड़ाई  के  कारण

 गुजरात के  वि  द्रवीकरण  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  ?

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनीं  खान  चौधरी  कुछ
 ऐसा

 ही  रहा  होगा

 साहिब  परूलेकर  :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  महोदय  ने

 कुछ  राज्यो ंके  नाम  बताए  हैं  जहां  शतं-प्रतिदान  विद्यतीकरਂ  2  का  मैं  मंत्री म

 जानना  चाहूंगा

 कया  यह  सच
 है

 कि  थि
 गांव  में  एका

 चर  का  भी  विद्युतीकरण हुआ  हो  तो  आंकड़ों

 के  लिए  यह  मान  लिया  जाता  है  कि  सम्पूर्ण  गांव  का  वि  हो  चुका  है  ;

 कया  भाग (  )  का  उत्तर  ऐसे  ही  आंक  प  matter  &  ;
 > कया  माननीय  wat  महोदय  यह  नहीं  सम  भत  e  ह  सभा को  गलत  सूचना  देना

 और

 कर
 या  सरकार  इस  प्रकार  अकड़  एकत्रित  करने  की  पद्धति को  परिवर्तित  करने  का

 विचार  रखती  है  ?  यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 भाषण  देने  को  बजाए  मेंने  अपने  प्रश्न  को  चार  F
 कर दिया है  ।

 शनी ०
 ०  बीं०  ए०  गयीं  खान  चौधरी  हमार  पास  ए  मानदण्ड  है  और  इसी  मानदण्ड

 के  आधार पर  हम  देखते हैं  किसी  गांव  विशेष  का  विद्युतीकरण  द्वि  या  नहीं  ।  आखिर  ग्रामीण

 विद्युतीकरण
 निगम  कोई  धर्मार्थ  संस्था  तो  है  हीं  वे  भूगर्भीय  जल  स्रोतों  को  भी  देखते हैं  ।

 इन  सभी  प् टो ंकी  ओर  ध्यान  दिया  ब  मेरे  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  ग्रामीण

 विद्युतीय  रण  वालों  ने  गलत  सूचना  दी  है

 att  छी तु भाई  witha :  गुजरात  में  आदिवासियों  के  कई  गांबों  में  इलैक्ट्रिफिकेशन  हुआ  है

 लेकिन  गांव  में  जहां  आदिवासियों  और  हरिजनों  की
 बस्तियां

 हैं
 हैं  वहां

 कई  सालों
 से  fararert rrfamt की  लाइन  नहीं

 दी  गई  हैं  जहां  तहां  इस  तरह  से  जो  acfaefi  प्  at  है  वहां  आदिवासियों
 बस्तियां  जो  बाक और  परिजनों  की  ई  हैं  उन

 tera  को  aren  देने  की  कोई  योजना
 e आपने  बनाई  है  और  बनाई

 ई  है  तो  कब
 तक  उनकों  बिजली

 दें  दी
 जाएगी

 ?

 श्री  ठ  बी०  ए०  गनी  खान  :  हम  हरिजन  बस्तियों और  आ  दिवासी  क्षेत्रों  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  देंगे  ।
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 श्री  Fo  To  ss
 ls

 शतप्रतिशत  विद्युतीकरण  का  अर्थ  क्या  उस  गांव के  सभी

 उपभोक्ताओं  को  बिजली देन

 श्री  बी०  ए  Tat  खान  चौधरी  दक
 मरद  ermal  करे t

 सुचना  नहीं  है
 मैं  यह  सूचना  दे  दूंगा  |  परन्तु एक  औ  र  विचार  किया  जाता  है  ।  वह

 किसी  गांव  विशेष  का  रि
 ni

 होत  2  oe ste
 यह  है  कि  यदि  तय  सदस्य के  विचार  में

 |  प्रश्न सं  ० अध्यक्ष  महोदय :  यह  बहुत  हो  गया है  1]

 छोटे  समाचार  vat  को  विज्ञापन  fem  जाना  |

 11  श्री  रामलाल  राही  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द  क्या  छोटे  समाचार  पत्रों  और  पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  दिये  जाते  हैं  जिसके  कारण

 असन्तोष  फलता  और

 यदि  हा  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  sae  f

 किए  ना  रहे  है

 ?

 am
 और  प्रसारण  मंत्री  श्री  और  ,  नहीं  नीति  के

 विरुद्ध कोई  विज्ञापन  नहीं  दिये  जाते हैं  |  फिर  असन्तुलन ों  को  हटाने  के नो  नहीं  सरकार

 विज्ञापन  नीति  की  समीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  हो  र  मध्यम  समाचारपत्रों

 को  अधिक  प्रोत्साहन  मिल  सके  ।

 श्री  रामलाल  राही  :  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  मंत्री  जी  ने  असंतुलन  को  स्वीकार  किया

 इसके  माने  असमानता है  विज्ञापन  देने  में  तो  इस  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  वह  जल्दी से

 कदम  उठा  रहे  हैं  ?  तथा  छोटे  समाचार-पत्रों  को  प्रोत्साहन  देने  के  fi  उनके पास  क्या  कोई
 1,  तो  उस  पर  प्रकाश  डाला  !

 ठोस यो
 af

 श्री  वसन्त  साठे  :  यही  तो  मैंने  क  कि  इस  पर  पुर्नविचार  कर  रहे  हैं  और  हम  एक

 कमेटी  बैठा  रहे  हैं  अपने  मंत्रालय  के  अन्तर्गत
 यह  देखने

 के
 लिये

 ।  जो
 कुछ  असंतुलन  होंगा  और

 उसे  ठीक  करने  के  लिए  जो  उपाय  हम  अमल  में  जैसे  हमारी  योजना  इंस
 बारे  में

 तैयार  हो
 उसमें  मैं  आपको  विदित  करा  दूंगा  ।

 श्री  रामलाल  राही :  मंत्री  जी  को  याद  होगा  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  पिछले समय  में  छोटे

 पत्रों  में  काम  करने  वाले  सम्पादकों  की  और  दूसरे  लोगों  को  समाचार  एकत्र  करते  थे

 उन्हें रेल  सुविधा  के  फ्री  पास  जारी  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  क्या  मंत्री  जी  इस  पर  पुनर्विचार

 करेंगे और  इन  लोगों  को  रेल  सुविधा  फ्री  देने  की  बात  निश्चित  करेंगे  ?

 श्री  वसन्त  साठ  वात  at  रेल  मंत्रालय  के  साथ  विचार  fans  करके  ही  तय  की  जा
 सकती  डम  खुद  तो  रेल  पास  दे  नहीं  सकते  ।  पर  जो  सुभाव  माननी  मित्र  ने  दिया  है  हम

 जरूर  रेलवे  मंत्रालय  से  इसके  वारे  में  विचार  विमर्श  करेंगे  ।

 श्री  चिरंजीलाल  फार्मा :  क्या  माननीय  मंत्री  दय  लघु  समाचारपत्रों और  पत्रिकाओं  को
 जा विज्ञापन देने  के  लिए  अए  वनि दण्ड  के  विषय ही  ह

 श्री  वसन्त  साठे
 :

 ऐसा  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  परन्तु  सामान्य
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 ——  ee

 Al  Mtt a  पत्रिकाओं  की  प्रसार  संख्या
 प

 ७१ पा विज्ञापन  नीति  समाप्त रप  qt र  आधारित  होती  a  और  डसी
 z ट् आधार  पर  मानदण्ड  बना  ल  जाते  और  तदनुसार  विज्ञापन  दिया  जाता है  । 1

 परन्तु  मैं  महसुस
 करता  ं  कि  मैं

 सभा  को  विश्वास  में  ले  सकता  और  कह  सकता हुं  कि  इस  मामले
 कुछ  असन्तुलन

 और  छोटों  को  प्राप्त  नहीं  होल ति  ।  इसीलिए 2017 i है  ।  बड़े  समाचारपत्र  विज्ञापनों
 द

 बड़ा  भाग  ले  जाते  हैं
 आरम्भ  में  जैसा  कि  मैंने  कहा है  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  |  जब  तक  सारी  नीति  नहीं  बन

 जाती  मैं  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  रख  सकता  |  परन्तु  मैं  इसे  यथा  सम्भव  करूंगा  ।

 श्री  चन्द्रपाल  शैतानी :  क्या  मंत्री  जी  की  जानकारी में  यह  है  कि  पिछले  20,  25  साल

 से  जो  अखबार  नियमित  रूप  से  निकल  रहे  हैं  उनको  आज  तक  डी  म  a  तथा  अन्य  सरकारी

 संस्थाओं  के  विज्ञापन  नहीं  मिल  रहे  हैं  जब  कि  इसके  विपरीत  जिस  अखबार  का  जन्म  भी  नहीं

 होता
 उसे  के  विज्ञापन दे  दिए  जाते  हैं  ?  अगर  यह  सही है  तो  ऐसा  पक्षपात

 =  ox
 क्यों  ?  मैं  यह  बात  इसलिए  कह  रहा हूं

 कि  ta  में  तहसील  और  जिला  स्तर  पर

 समाचारपत्र  निकलते  हैं  और  वह  समाचार छापते हैं  जिनको  बड़े  अखबार  नहीं  छापते  जो  स्थानीय
 > @  ।  लेकिन वे वे समस्याएं  होती  हैं  उनकी  ओर  सरकार  और  जिलाधिकारियों  का  ध्यान  दिलाते

 ।  मैं  मंत्री जी  से  जानना  चाह  ्य
 धनाभाव  के  कारण  विज्ञापन  न  मिलने  के  कारण  टूट  जाते हैं
 कि  जो  तहसील  और  जिला  स्तर  पर  समाचारपत्र  निकलते  ह  उनको  विज्ञापन  देने  में  तथा  अन्य

 आर्थिक  सुविधाएं  देने  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?  यदि  तो  उनकी  मुख्य-मुख्य  बातें

 क्या है
 और  कीमत-किस  तरह  की  मदद  देने  का  सरकार  का  विचार है

 श्री  बसन्त  साठे :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  a  सहमत हू  कि  इस  तरह  के  बा क्यात पी

 हुए हैं  कि  जिला  स्तर  पर  जो  छोटे  अखबार  निकलते  हैं  उनको  निब  प्राप्त  नही  होती रही
 और  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  यह  सारे  प्रश्न  और  जो  हमारी  नीति है  छोटे  जिला  स्तर

 के  अखबारों
 को  मदद  करने  की  उस  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  इस  पर  पुरविक़ार  कर

 रहे  और  यदि  कोई  खास  केस  माननीय  सदस्य  की  नज़र  में  हो  जहां  20  साल  से  अखबार

 निकल  रहा है  और  उसको  मदद  नहीं  मिली  है  तो  कृपया  उसको  मेरे  ध्यान  में  मैं  उसको

 मदद  दिलाने  की  कोशिश  करूंगा  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 रायगढ़  प्रदेश )  के  शरणार्थियों  कम्प  में  भूख के  कारण  मौतें

 *  104.  श्री  समर  मुखर्जी  :  कया  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  धर्माजय  गढ़  के  समीप

 बंगाली  शरणार्थी  कम्प  में  भूख  से  चार व्यक्तियों  की  हुई ई  मौतों  की  ओर  कात  I 6 frat  गा  दि

 Bete दान |  देने  के  लिए  सरकार ने यदि  तो  पीड़ित  दरबारियों  को  खाद्यान्न  और  अनु

 कया  उपाय  भोर  क्
 ि

 हैं (1)  उनका  ब्यौरा
 सुचना  और  प्रसारण  tye  ककल  मंत्री  वसन्त  पी०  साठे )

 इस  समय  धर्मजयगढ़  या  उसके  आस-पास  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  प्रवासियों
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 का  कोई  नहीं  है  ।  भूतपूर्व  प्रवासियों  के  कुछ  परिवारों  को  धर्मजयगढ़  या  उसके

 आसपास  के  गांवों  में  कृषि  में  बसाया  गया  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  भुखमरी  से  कोई  भी  मृत्यु  नहीं  हुई  है
 ।

 और

 प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।  तथा  सर  स  प्रभावित  <&

 छोटे और  मध्य  दर्जे  के  समाचारपत्रों के  लिए  अधिक  सुविधाएं

 *  107.  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 क्या  सुचना  और

 प्रसारण  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  x

 क्या  सरकार  का  विचार  |  गौर  मध्यम  दर्जे  के  समाचारपत्रों और

 उनके  लिए  कार्य  करने  वाले  पत्रकारों  तथा  अन्य  पत्रकारों  को  कुछ  अधिक  सुविधाए देने  का

 और

 qt  समय (a)  af  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  औ  सुविधाएं दी

 जा  रही हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त
 साठे  (*)  और

 :
 लघु  और  मध्यम  समाचारपत्रों  और  उनके  संवाददाताओं  को  अधिक  सु afaer  देने  के  प्रश्न पर

 सरकार  सतत्‌  ध्यान
 दे

 रही
 है  |  इस  समय  लग

 गर  sore
 समाचारों  को  दी  जा  रही

 छूटों
 «  और  वेटेज  में  सरकारी  विज्ञापन दे  गर  सामग्री की

 एबोनाइड  ब्लॉक्स की  आपूर्ति  तथा  उदारता

 ft

 न  भ  अखबारी  कागज  और

 प्रत्यायन  आदि  देना  शामिल है  |

 उड़ीसा  में  नय  आकाशवाणी  केन्द्र  खोलना  ।

 108  श्री  के०  प्रणाली  a

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि सुचना
 ओर

 निकट  भविष्य में  उड़ीसा  राज्य  में  नये  आकाशवाणी  प्रसारण  केन्द्र  खोलने
 संबंधी  को  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 (a  तो  नये  केन्द्र कब  तक  खोले  जाने की  संभावना  है  और  वे  किन-किन  स्थानों
 पर  खोले  जायेंगे

 ?

 सुचना और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास
 मंत्री  वसन्त

 :  और

 किय  मी  त  81  प्रतिशत  जनसंख्या  eter

 प्राथमिक  दर्जे  की  a  Steer  (  ees  वाला  ear  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  अस्थायी  रूप  से  छठी  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।
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 कोल इडिया  लिमिटेड  को  हुआ  घाटा

 *  109.  श्री  बाला  साहिब  fae  पाटिल

 श्री  एम रामगोपाल रेड्डी  :  कया  सिचाई  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या
 ag  सच  है  कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  भारी  घाटा

 तो  गत  चार  वर्षों  यथा  19  6  1977-78,  1978-79  और यदि

 1979-80 में  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  में  कुल  कितना  घाट  क

 सिचाई  और  कोयला  मंत्री  ए०  बी०ਂ Uo  गनी  खास  सय  )  कोल

 इंडिया लि०  को  घाटा  होने  का  कारण  अलाभकर  कीमतें र  हीं  |  दतर  aes  सतावन  के  सा घना एम्मा =¥ की  लागत  और  मजदूरी  विल  में  दि  क  क  तथा  विस्फोट  पदार्थों  के  अभाव से

 उत्पादन में  अभूतपूर्व  भारी  वर्षा  और  तथा  कानन  और  व्यवस्था की

 समस्याएं भी  इसका  कारण  हैं  ।

 विना  परीक्षा
 के

 अंतिम  लेखा  के  अनुसार  गत  चार  वर्षों के  दौरान

 अनुमानित घाटा  इस  प्रकार  है

 ag
 c

 संचयी  घाटा रुपयों  में  )

 हानि

 1976-77  80.  07  245.  81

 1977-78  110.  85  356.  66

 1978-79  220.  11  576:  77

 1979-80  135.  00  )  711.0  717.0

 ईस्ट नें  रीजनल  gett  ae  के  मुख्यालय  को  अन्यत्र  ले  जाया  जाना

 क  113.
 कोफदलताइ कया  ऊर्जा और  fa  तथा कोयला  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या यह  सच  के  सरकार ने  ईरान  रीजनल  इलेक्ट्रिसिटी  बोड़े  के  मुख्यालय को
 ि  ि  ग

 हैः
 यदि  तो  उसके  कया  कारण कारण  &

 क्या  यह  भी  सच  इस  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  कर्मचारियों  में  भारी

 असंतोष  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 श्री  ए०  बी०  ए०  खान  चौधरी  और  सिचाई  तथा  कोयला  और

 19



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 18  1980

 निम्मलिखित  कारी

 सरकार

 ने  ATs, frat

 1979  में  पूर्वी  क्षेत्रीय  विलीज  करे

 को  पटना से  कलक  = |  जाने  का  निर्णय  किया  है  :

 कलकत्ता  में  क्षत्रीय  भार  soo  केन्द्र  के  निर्माण  करने  का  दायित्व  पूर्वी
 +

 क्षेत्रीय  बिजली

 बोर्ड के  सदस्य-सचिव  का  है  ।  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  केन्द्र  क्षेत्रीय  विद्युत  प्रणाली  के  सम ेि
 कित  प्रचालन

 Ttelel का  avg  बिन्दु  है  और  लगभग  11  करोड़  रुपए  की  लागत  से  इसकी  स्थापना  की
 anu

 भवन के  निर्माण  का  कार्य  प्रगति  पर  है  और  सभी  आवश्यक  उपस्करों  के  लिए आडर  TANK
 त्रीय  भार  प्रेषण सत्र  मय

 हैं  ।  यह  उल्लेखनीय है
 कि  विभिन्‍न  स्तरों  पर  काफी  छानबीन  करने  के  बाद  क्ष

 यह
 केन्द्र  की  व्याया  क  निए  कलकत्ता  को  चुना  गया  था  ।  उचित  प्रबंध  व्यवस्था  के  न

 आवश्यक है  कि  क्षेत्रीय  बिजली  बोर्ड  और  क्ष  त्रीय  भार  प्रेषण  केन्द्र  के  मुख्यालय  एक  ही  स्थान  पर

 रहो  यहां  ae  भी  उल्लेखनीय  है  कि  देश  में  अन्य  सभी
 क्षेत्रों के  क्षेत्रीय  बिजली  ars  और  aah

 फ् भार  प्रेषण  केन्द्र  के  मुख्यालय  एक  ही  स्थान  पर

 ्
 और  इस  बारे  में  कर्मचारियों  की  ओर  से  कोई  औपचारिक  अभ्यावेदन

 ।  ऐसा  सभा  जाता  है  कि  कलकत्ता  में  शिक्षा  और  परिवहन  आदि  की नहीं  हुआ

 समस्याए  कर्मचारियो ंके  असंतोष  का  कारण हो  सकती हैं  ।  पटना  में  पूर्वी  क्षेत्रीय बिजली  ats
 के  कर्मचारियों  की  संख्या  13  है  और  उनकी  कठिनाइयों की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  परिवर्तन  के  बारे  में  संविधान  विशेषज्ञ  के  सुभाव

 14.  श्री  एन०  Fo  हीरो  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 ह  |
 a  कया  कुछ  प्रसिद्ध  संविधान  विशेषज्ञों  ने  कहा है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम

 में  यह  परिवर्तन किया  जाए  कि  राजनीतिक  दल  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मान्यता  दिए  जाने  के

 लिए  संपरीक्षित्र  लेखा  और

 यदि  होता  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  तारीख  25
 1980 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस  आशय  का  समाचार  सरकार  की  जानकारी में
 लाया  गया है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  श्री  एन०  ए०  पालकीवाला  ने  अन्य  बातों  के

 साथ  इस  बात  की  भी  हिमायत  की  है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  परिवर्तन  करके

 राजनीतिक दलों  से  यह  अपेक्षा की  am  fi  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मान्यता दिए  जाने  के
 प्रयोजन से  अपने  संपरीक्षित  लेखा  रखें  ।

 इस
 संबंध  में  अमी  तक  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  ह ै।

 गुजरात  में  सिचाई  क्षमता

 “94 15.  श्री  डी०  पी०  जदेजा :  क्या  ऊर्जा और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  गुजरात  विशेषकर  सौराष्ट्र  क्षेत्र में  सिचाई  क्षमता  बढाने की  कोई

 योजना

 दिसम्बर  1979  तक  उस  क्षेत्र में  की  गई  योजना  का यदि  र
 ब्यौरा  कया  और  ल क

 (x)  दोष  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?  ok

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  ए०  गनी  खान  :
 जना  अवधि  दौरान राज्य  में  सिचाई गुजरात  ने  सिंचाई  विकास

 को  उच्च  प्राथमिकता  दी  है  ।

 क्षमता  1950-51  में  33,000  हेक्टेयर  से  बढ़कर  पांचवीं  योजना  (1977-78)  के  अन्त  तक

 9,57,000  हेक्टेयर  हो  गई  है  ।  इसमें  से  107,940  हेक्टेयर  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  राज्य  सरकार

 ने  प्रस्ताव किया
 है  कि  नर्मदा  बहुद्देश्यीय  परियोजना  को  बड़े  रूप  में  हाथ  में  लिया  जाए  जिससे

 14.5  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  लाभ  पहुँचेगा  जिसमें  से  4.44  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र

 चचा  बोग
 में

 पड़ेगा ।  ढ

 (a)  और  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  क्रियान्वित  और  निर्माणाधीन  पा  योजनाओं  के  ब्यौरों

 का  एक  विवरण  संलग्त

 ==.  ee

 गुजरात  राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  निर्माणाधीन  तथा  पूर्ण  हुई  वृहद्‌  तथा  wean  कि
 ealat  का  ब्यौरा  ।

 ऋम  स०  स्कीम का  नाम  लाभान्वित  होने  वाले  सिचाई
 जिले  क्षमता

 1.  2  4.

 पूर्ण हुई  स्कीमें

 I.  बाद  स्कीमें

 aa  जी  )  34-83

 सध्यस  cara

 1.  जूनागढ़  0.45

 2.  जूनागढ़  0.45
 जूनागढ़  2-39

 कालिन्द्री  1.68

 5.  मधु वंती  जूनागढ़  2.19

 जूनागढ़  1-86
 छनजेश्वरी  जूनागढ़  1.65

 8.  जूनागढ़  2.63
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 4  a

 9.  अमरेली  1.34

 10  अमरेली-राजकोट  1.22

 11.  2.48

 12.  जी  )  7.70

 13  0.93

 14  अजी  राजकोट  1-83

 15.  मर्दो  राजकोट  7.70

 16  मोज  बांध  को  BAT  उठाना  राजकोट  0.76

 17.  राजकोट  (  और  4.54

 18.  मधु-एक  राजकोट  6-67

 19  डेमी  राजकोट  2.19

 20  राजकोट  4.82

 21  राजकोट  17.15

 22  3.06

 23.  0.83

 24  फूलकर-एक  1.22
 25  जामनगर  0.01

 26  2.23

 27  1.22

 28  1.01

 29  2-34

 30  भावनगर  2.53

 31.  खेलो  3.14

 32  1.54

 33  3.50
 34  10.4

 35  भावनगर  1-15

 36.  0.30
 37  भागो-एक  1.67
 38  भागो-दो  0.47

 39  लिम्बड़ी  सुन्दर नगर  3.20
 40.  ब्रह्मणी  3  85

 on

 कुल  107.94
 —— अ
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 1  2
 en  एए

 निर्माणाधीन  स्कीमें

 I.  वृहद

 II,  मध्यम  स्कीमें

 सिंघाड़ों  जूनागढ़  3.13 1.
 1.64

 जूनागढ़  5.23

 मत  भरी-दो  जूनागढ़  4.18

 सानी  |  जूनागढ़  1.38 5.

 अमीपुर  जूनागढ़  3.86

 जना गढ़  7-15 हिरन

 8.  राजकोट  4.18

 राजकोट  2.94 चापरवाडी जे

 10  चापरवाडी  एल  0.83

 3.74 11.  विन-दो

 12.  भादर पर  वीयर  राजकोट  6-50

 2.65 13  गोदाक्षरी

 14  जीवापुर  जामनगर  2.17

 15  1.52

 16  2.38

 3.28 17

 18  सूखा  माडा  4.29

 -  61-62
 एना

 राजस्थान  हर  पर  व्यय

 #116.  श्री  मूलचंद  डागा  क्या  ऊर्जा  और  सीमा  श्व  क  कोयला  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने
 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रा
 नहर  पर  अब  तक  कुल  कितना  खे  किया गया  है  और  कितने  मील

 लम्बी  नहर  का  निर्माण  किया  जा  चुका है  तथा  कितनी  अभी  निर्माण  न  रानी  शेष  रही  हुई

 अब  निर्माण  के  लिए  शेष  बची  हुई  नहर  के  निर्माण  पर
 :  करत

 कितनी  लागत

 आयेगी तथा  यह  कब  तक  बनकर  पूरी  हो

 उठाऊ (7)  इस
 योजना  से  सिंचाई

 को
 लाभ  मी

 उठाया  जा

 सकता हैं  और

 यदि हां  उन  स्थानों
 के

 TA  बया  है  नहीँ  इसे  किया  जावेगा
 च
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 ऊर्जा  और  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  go  गनी  खान  :

 राजस्थान
 सकार

 मे

 gfe  किया  हैं

 कि

 1980

 के  नत

 सक

 ae

 नहर  परियोजना  पर  कुल  १53
 रुपये

 व्यय  होने  का  है  ।  अब  तक  राजस्थान

 नहर  306  मील  लम्बी  बन  चुकी है  और  ष  4  अभी  निर्माण की

 जानी है  ।  ि

 राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  1980  के  बाद  निर्मित  करिए

 aise  eh  पर  लगभग  189  करोड़  रुपये  आने  का  अनुमान
 इन

 कारों  को  .

 1985-86 तक  पुरा  किये  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 और  राजस्थान  नहर  परियोजना  में  लूणकरण सार  बीकानेर  fate  wate  के

 हैक्टेयर  क्षेत्र  की  लिफ्ट  सिंचाई के  लिए 0-51  लाख  ए
 पहले

 ही  व्यवस्था  है  ।  राज्य

 सरकार ने  सूचित  किया  है  कि  अन्य  क्षेत्रों  में  लिपट  सिंचाई  के  प्रस्ताव
 f  बेचारा कशीद  हैं

 समाचार  सुजा  क्यों  का  पुनर्गठन

 श्री
 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  रामकृष्ण  सदाशिव  मोरे :  क्या  सुचना  और  प्रसारण
 wa

 agent  की

 क्या क्या  भारत  सरकार की  दशा  सभी  समाचार  एजंसियों st  पुनर्गठन  करने  का

 यदि  तो  क्षेत्रीय  भाषायी  समाचार  एजेसियों  को  कया  दर्जा  दिया  जायेगा  ?

 Aiea

 प्रसारण  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास मन्त्री  वसन्त

 ऐसा  कोई  sea  सरकार  के  विचारों पराधीन ण्  नहीं  है  ॥

 wr  गी  खला  ।

 समेकित  राष्ट्रीय  चलचित्र  नीति

 *118. श्री  sito  ago  कृष्णन  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह वक पी
 कपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार  का  विचार  एक  समेकित  राष्ट्रीय  चलचिः  त्र  नीति

 तैयार
 करने के

 लिए  एक  कार्य  ल  रल  की  स्थापना  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  का

 > यदि  at हाँ  तो  इस  संबंघ  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 क् सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  =  और
 सरकार  ने  8  मई  1979  के  अपने  संकल्प  के  द्वारा  f  वितरण

 |
 प्रदर्शन  और

 कराधान  जैसे  क्षेत्रों  में  फिल्म  उद्योग  क्रि  वर्तमान  स्थिति  का  यन  करने  तथा

 राष्ट्रीय  फिल्म  जो  भारतीय  सिनेमा के  संवघंन  में  सहायक
 अ

 सुधारने के  लिए  एक  कार्य

 दल  नियुक्त किया  है  ।  कार्यदल  के  डा०
 के०  एस०  का  और  इसके  सूची के मि  ee.

 19
 अन्य  सदस्य

 यदल क  ध्यक्ष डा० क० गेदशशयद भी स
 संगीत हैं  ।

 इस
 संबंध  में

 विवरण  संलग्न
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 विवरण

 कार्य  दल  के  निर्देश-पद

 आर  मनोरंजन  क  ध्यान  के  रूप  में शिक्षा
 ठप्प

 की  भूमिका के  dad  में
 इसकी

 कला  विधा  तथा  सामाजिक  परिवर्तन  लाने  के  उपाय  इसकी
 व  स्थिति  की  जांच

 करना  तथा  इसके  और  संवर्धन  तथा  विकास  के  लिए  उपाय

 )  कन्या  साज-सज्जा  और  निर्माण-प्रक्रिया  सहित  फिल्म  निर्माण  तथा

 उत्पाद  प्रदर्शन  और  वित्त  व्यवस्था  जैसी  सभी  संबद्ध  ata  गतिविधियों के  सभी

 पहलुओं
 की  जांच  करना  और  इनमें  सुधार  के  उपाय  सुलताना

 मनोरंजन  उत्पादन  Yow,  स्थानीय  आयात  शुल्कों
 तथा  फिल्मों

 के  आयात  और  निर्यात से  संबंधित  फिल्म  उद्योग  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  दोनों  की

 नीतियों  और  पद्धतियों  के  प्रभाव  की  जांच  करना  और  स्वस्थ  भारतीय  सिनेमा  संवर्धन  और

 विकास के  ल लक्ष्य  के  अनुरूप  संशोधन  के  सुभाव

 (=)  जहां  आवश्यक  ae  बताना  कि  भारतीय  सिनेमा  के  कथा  चित्रों

 समाचार  चित्रों  और  दूरदर्शन  फिल  मों  ड  t  सभी  विधाओं के  |  ह  सरकारी  सहायता का

 स्वरूप हो

 काय दल
 की  सरीन  ह

 डा०  करे
 एस०  र्थ

 अध्यक्ष  विख्यात  कन्नड़  लेखक
 2  श्री  एम  निर्माता  और  प्रदर्शक

 श्री  श्याम  बेनेगल  फिल्म  fara
 श्री  तारा चन्द  बड़जात्या 4  फिल्म  वित्तदाता

 गार  वितरक  ।

 श्री  विक्रम सिंह  |  |

 श्रीमती  विजय  मुले
 शैक्षिक

 टेकनोलॉजी

 एन ०  सी०  ई०  आग  ato

 और  फिल्म  विशेषज्ञ AAA  थ

 श्री  बासु  भट्टाचायें
 फिल्म  निर्देशक

 श्री  मनोज  कुमार  फिल्म  निर्माता  और  निर्देशक

 श्री  रामानंद  सागर  निर्देशक

 10  श्री  अदूर  गोपाल  ६  फिल्म  निर्देशक

 11  श्री  तरुण  मजमदार  निर्देशक
 12  डॉ०  जगदीश  पारिख  फिल्म  वित्त  निगम
 13  श्री  पी०  नीलकन्तन  प्रधा नाचा  फिल्म  तकनीकी

 .  तमिलनाडु

 द्वारा  नामित  |
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 14  श्री  मशाल  सेन  सदस्य  फिल्म  निर्देशक  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  द्वारा  नामित  ।

 15  सरदार  मनोहर  सिंह  गिल  सदस्य  पंजाब  के

 पंजाब  सरकार  दवारा  नामित

 ।

 16  श्री  दिलीप  जामदार  सदस्य  f  निदेशक  (
 स  कार  द्वारा  |

 नामित  1

 17  सह-सदस्य  पदस  और  निर्माता श्री  डी०  रामानुजम
 18  श्री  एस०  एस०  जैन  र्म्ड  सह-सदस्य  फिल्म  प्रदश

 19  श्री  डी०  वी०  एस०  राज  फिल्म  निर्माता

 20  सदस्य-सचिव श्री  एस०  एल०  कप  संयुक्त  सूचना और
 प्रसारण  मंत्रालय  |

 अस् पद यता  के  बारे  में  सरकारी  प्रचार  माध्यमों  की  भूमिका
 *  119,  श्री  के मालन ना :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री यह ह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरक  अस्पूश्यता-श्रथा  के  विरुद्ध  सशक्त  जागरूकता  पैदा  करने वे  के  बारें  में  सरकारी

 प्रचार-माध्यमों  यथा  द्र दर् दन  तथा  क्षेत्र  प्रचार  एककों  द्वारा  अदा  की  जा  रही

 भूमिका का
 कोई  अध्यय  किया

 सूचना  और  प्रसारण  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  बसन्त

 हाल  ही  में  छुआछूत  के  संबंध  में  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  क्रि  गया  फिर  भी  सरकार

 छुआछूत  की  प्रथा  को  दर  करने  के  वातावरण  बनाने  में  जन  माध्यम  की  प्रभावोत्पादकता  को  साधन

 के  रूप  में
 कार्य  करने  में  विश्वास  रखती  है  और  ये  माध्यम  इस  दिशा  में  निरन्तर  प्रयत्न

 कर  रहे  हैं
 ।

 2  1979  के  केन्द्र  ag  दौरान  आकाशवाणी  ने  अपने  रेडियो  स्टेशनों  क ेतंत्र से
 154  कार्यक्रम  प्रसारित  किए 2809  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  ।  दूरदर्शन  ने  अपने  दूरदर्शन  तंत्र

 विज्ञापन  और  दृष्य  प्रचार  निदेशालय ने  के  लिए  बेहतर  जीवनਂ  और  कुमार  गांवਂ  नामक

 दो  प्रदर्शनियों  का  आयोजन  किया  जिसमें  छुआछूत के  ऊपर भी  फलक  शामिल  थे  ।  इस प्रदर्शनी को
 समस्त  भारत  में  634  स्थानों  पर  दिखाया  गया  जिसमें  लगभग  1.10  करोड़  ग्रामीण  आगंतुकों को
 आकर्षित  किया  ।  फिल्म  प्रभाग  ने  इस  विषय  पर  एक  डाकुमेंटरी  तैयार  की  है  जिसका  शीघ्र  ही
 विमोचन  किया  जाना  है  ।  दो  अन्य  फिल्में  निर्माणाधीन  हैं  ।  दो  इस  विषय  को समाचार  चित्रों  में

 भी  व्यापक  रूप  से  कवर  किया  गया  है  ।
 a  ay  मतदाताओं  को

 aaa
 पत्र  देने  को  व्यवस्था

 *  120.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत े:  क्या  faf  न्याय  ओर  मंत्री  यह  बताने
 क  क

 की  कृपा  करेंगे कि  :.  धक

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  पात्र  मतदाता  को  एक  जिप  पर  उसका

 लिव  बौद  पत्ता  जियों

 देने  के  बारे में  निर्वाचन आयोग  का  सुभाव  स्वीकार  कर  लिया

 और
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 क्या
 es

 चालक
 को  अधिनियम में  उपयुक्त  संशोधन  करने

 सक  चियान  हग  से  विधा का  हैं  जिससे  कि  प्रत्येक  मतदाता at  को  TAT
 car  oF a ag Wart  ise

 निर्वाचन  लड़ने  वाले  अभ्यर्थी  का  नाम  और  पार्टी  का  नाम  तथा  प्रतीक  बताने  की  व्यवस्था  जा
 सके ?

 न्याय  और  कंम्पनी  कार्यमंत्री  पी०  शिव  निर्वाचन  आयोग ने
 मतदाताओं को  फोटो  लगे  पहचान-पत्र  जारी  करने  की  प्रणाली  z) Was,  द  79

 क

 सिक्किम

 अन्य विधान  सभा के  साधारण  निर्वाचन  एक  प्रयोग  के  रूप  में  लाग  की  थी
 अन्य  राज्यों और

 संघ  राज्यक्षेत्रों  के  मतदाताओं  के  लिए  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  a4  is  सिक्किम

 राज्य में  प्राप्त  ह ूहुए  अनुभव  के  आधार  पर  अभी  विचार  किया  जाना  है  ।

 जी
 जी  नहीं  |

 गुजरात  के  छोटा  उदयपुर  क्षेत्र  में  नालों  में  बाढ़  आ  जाना

 हर  है| *  121.  ी  अमरसिंह  ato  राठवा  t  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह
 गे कि बताने की  कृपा  क
 सरकार  को  मालम है क्या  कि

 THT rrrsrr 3
 राजद  में  बोदा  उदयन  बच्च

 एक
 निचला

 क्षेत्र  है  ओर  वहां  वर्षाऋतु  में  नालों  में  बाढ़  आ  जाती है  ;  और

 क  पा  आसपास  के  क्षेत्रों  की  रक्षा के  लिए  उन  नालों  को  चौडा  करने  की  कोई

 योजना  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  बी०  vo  गनी  खान

 (*)
 गुजरात  राज्य  वडोदरा  जिले  का  छोटा-उदयपुर  तालुका  afi  पहाड़ी और  ऊंचे-नीचे

 क्षेत्रों  में  स्थिति  है  |  फिर  बरसात  के  मौसम  में  छोटी-छोटी
 baa

 का  पानी  किनारों

 क्ष  aren  स्थान  लगता

 दी-नालों  को  चौड़ा  बनात  की  कोई
 इन  न  स्कीम

 ह
 इस  क्षेत्र  में

 ग्
 स्थानीय  बाढ़  सुरक्षात्मक  aa  की  कुछ  स्कीमें  क्रियान्वित  की  जा  रही

 न्यायालयों  में  बेपरवा  मामलों  मसें  विधि

 851.
 श्री  मनोरंजन  भक्त :

 कया

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क  या  सरकार  को  जानकारी है  कि  समूचे  देश में  विभिन्‍न

 परता आधिक  रूप से by  windie  और  पददलित  लोगों  जो  मामलों  की  पैरवी  करने में  असमर्थ  बे
 मामलों  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  जिससे  कुछ  मामलों  में  उन्हें

 =  rata
 न्याय  नहीं  मि मिलता  और

 यदि  तो  इस  मामले
 में  सरकार

 की  क्या  प्रति  पा

 गैर  कम्पनी  काय  सच्चा fafa,  न्याय  पी०  शिव  :  )  और
 सरकार  वेपैरवी  वाले  बारे  में  कोई  आंकड़े  नहीं  रखती  किन्तु  सरकार

 को  यह  पता  है
 कि  निर्धन  व्यक्ति  at Wa raraTearat  में  अपने  मामलों  की  उपयुक्त  रूप

 से
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 वे रवि  करने  में  असमथ  होते  हैं  ।  तदनुसार  सरकार ने  इस  विषय  की  जांच  करने  और  सिफारिश

 inna
 ua afafa t\ ea afat  मी

 जिसमें  न्यायमर्ति  पी०  एन०  भगवती  और  न्यायमूर्ति

 कष्ण  अय्यर  थे  ।  इस  स  प  ट टं  दी  है  उ  स  पर  सरकार  बिचार  कर  रही
 आकाशवाणी  के  नये  केन्द्र  खोलना

 852.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  सुचना  और  प्रसारण  मं

 i

 बताने  की  कृपा

 करेंगें कि  :
 क्या  सरकार  ने  चालू  और  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आकाशवाणी  के  नये

 >.
 केन्द्र  खोलने  का  facia  किया  एश  और

 टि  किन-किन स्थानों  का  चयन  किया यदि  तो  इस  प्रयोजन
 क

 गया है  ?

 सुचना और  प्रसार  तथा  पूति  भर  पुनर्वास मंत्री  att  वसन्त  छठी

 स्वीकृत  पंचवर्षीय  योजना (  1978-  83)  में
 निम्नलिखित  पांच  नए  आकाशवाणी  केन्द्र

 स्थापित  करने

 का  प्रावधान  हड

 1.  तूरा  मेघालय  में

 2.  गंगटोक  सिक्किम  में

 3. आगरा  उत्तर  प्रदेश  में

 .  मदर  मलना  में  |

 द
 जरदक विक  मक  परि  नेताओं की  स्थानीय  और  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को  पूरा  करन ेहेतु

 देश  में  पांच सथ
 जिला  स्तरीय स्तरीय  स्थानीय  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  भी

 प्रावधान  किया  गया  @  |  अस्थायी  रूप  से  इन  केन्द्रों  को  निम्नलिखित  स्थानों  पर  स्थापित  करने

 का  निर्णय  किया  या  हु

 ॥ लि  कोटा  राजस्थान  में  ;
 =

 2.
 थिम्पू  आसाम  मे ं;
 कोइन भर  उडीसा  में

 4.  आदिलाबाद  आंध्रप्रदेश  मैं  ;  क
 -

 Y  नागरकायल  तमिलनाडु में  ।

 सूरतगढ़  केन्द्र  को  अगले  वित्तीय ८

 प

 र

 सपर

 गू  ले  arc

 रों गाई  घाटी  सिचाई  परियोजना

 853.  श्री  पी०  ए०  संगमा

 कया  ऊर्जा  और  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 का  Ree

 ere
 रेताई  बारी  eg

 ee  भारत  सरकार

 को  मेजी है  ;
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 क्या  उक्त  परियोजना  मेघालय  राज्य  में  एकमात्र  सिचाई  परियो  जना

 क्या  भारत  सरकार  ने  उक्त  परियोजना  की  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  इस  वित्तीय  वर्ष  में  उ  परियोजना  की  स्वीकृति

 देने  का  है  ?

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  wo  गनी  खान  चौधरी \.  किसे
 मेघालय  सरकार  ने  रा गाइ  रवि  मध्यम  सिचाई  परियोजना  प्रस्तुत  ग  है  ।  केन्द्रीय जल

 आयोग ने  परियोजना  की  जांच  करने के  वाद  राज्य  सरकार  ने  अनुरोध  किया  है
 कि  यह  सिचाई

 कमान में  बाढ़-सु  रक्षा  और  जल-निकास  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  परियोजना की  फिर  से
 जांच  कर े।  आयोग  ने  यह  भी  बताया  है  कि  परियोजना  अनुमान  चालू  वाज  नार-भावों और

 राज्य  के  यूपी  विभाग  की  सलाह  से  तैयार  किए  गए  लाभ-लागत  अनुपात  के  आध
 र

 पर  स्टैण्डर्ड

 फर्म  में  तैयार  किये  जाने  चाहिए  ।  राज्य  सरकार  से  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  की  अधिकारिता  संवैधानिक  मुद्दों  तक  सीमित  करने  का  प्रस्ताव

 854.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  क्या  न्याय  और  कम्पनी  का  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 सस  = 2  aoa  में  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  का क्या  रह  केवल  संवैधानिक

 या  पड़े  मामलों को हों तक  ही  सीमित  रखी  जाए  और  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  तथा

 निपटाने  की  दृष्टि  से  नैमी  मामलों  के  लिए  अपील  न्यायालय  स्थापित  किए  और

 पाट  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  रचनात्मक  और  व्यावहारिक  कदम  उठाने  के

 प्रस्ताव हैं  ?

 विधि, *  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०
 gala

 न्यायिक

 सुधार  के  लिए  स्कीमें  बनाते  समय  इस  सुभाव  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  कि  उच्चतम  न्यायालय

 की

 ee

 haa  संवैधानिक  मुद्दों  तक  सीमित  होनी  चाहिए  |

 य  बिजली  बोर्डों  के  संसाधनों  के  आधार  को  सुदूर  जाना

 ass.

 प

 श्री  ओवर  फर्नाडीस :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  संसाधनों  के  आधार  को  सुदृढ़  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  ta  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?
 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री

 और
 बिजली  बोर्डों  के  साधनों  के  आधार  को  सुदृढ़  बनाने  का  कोई  विशिष्ट

 प्रस्ताव  इस  समय  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  तथापि  राज्य  बिजली  बोरों  के  साधनों
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 एमा  a

 fre  ्  A  PRL,  ORE
 के  आधार को  सु  बनाने  तथा  उनका  वित्त  iv  tH  सुधा  ह  के

 लिए
 दक  महत्वपूर्ण

 कदम  उठाए  जा  चुके  हैं  ।  विद्युत  अधिनियम  1948  को  1978 में  संशोधित  किया

 गया था  ताकि  राज्य  बिजली  ats  सुदृढ़  वाणिज्यिक  सिद्धान्तों  पर  कायें  व  र  सकें और  अपनी

 वित्तीय  जीवन-क्षमता  में  सुधार  कर  सकें  ।  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  राज्य  यदि  चाहें

 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  लिए  निधि  की  व्यवस्था  इक्विटी  के  रूप  में  कर  इस

 संशोधन  से  राज्य  सरकारें  ऐसे  अधिशेष  का  भी  विशेष  रूप  से  उल्लेख  कर  सकती  हैं  जो  संबंधित

 विजली  जोडों  द्वारा  अपने  सभी  खर्चे  पूरे  करने  के  बाद  अजित  किया  जाना  चाहिए  ।

 फिल्मों  की  सेंसर  में  उदारता  बरतने  का  प्रस्ताव

 856.  श्री  सी०  टी०  दंडपाणि :  क्या  सुचना  और
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  जहाँ  तक  सेक्स  का  संबंध

 फिल्मों  के  सेंसर  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  उसमें  उदारता  ती  जाये  जैसा कि  उन्होंने

 वम्बई में अपने में  अपने  प्रस  वक्तव्य  में  इशारा  किया  था :  और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्यौरा  कया है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  बसन्त
 :  बम्बई

 में  मैंने सेक्स  के  सम्बन्ध  में  फिल्मों  के  सेंसर  में  उदारता  बरतने  के  बारे  में  नहीं  बोला था  ।  इसके

 विपरीत  मैंने  यह  कहा  था  कि  हमारी  फिल्मों में  सेक्स  के  अशिम्टकरण  और  feat  को  अनुचित

 समझना
 चाहिए  और  ऐसे  दृश्यों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  हिए  ताकि  फिल्मों  का  युवकों  और

 सम्पूर्ण  समाज  पर  स्वस्थ  प्रभाव  पड़  सके  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 ताए  विद्युत  संयंत्रों  और  भाखड़ा  प्रिय  दिल्‍ली  में  विद्युत  की

 857.  श्री  धम  दास  शास्त्री  क्या  ऊज  र  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 विद्युत  सप्लाई की  feafa  वीगर
 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  के  सप्त

 गई  Zz  ;

 यदि  हां  तो  दिल्‍ली में  उसके  विद्युत  संयंत्रों  और  भाखड़ा  ग्रिड  से  एक  फरवरी से

 आगे  प्रतिदिन  कितनी  विद्युत  उपलब्ध  हो

 के  कारण  हैं  ;  और faaa  की  उपलब्धता  में  निरन्तर

 ऐसे  स्तर  तक  fag
 उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 सरकार
 ने

 है  अथवा  करने  का  विचार  है
 जि  से  वन चर दिल्ली  की  तथा  औद्यौगिक  मांग को  पूरा  कियां

 जा  सके  ?  ्

 श्री uo  बी०  To  गनी  खान  चौधरी

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  :  जी  नहीं  ।  कई  उत्पादन  यूनिटों  की
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 18  1901  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 जवान  बंदी  की  स्थितियों में  कभी-कभी  लोड  कोडिंग का  सहारा  लेना  पड़ता है  ।

 से  :  प्रश्न
 नहीं  उठता

 ।

 500  मेगावाट  और  के  तापीय  बिजली  एककों  की  स्थापना

 858.  श्री  नीरेन  घोष :  कया  ऊर्जा  और  सि
 चाई  तथा  कोयला  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा

 गें

 fn)  आगामी  15  वर्षों  में  किन-किन  स्थानों  पर  500  मेगावाट
 और  1000  मेगावाट

 के  तापीय  बिजली  एककों  की  स्थापना  की  जाएगी  गौर

 क्या  इन  सेटों  का  आयात  करने  का  विचार  7

 श्री  Yo  बी०  Yo  गनी  खान  चौधरी

 ऊर्जा और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  :.  गिरिफ़त  exit  पढ  500  मेगावाट की
 [>

 ताप  विद्युत sea  पत  करने  की  र  कृति  दी  गई  है

 स्कीम का  AT  500  मेगावाट की  स्वीकृत  चाल  करने  का

 यूनिटों  की  संख्या  निर्धारित  कार्यक्रम
 मामामााा  a

 ताप  विद्युत  केन्द्र  1  1982-83

 2.  सिंगरौली सुपर  ताप  विद्युत  यूनिट-एक  1985-86

 1986-87 केन्द्र  यूनिट-दो

 1  1986-87 3.  कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत
 शाया ६

 चम

 4.  रामागुण्डम सुपर
 ane  प्रत  1  1986-87

 तन्त प्रय

 कई अन्य  स्थलों पर  500  मेगावाट  क
 सुनें  प्रतिष्ठापित  करने

 म  '  जरे  बीज  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत
 >

 प्राधिकरण  FE  प्रस्ताव  प्राप्त  ST  ह  ।  उनकी  तक  आ  और  जिस  समय-सूची

 भी  सुनिश्चित की  जानी है  । में  ये  यूनिटें  राज्य/क्षेत्रीय  ग्रिडों  में  उपयुक्त  होंगी  वह  समय-सूची «
 +000  मेगावाट  की  यूनिटों  प्रतिष्ठापन  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं है

 500  मेगावाट  की  विद्युत  उत्पादन  यूनिटों  के  आयात  का  कोई  सामान्य  प्रस्ताव

 नहीं  है  स्वदेशी  निर्माताओं  की  परियोजना  के  लिए  पित्त  संबंधी  =
 अवस्था  आदि

 को

 में  fa  किया  जाता ध्यान  में  रखते  प्रत्येक  विद्युत  परियोजना  की  आवश्यकताओं  के  बारे

 है
 ।

 जहां
 तक

 ट्राम्बे  विद्युत  केन्द्र  का संबंध  caf  जेनरेटर  का  आयात  भारत  gat

 इलेक्ट्रिकल्स  zs  के  माध्यम से  फ  ey  ि  कक  ल  ae  सहयोगियों  से  आयात

 किया
 जा  रहा

 है
 तथा

 बायलर
 स्वदेश  से

 आप्त
 किए  जा

 रहे
 हैं
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  18  1980

 नामाग  डस  महत्  तापो  परियोजना

 859.  श्री  के ०  रामभक्ति  :  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रामा गु डम  वृहत  तापीय
 परियोजना

 के
 बारे  में

 अत्यधिक

 अनिश्चितता  है ं;
 और

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण

 ऊर्जा  और  वाई  त तथा  कन्द  CT Ast  इया  कर  बी०  ए०  —-*

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता |

 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  संसाधनों
 के  आधार  को  सुदृढ़  बनाया  जाना

 855.
 श्री  ओखर  फ़र्नान्डिस  :  क्या  झान

 और  सिचाई
 कोयला  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे कि  :
 ta

 981  तक  बनाये  जाने  की  योजना  हूँ  जिससे क्या  ao

 देश  के  प्रत्येक भाग  दशक  किसी  विजन  केन्द्र  से  प्रसारित किये  जाने  वाले
 किसी  भी  कार्यक्रम  को  देख  सकें  ;  ्

 यदि  ह  |  ता  तत्सम्बन्धी  प्यारा  क्या  e  भोर  योजना  पर
 कितनी

 लागत

 आयेगी ;  और

 क्या  राष्ट्रीय  योजना  में  इसके  लिए  आवश्यक  प्रावधान  कर  लिया  गया  है  | 2

 सुचना  और  प्रसारण  am  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वस्त

 ग  से  :  माननीय  सदस्य  महोदय  भारतीय  उपग्रह  1”
 के ज ह  कि  समस्त  देश  के  लिए  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  को  प्रसारित  करने की

 क्षमता  के  उपयोग के  बारे  में  उल्लेख कर  रहे  हैं  ।  आशा  हैं
 2

 कि  यह उपग्रह  1981  में

 काम  करना  शुरू  कर  देगा  ।  उपग्रह  के  धरातलीय  खंड  के  दूरदर्शन  के  लीग  के  लिए  एक  योजना

 तैयार  कर  ली  गई
 जिसको

 इंजीनियरिंग  संबंधी  पहलुओं  को  प्रथम  चरण  में  लागत  46.73
 करो  रुपए  क  लगभग  है  ।  इस  योजना  का  विस्तृत  व्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  हैं  ।  इस  यो

 जना
 मे ंग्रामीण  क्षेत्र  के  el  और  विस्तार

 की
 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  काय

 संबंधी  पहलुओं  को  तयार  किया  जा  रहा है  ।  इस  योजना  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल

 नहीं  किया  गया  lag  मी  बताना  हूँ  कि  लखनऊ  कलकत्ता  जलन्धर  और
 श्रीनगर  दूरदर्शन  केन्द्रों  को  माइक्रोवेव  लिक  द्वारा  जोड़ने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  इनमें  से

 मद्रास-बम्बई में  यह  लिक  पहले  ही  प्राप्त  हे  और  जब  कभी  भी  आवश्यकता  पड़ने  पर  दूरदर्शन

 द्वारा  उपयोग  किया  जा  र  ।
 1950

 81  का  अवधि  म  दूसर
 लिक  चरणों  उपलब्ध  होने

 लिया  ज  तब  एक  hee
 की  संभावना 1  जव  इन  केन्द्रों  को  ज  1 ut  प्यार  नुह  केन्द्र  हवा  रा  इनमें  से  किसी  अन्य

 केन्द्र के  कार्यक्रमों  को  मी  प्रसारित oo  इ  लत  निधि  1
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 18  1901

 के  सीमित  उपयोग  की  योजना

 लागत का  उद्धरण  पूंजीगत  लागत  प्रतिवर्ष  आने  वाली
 रुपयों  में  )  लागत  रुपयों

 iam  न

 1981  तक  अधिकतम  feat  6.45  0.415
 लिए  St-]  अनुसार

 कार्यान्वयन
 का  |  ९ दि

 भभक

 शिलांग  और  2:00  0.20
 टना  के  भ-केन्द्रों  के  उत्थान  की

 सुविधाओं  की  व्यवस्था

 राजकोट  और  12°00  1.40
 नागपर  में  कार्यक्रम बनाने  हेत  केन्द्र

 जफ्फरपुर से  पटना  भू-केन्द्र  0.50

 राजकोट  से  अहमदाबाद  मू-केन्द्र

 गुलबर्गा  से  हैदराबाद मू-केन्द्र
 नागपुर  से  बम्बई  और  गोहाटी  से

 शिलांग  तक  के  लिए  माइक्रोवेव  लिंक

 रिले  रिसीवर  सहित  कवरेज  के

 विस्तार  के  लिए  उपग्रह  पुनर््रंसारण

 ट्रांस मीटर

 11.48  0.70
 गर्म  और  जबलपुर

 में  10  कि०  वा०  के  ट्रांसमीटर

 (7,  प्रत्येक के  लिए  164

 गोहाटी और
 डिब्रूगढ़

 में  एक  1.28

 fo  वा०  के  ट्रांससोटर

 के  लिए  64

 अहमदाबाद न बीमार  और  त्रिवेन्द्रम  0.12

 विद

 म  बीर  (6).

 टी  टी०  वी०  7-00

 टि
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  18,  मान  1980

 (7000)  — aet reat  की  देखभाल
 का  कार्य

 त  र राज्यों

 वी०  एच०  एक म  कम्युनिटी  3.15

 ee  की  देव  a ay  का  कारे  संबधित ज्यों  द्वारा  किया

 अतिरिक्त  मोबाइलਂ  रिकार्डिग
 यूनिट  2.10  0.21

 (7  क्षेत्रों  के  लिए  प्रत्येक  के  लिए
 2)  (14  सैटी

 10
 स्कूल  कार्यक्रमों  के  लिए  सुवाह्य  0.35  0.035

 वी०  टी
 आ  क

 लिए 2,
 7  क्षेत्रों के  (14

 11  स्थापना हेतु  स्टाफ  और  Sarr  व्यवस्था  0.80  0.08

 12  अनुसन्धान और  मूल्यांकन  स्टूडियोज  0.20

 कुल  46.73  3.740

 या  47.00  करोड़  रुपए  37.0  करोड़  रुपए

 का  विस्तार

 *861  ी
 angie  पालेकर

 :
 क्या  सूचना

 और
 प्रसारण  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ह

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सुविधा  प्रदान  करने

 का  है

 क्या  सरकार  ्र  मालूम  ठ
 q reared TT Woes  fips

 बद
 लोगों  ट

 तथा  रत्नागिरी  जिलों  में  तथा  लोगो  का  a

 कया  सरकार  कोल्हापुर  महाराष्ट्र  में  हाला  के  स्थान  पर  एक  दूरदर्शन टावर
 लगाने के  प्रस्ताव  पर  fet  कर  रही  ताकि  +e  महाराष्ट्र  और  गोआ में  लोगों को

 टूरदशंन  सुविधा
 उपलब्ध  हो  सके  ?

 थी

 उत्तर
 cae

 सूचना
 ओर

 प्रसारण  तथा  पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  (sit  बहत  नए  gratia

 केन्द्र  स्थापित  करने के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  (1978-83)  में  निम्नलिखित

 स्वीकृत  प्रस्तावों  को  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  कार्यान्वित/आरम्भ  करने  की  संभावना  हूँ
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 18  1901  प्रश्नों  केलिखित  उत्तर

 ee j.  2.  3.  4.  जयपुर 1

 हरसत  अंवर
 केन

 1.  अजमेर  कट  3.  4.  5.  6.  7.  विजयवाड़ा

 8.  वाराणसी  आसनसोल  10.  कसौली ॥

 कार्यक्रम  बनाने  वाले  केन्द्र

 गुर्गों  2  मुजफ्फरपुर  3.  ह
 जब  ये  केन्द्र  स्थापित  हो  जाएगे  तब  ग्रामीण  say Gia  ना  MNMNETE लि  सर गल रान

 द्वारा  पर्याप्त रूप  से  कवर

 किया जा  सकेगा  ।

 और
 :  एक  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  बम्बई  में  और

 एक  प्र  ऋण  केन्द्र  पुणे  में
 पहले से  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  चालू  योजना  की  अवधि  (1978-83)  के  दौरान  पणजी  में  150

 मीटर  ऊँचे  टावर  के  साथ  10  किलोवाट  का  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  जो
 3-91  लार  री  और  14'95  लाख  ग्रामीण  नसिया  वाले  10,000  वर्ग  किलोमीटर का

 क्षेत्र  कवर  करेगा  |  अम्बाला  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  1

 टिप  ण  जलन्धर  में  एक  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  निर्माणाधीन  है  ।  इसके  अन्तरिम  ढांचे

 को  13  1979  को  चालू  कर  दिया  गया  है  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  उड़ीसा  की  सिफारिशें  -

 862.  श्री  जून  सेठी  :  कया  ऊर्जा  कौर  सिचाई  तथा  कोयला  मन्त्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि
 के

 दौरान  ग्रामीण  faq  के  वारे

 में
 weir

 सरकार  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  संबंध  में  ब्यौरा  देने  की  स्थिति  में  है  ;  और

 ख fa  )  यदि  हां  ,  तो  उसमें  से  उडीसा  राज्य  से  सम्बन्धित  कितनी  परियोजनाओं  को  स्थिति

 प्रदान  की  जा  चुकी  हू  और  उड़ीसा  राज्य
 क

 प्रत्येक  परियोजना  पर  अब  तक  ना  काम  हो

 wat  है  और  उस  पर  कितनी  लागत  आई  है
 ऊर्जा  कौर  सिचाई  sat  कोयला  मद्दी  (ot  ए०  बी०  गनी  खान  :  19

 83  की  छठी  योजना  अवधि  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  तैयार  गए  enn
 परिव्यय  से  11,050  गांवों  का  विद्युतीकरण के  अनुसार  170  करोड़  रुपए  के  कुल

 करने  और  एक  लाख  ट्यूबवेलों  का  ऊर्जा  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  राज्य  के

 सामान्य  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  58.30  करोड़  रुपए  की  राशि  प्राम  विद्युतीकरण  निगम
 द्वारा की  जाने  वाली  वित्त  व्यवस्था  से  73.  81  करोड़  रुपए  की  राशि  तथा  न्यूनतम  आवश्यकता

 कार्यक्रम के  अन्तर्गत  37.  89  करोड़  रुपए  की  राशि  उक्त  परिव्यय  में  शामिल  है  ।  तथापि  छठी

 योजना के  प्रारूप  में  55  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  है  ।  इसमें  20  कर  रुपए  सामान्य  विकास

 15  करोड़  रुपए  प्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  क  | है  बाली  वित्त  व्यवस्था  से  और

 20  करोड़  रुपए  संशोधित  स्वनिम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के
 he o  कू क  कि  Ne ee  ee  न  कस  ह
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 प्रदान  के  सीमित  1.8
 ma,  1980

 geactgeean  nena  a  पा
 छठी

 पंचवर्षीय
 योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  डॉन  अर्थात्‌

 Lied 1979-80(29  1980  तक  )  निगम  ने  उड़ीसा  की  26.80  रुपए

 सहायता  की  78  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  को  स्वीकृति  दी  पूरा हो  जाने  पर  इन स्कीमों
 में

 6450  गांवों  के  विद्युतीकरण  की  तथा  11529  कृषि  पम्पसेटों  के  asia  की  परिकल्पना है  ।

 स्वीकृत  ऋण  निर्माण  कार्यक्रम  के  सोपानों  तथा  प्रत्येक  स्कीम  में  प्राप्त  वास्तविक  प्रगति  के  आधार

 पर  किस्तों  में  gear  किया  जाता  है  ।  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  के  लिए  स्वीकृत  स्कीमों

 के  लिए  निगम  ने
 7.62  करोड़  रुपए

 की
 राशि

 के
 ऋण  की  किस्तें  वितरित

 की  हैं
 ।  इन  स्कीमों

 का  कार्यान्वयन  राज्य  बिजली  ate  द्वारा  जा  रहा  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना के  प्रथम  दो

 विलग  नदी वर्षों के  दौरान  निगम  द्वारा  स्वीकृत  क़ी  गई  78  स्कीमों  सें  से  प्रत्येक  की  लागत  विवर कच्बाण नया ा से  था
 गई  है  ।

 ain
 at  1978-75

 79  और  1979-80(29-2-80  के eaten  ग्राम  विद्युतीकरण

 निगम  द्वारा
 a  प्रतीक  ee  स्कीमों  के  संबंध  में  स्कीमों  की  लागत  और  स्वीकृत  ऋण

 को  सक  की  ant  चाला  Teeth faaxuy |

 4

 ऋण  स०  स्कीम का  नाम  ऋण

 रु०  में  )  रु०

 1978-79

 अस्त रग  29.  565  26.668
 कपडा  14.636  12.752

 बालनगिर  34.522  32.175

 घन कनाल  27.142  25.885

 तंगीचौदर  कटक  24.156  21.749

 काला सोर  43.220  36.741

 म  54.020  45.090

 कटक  23.949  22.025
 रैराखोल  5.521  3.381 aa जबलपुर

 10  7.281  7.116
 11  बालनगिर  32.136  29.886
 12  केन्द्रपाड़ा  43.205  43.205
 13  46.194  41.442
 14  19.010  18.789

 15  67.373  64.620
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 seit  के  लिखित  उत्तर 18  1901

 1  4  4

 16  सकीना  25.829  24.083

 17  दानागढ़ी  24.358  19.429

 18  भज नगर  गजाम  48.972  13.833

 19  खुद  49.984  12.523

 20  गजाम  गंजाम  42.103  11.018

 21  49.731  13.729

 7.083 22  केन्द्रीय डे
 '
 कटक  23.467

 23  मयूरभंज  43.813  40.834

 40.844  39.256 24  लबानी

 25  कोरम डा  सुन्दरगढ़  23.154  22.782

 30.012 26  गुरुंदिया  सुन्दरगढ़  33.402

 27  मयूरभंज  28.674  26.930

 57.079 28  मयूरभंज  62.646

 29  गंजम  55.959  55.029

 78.795 30  सदर i
 क्योंकर  85.906

 31  57.316  55.653
 कोरापुट  र

 36.048 32  क्य  भर  42.214

 33  मयूरभंज  24.755  23.261

 56.461 34  नवरंगपुर  कोरापुट  58.347

 35  क्योंकर  65.537  65-972

 66.902 36  दा रिंग वादी  फुलबानी  68.020

 37  34.222  32.208

 त  रामपुर  30.455 38  कला बन् डी  30.711

 39  जय पटना  कला बन् डी  54.636  53.019

 30.197 40  तिरंगा  मयूरभंज  ‘  51.819

 41  लेकरीप  सुन्दरगढ़  31.227  30.662

 42  रा जर  सुन्द  चरग  द  21.948  21.609

 43  सर  |  दिक  |  63.2  97  60.849

 44  गोविन्दपुर  सम्भलपुर  36.655  33.070

 45  55.616  34.020

 10.812 46  गोलमुन्डा  11.433

 417.0  तेनतुलिखुन्टी  कोरापुट  45.682  44.777

 79.747 48  कोरापुट  81.888

 49  नारला  कला बन् डी  57.497  55.926
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 प्रश्नों के  खिखित  उत्तर  18  1980

 5

 1979-80

 50  दिगपाहान्डी  49.781  13.080

 51.0  TATA  34.737  9.102

 52  22.870  7.281

 53  बालासोर  50.581  15.778

 11.921 54  45.525

 55  49.471  13.667 पुरी
 56  कटक  63.429  19.183

 57  बालासोर  37.951  11.816

 58.  नकतीदुयल  सम्भलपुर  32.775  31.951

 59  21.135  19.000
 get

 60  सम्भलपुर  50.602  48.000

 61  धेन्कनाल  43.414  36.957

 20.640 62.  22.474

 63.  बहाना  बालासोर  55.992  15.688

 12.256 64.  क्योंकर  क्योंकर  48.909

 65.  भुवनेश्वर  45.679  12.024
 थ

 4.600 66.  भुवनेश्वर  कटक  8.250

 67-
 Sufady

 17.494  16.557

 25.341 68.  ar
 लगी

 26.939

 69.  SUTTSANEL  34.444  31.299

 13.580  12.535 70.  इतनी  पुरी
 सौदा  किशोर  77.762  76.931

 कला  सड  66.498  68.348 72-  लालगढ़
 73.  फुलबनी  82.882  79.964

 74.  ज  70.745  69.868 मयूर
 75.  फुलबनी  83.645  80.430

 76  मरीज  59.464  58.604

 177.0  मलकानगिरी =  कोरापुट  39.806  38.884

 78  75.101  73.723

 2680-115 3387.524
 ||
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 18  1901  (a=)  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 आर  लगने  के  कारण  सील  किये  गए  जील-गोराई  aa  के
 मे  लीर

 ह
 सदया  के  गुर्दों  पर काम  आरम्भ  करने  में  विलम्ब

 863,  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  ऊर्जा
 कानों  बॉर

 सिचाई  सभा
 फोगला

 मंत्री
 तह  बतर

 की
 हसा करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  कि  विहार के  धनबाद  जिले  में  मार तको किंग कोल  लिमिटेड  के

 santa  ब  योल  wrt  क  2  ate  बडा पख्या  क  va  को  आरंभ  करने  में  अप्रत्याशित  विलम्ब

 हुआ

 क्या  उक्त  बंद  खानों  के  वेल्ट  कन्वेयर  तथा  अन्य  बहुत-सी  सामग्री  और  सहायक

 उपकरण  पाए  गए  और  i

 )  यदि  तो  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 =  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  एट  नो  खान  चौधरी  )

 जी  नहीं ।  जीलगोरा  पिट  2  और  7  को  आग  के  कारण  सील  कर  दिया  गया  किन्तु  उनमें  फिर  से

 काम  शुरू
 करने

 में  देर  नहीं  की
 गई

 थी  ।
 प्री  तरह  खान  को

 Ns fre  स  दिनांक  .  9-1-1980. को

 खोला  गया  और  खान  में  कार्य  योजना  के  अनुसार  काम  2  अप्रैल  1980  से  हो  जाएगा ॥
 ्

 कोई  वेल्ट  कनवेयर  अथवा  अन्य  कोई  सामान  खोया  नहीं  art

 ह प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ग्वालियर  रेडियो  at  स्टेशन  को  क्षमत  थ

 864.  श्री  कालीचरण  शर्मा  :  क्या  सुचना  और  प्रसाद  ण

 मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेगे

 कि

 क्या  ग्वालियर  रेडियो  स्टेशन  की  क्षमता  इतनी  afae 2  कि  कार्यक्रम  पूरे
 ग्वालियर  डिवीजन  में  भी  नहीं  सुने  जा  और

 af  द  तो  क्या  इस  डिवीजन  की  आवश्यकता  पुरी  कर  ने  के

 be
 वहां  शोर  ही

 एक  अधिक  शक्तिशाली  ट्रांससीटर  लगाया  जायेगा  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  :
 (*)  शिवपुरी  जिले

 के  बड़े  भाग  और  गुना  जिले  के  एक  छोटे  भाग  को  शेष  ग्वालियर  क्षेत्र  को  आकाशवाणी

 ग्वालियर  के  10  किलोवाट  मीडियम वेव  ट्रांसमीटर  और  इन्दौर  स्थित  100  किलोवाट

 मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  द्वारा  कवर  किए  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 ,  )
 वॉशिंग  द

 के  विंमान  10  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  बढ़ाने का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नही  है  ।  अगली  योजना  के  लिए  प्रस्ताव
 त्र  तैयार  करते

 समय  इस

 सुभाव  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।
 |

 तापीय  संतरी
 के  सि  ए  कोयले  को  आवश्यकता

 865.  श्री  कुसुम  कृष्ण  सूची  :  ऊर्जा और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्रों  arg  Tay  की
 कृपा  करेंगे कि  :
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 प्रिया  के  लिखित  उत्तर  18  1980

 हमारे  वापिस  संपत  ए  कोयले की  आज
 ता  कितनी और

 तापीय  संयंत्रों की  स्थापना  द  दाक  eae  का  भंडार कहां  तक  उपयोग  में

 लाया  जा  सकता  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनों  strat).  वर्ष  1980-

 81  के  दौरान  कुल  आवश्यकता  लगभग  46.6  मिलियन  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान है  ।

 ताप  विद्युत  संयंत्रों
 की

 संभाव्य  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए
 देश

 में
 कोयले  के

 भंडार हैं  ।

 बम्बई  और  पुना  दूरदर्शन  केन्द्रों  से  मराठी  कार्यक्रम

 866.  to  बी०  एन०  गाडगिल
 :

 कया  सूचना और  प्रसारण  मंत्री  qe  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 बम्बई
 और

 पूना  दूरदर्शन  केन्द्रों
 से

 प्रसारित  होने
 वाले  कार्यक्रमों

 को  केवल  28  mI 4G sfarara  ही  मसी  मैं  होता है  जब  कि  इन  दो  केन्द्रों के  अन्तर्गत  आने  वाली
 अधिकतर  जनसंख्या  मराठी-भाषी  और

 यदि  हां  तो  मराठी  कार्यक्रमों  की  इतनी  कम  प्रतिशतता के  क्या  कारण  है ं?

 4g  और  प्रसारण  तथा  पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  वसंत  :  )  और

 दूरदर्शन
 बम्बई से  मराठी  में  प्रसारित  होने  वाले  कार्यक्रमों  की  प्रतिशतता  36%  है  ।

 स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र  बम्बई  दूरदर्शन  केन्द्र  का  रिले  केन्द्र  ।  दूरदर्शन  बम्बई

 Sle  शरद  जहां  हिन्दी और  उर्दू  बोली  व  सभी  जाती  हैं  ;
 |

 इस  केन्द्र  से  कार्य  क्रमों  की  उच्चतम  प्रतिशतता  मराठी  में  है  ।  अन्य  भाषाओं  की  प्रतिशतता

 गुजर  गती--1 0% ्र ;  हिन्दी  और  प्रादेशिक  भाषाएं  और
 1

 qa  के  लिए  दूरदर्शन  समाच।र-चित्र  बनाने  वाली  कम

 867.  डा०  वसंत  कुमार  पंडित :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 मदद  र

 कपा

 करेंगे कि  :
 हि

 क्या
 यह  सच  है

 कि
 गत  8/10  वर्षों

 से  दूरदर्शन के  लिए  दूरदर्शन  समाचार
 वित्र

 वी०  एन०  सिरीज  बनाने  का  काय  एक  ही  फर्म  द्वारा  किया
 जा  रहा  है  ;

 यदि  हां  जो  उस  फर्म  का  नाम  क्या  है  और  उनके  साथ  किए  गए करार की  शर्ते

 क्या  हैं  ;

 क्या यह
 सच  है  |

 बहुत र  ग  अन्य  कर्म उच्
 दर्जे की  do  वी ०  एन०

 फिल्में  अधिक  सस्ती  दरों  पर  ब् बढ़ा  सकती  हैं  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  का  feat  नयों  को  भी  दी  ०  वी०  एन०  एफ०

 बनाने  का  अवसर  देने  का  है  ?
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 बसंत
 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मन्तर ा  =<

 और

 दूरदर्शन  <  faa  नामक  ब he ह  थ  स  pail my  fred  और  f  aa  श्यंखलाएं
 | है 1975  और  से  ब

 रही
 दन  दो  श्रंखलाओं  के  लिए  बनाई

 गई  शर्ते  जिसको  समय-समय  पर  गया  |  ह  UT
 सहित  है  ।  विंमान  समझौता

 31-3-80  तक  है

 तथा  इन  श्यूखलाआ  के  निर्माण  हेतु  खुले  बाजार  से  सार्वजनिक  निविदा यें

 frat ली  गई  इस  कार्य  के  लिए  कई  फर्मों
 के

 प्रस्ताव  प्राप्त हो  गए  हैं  जिन  पर  दूरदर्शन

 महानिदेशालय  द्वारा  कार्रवाई  की  जा  रही है

 विवरण

 ato  एन०  एफ०  डवलपमेंट  सीरिज  हेतु  शर्तों
 का  संक्षिप्त सार  जिसे

 समय-समय  पर  बढाया  गया  है  ।

 a
 ian  कलकत्ता कक परस्त

 और  मद्रास प्रारंभ में  यह
 द्वारा दूरदर्शन  केन्द्रों के  लिए  6  महीनों  के  लिए  होगी  जिसको  दूरदर्शन  3  महीने  का  अग्रिम

 aHea  देकर  समाप्त
 किया  जा  सकता  है  ।

 ( @) /
 सेवा  1975  से  शुरू  होगी  जिसका  मतलब  पहले 6  महीने  की  अवधि

 1975  से  1975  तक  अगर  दूरदशंन  द्वारा  1.10  1975
 को  कोई

 अग्रिम  नोटिस  नहीं  जाता
 है  तो  सेवा  को  1975  तक  जारी  रखा  जा  सकता है gt

 1976 र से  शुरू  होगी चंदे  के  पहले  वर्ष  के  द्वितीय  6  महीने  की  अवधि 1

 और  30  1976  को  समाप्त  होगी  ।  यदि  10.  10.  75  को  समाप्ति  का  कोई  नोटिस  नहीं

 दिया  जाता  है  तो  सेवा  द्वितीय  6  महीनों  की  अवधि  के  लिए  जारी  रहेगी  किन्तु द दूरदर्शन को

 समाप्ति  के  लिए  1.4.76  को  3  महीने  का  afr  नोटिस  देने  का  अधिकार  बना  रहेगा  ।

 ्
 सेवा  के  प्रथम  वर्ष  के  अन्त  जा  6  महीने की

 2  अवधियों
 में  विभाजित  होगी

 जैसा  कि  ऊपर  व्यौरा  दिया  गया  दूसरे  वर्ष  के  लिए  सेवा  भी  अपने  आप  ही  जार  गी  रहेगी  अगर

 1.4.75  को  समाप्ति  का  कोई  नोटिस  नहीं  गया  जो  fe  जुलाई  75  में  शुरू  हुई  सेवा के
 9  महीने बाद  होगा  ।

 सेवा  के  दसरे  वर्ष  में  प्रवेश  करने  की  स्थिति  में  जो  कि  |  7.76  से  30.6.77  तक

 दूरदर्शन  को  4  महीने  का  अग्रिम  नोटिस  न  प्त  करने  अधिकार  होगा ।  चंदे

 और  छपाई  की  लागत  सहित  निम्नलिखित  अदायगी  शामिल  है  :

 केन्द्र  वर्ष का  अंशदान  6  होने  का  अशदान

 दिल्‍ली  दू'रददोंन  केन्द्र  4  लाख  रुपए  2  लाख  रुपए
 बम्बई  (4  का  25;000/-%o  12,500/-8e
 श्रीनगर  25,000/-%o  12,500/-%°

 al
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 a

 केन्द्र  का  अदा दान  6  महीने  का  अंशदान

 अमृतसर  3.0  4.0 4.0  251000/-%o  12-500/-%o
 कलकत्ता  ी  ग  25,000/-8o  12,500/-%o
 मद्रास  cod  25,000/-8°  12,

 ह  ”

 चंदे  की  अवधि पर  निर्भर कर  संबंधित  दूरदर्शन  केन्द्रों
 दवारा  समान  मासिक  किस्तों

 में

 अदायगी की  गई

 उपरोक्त

 दूती

 snge  aaa

 दिह

 वी  ०

 a
 एफ०  की  दूरदर्शन  की  सेवाएं

 निम्नलिखित होंगी  :

 ls  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  विकास  कहानियां

 2.  यह  पाक्षिक  फिल्म  सेवा  होगी  ।

 3.  प्रत्येक  फिल्म  केपसूल  15  मिनट  से  कम
 की  अवधि  का  नहीं  होगा

 ।

 4  प्रत्येक  कैप्सूल  4-7  मिनट  स्पष्ट  फिल्म  कहानियों  से  बनी  होगी  और
 संख्याओं में  3  से  कम  नहीं  होगा ।

 प्रत्येक  कैप्सूल  प्रयोग  हेतु  dare  सहपाठी  देत  प्रिंट
 के

 तथा  एक  विशेष

 कहानी  क ेकेपसूल  को  सारे  प्रसारण  की  अवधि में  उपयोग  ra स्  दूरदर्शन  केन्द्रों  में  पहुंचने

 प्रत्येक  कहानी  अच्छी  तरह  से  fears  की  हई  होगी  aah  साथ  स्क्रिप्ट  कमेंटरी
 अंग्रेजी  में  होगी  ताकि  प्रदर्शन  केन्द्र  स्थानीय  भाषा  में

 nee
 को  आसानी  से

 प्रसारित कर  सके  ।

 मोटी  ध्वनि  a  भाव वावा  दाया  चहा  प्रत्येक  केन्द्र  16  मि०
 मी०

 साइलेंट  प्रिंट  प्राप्त  करेगा  ।  थ

 टी०  वी  एन०  एफ०  दूरदर्शन  को  एक  at  की  अवधि  में  अच्छी  तरह  सम्पादित

 और र स्क्रिप्टिड  फिल्म  सामग्री  कि  14000  फुट  से  नहीं  प्रदान

 करेंगा ।  दूरदर्शन  केन्द्र  को  मासिक  अदायगी  करने  में  सक्षम  बनाने  हेतु  इसको

 उस  अवघि  में  कम  से  कम  30  मिनट  की  फिल्म  (116  प्रदान  करनी

 होगी ।

 बाहरी  दूरदर्शन  केन्द्रों  आपूर्ति  जायेगी ।

 10  आ
 कन  लायल  ak fe ag  तत्र TRI yaaa  जकात  दी  सामग्री  का  प्रयोग

 कर  सकता  है  जो  इसके  अन्य  प्रसारण  संस्थाओं के  साथ  विनिमय
 सिपर

 का  भाग हो  ।
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 समय-समय  पर  बढाया  गयी अ
 पर

 बढ़ायी  गयी  विज्ञान
 निशा  दूती

 के  fag  नियम  और  wa

 सेवा  का  कार्य  क्षेत्र
 :

 क  सव यह  समस्त  भारत  को  कवरेज  देने  हेतु  ait  जो  कि  आम  आदमी की  सेवा

 में  विज्ञान  और  तकनीकी  जो  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इसके  लाभ  को  बढ़ाने  के  उपयुक्त

 होगी ।  विज्ञान  और  तकनीकी  के  माध्यम  से  देश  में  आत्म-निभाता  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति को  भी

 कार्यक्र  मों  द्वारा  विशिष्टता  प्रदान  की  जायेगी  ।  प्रत्येक  कार्यक्रम  में  गहराई  से  अध  ययन  एक
 विषय  को  लेकर  एक  द्रदशंन  कमेंट्री  तैयार  होती है  ।

 2.  प्रत्येक  पाक्षिक  कार्यक्रम  की  अवधि  15  मिनट  अर्थात  16  मि०  मी० की की  सादी

 फिल्मों  में  कम  से  कम  575  फीट से  कम  नहीं  होगी  ।  अनुमान  ष  कि  कार्यक्रम  कभी-कभी

 20  मिनट  की  अवधि  का  होगा  किन्तु  दूरदर्शन  यह  ध्यान  रखेगा  कि  अतिरिक्त  फुटबाल  के  लिए

 कोई अ  अतिरिक्त  शुल्क  नहीं  लिया  जायेगा  ।  अतिरिकत  फुटेज  के  लिए
 अतिरिक्त  शुल्क  लिया

 जाएगा  ।  द्रदशंन  केन्द्र  की  जांच  और  प्रमाण  करने  के  लिए  प्रत्येक  किये  क्रम  के  लिए  फिल्म  की

 लम्बाई  अंकित  की  जायेगी  ।

 (3)  कार्यक्रमों  की  आपूर्ति :  |

 1976  से  प्रारम्भ  प्रत्येक  कार्यक्रम  को  हवाई  जहाज  द्वार
 जायेगा

 ताकि  यह  दूरदर्शन  केन्द्रों  में  प्रत्येक  महीने  की  पहली  या  पन्द्रहवीं
 तारी

 तक  सट  pl  ।  प्रत्येक

 कार्यक्रम  को  1/4”  ध्वनि  पट्टी  सहित  15  मि०  मि०  साइलेंट  प्रिन्ट  साथ  था  दिया  जायेगा ॥

 यह  ध्यान  दिया  गया  है  कि  टी०  वी०  एन०  एफ०  निकट  भविष्य  में  आवश्यक  सिने  माक  सहित

 16  मि०  मि  छिद्रित  टेप  की  ध्वनि  पट्टी  को  वितरित  करने  की  स्थिति  में  होगा  ।

 (4)  कार्यक्रमों  को  योजना  और  निर्माण

 cy  कार्यक्रमों  के  विषयों  और  उद्देश्यों  को  दूरदर्शन  महानिदेशक
 ba

 सलाह  से  अन्तिम  रूप

 दिया  जाएगा  ।  आकाशवाणी  महानिदेशालय  का  एक  प्रतिनिधि  रफ  में  कार्यक्रमों  को

 वा देखेगा  ।  दूरदर्शन  के  प्रतिनिधि  द्वारा  जो  सुभक्तावों  और  संशोधनों  का  टी
 is  एफ०  अन्तिम

 प्रिन्ट  तयार  करते  समय  उनका  ध्यान  कार्रवाई  की  जाएगी  ।  यदि  दूरदर्शन  के  सुझावों

 का  पालन  नहीं  किया  गया  तो  दूरदर्शन  को  किसी  विशेष  काय  क्रम  को  रह

 करते

 और

 इसकी अदायगी  न  करने का  अधिकार  होगा  |

 (5)  फिनिश्ड  कार्यक्रमों  की  समीक्षा

 फिनिश्ड  कार्यक्रमों  की  तकनीकी  विशेषताओं  के  लिए  टी०  वी०  एन०  एफ०  द्वारा  हर  संभव

 सावधानी  का  बरतना  सुनिश्चित  करेगा  ।  महानिदेशालय  द्वारा  इस  पह  समीक्षा  जायेगी

 और  टी०  वी०  एन०  एफ०  को  दूरदर्शन  की  प्रतिक्रिया  के  ब  ं  सूचित  कर  दिया  जायेगा ।

 (6)  सेवा  की  अवधि  तथा  नोटिस  अवधि  oe

 प्रारम्भ  में  प्रदर्शन  1976  होने  वाली  और  31  1977  को
 समाप्त होने  वाली  एक  वर्ष  के

 लिए  सहमत  है  ।  यदि  आवश्यक  सभा  गया  तो

 उस
 अवधि  में  लेवा

 को  कौन
 महीने  का  नोटिस  देकर  समाप्त  किया  ना  सकता  wa

 ।
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 (7)  राजस्व  अदाय गि यां  :

 TAIT  निम्नलिखित रूप  से  होंगी  ।

 निम्न  गणनाओं  के
 द  आधार  पर

 है
 bas antr

 प्रत्येक  दूरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  जैसे  कि

 नीचे  अंकित  है  सदा
 सारि  क

 आधार
 पर

 होगी
 ।

 केन्द्र

 राजस्व  कैफियत

 मासिक  किस्त के
 आधार

 पर

 टूटने

 if  1
 6,000  रु०  यह  अभी  प्रारम्भिक  सेवा  और

 और  पहले  प्रिन्ट  के  लिए  होगी

 बम्बई  अमतसर

 25,000  यह  अदायगी  प्रत्येक  अतिरिक्त

 मद्रास ,  लखनऊ  प्रत्येक  प्रिन्ट के  लिए  होगी  ।

 नोट :  प्र  चन्द्र  के  लिए  प्रिण्टों के  का  अनुपात एक  महीने  2  होगा  अर्थात
 एक  साल  में  कुल

 न

 oo  प्रसारण
 के  अधिकार

 :

 is a
 उनके  बाह  विनिमय  उद्देश्यों  के  उपयोग  सहित

 दूरदर्शन
 को

 कार्यकर्मों

 पर

 पूर्ण  असारण की  अधिकार ह
 होगा  ।  साइट  के  चल  रहे  नेट  ap प  कार्यक्रमों  के  उपयो योग के  लिए  भी  कोई

 afar  अब  पगी  नहीं  की  जायेगी  ।

 नोट  मूल  करार  के  अनुसार  दोनों  श्पंखलाओं  +  अदायगी एक  साल  में
 9,16,000/-  रु०  थी  ।  कोष  में  निरन्तर  उठ  कम  गी  मांग  के  लिए  एक

 समिति  की  नियुक्ति  की  गयी  थी  जिसने  एक  साल  में  70,810/-  रु०
 मि  बढ़त  की  सिफारिश  की  ।

 चनावों  के  दौरान  समाचार-पत्रों  पर  प्रबन्धकों  का  प्रभाव

 868.  श्री  चन्द्र  भान  आठरे  पाटिल  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण मंत्री  as  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  लोक  सभा  के  लिए  पिछले  चुनावों  के  समय
 कई  समाचार पत्रों

 के  प्रबन्धकों  ने  इस  विषय  के  निर्देश  जारी  किये  थे  कि  प्रकाशित  किये  जाने  वाले  समाचारों  का

 स्वरूप  कैसा  होना  चाहिए  तथा ae  भी  कि  किस  प्रकार के  समाचारों  पर  वि  re
 बल  दिया  जाना

 चाहिए ताकि  समाचार  वास्तविक  रूप  में  प्र  य
 श्र  की  इच्छाओं

 झर के  अनुरूप छप  सकें  ;

 यदि  हां  तो  इस  प्रकार  के  पूर्ण  समाचारों के  प्रकाशन  को  रोकने के  लिए
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 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  किए  जाने
 का  विया

 है  और  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार की  क्या  नीति  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसंत  साएं
 15

 और

 सरकार के  पास  कोई  सूचना  नही ंहै  कि  लोक  सभा  के  चुनावों  के  समय
 जेसा  कि

 आरोप

 लगाया  गया है  प्रबंधकों  ने  कई  समाचार  पत्रों  को  ऐसे  अनुदेश  जारी  किए  थे  या  नहीं  ।  मामले  पर

 विशेष  अध्ययन  करने  की  आवश्यकता है  और  इसको  प्रेस  आयोग  के
 पोलित

 निर्देश पदों  में

 शामिल  करने  के  प्रश्न  पर  यथोचित  विचार  किया  जायेगा  t

 गुजरात  में  तापीय  बिजली  घर  को  कोयला  की  सप्लाई  में  कमी

 869.  श्री  नीतू  भाई  नामित  क्या  ऊर्जा  भर  सिंचाई  तथा  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1978-79  के  दौरान  गुजरात  में  प्रत्येक  तापीय  बिजली  घर  की  कोयले  की

 मांग  का  ब्यौरा  कया  है  और  महीनेवार  कोयले  की  सप्लाई  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  श्री  go  ato  To  गनी  खान  चौधरी  qq

 1978-79  दौरान  गुजरात में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  का  आबंटन और  वास्तविक

 प्राप्तियां  दर्शाने  वाला  पृष्ठ  46  पर  संलग्न  g

 रविवार  को  निर्वाचन  का  कराया  जाना

 870,  श्री  पी ०  जे०  करियर

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बतान  को की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  केरल
 में

 लोग  सभा
 निर्वाचनों के  लिए  6  1980  को

 हुए  मतदान  में  दिए  गए  मतों  का  प्रतिशत  केरल  विधान  सभा  के  लिए  21  1980  को

 हुए  मतदान  में  दिए  गए
 मतों  से

 कम
 था  ;  i

 (a)  यदि  तो  क्या  यह  इस  तथ्य  के  कारण  हुआ  कि लोक  सभा के  लिए  निर्वाचन
 रविवार  (6  1980)  को  हुआ  था  ;

 व
 क्य
 क्या  सरकार  रविवार  को  निर्वाचन  राए  जाने  के  विरुद्ध लोगों  द्वारा  भर

 विशेष रूप  से  अल्प  संख्यक  समुदाय  के  लोगों  द्वारा  व्यक्त  कं  गर्म ||  तीब्र  भावनाओं  की  जानकारी

 और
 नके

 सुनिश्चित
 किया  जा क्या  सरकार  का  ऐसे  कदम  उठाने  का  विचार है  जिससे  यह सु

 सके  कि  भविष्य  में  कोई  भी  निर्वाचन  रविवार  को न  किए  जाएं  ?

 विधि  न्याय  और
 कम्पन

 काय  मंत्री  पी०  ye  केरल  राज्य के  9
 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों में  2  ee  मलय विधान  सभा  निर्वाचन केक  धणा  क्षेत्रों  जहाँ  मतदान  21

 1980 को  हुआ  डाले  गए  मतों  की
 72.74  प्रतिदिन  थी  जबकि  9  संसदीय  निर्वाचन

 क  क  कक  कम  क  क
 cal  इल  क  ten  पर

 10.0  62.15  प्रतिशत थी  ।
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 तों  कि  लिलि  दार 18  1901

 संसदीय  निर्वाचनों  में  मतदान
 की

 अपेक्षाकृत  कम  प्रतिशतता  के  कारणों  का  निर्वाचन

 आयोग  ने  अभी  तक  पता  नहीं  al

 केरल  के  कुछ  अभ्यावेदन
 निर्वाचन  आयोग  में  लोकसभा  के  पिछले  साधारण  निर्वाचन

 के  समय  प्राप्त  हुए  थे  जो  6  1980  को  मतदान  की  तारीख  नियत  किए  जाने

 के  विरुद्ध थे  और  उनका  आधार  यह  था  कि  रविवार  का  दिन  ईसाइयों  के  लिए  आराधना
 का  दिन

 होता है  ।

 निर्वाचन  आयोग  की  राय  है  कि  ऐसा  कोई  स्पष्ट  आश्वासन  देना  stevie  नहीं  होगा

 कि  भविष्य  में  मतदान  की  तारीख  रविवार  को  नियत  नहीं  की  जाएगी  किन्तु ag  कि  वह  रविवार

 के  दिन  मतदान की  तारीख  नियत  किए  जाने  के  विरुद्ध  र  जिम  ना ज  सु  भाव  दिया  गया  है  उसे  ध्यान

 में  रखेगा  ।

 विद्युत  उत्पादन  और  वितरण  को  शि
 विषय  बनाने  का  प्रस्ताव

 नक 3
 871.  श्री  कै०  ए०  :  क्या  ऊर्जा  और f  स्

 की  कृपा  करेंगे कि  :  े  श्ठ्

 बिजली  और  उत्पादन  वितरण  को  केन्द्रीय  विषय  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 _  यादि  तो  इसका  ब्यौरा  और  कारण  क्या  हैं  ?
 की

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी :  और

 :  संविधान  के  अंतगर्त  बिजली  समवर्ती  सूत्री  का  एक  विषय  है  और  बिजली  के  उत्पादन

 और  favor  को  केन्द्रीय  विषय  बनाने  कोई  प्रस्ताव  इस  समय
 नहीं

 आर्थिक  विकास  के  लिए  बिजली  की  मांग  को  पूरा  करने के  लिए  विद्युत  क्षेत्र  का  विकास

 सर्वाधिक  इष्ट तम  ढंग  से  करने  की  आवश्यकता को  ध्यान  में  रखते  हुए  विद्युत  सप्लाई
 उद्योग

 के  ढाँचे  की  समीक्षा  समय-समय  पर  की  जाती  है  ।  यह  आवश्यक  सभा  गया  है  कि  केन्द्रीय
 र क्षेत्र में  विद्युत  उत्पादन  में  अभिवृद्धि  की  जाए  तथा  अर्थ-व्यवस्था  का  तेजी  ते  विकास

 करने  के
 लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  सहायता  बढ़ाई  जाए  ।

 असम  में  मतदाता  सूची  तेयार  करना

 872.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री
 यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :  =
 gas 3  ee

 क्या  यह  सच  हैं  कि
 खराब है  ;

 असम
 ice  alanine  विकि

 स्थिति  बहुत

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  विनिश्चय  किया  है  कि  बंगलादेश से  आए  तिष्क्रांत

 व्यक्तियों  को  भारत  का  नागरिक  मानने  के  लिए  समय  सीमा  25  1971  की  तारीख  रखी
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 जाए  और  ae  कि  जिन  ॑
 के  नाम  1971  और  197.0

 में
 असम  की  मतदाता  सूची में  थे  वे

 अब  मतदाता  के  उनमें  eG  नार  गरे  इ

 डे  मौर तोमर यदि  भाग  (a)  का  उत्तर  स्वीकार  राम  सर  पका  ने  यह
 सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की
 है  कि ऐसे  सभी  नामों  को  मतदाता  सूची  में  वास्तव  में

 1
 सम्मिलित  frat

 जाए

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  पी०  शिव

 Ms
 ay  में  1979  के

 saad  से  एक  लम्बे  समय  का  आन्दोलन  चल  रहा  है  ।  यह  आपदा  ललन  आरम्भ में  निर्वाचक

 a  faa  राज्यों  के  राष्ट्रिक  रग  शम  निकाले
 आनि

 द ेके  लिए  फिर  यह  उन
 ORN  च्चा निर्वाचनों  को  स्थगित  करने  के  लिए  हुआ  जो  प्रथम सप्ताह  में  वाले  थें

 और  उसके  बाद  यह  विदेशी  राष्ट्रिक ों  का  पता  suka  2a हैं  देश  से  बाहर  भेजने के  लिए

 हुआ ॥

 जी
 नहीं  ।

 cee ae  |  ज sat ही  नहीं  उ उठता  ।

 की  बाढ़ का  प्रभाव

 873.  श्री  fad चन्द  जैन  क्या  ऊर्जा  और  तथा  कोयला  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 राजस्थान  म  सदी  आअ  जनी  नदियों  की  बाढ़  से  कौन-से  क्षेत्र
 प्रभावित  होते  mg

 इस  कोन  से  क्षेत्रों  पर  कितना  पड़ा है  तथा  किस  किस्म  की  हानि  हुई  है
 और  जान व  माल  की  कितनी  हानि  हुई

 क्या
 l  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  क

 जाद
 से

 rat द  के  लिए  कोई  स्थायी  योजना  तयार  की

 है  और  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह

 है  ike  अगले  वर्ष  कितना इस  योजना  के  लिए  केन्द्र  ने  इस  ad  —

 धन  दिया  ज  एस  ;  और  भा

 इस  योजना  को  कब  तक  क्रियान्वित किया  जाएगा ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०बी०  ए०  गनी  खान  :  और

 इस  वर्ष  जालोर  भर  वाड़मेट  जिलों  के  क्षेत्र  प्रभावित

 हुए  थे
 ।  जो  हानि  हुई  उसके  अनुरूप  और  यात्रा  की  जानकारी  विवरण

 में

 oe
 से  राज्य  में

 वेसिन  में  बाढ़ों  से  प्रभावित क्षेत्र

 एक  मास्टर  योजना  तैयार  करने  के  वास्ते  राज्य  सरकार  ने  ह  ae  सर्वेक्षण  कार्य  हाथ  में

 लिए  हैँ  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  बाद  सुरक्षा  की
 स्थाई  स्कीम

 म  इसके बाद  dare की  जाएंगी
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 18  1901  प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर
 क  क  य

 विवरण

 राजस्थान  में  बाढ़ों  से  हुई  हानि  का  स्वरूप और  मात्रा

 1.  प्रभावित  क्षेत्र  5.7  लाख  हेक्टेअर

 2.  प्रभावित  जनसंख्या  11.2  लाख

 3.  फसली क्षेत्र को  1.8  लाख  हेक्टेअर

 4.  क्षतिग्रस्त फसल  का  मूल्य  2362.9  लाख  रुपये

 5.  क्षतिग्रस्त  मकानों  की  संख्य  93.620

 4700  लाख  रुपये 6.  क्षतिग्रस्त  मकानों की

 ए
 भूत

 1,  13,842

 8.  मृत  व्यक्ति  478

 सम्पत्ति आ
 सीधा

 को  क्षति  2994.1  लाख  रुपये

 faarys  तटबंध का  निर्माण

 प्रसाद 874.  श्री  चन्द्र  कया  उ

 ती
 जर

 सिलाएँ  सगा  बचता
 मंत्रो यह  बताने  की

 Hat करेंगे  कि  sip

 विचार  कोइल वार  तटबंध  का  शीघ्र  निर्माण  क  लिए  क्या  कासं वाही  की  जा

 रही है  ;
 और

 (@)  विलम्ब  के  क्या  कारण हैं  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  ए०  गनी  खान  #)  ate

 2  35.67  करोड़  रुपये  की  अनुमानित लागत  वाली  बक्सर-कोलतार  स्कीम का  क्रियान्वयन

 बिहार  सरकार
 द्वारा  1973-74  से  चरणबद्ध  रूप  में  किया  जा  रहा  है  और  इसके  incall

 अन्त  तक  पूरा  ही  जाने  की  आशा  थी  ।  इस  स्कीम  में  गंगी
 )  और  गंगी

 (  r)  नदियों  के  तटों
 पर  कुल  165  किलोमीटर  लम्बे  तटबंधों के  निर्माण  की  ह  अना  की  गई

 है  ।  धन  की  कमी  के  जो  1975  की  बाढ़ों  के  बाद  पटना  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  की
 प्राथमिकता

 के  आधार  पर  शुरू  करने  की  आवश्यकता  के  कारण  और  भी  बढ़  गई  राज्य  सरकार  द्वारा

 इस  स्कीम  पर  अब  तंक॑  कुल  लगभग  7-75  करोड़  रुपया ही  ad  किया गया  इस  स्कीम के

 लिए  1980-81  के  लिए  3  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।
 &

 बागमती  परियोजना  के  लिए  योजना

 875.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  कया  ऊर्जा  और  सिंचाई  परा  किला मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 sar  stir  सत  faq  att  Tie  aa  kdl  जा  ला  are  वर्षों  से
 ा  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  है  ।
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 मंकी  के  लिखिए  सत्तर
 18  1980

 epee te

 छु  झ्  hc जिल श  तो  उसके  क्या  ४

 क्या  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिएः  कोई  समय  सीमा  निर्धारित की  गई  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला
 मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  और

 बागमती  बाढ़  नियंत्रण  परियोजना और  बागमती  सिंचाई  परियोजना  शुरू  में  1960

 और  1970 में  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  थीं  ।  बागमती  नदी के  माग  के  बदल  जाने

 के  परिणामस्वरूप  सिचाई  परियोजना  में  संशोधन  किया  गया  था  ।  इसके  बाद  दोनों  परियोजनाओं

 की  अनुमानित  लागतों  में  मी  संशोधन  किया  गया  ।  संशोधित  परियोजनाओं  की  जांच  के  बाद

 राज्य  सरकार  के  साथ  सलाह  करके  और  तकनीकी  कारणों  को  ध्यान  में  रखने  पश्चात्‌  राज्य

 सरकार  को  1979  में  सलाह  दी  गई  थी  सिचाई  और  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाओं

 को  एक  बहुद्देश्यीय  परियोजना  के  रूप  में  स्वीकृत  feat  जाना  चाहिए  ताकि  सिंचाई  are

 नियंत्रण  तथा  जल-विकास  के  संघटकों  को  इसके  अन्तगंत  लाया  जा  सके  ।  केन्द्रीय  जले  आयोग

 द्वारा  25-2  -80 को  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  एकीकृत  बागमती  परियोजना की  जाँचे की  जा

 रही  है  ।

 नहीं  ।  परियोजना  की  जाँच  के  नाद  यह  प्रस्ताव  है  कि  अनिर्णीत  यदि

 कोई  को  तय  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  इंजीनियरों  के  साथ  बचा  र-विमर्श  किया  जाए

 ताकि  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्राप्त  हो  सके  ।

 बिहार  के  ग्रामीण  क्षे  के  लिए  बिजली

 876. श्री  आकर  पी०  यादव  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्र  के  विकास  के
 लिए  दो

 मुख्य  बुनियादी  आवश्यकताओं  में  से  एक

 आवश्यकता  बिजली  क at जि  5 PIS हु  ह

 a  कर
 क्या  बिहार  में  इसका  अभाव है  ;  ओर

 तो  सरकार  सुनिश्चित  करने  के  लि नए  क्य  त
 उपाय

 कर  रही  है  कि  इन
 a  जली  उपलब्ध  हो  जाए

 ale  तथा  कोयला  मंत्री  :  श्री  To  ए०  गनी  खाने  चौकोर  :  (*)  जी

 हां  #

 हां  ।  31-10-1979  की  स्थिति के  बिहार  में  ग्राम  विद्युतीकरण में
 28.5  प्रतिशत  व  का

 लक्ष्य  ही  प्राप्त  किया  है  जबकि  इसकी  तुलना में  देश  में  प्राप्त यह  लक्ष्य  41,4
 ी  |  * प्रतिशत है  1  करे  ts

 (7)
 विहार  राज्य

 बिजली  बं ats  ने  लगभग  497,00  करोड़  रुपये  तक  की  बने  राशि  से
 1994-95  तक  ग्राम  में  100  प्रतिदिन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रस्ताव  तयार

 किए  हैं  ।  इनका  कार्यान्वयन  उनकों  उपलब्ध  की  जाने  वाली  धनराशि  पर  निर्भर  होगा ।
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  कीं  प्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण

 निगम  के  जरिए  वितरण  किए  जाने  के  लिए  67  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा  गया  है  ।

 राज्यों अं  Ka  संघ  रा  ज्य  क्षेत्रों  क़त  कुल

 क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्रो यह  बताने  की 877.  श्रावाब लाल  सोलंकी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  कुल f कितने  गावों  का  29

 1980  तक  राज्यवार  और  संघ  राज्यवार  क्षेत्रवार  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  है  ;

 किन-किन  राज्यो ंने  ग्रामीण  fa द्यु  ती  क  का  य  पुरी  तरह  प्राप्त  कर  लिया  है

 और  प्रत्येक  राज्य  ने  यह  लक्ष्य  कब  प्राप्त  frat  और

 (7)  देश  के  सभी  राज्य  और  संघ  राज्यों  क्षेत्र  में  विद्युतीकरण  का  ल
 क्य

 पूरी  तरह  कब

 तक  प्राप्ते  करने  का  विचार है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  :  sit  ए०  ato  ए  गनी  खान  चौधरी  कुल

 5,75,936  गांवों  में  से  31  1979  तक  2,40,794  गांवों  विद्युतीकरण  किया

 चुका है  तथा  3,35,142  गांवों  का  विद्युतीकरण  कियां  जाना  बाकी  राज्यवार और  संघ
 शासित  क्षेत्रवार  स्थिति  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 निम्नलिखित र  ह
 सित  क्षेत्र  ae  उनके  दिखाई गई  तारीख  को

 करण का  लक्ष्य  कर  किया शत-प्र  तादात  ग्राम  बिद्युती  सत  सा  इ  maI

 हरियाणा  अगस्त  1972

 पजाब  |  1976

 जन  979

 1966-67

 चंडीगढ़  1972

 पांडिचेरी  .  .  1972

 विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डों से  प्राप्त  हुए  अनन्तिम  प्रस्तावों  के  अनुसार  राज्यों  द्वारा
 द्यूत-प्रतिशत  विद्युतीकरण के  लिए  परिकल्पित  साथ  अव क्यां  1983-84  से  1994-95  तक

 भिन्न  हैं  बशर्तें  कि  संसाधन  उपलब्ध हों  ।

 राज्यवार और  संघ  शासित  क्षेत्रवार  कुल  ग्रामों  31-12-1979 को  यथास्थिति

 विद्युतीकृत  गांवों  की  और  विद्युतीकरण  के  लिए  शेष
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 रहे  गांवों  की  संख्या  दिखाने  वाला  विवरण

 क्रम  'राज्य/सघ  गांवों की  कुल  ्
 न  नगा

 की  स्थिति के
 स०  शासित  संख्या  की

 विद्युतीकृत  किया

 जाना है

 आन्ध्र  प्रदेश  27,221
 re  तानता  ए

 15,  1899  ( a)  11,322

 21,995  “3,440  (=)  18,555

 67,566  19,490  48,076

 18,275  10,283  7,992

 6,731  1731

 हिमाचल  प्रदेश  16,916  8,697  8,219

 2,075 जम्मू  और  FRAT  6,503  4,428

 कर्नाटक  26.826  16,037  10,789
 =

 9.  1,268  1,268

 lo  मध्य  प्रदा  21,175 70,883  49,708

 11  महाराष्ट्र  35,778  24,470  11,308

 12  1,949  309  1,640

 13  4,583  489  4,094

 14  नागालैण्ड  960  303  617

 15  46,992  15,660  31,332

 16  12,188  12,126+  162
 17  33,305  13,083  20,222

 18  सिक्किम  215  162 53

 19  तमिलनाडु  5  15,531  204

 20  उत्तर  प्रदेश  1  2,561  36,688  75,873

 21  38,074 पश्चिम  बंगाल  12,602  25,472

 22  त्रिपुरा

 शटि
 667  4,060

 ग्रामों  को  गर  आबाद  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 1979  की  स्थिति  कें  अनुसार ।
 की  स्थिति  के  अनुसार  ।

 की  स्थिति के  अनुसार  ।

 की  स्थिति  के  अनुसार  ।
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 क ल्‍ ल्‍ ु ल्‍ल्‍ वटटटटपट्एलपल्एएएएटएटटटटटटटटटटटटटट

 जीड  राज्य  5,71  251  2,39,429  3  31,822

 अंडमान  निकोबार  द्वीप

 समूह  390  84  306

 अरुणाचल  प्रदेश  2,973  243  2,730

 चंडीगढ़  26  26

 दादरा और  नगर  हवेली  72  52  20

 दिल्ली  243  243

 गोवा दमन  और  दीव  409  351  58

 लक्षद्वीप  10

 मिजोरम  229  24  205
 .

 पांडिचेरी  333  333

 जोड़  शासित  4,685  1,365  3,320

 जोड़  (  अनिल  5,75,  936  2,40,794  3,35,142
 a  io

 नई तई कस्पतियों का खोला जाना का  खोला  जाना

 878  श्री  fara  एन०  पाटिल | ह  ल  क्या
 rom

 cea
 काय  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे
 fa  :

 वर्ष  1977  से
 79

 लक  के

 नई  कम्पनियां
 खोलने के  लिये  कितने

 ह
 लाइसेंस  दिये  गये  हैं

 ;

 छह  म  के  भीतर  at  अर्थात्‌  1977  बाद  प्राप्त
 आवेदन-पत्र

 पर  नये

 आवेदकों को  छह  मर्द lat के  भीतर  ही  कितने  लाइसेंस  दिये  और  ह

 ऐसे  कितने  मामले  दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से  प  जो  1977  से
 हि हुये थे  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिवशंकर )  :  देश में  2506  लाइसेंस

 अर्थात  विनियमन  प्रमाण-पत्र  ag,  1977  में  नई  कम्पनियों  क  आर  म्भ  करने के  1978 में
 3290  लाइसेंस और  1979  में  4499  लाइ  सेंस  मिलाकर  स्वीकृत  किये  गये  थे  ।  इन
 योगों  का  राज्यानुसार  ब्यौरा  ग्न  विवरण  में  दिया  जाता  है  ।

 तथा  लो  ere
 शापना  जगा  है

 और  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत

 करदी  जायेगी  ।
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 18  मार्च  1080

 विवरण

 1977,  1978  और  1979  के  वर्षों  में  पंजीकृत  होय रों  द्वारा  सीमित  नई  कम्पनियों

 का  राज्यानुसार ब्यौरा  ।

 1977  1978  1979  हत

 आन्ध्र  प्रदेश  129  144  203

 31  24  24

 29  72  48
 100  158  329

 हरियाणा  15  18  30

 हिमाचल  प्रदेश  10

 जम्मू एवं  कश्मीर  10

 167  171  251

 75  84  107

 मध्य  प्रदेश  38  58  90

 महा  राष्ट्र  622  811  1156

 उड़ीसा  32  47  53

 46  85  150

 44  716  115

 168  256  366

 उत्तर  प्रदेश  142  175  189

 पश्चिमी  बंगाल  447  311  604

 चण्डीगढ़  24  15  45

 दिल्ली  348  511  678

 18  33  22
 गोझा  दमण  एवं  दिव

 पॉंडिचेरी  11

 अण्डमान एण्ड  निकोबार  द्वीप

 दादर  एवं  नागर  हवेली

 अरुणाचल  प्रदेश

 2506  3290  4499
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 उत्तर  प्रदेश  में  तापीय  बिजली

 879.  श्री  जितेंद्र  प्रसाद  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 उत्तर  देश  में  तापीय  fast  स्थापित  किया  जा  रहा क्या
 शाहजहांपुर

 है  ;  और

 यदि  हां  तो  परियोजना  का  ब
 यौरा  क्या  है  । tor

 और  1 सिचाई दा  =  तथा  कोयला  मंत्री  श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :

 उत्तर  प्रदेश  में  ताप  विजय  दत
 कैसा  स्मार्त

 करने  के  लिए  कोई  व्यवहार्यता रिपोर्ट

 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  ह
 ई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता |

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पक्षों  का  खाली  पड़ा

 रहना :
 880  पी  लक्ष्मण  मलिक  सुचना  और  प्रसारण मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :
 द

 छ  में 1  1980  को  उनके  मंत्रालय  यों/अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिये  कितने  आरक्षित  पद  खाली  और

 इन
 cal  को  न  भरे  जाने  के  [  कारण  और  इन  ी  पदों को  किस  समय

 तक  भरे  जाने  की  संभावना  है  ?

 त  और
 पुनर्वास  मंत्र  बसत  साठे  )  सुचना  और सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूर

 प्रसारण  मंत्रालय  में  वे  जो  अनुसूचित  जातियों  और
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित

 थे  और  1-2-1980  तक  खाली  पड़े  रहे  उनकी  संख्या  59  जिनका  पृथक्कीकरंण निम्न  प्रकार

 से  है

 26 अनुसूचित  जाति

 अनुसूचित  जनजाति  33

 ग्रुप  के  एक  पद  के  शेष  सभी  58  पद  सर्प
 पक पदों  )  के

 '
 ये  सभी  58  पद  गठित  सेवाओं  अर्थात्‌  केन्द्रीय  सचिव  लय  -

 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  शामिल  कर  लिए  गए  ।  ये  पद  कार्मिक  और  प्रशासनिक

 सुधार  विभाग
 ट  द्वारा  नामित  कर्मचारियों  से  मरे  जाने  हैं  औ  प  f  के  ऐसे  कामना  जिनके

 गਂ लिए  आरक्षित  ta  at  पहले  बनाई  गई  प्रतीक्षित  हैं  ।

 qeਂ  की एक  आरक्षित  रक्त  का जहां तक
 बंध

 ऐसा  कोई  योग्य  व्यक्ति  नहीं

 था  जिसे  नियुक्त किया  ज  सड़क  |  |  योग्य
 व्यक्ति के  मिलने  पर  इसका  भरा  जाना  निसार

 करता  है

 जैसे  कि  कार्मिक

 कौर  जा सक 1शासनिव  gee  विभाग
 के

 आदेश
 हैं  ।
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 दन  डट
 दरशन

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य
 न  विक करें

 लोक  सभा
 में  संसद

 की  प्रवर  समिति  द्वारा क्या  सच ह ैकि  पांचवीं

 विचार  किये  जाने  के  बाद  संशोधित  किया  गया  कम्पनी  कानून sae  स्थिति  के  दौरान  संशोधित

 दें  आपातस्थिति  से  पूर्व किया  गया  था  जिसमें  कुछ  ऐसे  संशोधनों  को  रह  कर  गया  जिन्हे

 कम्पनी  कानून  में  शामिल  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  इसमें  क्या
 परिवर्तन  किये गये  athe

 लि = उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  झाँकर
 क  (=)  नहीं  श्रीमान्‌  जी  ।

 कम्पनी  कानून  में  1974  में  संशोधनों के  पश्चात्‌  कुछ  अन्य  संशोधन  केवल  दिसम्बर  1977  में

 किये  गये  थे  ।  ॥...  a

 तथा
 उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 आकाशवाणी  के  नागपुर  केन्द्र  में  se  सेक्शन  खोलने  की  मांग

 882.  श्री  जी०  एम०  बनात  वाल  क्यों  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सेक्शन  खोलने  की सरकार  को  आकाशवाणी  के  नागपुर  केन्द्र  में  उर्दू

 आवश्यककता  और
 ग

 लिए  की  जाती  रही  निरन्तर  मांग  नश  कौर

 उक्त  उर्दू  सेक्शन  खोलने  के  बारे
 में  सरकार  का  क्या  facia  है  ?

 सुच ना  और
 तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  (ait

 सत

 (*)  जी
 हां

 मांग  विचाराधीन  है  ।

 बिजली  के  प्रेषण  में
 eu

 Oe]

 883.  श्री  र ०  के०  महा लगी  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 हमारे  देश  में  बिजली के  प्रेषण  मे
 में  कितनी  हानि  होती  है  और  क्या  ये  हानियां  दूसरे

 देशों  की  तुलना में  असाधारण  रूप  से  अधिक
 हैं

 क

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है

 भारत  में  बिजली  की
 लगातार

 कमी  को  ध्यान  क  EN  एए  जों  को  द  ं  को
 कदम  उठाए जा  रहे  उठाए  जाने  का  विचार

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 है  ;  और

 कया  इस  संबंध  में  एक  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  कोई  समयबद्ध

 कार्यक्रम है  ?
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 ह

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ऊर्जा और  सिचाई
 क

 ए०  गनी  खान  :

 और  ‘area  में  प्रणाली दक  और  वितरण  सम्बन्धी

 aq
 98"

 79  में  19.81%  ali  विकसित  देशों  की  मे ंये  हानियां हानियां  शामिल हैं
 _

 भारत  में  अपेक्षाकृत  अधिक हैं
 ।  विभिन्‍न  वर्षों  की  झन  हानियों  की  कुछ  उत्  के  साथ  तुलना

 संलग्न  वितरण  में  देखी  जा  ae

 साधनों
 संबंधी

 वर्तमान  सीमाओं  के  भीतर  राज्य  बिजली  बोर्ड  उच्च (a)  और

 हानियों  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगा  रहे  हैं और  हानियों  को  कम  करने के  लिए  som  सुधार

 परियोजनाएं हाथ  में  ले  रहे
 = छ

 पारेषण  अभर  हानियां
 ब य  ल्‍  ण

 कम०  स०  पारेषण  और  वितरण  हानियों  की  प्रतिशतता

 1971
 1973

 a  974  1975  1976
 ——=———

 ee
 8.73,  8.04  7.62  797  7.41

 बेलिजियम  4.99  5.03  5.75  5.45

 कनाडा  8.81  8.99  38  10.47  9.22

 चेकोस्लोवाकिया  7.74  8.05  8.00  7.67  7.74

 फ्रांस  -07  6.71  6.57  6.91  6.86

 7.78  7.25  7.24  7.25  7.10 जमीनी-पूर्व
 जमाने-पश्चिमी  5.96  5.04  4.82  5.07  उपलब्ध  नहीं

 9.16  9°28  8.94  8.59 हंगरी  8.26

 भारत  16.90  19.86  19.56  18.82  19.19

 10  इटली  8.41  8.45  7°86  8.79  8.66

 11  पालण्ड  8.92  9.19  9.29  9.56  9.76

 12  पोत  गाल  12.18  12.76  12.60  10.70  उपलब्ध  नहीं
 13  स्पेन  13.11  12.12  10.67  10.43  10.26

 14  zat  10.95  ग  77  10  10.59  10.00

 15  7.63
 A  5  7.66  7.26 Yo  के ०  7.16

 16  यू ०  एस०  To  7.8  गलत  8.44  8.77  8.80

 17  यू०  एस०  एस०
 आर  7.93

 =
 02  01

 8.00
 8.25

 केन्द्रों  में  स्टेप  अप  ट्रांसफार्मर  की  हानिया ंइ इसमें  शामिल  गश

 टिप्पणी  —AT  के  आंकड़ों  ी  गणना  स्टेप  ्  ट्रांसफार्मर  की  हानियों  0.6

 मानकर की  गई  है

 कोयला खनन  की  की  देखरेख  के  लिए  पेनल
 884.  श्री  जनार्दन  पुजारी

 :
 कया  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  :  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 ञ्



 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  18  1980

 क्या  ने  कोयला  खान  की  प्रगति  की  देखरेख के  लिये  एक  पैनल  का  गठन

 किया है  ;  और
 (xz\ AG)  यदि  ह्  तो  इसके  सदस्य  कौन-कौन  है  और  इसका  अन्य  ब्यौर

 peat?
 थ

 और  सिचई  और  कोयला  मंत्री  ए०  ato  पु  गनी  खान च्  aa  (  क ग )  और
 औद्योगिक  आधारभूत  सुविधाओंके  लिए  मंत्रिमंडलीय  समिति  का  गठन  केन्द्रीय  टि  मंत्री क

 ‘ha  में  किया  गया  इस  समिति  में  अध्यक्ष  के  रूप में  faa  मंत्री  तथा  सदस्य के  रूप  में

 इस्पात  और  खान  पैट्रोलियम  और  रसायन  तथा  रेल  मंत्री हैं  ।  अन्य  बाती  के  साथ-साथ  यह

 समिति  कोयले  के  उत्पादन  तथा  विभिनन  क्षेत्रों  में  उसको भेजे  जाने  की  पुनरीक्षा
 कती  दै

 ।  यह

 समिति  रे  रेलवे  मंत्रालय  कोयला  एवं  विद्युत  faut  के  बीच  समन्वयन  हेतु  एक  त्रस्त  न

 निकाय के  रूप  में  भी  काम  करती  है  ।

 कोयले  पर  अधिक  रियल्टी  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  मांग

 885.  श्री  चित्त बसु  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 Se)

 कत  पारियां  चग  सरकार

 में

 द  बीच  कोयले  पर  अधिक  रायल्टी
 करं  की

 मग

 की  और
 ra

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या है
 ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  ए०  की  ge:  गनी  at  चौधरी  जी

 पि
 पश्चिम  बंगाल  की  मांग  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  भट्टियों  को  कोयले  की  सप्लाई

 886.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्ड े:  am  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ग्रामीण  विकास के  लिये  अपेक्षित  कोयलें  सप्लाई के  मागं  में  आने

 वाली
 कठिनाई नाइयों  को  दूर  करने  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  भटठी  आज  दुबकता  से  कोयले  की  सप्लाई

 सुनिश्च्ति  करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही
 ही  क्या  वह  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  कोयले  की  सप्लाई के  संबंध  में  कुछ  सुविधा

 देने के  प्रशन  पर  विचार  कर  रही  है  '

 यदि at,  तो  उसका  ब्यौरा कया  और

 , (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 ऊर्जा और  सिचाई  तथा
 कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  रेलवे

 के  साथ  बरामद  करके  कोयले  के  संचलन  को  बढ़ाने  के  लिए  कार्रवाई  की  गई  है  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्र
 के  उपभोक्ताओं  को  भी  लाभ  मिलेगा  ।
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 ग
 से  राज्यों

 के
 भीतर

 कोयले
 की  सप्लाई

 का
 विनियमन  राज्य  सरकारें  करती  हैं

 उन्हें  विभिनन  वर्गों  के  उप  को  कोयलें  के
 वितरण

 का  रूप
 निश्चित  करने  के

 अधिकार

 + दिए गए  हैं  ।  a
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  ate  द्वारा  विज्ञापन  जारी  किया  जाना

 88  श्री  चित्त  महिला  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बो  लखनऊ  ने  अपने  पत्र  संख्या

 979 के  द्वारा आर०/एस०  go  दिनांक  10  दिसम्बर

 विज्ञापनों के  प्रकाशन  के  लिये  ate  को  नियमित  सूची  में  अलीगढ़  से  प्रकाशित  होने  वालें  एक

 स्थानीय  af  नक  समाचार  को  शामिल  किया  और
 ~

 3  इसके  क्षेत्र क्या  यह  भी  सच है  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  लखनऊ

 कार्यालयो ंने  10  1979  के  बाद  अन्य  दैनिक  समाचार  पत्रों  को  ee  था  ?

 raat  और  प्रसारण  तथा  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  मामला  राज्य

 सरकार से  सम्बन्धित  है  ।  सूचना  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  और

 एकत्र  की  जा  रही
 है  और  यथासमय  सदन  की  मेज  प  व  दी  जाएगी

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  किये  क्रम  में  तेजी  लाना

 888.  डा०  फारुक  अब्दुल्ला  कपा  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री यह  की

 कपा  करेंगे  वि
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  आगामी  चार  महीनों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  में  तेजी

 लाने  के  प्रभाव  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  कया  उन्होंने  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  विद्युत विभाग  के  अध्यक्ष

 से  राज्य  बिजली  बोर्डो  द्वारा  क्रियान्वित  किए  जाने  हेतु  तदर्थ  योजना एं  बनाने  के  लिए  कहा  है

 ')  यदि  तो  क्या  सभी  राज्य  बिजली  ब  प्रेयसी  को  क्रियान्वयन योजनाओं  को

 अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  दिल्‍ली  बुलाया  गया

 (=) }  यदि  तो  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में  किन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  किया

 और

 (=)  क्या  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  सरकार  ने  अपनी
 योजनाओं

 जो
 उन्होंने  पहले

 बनाई  क्रियान्वित  करन ेके  लिए  अधिक  राशि  की  मांग  दी है

 ऊर्जा 3 और  तथा  कोयला  मंत्री  ए  ए  नी
 खान  ः

 और

 :  ग्राम  विद्युत  auld
 ने  अ  रा

 वित्त  प्रोषित  पाम  विद्युतीकरण  परियोजनाओं
 को

 तेजी  से  कार्यान्वित करने  क  नग छार। 1 बर श्र1 क्रम राज्य विजर्ल  ata  साथ  परामर्श  करके  बनाया  है  |

 अगले  चार  महीनों  में  पूरे
 किये

 जाने  वाले  कार्यों  के  संबंध  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  ने  विशिष्ट  लक्ष्य
 निर्धारित किए  हैं  ।

 हां
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 (a)  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  4160 *  नये  गांवों  के

 विद्युतीकरण  के  लिए 66  स्कीमें  29-3-1980  तक  स्वीकृत  की  हैं,इनमें  से  2556  गांव

 1979
 तक  विद्युतीकृत

 कि  चुके
 आशा  की  जाती है  कि  अगले  चार  महीनों में

 200
 और

 गांव  विजय विकृत
 हो  जाएंगे  ।

 डी =) d  am अनुमोदित  स्कीमों  के  संबंध  में  पहले  से  स्वीकृत  की  गई  वि  त्तीय  सहायता  के  अलावा
 |

 अतिरिक्त  निधियों  के  लिये  कोई  अनुरोध  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  बिजली  बोझ  से  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है
 ।

 सुरत  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र
 रचाए

 TAT
 करने  क

 889.  tt  अहमद  एम०  पटेल  :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  निकट  भविष्य  में  सुरत  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  अथ  वा  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 (a  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 (7)  यदि  तो  सरकार  सूरत  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  अथवा  रीलें  केन्द्र की
 स्थापना  करने  की  लोगों  की  भारी  मांग  को  क्रियान्वित  करने  पर  विचार  करेंगी  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  :  से  :

 वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  और  दूरदर्शन  के  विस्तार  को  निम्न  प्राथमिकता  दिए  जाने  के  कारण

 चालू  योजना  की  अवधि  (1978-83)  के  दौरान  सूरत  में  फिलहाल  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  या  रिले
 केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  भविष्य  में  दूरदर्शन  के  विस्तार  की

 योजनाओं को  बनाते  समय  इस  सुझाव  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |  क

 अपर  इन्द्रावती  उड़ीसा

 890.  श्री  रासबिहारी  बेहेरा  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री यह  बताने  की  कपा
 करेंगेकि

 उड़ीसा  की  इन्द्रावती  परियोजनाਂ  को  अनुमानित  लागत  कया  है  और
 ka री

 योजना पू  तय  करने  के  लिये  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 इस  परियोजना  द्वारा  कितने  एकड़  भूमि  में  सिचाई  की  जायेगी और  इन्द्रावती
 परियोजनाਂ  द्वारा  कितने  मेगावाट  बिजली  पैदा  की  जायेगी  ?

 ह

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :
 योजना  आयोग  ने  अपर  इन्द्रावती  परियोजना  जिस  पर  208-14  करोड़

 रुपए  की  लागत  आने

 का  अनुमान  1978
 में  मंजूरी  दी  थी  ।  इस  परियोजना को  1987-88 में  पूरा  किये  जाने

 का  लक्ष्य है

 aster  हैं  या  1.85  लाख  हैक्टेयर  (4.57
 लाख

 are)  af
 थ
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 सिचाई  और  100 प्रतिशत भार  अनुपात पर  227  मेगावाट  बिजली के  उत्पादन की  परिकल्पना

 की  गई  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  बिजली  का  उत्पादन

 891.  श्री  मुकुन्द  क्या  ऊर्जा  शौर  सिचाई  तथा  कोयला  मत्तों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  ह

 पाल
 क्या  दा  घाटी  निगम  अपनी  क्षमतानुसार  बिजली  का  उत्पादन  नहीं  कर

 रहा  :  x

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 '

 ब

 और उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 (=)  गत  पाँच  वर्षों  के  दौरान  विजली  का  उत्पादन  कितना  रहा  और

 द
 बंगाल  को

 कितनी  बि  जली  सप्लाई  की  गई  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  ए०  गनी  खान  ale  एमन

 औसतन  प्रतिदिन  500  से  600  मेगावाट  के  बीच  विद्युत  उत्पादन  बनाए  रखा  जाता है  ।  pat

 उत्पादन  बढ़ाने
 के

 लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  उच्च  स्तर  पर  विद्युत  उत्पादन  न  a  सकने  के

 कारण  ये  हैं  बायलर  ट्यूबों  में  बार-बार  लीकेज  होना  तथा  अपचघर्षी  किस्म  के

 कायले
 क
 के  कारण  आवजीलरीज  में  खराबी  हो  जाना  ।  उपस्कर  के  अनुरक्षण  में

 सारे
 अतिरिक्त  फुटकर  पुर्जे  प्राप्त  करने  के  लिए  दामोदर  घाटी  निगम  ने  कदम  3  ठाए हैं  तथा

 लि
 निगम  दैनिक  प्रचालनों  की  कड़ी  मानीटरिंग  कर  रहा  है  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  हुआ  विद्युत  उत्पादन
 यूनिट

 तथा
 पश्चिम

 बंगाल  को
 सप्लाई

 की  गई  विद्युत  नीचे  लिखे  अनुसार  है
 तामा

 ag  दामोदर  घाटी  निगम
 ही  लिन  हमें

 पश्चिम बंगाल  में  सभी
 =  ऊर्जा  उत्पादन  (fafe  उपभोक्ताओं  की  बिक्री

 यूनिट )

 1974-75
 AALK&

 1747

 1975-76  1933
 ia *,  1894 1976-77

 1977-78  5161  1873

 5443 978-79  1949

 aaa  सिचाई  परियोजना  के  लि  ए  fara  बेक  से  वित्तीय  सहायता

 892.  श्री  आर ०  पी०  गायकवाड  :  क्या  जज  और  सिचाई  तथा  लोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि
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 a  fe ==
 क्या  यह  ्  नर्मदा  सिचाई  परियोजना के  लिये  वित्तीय  सहायता लेने  हेतु

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरका  र  के  माध्यम  से  विश्व  बैंक  से  सम्पर्क  किया

 ह  यदि  तो  संबंधित  परियोजना  के  लिए  सहायता  की राशि  तथा  स्वरूप  क्या

 द  | महल  विश्व  qh  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रया है  ?
 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गती  खान  चौधरी  :

 गुजरात  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  ने  नर्मदा  घाटी  में  जैसे  गुजरात को  सरदार
 सरोवर  परियोजना  और  मध्य  प्रदेश  की  नर्मदा  महेश्वर  आदि

 परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  का  अनुरोध  किया

 संबंधित  ue a  जैसे  परियोजनाओं  की  अद्यतन  अनुमानित  उनके  क्रियान्वयन  पर  पट  वाले

 और  मध्य  महाराष्ट्र  और  राजस्थान  राज्यों  द्वारा  की  जाने  ae

 पर  राज्यों  के  साथ  विचार-विमश  किया  जा  रहा  इन  परियोजनाओं  को
 विदेशी  सहायंता  के

 लिए
 his

 करना  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  उक्त  विचार-विमर्श  का
 क्या  परिणाम

 गा  Bf
 दण्डकारण्य  में  ae  दन  न

 893+  श्री
 टी  ०आर  ०  शमन ना  :  कया  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 आरम्भ  से  ही  कितने  व्यक्तियों  को  अथवा  परिवारों  को  पुनर्वास  हेतु
 भेजा  गया  और

 +
 इस  समय  दण्डकारण्य  में  faat  विस्थापित  व्यक्ति  2 >  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  पी०  :  (=)  और
 ३  समय-समय  पर  दण्डकारण्य  में  पुनर्वास  के  लिए  परिवारों  को  जत्थों में  भेजा  गया  है

 आरंभ से  29-2-1980  44,594  परिवार  पुनर्वास  के  लिए  दण्डकारण्य  लाए  इनमें

 से  इस  समय  बसाए  गए  परिवार  हैं  और  4,939  कर्मी  शिविर
 परिवार

 हैं  ।
 नीं

 प्रतीक्षा

 गंगा  नदी  जल  समझौते  में  से  पैरा  2  का  निकाला  जाना

 894.  श्री  सतीश  अग्रवाल  :  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री
 मह  बताने

 कीं

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गंगा  नदी जल  सम भौते  के

 पेरा  2%  अन्तगंत  पश्चिम  बंगाल  को  केवल  1200  क्यूसेक  क  पानी  मिल  रहा  को  निकाल  देने

 का  आग्रह  किया

 a
 नहीं  गया  तो  हल्दिया  और \  +)  क्या  यह  भी  सच  है  कि

 यदि
 जल

 प्रवाह
 रता  7  >  +

 ns  बनाये
 कलकत्ता  दोनों  पत्तनों  को  संकट  का  सामना  करन

 से  जल  प्रवाह
 रखने  के  लिए  कम  से  क  म

 40,000  क्यू >  शरार a  ADS
 (7)  यदि  तो

 कोयला  मंत्री
 श्री  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी

 ऊर्जा  और  सिचाई
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 बंगाल  सरकार ने  दो  के  पैरा
 se

 को  निकाल  देने  का  aura  दिया  है  जिसके  अंतगर्त

 =
 समय  फरक्का  DIS  नहर  fe  नए  केवल  लगभग  17,000 hF,VUUU  क्यूसेक जल  उपलब्ध  है  ।

 अनुमान  गया  ह ैह ैकि  कलकत्ता  पत्तन  के  इष्ट  तथा  शीष  जल  प्रवाह

 40,000 कर  यूसेक  चाहिए  ।  प्रवाह  कम  होने  पर  भी  कुछ  लाम  होंगे  लेकिन  उतनी
 कौमा

 तक  नहीं  जितने  की  योजना  बनाई  गई
 है  वरि  le

 gen  मौसम  के  गंगा  में  इतना  जल  नहीं  हाता  जिससे  दोनों  देशों  की  समूची

 आवश्यकताएं  पूरी  जाए  ।  करार  में  शुष्क  मौसम  के  दौरान  गंगा  के  प्रवाह को  बढ़ाने

 के  वारे  में  दोनों  में  से  किसी  भी  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  अथवा  प्रस्तावित  की
 जाने  वाली  स्कीमों

 का  अन्वेषण 2 और  अध्ययन  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदी  आयोग
 दारा  किए  जाने की  व्यवस्था है

 ताकि  कोई  ऐ  सा  हल  ढूंढा  जा  सके  जो
 फक्रिफायती  और  व्यवहार्य  हो  ।  इस  संबंध  में  दोनों  देवों  के

 प  शम प प्रस्ताव  इस  समय  आयोग  के  पास हैं
 ब

 कर सरू थिरुनमाला  पहाड़ियों  पर  टेलीविजन  के  पना  ह  ह

 895.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  सुचना  और  प्रस  रण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 = or () क्या
 सरकार  को  थिरुनमाला  पहाड़ियों  पर  पूर्ण  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  के

 कोई  अस् पाये दन
 मिला  और

 लिए  हाल  ही
 ?  ई (=) )  at  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  :  at
 जग संसाधनों  की  कमी  और  दूरदर्शन  के  विस्ता  |  ॥  निम्न  प्राथमिकता दिए  जाने  के

 कारण  चालू  योजना  की  अवधि  (1978-83) के  दौरान  sacar  पहाड़ियों  पर
 फिलहाल एक

 पूर्णरूपेण  gait  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  भविष्य  में  के
 विस्तार  की  योजना  बनाते  समय  इस  सुभाव  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा

 r ्  क  नं
 सिया  नदो  पर  बांध

 al  ssa

 896.  श्री  प  सके  पु  गन  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उन्हें  जानकारी है  कि  अरुणाचल  श  के  सिया  जिले  में  सिया  नदी  पर

 करन  क  प्रस्ताव बांध का रि  जिससे  हजारों  एकड़  जोती  ;  जाने  वाली  तथा
 वन  भूमि

 तथा  जनजातियों  क
 सदियों

 पुराने  नमक
 भाव  पानी  में

 डूब

 eee  पर  अपने  कोई  विचार  व्यक्त  यदि  हां
 इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 |
 क्या  इस  प्रस्ताव  का  फरक्का  समझौते  से  कोई  संबंध  हैं

 ?

 63



 प्रश्नों  के  लिखित  सर
 18  मार्च  1980

 ह  ण  a
 ऊर्जा  और  सिलाई  तथा  कोयला  मंत्री  श्री  ए०  बी०  Vo  गनी  खान  :  से

 फरक्का
 चर  म गा  के  जल  के  बंटवारे  तथा  इसके  प्रवाह  को  बढ़ाने  के

 संबंध  में  भारत  और बंगलादेश के  बीच  हुए  करार  के  अनुसरण  में  शुष्क  मौसम  के  दौरान  गंगा  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के
 र भारत के  प्रस्ताव  में  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिए  विहांग  सुबनसिरी  तथा  वारक  नदियों

 उचित
 स्थान  पर  जल-संशयों  द्वारा  अनुसूचित  ब्रह्मपुत्र-गंगा  लिक  नहर  का  निर्माण

 ब्रह्मपुर  और  कारक  नदियों में  बाढ़  पर  नियंत्रण  पाने  और  भारी  मात्रा  में  जल-विद्युत  का

 उत्पादन  तथा  नौ चालन  अन्य  बहुद्देश्यीय  लाभों  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  सरकार  ने  इस  परियोजना  द्वारा  कुछ  क्षेत्रों  के  जलमग्न  होने  तथा  लोगों
 ram के  विस्थापित  होने  की  संभावना  पर  चिन्ता  प्रकट  की  है  इस  समय  इस  परियोजना  avd

 अन्वेषण  किया  जा  रहा  इन  अन्वेषणों  के  भाग  के  रूप  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  आर्थिक
 % >  aaah फा  का

 अनुसंधान
 परिषद्‌  को  इस  परियोजना  के  सामाजिक-आर्थिक  प्रभावों  लोगों

 समस्याओं  के  विशेष  सदन  अध्ययन  करने  का  काम  सौंपा  गया  है  ।  प्रस्तावों  को  खप

 देते  समय  इस  अध्ययन  के  परिणामों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 नागपुर  में  वेस्ट  कोलफील्डस  लिमिटेड  के  मुख्यालय  के  भवन  की  निर्माण  लागत

 97.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 नागपुर  में  teed  कोल फील्ड्स  लिमिटेड के  प्रधान  कार्यालय  के  नर्व  और  भवन

 भारी पर  अब  तक  कितनी  राशि  खर्च  हो  चुकी  और

 नागपुर से  मुख्यालय  का  स्थान  बदलने  और  नया  कम्पलैक्स  स्थापित करने  पर  कुल
 अनुमानित  गत  क्या  आयेगी  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०
 mt  लान

 वेस्ट  कोलफील्दस
 के  मुख्यालय पर  अब  तक  खर्च  को  गई  धनराशि  लगभग  1.18

 हिन्  वेस्टेज  कोल फील्ड्स  लि  का  मुख्यालय  नागपुर  में  ही  चल  रहा है
 है

 तथा  मुख्यालय
 के

 स्थानान्तरण  और  नए  स्थान की  व्यवस्था  पर  आने  वाली  लागत  का  निर्धारण  नहीं
 निया  गया  हैं

 आकाशवाणी  के  डोगरी  कार्यक्रम

 898.  डा०  क्सी  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 शिमला  और  जम्मू  स्थित  आकाशवाणी के  केन्द्रों  से  डोगरी  भाषा

 द
 कार्य  क्रमों

 की  आवर्तित  और  अवधि  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 |
 सुचना  और  प्रसारण तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  रेडियो

 जम्प  एक  महीने  में  लगभग  76  घंटे  की  कुल  अवघि  का  डोगरी  कार्यक्रम  प्रसारित  करता

 है  ।  आकाशवाणी  दिल्‍ली
 और

 शिमला  भी  यदा-कदा  डोगरी  के  संगीत  कार्यक्रम
 सोक  मोर  शुशम

 संगीत  कार्यक्रमों  को
 अपने  सामान्य

 संगीत
 खंडों

 में  प्रसारित करते  हैं  ।
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 और  दि  मला  He  एक  चनल के  हैं  द्रव  केन्द्रीय  राष्ट्रीय  बाकी  और
 स्थानीय  .बोली/भाषा  सहित  aga  से  कार्यक्रमों  की  आवश्यकता  की  पूति  करर

 होती
 है  ।  दिल्ली

 महानगर का  केन्द्र  है  तथा  बहुत  से  कार्यक्रमों  की  वचनबद्धता  के  कारण  इसक ेसेवा  aa  में  बहुत

 at  कम  डोगर  री  भाषी  जनसंख्या  आती है  ।  चंडीगढ़  केवल  एक  व्यापारिक  or
 टु  डोट

 दिति

 भारती  कार्यक्रमों  के  क्षेत्रीय  परिवर्तन  के  सिवाय  किसी  भी  बोली  या  भाषा  में  क  यक्रमों  का
 प्रसारण नहीं  करता |  इसलिए  दिल्‍ली  और  शिमला  से  डोगरी  कार्यक्रमों  के  ada  समय
 बढ़ाने  का  या  चंडीगढ़  से  डोगरी  कार्यक्रम  शुरू  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 गंगा  को  ब्रह्मपुत्र  के  साथ  जोड़ने  के  प्रदान  पर  विचार-विमर्श

 899.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  अटारी

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  last  मंत्री  az  बताने  की

 कपा  करेंगे

 को
 जोड़ने

 के  प्रश्न भारत  तथा
 (*)

 क्या  यह  सच है  कि  ब्रह्मपुत्र  तथा  गंगा  नदियों

 बंगला  देश  द  दोच  तह  गोदियों  के  वादों  के  बंटवारे  संबंधी  हाल  ही में में  हुई  चर्चा  के  दौरान  भारत
 और ने  बंगला देश  के  साथ  विचार-विमर्श  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  =
 और  )  भारत  बंगला  देश  संयुक्त नदी  आयोग  की  बैठक  27  फरवरी  से  29

 1980  तक  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।  इस  बैठक  में  फरक्का में  गंगा  के  जल  के  बंटवारे और  उसके

 प्रवाह  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  नवम्बर  1977  के  करार  आयोग  को  गए  कार्य  अर्थात

 गंगा  के  शुष्क  मौसम  के  प्रवाह  में  वृद्धि  करने  के  विषय  पर  विचार-विमश॑  हुआ  जिसके
 लिए

 भारत ने  ब्रह्मा पत्र  गंगा  लिक  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  > Q)  जिसकी  अनुपूर्ति  दोहरी

 और  बारक  नदियों  पर  उपयुक्त  स्टेज  में  जल-संचयन  द्वारा  की  जानी है
 ।

 बंगला  देश  के  प्रस्ताव  के  अध्ययन  में  नेपाल  को  शामिल  करने के  मामले  पर  मतभेद  बने

 रहे  ।  बैठक  में  हुए  विचार-विमश॑  के  रिकार्ड  को  अन्तिम  रूप  देने  तथा  मतभेद  वाले  मुद्दों के

 लिए  शीघ्र ही  पुनः  बैठक  करेने  का  प्रस्ताव
 है

 ।

 उडीसा  गाली  सिचाई  परियोजना

 900.  श्री  के०  पी०  सिंह  दे  am  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  :  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  क हर कया सरकार ने उड़ीसा करप
 सिसकता  यो

 तेज  किये जाने  के  .  प्रश्न

 की  जांच  कर  ली  t

 यदि  तो  परियोजना  इस  समय  किस  चरण  में
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 gq  सर्यिजिगा  की  सिचाई  arma  कितनी  होगी  तथा  केन्द्र  और  राज्य  पर

 कितना  वित्तीय  भार  पड़ेगा  ?  ष

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  go  गनी  खान

 और  at,  यह  परियोजना  1978  में  योजना  आयोग  द्वारा  मंजूर  की

 गई  थी  और  रिहायशी  भवनों के  मुख्य  नहर  के  निर्माण-सर्वेक्षण  तथा  शीर्ष

 आदि के  डिजाइन  आदि  जसे  प्राथमिक  कार्य  हाल ही  में  हाथ  में  लिए  गए  हैं  ।

 परियोजना की  वित्तीय  वर्ष  1982  से  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  डी०  की

 ऋण  सहायता के  लिए  प्रायोजित  किया  जा  रहा है  और  विश्व  बंक  के  मा  ण्डो ंके  अनुसार
 परियोजना-रिपोर्ट  राज्य  में  तयार  की  जा  रही  परियोजना  को  मान  1989  तक  पूरा  करने

 का  कार्यक्रम  है  ।

 (a)  परियोजना  में  4.23  लाख  हैक्टेयर  की  वार्षिक  सिचाई  परिकल्पित  है  ।  परियोजना

 की  कुल  अनुमानित  लागत  233.64  करोड़  रुपये

 सिचाई  राज्य  विषय  है  और  सिंचाई  परियोजनाओं  की  क्रियान्वित  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी  समग्र  विकास  योजनाओं  के  भी  तर  से  ही  की  जाती  है
 ।

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  अनुदानों  के  रूप  द  नी

 पूर्वी  क्षेत्र  में  कुल  प्रतिष्ठापित  विद्युत  क्षमता

 901. श्री  आनन्द  गोपाल  मुखर्जी :  कया  ऊर्जा  और | सिचाई  तथ था  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 पूर्वी  क्षेत्र  में  बिजली-दरों  की  कुल  प्रतिष्ठापित
 क्षमता

 कितनी  है  ;

 कुल  उत्पादन  कितना है  ;

 इस  समय  मुख्य  उद्योगों  और  कृषि  के  लिए  बिजली
 की  कुल

 मांग

 कितनी  है  ;
 <
 और

 इस  क्षेत्र में  बिजली  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के
 शिर्क

 उपाय  किए  जा

 हैं  +  «५ गोर  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए
 iw

 ती  att  चौधरी  2  :

 nee  की स्थिति के  पूर्वी  क्षेत्र  में  faa  ai  at  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 बनानी 5747  मेगावाट  थी ं;  जिसमें  से  4847  मेगावा  ||

 में  तथा

 900  मेगावाट
 क  +

 क्षमता  नान-यूटी टेलिटीज  में  थी  ।.

 :  अप्रैल 1979  से  1980  तक  की  अवधि
 के

 दौरान
 पूर्वी  क्षेत्र में  कुल

 12630  मिलियन  युनिट  ऊर्जा
 उत्पादन  हुआ  जिसमें  10766  मिलियन युनिट  ताप  विद्युत

 तथा  1864  मिलियन य ूFre  we  fag

 :  पूर्वी  क्षेत्र
 में  1980  महीने  की  ऊर्जा  की  प्रतिबंधरहित  आवश्यकता
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 1605  मिलियन  यूनिट  आंकी  गई  है  ।  इसकी  तुलना में  प्रत्याशित  उपलब्धता  1224  मिलियन

 यूनिट है  ।

 देश
 में  विद्युत  की  उपलब्धता में  करने  के  लिए कई  अल्पकालिक  और

 दीघेंकालिक  उपाय  किए  गए  हैं  और  किए  जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों
 में  ये  शामिल हैं  :

 (1)  केन्द्रीय  क्षेत्र  से  मौजूदा  प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  अधिकतम  उत्पादन  करना ।  राज्य

 सरकारों  को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपनी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  इसी  प्रकार

 अधिकतम  उत्पादन  करें  ।

 (2)  केन्द्रीय
 क्षेत्र  में  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  aa  चालू  करना  तथा  ऐसे  ही

 उपाय  करने  की  सलाह  राज्य  सरकारों  को  देना  ।

 (3)  ताप  विद्युत  केन्द्रों  पर  कोयले  के  भण्डार  की  मानीरटॉारिंग  करना  तथा  कोयले
 उपलब्धता  सुनिश्चित  करना

 (4)  फालतू  विद्युत  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  विद्युत  का  अन्त करण  ।

 (5)  स्वदेशी  तथा  विदेशी  सप्लाई  कर्त्ताओं  से  फटकर )  पुर्जो
 की  सताएँ  की

 उना

 करना

 (6)  विद्युत  केन्द्रों  के  प्रचालन  और  अनुरक्षण  के  लिए  इचोपियरों  को  प्रशिक्षण  देना

 (7)  उपस्कर  आदि  में  कमियों  का  पता  और  इनमें

 प्रतिस्थापन  आदि  के  लिए  कई  ताप  विद्युत  केन्द्रों  पर  परियोजना  नवीनकरण  कार्यक्रम

 हाथ में
 लेना

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  जमानिया  पम्प  कनाल  के  लिए  निधियों का  लिया

 902. श्री  जेनुल  बशर  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गाजीपुर  जिले  में  जमानिया  पम्प  कना  ल

 सरकार की  कोई  निधि  आबंटित  की  गई  और

 कितनी  रिकी  आवंटित  की  गई  है  और  तत्संबंधी  ard  में  8
 क्या  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  dto  ए०  गनी  खान  :  सिंचाई

 है  और  सिंचाई  परियोजनाओं  का  आयोजन  क्रियान्वयन  तथा  प्रचलन  राज्य  सरकारों

 द्वारा  अपनी  विकास  योजनाओं  के  अन्तरगत  किया  जाता  है  ।  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक
 ऋणों और  अनुदानों  के  रूप  में  समग्र  रूप  से  दी  जाती  है  और  यह  frat  विशिष्ट  विकास  क्षेत्र

 अथवा  परियोजना  से  संबंधित  नहीं  होती  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  1980-81  की  प्रस्तावित  alas  योजना  के  अनुसार

 नहर  की  क्षमता  को  बढ़ाने  की  स्कीम  की  कुल  अनुमानित
 लागत  939  लाख  रुपये  है  ।

 सरकार के  उत्तर  प्राप्त
 सरकार

 को  पहले  भेजी
 गई  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  पर  राज्य

 न  होने  के  कारण  योजना  कि  ब आयोग  द्वारा इस  स्कीम  को  अब  तक  स्वीकृति  नहीं दी  गई  है
 ।
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 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  परियोजनाओं को  क्रियान्वित  करना  शुरू  कर  दिया है  ।  1978-79  के

 अन्त  तक  किया  गया  खर्च  102'96  लाख  रुपये  था  ।  1979-80 में  प्रत्याशित  खर्च
 ।  कार्यकारी दल  ने 200  लाख  रुपये  है  ।.  सावधान  1980-81 के  लिए मी  200

 कासा  शद  को
 परिव्यय

 अनुमोदित  किया  है

 थीन  बांध  at  अनुमानित  लागत

 Bao
 श्रीमती  सुखवंत  कौर :  कया  ऊर्जा  और  सिंचाई तथ तथा  कोयला  मंत्री  यह  कहने  की

 करेंगे कि

 थीन  ate
 की  अनुमानित  लागत

 है  ;

 इसके लिए
 अब

 तक
 किया

 गया  वां  कया  हैं
 इसके  पूरा  होने  की  संभावित  तारीख क्या  है  ;  और

 कितना  कार्य  किया  गया  है  और
 नचा

 प्रकार  परियोजना  में  हुई  प्रगति से
 संतुष्ट है  ?

 ऊर्जा और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  (sito  go  ato
 ae

 गनों  खान  :
 263.16  करोड़  रुपए  ॥

 1979-80  12.70  करोड़  रुपए

 1980-81  वर्ष  )---  10.00  ड़  रुपए

 काम  1987  में  पूरा  होने  जाने  की  उम्मीद

 इस  परियोजना  को  पंजाब  सरकार
 कार्यान्वित

 कर  रही  है  ।
 ष्ह् (=)

 संरचनात्मक  सुविधाओं  जैसे  वकंशाप  रिहाई शी  बसिया  सि  का  ware

 प्रगति पर  है  ।  पंजाब  सरकार  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  प्रगति  संतोषजनक  है  और  निधियों

 के  आवंटन के  अनुरूप है  ।

 गंगा  नदी  द्वारा  मेरा  और  दानापुर  गांवों  का  भू  कटाव

 904  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला
 lis

 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :  थी

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  पटना  जिले में  मनेर  ओर  और  दानापुर के  कुछ

 गांव  गंगा  नदी  के  कटाव  से  कट  कर  उसमें  विलीन  हो  चुंके  हैं  :

 यदि
 तो

 क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 इसके  कारण  हजारों
 7

 वासियों  को  निरासित

 जीवन
 बिताने  पर

 मजूर  होना  पड़ा  है
 ;  और

 यदि  हां  तो  उनके  पुनर्वास के  लिए  सरकार  ने  क्या  व्यवस्था  की  है  ;

 हर
 रई

 लथ  सेक

 कते  (3  To |  ०  ए०  गनी  खान  :  से

 है  और  समा  पटल  पर
 रख  दी  जाएगी  |

 सुचना  इकट्ठी
 की

 जा
 रह
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 18  1901  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 पिछले  फोन  वर्षों  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 905.  श्रीनारायण चंद  पाराशर  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  कोयला  मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 =
 हिमाचल  प्रदेश  में  उन  गांवों  के  नाम  क्या-क्या  ट  जिनका

 विद्युतीकरण  किया
 जा

 रहा है  और  उनकों  विद्युतीकरण  किस  तिथि  तक  पूरा  हो  जाएगा  ;  और

 रि जिला-वार  शेष  बचे  हुए  गांवों  का  विद्युतीकरण  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  शी  To  at  ए०  गयीं  खान

 विद्युतीकृत  किए  ज जाने  वाले  गांवों  की  पारस्परिक  प्राथमिकता  राज्य  सरकार  द्वारा  नियत

 की  जाती है  ।  ग्राम  निगम  द्वारा  स्वीकृत  59  स्कीमों  के  अन्तगंत या या  राज्य के

 सामान्य  बिकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गांव  विद्युतीकृत  किए  जाएंगे  उनके  नाम  बता  सकना

 संभव  नहीं है
 ।

 राज्य  बिजली  are  द्वारा  तयार  किए  गए  अनन्तिम  कार्यक्रम
 के  सभी

 संभावना  है  द्वार  तकी गांवो ंके  1987-88  तक  विद्युतीकृत  हो  जाने  की र  46.90  करोड़

 रुपये की  धनराशि  उपलब्ध  हो  ।

 co
 |  ह  लट  द्वारा दी  गई हिमाचल  प्रदेश  राज्य  बिजली  ats  को  प्राम  ग  me

 वित्तीय  सहायता

 906.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर :  क्या  ऊर्जा  3  |  ह  भ
 तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे कि

 चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  गत  तीन  वर्षों
 ग्रा  विद्युतीकरण

 निगम  द्वारा  हिमाचल

 प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 क्या य  डू  सुन ्निश्चित  वि किया  गया  है  कि  इस  प्रकार  दी  गई  धन-राशि
 ange  set

 विद्युतीकरण  पर  खच  की  जा  चुकी  है

 यदि at  तो  इस  बारे  में  प्रत्येक  वर्ष  इसका  सत्यापन  करने  और  —

 करने  के  लिए  कौन  प्राधिकारी  जिम्मेदार  है  ;

 ची
 rf ANS  तो  बिजली  के  अलावा  से  मुख्य  पर  धन  वच  किया  गया

 =
 ि  और

 (=)  धन  को
 अन्य  कार्यों  में  लगाने

 के

 idl  िशिापलतरुसिट

 ि

 ने  इस  art कोई  कार्यवाही  की  है  थ

 ग्राम ऊर्जा और  सिचाई सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  ए०  गनी  खान
 :

 विद्युतीकरण  नियम ने  वर्ष  1977-78,  1978-79,  1979-80  (29-2-80
 के  दौरान

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  बिजली  ब्रोड  को  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  लगभग
 6.16  करोड़  रुपए की

 वित्तीय  सहायता  वितरित  की  है  ।
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 18  1980

 ng
 ग्राम विद्युत acca

 ह
 निगम

 म
 ढारा  दी

 गयी
 निधि  ब  उपयोग  किये  जाने  संबंधी  रिपोर्ट

 निगम  को  use  बिज जली  बो से  31-3-1979 6  तक  की  अ  में  प्राप्त  हो  गई  है  ।  उस
 तारीख  तक

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  वित  ा  ||  13.91  करोड़  रुपए  की  राशि में  से
 वे  10.54 क  रुपए  की  रानी  बचें  कर  चके  हैं  ।

 (77)
 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  स्कीमों  की  मानीर्टारंग  करने  की  एक  नियमित  प्रणाली

 अपनाई है  जिसके  बिजली  बोर्डो ंसे  अर्द्ध-वार्षिक  रिपोर्टों  के  मंगवाने  के  अतिरिक्त  निगम
 के  अधिकारी  कार्यान्वयन  की  वास्तविक  और  वित्तीय  प्रगति  को  देखने  के  लिए  क्षेत्रों  का

 दौरा
 भी

 करते  हैं
 ।

 और (  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  राज्य sa बिजली até  को
 1  जिन  प्रयोजनो ंके  लिए  दी  गई  उस  प्रयोजन  के  अतिरिक्त अन्य  प्र प्रयोजनों  में  इन  निधियों

 को  sal  जाने  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।

 विभिन्न  राज्यों  और  विशेष  रूप  से  हिमाचल  प्रदेश  में  हरिजन

 haul
 बस्तियों  /

 झोपड़ियों का

 907

 val

 नरायण  चन्द  पराशर  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 uN (=)  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम द्वारा

 सामा नप  रूप  से  विभिन्‍न  राज्यों  और  विशेष
 रूप  से  हिमाचल  प्रदेश  में  हरिजन  बस्तियों/भोपड़ियों  के  विद्युतीकरण की  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के

 लिए  कोई  योज  ना  बना  ली  गई

 यदि
 तो

 इस
 उद्देश्य  के  लिए  बताई  गई  योजना  की  रूप  रेखा  और  वह तिथियां

 जव
 सम

 को  सर्वप्रथम  बनाया  गया  AT;

 \
 क्या  इस  दिशा  में  प्रगति  सन्तोषप्रद  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सन्तोषप्रद  परिणामों  को प्राप्त करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 लि
 १  ऊर्जा  और  सिचाई  कोयला  मंत्री  wo  ato  ०  गनी  खान  चो  ह  द

 और  पहले  से  विद्युतीकृत  गांवों
 के  साथ  लगी  हुई  हरिजन  बस्तियों  में  बिजली  का  विस्तार

 करने  के  tin  राज्य  विजली  बोर्डो ंमें  वितरित  करने  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना
 & के  a

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  को  4.50  करोड़  की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  थी  पांचवीं
 wee

 योजना  अवधि  के  दौरान  निगम ने  यह  सुनिश्चित  किया  था  कि  राज्य  बिजली  बोर्डों at
 काप्र बस्ता  ः

 ग्राम  विद्युतीकरण  की  सभी  स्कीमों में  संबंधित  गांवों  के  साथ  लगी  हरिजन  बस्तियों  को  भी  शामिल
 हलना

 कर  लिया  जाए  ।  हरिजन  बस्तियों  के  विद्युतीकरण  को  सक्रिय  बनाने  के  लिए  छठी  योजना के  inl
 ए  यह  राशि में  5  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  हरिजन  बस्तियों  के  विद्युत  करण  के  लिए

 विभिन्‍न  राज्यों  को  अलग-अलग  स्कीम  के  आधार  पर  मुहैया  की  जाएगी  ।  अभी  ग्राम

 सीजन  बस्तियों  संबंधी
 50

 प्रस्तावों को
 2.05  करोड़  रुपए  की  ऋण  सहायता के ह करण  निगम  ने  हा  हार जन  Hat  ,  1980  के हा  ६  बस्तियां  हैं

 लिए  स्वीकृत  किया  हैं
 |  इनके  अंतर्गत  2/766
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 के  लिखित  उत्तर 18  1901

 =
 रुपए  के  ऋण

 प  का
 सप्ताह  में  8,577  लास्  ष्  |  TES  जग

 i
 एक  प्रस्ताव

 ग्राम

 विद्युतीकरण  सितम
 wu को  प्राप्त  हुआ  था  ।  हिमाचल  प्रदेश

 के
 कांगड़ा  f  तहसील की

 81  हरिजन  बस्ती  यां  इस  प्रस्ताव  में  शामिल है  ।  इसमे ंज  रजनी  रईस  र  हन  क

 निगम  द्वारा  नूरपुर  तहसील  में  पहले  स्वीकृत  की  गई  नियमित  क्षेत्र  विद्युतीकरण  पों  में  पहले

 से  ही  शामिल  तथा  इसके  लिए  नये  सिरे  से  स्वीकृति  की  आवश्यकता  नहीं

 (
 (7)  हां  ।  109  अनुमोदित  स्कीमों  के  अन्तर्गत  विद्युतीकृत  किये  जाने  के  लिए

 कल्पित  10,460  हरिजन  बस्तियों  में  से  9,073  हरिजन  बस्तियाँ  विद्युतीकृत  हो
 sil

 है ं।

 प्राप्त  हुई  प्रगति  संतोषजनक है
 ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  प्रक्रिया  में  पंचायतों  द्वारा  भाग  लिया  जाना

 908. श्री  के०  नारायण  चंद  पराशर :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम ने  ग्रामीण
 विद्युतीकरण

 की
 प्रक्रिया  मे

 में  पंचायतों  का

 सहयोग/भागीदारी
 arte

 करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 यदि  हां  ,  तो  योजना  की  मुख्य  रूप-रेखा  और  अब  तक  |  पहला  का  सारा

 क्या
 UTR

 ह
 है  ह  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  To  ato  To  नौ  चौधरी )  से  ग्राम

 विद्युतीकरण  राज्य  बिजली  बोर्डों  और  ग्राम  विद्युत  सहकारी  समितियों  की  ग्राम

 करण  स्कीमों  के  लिए  बित्ती  सहायता  देता  है  जिन  राज्यों  में  बिजली  ats  नहीं  है  उन  राज्यों

 में  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  लिए  राज्यों  सरकारों  को  वित्तीय  सहाय

 गेदा  g|  Wey RTad- विकास  का  यक्रमों  के  साथ  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रमों  का  प्रभावी  समन्वय  कर

 न

 ए

 नाम जोर  देता ऋ्रमों में २ में  स्थानीय  एजेंसियों  को  सक्रिय  रूप  से  शामिल  करने  की  आवश्यकता  पर

 रहा है  ।  निगम  ने  सुभाव  दिया है
 कि  ब्लाक  स्तर  की  समितियां  बनाई  जाए  जो

 द

 बान  विदुर
 करण  स्कीम  तयार  करने  और  उसका  कार्यान्वयन  करने  में  बिजली  बोर्डों  को  सलाह  परियोजना

 तैयार  करने  के  लिए  अपेक्षित  अधार  wah  बाने  समितियों  से  एकत्रित  करें
 ₹

 और  कृषि  और

 औद्योगिक  विकास में  बृद्धि  के  लिए  उपाय  gw  |
 ड

 aaa  बंगाल  में  गेस  टरबाइनों  को  स्थापना  ही  ऊप

 910.  श्री  समर  मुखर्जी :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला
 मंत्री

 यह  बताने की

 कपा  करेंगे  कि
 ड

 बिजली at  भारी  किल्लत  पर  काबू  पाने  के  लिए क्या  पश्चिम  बंगाल ला च  सकार  ने

 लघु  wat  के  समाय  के  रप  में  मोर  अधिक  r Ta TH  टर वाइन ों  को  स्थापना  के  लिए  हाले  ही  में  देत
 सरकार  की  स्वीकृति  मांगी  और  .

 यदि at,  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 tr



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  18  1980

 क्या  ऊर्जा  शौर
 सिचाई  तथा  कोयला  मत्

 ए०  बी० To  गनी  खान  : ध्  rw  a

 हां
 ।

 हिन्दुस्तान  उबर |
 उर्वरक  fa vT qv  के  afecur  sare 1५८

 NY
 मांग  की  पूर्ति

 करने के  लिए  1  त  20  मेगावाट  की  एक  अतिरिकत  गैस  टर्बाइन  उत्पादन  यूनिट की  स्थापना  का

 प्रस्ताव  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  1980  में  केन्द्रीय  fea  प्रा
 रण  को

 भेजा है  ।

 इस  परियोजना के  संबंध  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वार  T  इसका  तकनीकी

 el  शाति  दिए  ai & Wet a  गद
 ही  लिया  जा  सकता  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में

 eats इन की  गई  गैस  ८.  उत्पादन  यूनिटों के कै  प्रचालन  संबंधी
 कार्य-निष्पादन

 के  बार ेमें  और  लागत के
 वारे  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण ने  सूचना  माँगी है  और  ई  धन  की  उपलब्धता  की  पुष्टि  करने

 को
 भी  कहा है  ।

 प्रसारण  प्रणाली  ह

 911.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :
 कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उनका  ध्यान  इस  तथ्त  की  ओर  आकृष्ट  किया  गय
 गया  है  कि

 हमारी  प्रसारण
 प्रणाली को  अग्रेजी  द्वारा  दिए  गए  उनपुराने मार्ग  निदेशक सि  caret  पर  चलाया  गया
 है  जो

 के
 साथ  तालमेल  बनाए  रखने  तथा  जन-साधारण  के  लिए  प्रतियोगी  प्रतिरोधक  कार्यक्रम

 देने  वाले  एक  तंत्र  के  रूप  में  कार्य  करने  में  असफल  रही  है

 (q at a
 द  तो  यह॒  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  कि  जा  रहे  हैं  कि  उक्त

 माध्यम का  उपयोग  सामाजिक-आर्थिक  दशा  और  विकास  के  लिए
 निशक  ails व्याप्त  विभिन्नताओं  को  उभारने  के  लिए  किया  जा  सके  ;  ज

 क्या  इस  बारे  में  अभी  कोई  आयोग  नियुक्त  किया  गया है  ;  औ

 )  यदि  तो  उनके  निष्कर्ष  क्या  है  और  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रगति

 ल सुचना और  प्रसारण  तथा  gta  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  क
 वन  गा कहना ठी

 क  नहीं  होगा  कि  को  कुल  मिलाकर  अंग्रेज़ों  द्वारा  दिए  गए  पुरान
 जनसख्या सिद्धान्तों पर  चलाया जा  रहा  है  ।  क्योंकि  भारत  में  वर्षों से  शहरी और  ग्रामीण

 सें शिक्षा  और  मनोरंजन  देने  सहित  जन  संचार  भर  प्रसार  के  शक्तिशाली  साधन  के

 इसके  विभिन्‍न  कार्यक्रम-लक्षित  प्रोतागणों  की | स्वतंत्र  प्रसारण  प्रक्रिया  को  तयार  किया  गया

 सामाजिक-आधिक  स्थिति  और  उनकी  विशेष  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  लोगों  की

 ।  श्रोता  अनुसंधान  चर्चा  मंडलों  और  सा मुर्दा  पक  श्रोता सेवा के  लिए  तयार  किए  जाते हैं

 केन्द्रों  केवल जम्मू  कश्मीर में  शाद  के  रूप  में  फीड-बैंक  के  लिए  संस्थानिक  व्यवस्थाएं  प्राप्त हैं
 लिए ला  बनाए  र्व  |  ए  नकी  हमेशा  निरंतर  समीक्षा  की इन  व्यवस्थाओं  को  अधिक  प्रभाव

 न
 जाती है  1

 दों  qfat G aT,  1964  में
 नियुक्त  चंदा  समिति  atx

 1977  में  नियुक्त  आकाशवाणी  और
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 ial  (APR)  न

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 —

 प्रदर्शन  की  स्वायत्तता
 के 2  द  बाम

 मे
 और

 ब
 बातों  के  साथ-साथ

 TPE
 की

 r  प्राप्ति  के  लि प्रणाली की  समीक्षा  की  और  इस  माध्यम  के
 कई  सिफारिशें दीं  ।  इसके

 भौर  अन्य  सरकारी  माध्यमों  की  कार्य-प्रणाली  के  लिए  पिछली  सरकार रन
 इसके  और  कुछ

 मार्गदर्शी
 सिद्धान्त  निर्धारित  किए  थे  ।  अपनी  सामाजिक-आधिक  विकास  उद्देश्यों  और  वर्तमान

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  कमियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  आकाशवाणी  आओ  र  अन्य  माध्यमों

 को  नए  माग  <  री  सिद्धान्तों  की  सूची देने  पर  विचार  कर  रही है  ।

 रत  में  उच्च  वोल्टेज  वाली  सीधी  करेंट  की  व्यवस्था  आरम्भ  किया  पाना

 912.  श्री
 नीरेन  घोष

 :  कया  ऊर्जा
 और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  A  सच  वोल्टेज  ,  सं
 Me a

 व्यवस्था आरम्भ  करने  का
 =  qu

 प्रस्ताव है  ;  और

 यदि
 तो  क्या  इस  व्यवस्था  की  व्यवहार्यता  पर  तकनीकी

 आधिक
 अध्ययन  किया

 गया  है  ?

 ऊर्जा  और  faaré  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  alo  ०  खान  चौधरी  :)

 हां
 ।

 ei
 और  उत्तर  क्षेत्रीय  ग्रिडों  को  मध्य  प्रदेश  मे ंउ उज्जैन

 और  राजस्थान
 में  कोटा

 और  मध्यप्रदेश  में  कोरबा  और  उत्तर  प्रदेश  में  सिंग  रौली  के  बीच  उच्च  वोल

 ल्ट्ता १ किए

 डायरेक्ट  करेंट

 पारेषण  लाइनों के  जरिए  आपस  में  जोड़ने  के  लिए  तकनी  aT-aifaar  किए गए  हैं  :

 औद्योगिक  एककों  को  विद्युत  सप्लाई  पर  राज्यवार oe
 क

 913.  श्री  नीरेन  घोष  :  क्या  ऊर्जा  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 इस
 समय  बड़े  ,  मध्यम  तथा  छोटे  औद्योगिक  एककों  विद्युत  सप्लाई

 ss  का  ब्यौरा कया  है  ;

 विद्यत  सप्लाई  पर  जो  रोक  लगाई  गई  है  उसे  कब  हटाने  का  विचार  है  ;  और

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  राज्यों  को  इस  विद्यत  संकट को  टूर  कर  सकने के  लिए  यदि

 विशिष्ट  सहायता  दी  गई  है  अथवा  दी  जा  रही  है  तो  वह  कया  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  :  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  : ()

 1.?  ene  विभिन्‍न  किस्म  के  TarTi/srataarstt  पर  रा
 जय बार

 सरू
 किए

 गए

 विद्युत  प्रतिबन्धों/कटौतियों  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न
 है

 |

 गर्त  केन्द्रों  से  कम  विद्युत 1979  में  मानसून  के  न  आने  के  परिणामस्वरूप

 उपलब्ध  होने  के  कारण  तथा  ताप  रट  विद्या  गों  के  घटिया  ल  कुछ  ताप  विद्युत

 केन्दों  पर  कोयले  को  कमी  होने  के  का  इश  कई  राज्य  इस  समय  विद्युत
 की  कमी  सामना  कर
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 रहे  हैं  ।  बिद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  हो  जाने पर  ये  विद्युत  कटौतियां/प्रतिबंध हटा  लिए

 aris
 टाट

 सदा

 (7)  देश  में  विद्युत  की  उपल  ब्धता  में
 सुधार  रखने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  इन

 उपायों में  निम्न  लिखित  1

 1  )  केन्द्रीय  क्षेत्र में  मौजूद  of  पट पित  क्षमत प  ड
 डाका  विद्युत  उत्पादन

 करना  |
 \

 सरकारों  को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपनी  sigeaitirr  सम्  ra get  अकार  अधिकाम

 उत्पादन कर  ।

 गए  17122  मेगावाट नई  उत्पादन
 क्षमता  की

 (2)
 1978-79  की  अवधि  में

 अभिवृद्धि  करना  ।  इसमें  से  लगभग  000  मेगावाट नई  क्षमता  वर्ष  1978-79  के  दोरान  चालू

 की  जा  चुकी है  :

 (3)  जिन  राज्यों  में  फालतू बिज  ली  है  उन  र राज्यों से  कमी  बाले  राज्यों  को  का
 अन्तरण  ॥  se

 (4)  कोयले  के  स्टाक  की  मानीटरिंग  करना  और  यह  of Rat  करना  कि  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  पर  पर्याप्त  कोयला  उपलब्ध  रहे  a

 शिव  wu

 ata गठन  TISAI  i,  | ह  को -3-1980 को  यथा सि  पर्त  कटौती
 वाला  विवरण ॥:  प्  ad

 —
 न्यास  रद  क  दाਂ  विधान  a

 ऋण्स<०  Ta SS  कटता  उठा  कट
 a  .”.  ऋण

 पुर्वीक्षित्र

 पजाब  कृषि  ---6€6 घटे  सप्लाई  प्त  करते हैं  ।
 उद्योग  -8-10  प्राप्त  करते हैं

 सतत्‌  प्रक्रिया  वाले  पगों पर  50  प्रतिशत

 दि

 1-5  घंटे  सप्लाई हरियाणा  करते हैं
 —  we  सप्ताह  मे  प्रतिदिन 6  घंटे

 AIR
 हैं  (50%

 CAN
 नि जे

 =

 100  कटौती राजस्थान  बहत  उद्योग

 मध्यम  उद्योग  ह

 विद्युत  कटोती  नहीं  लोड

 शेडिंग  की  जाती  है  जो  उपलब्धता पर

 निर्भर  करती
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 1  2  4

 4.  उत्तर  प्रदश  66.6%  मांग  ओर  ऊर्जा  कटौती

 घंटे  प्रतिदिन  सप्लाई  प्राप्त  करते  हैं  ।

 प्रमुख  शहर  घंटे  प्रतिदिन  सप्लाई  प्राप्त  करते
 5.  दिल्‍ली  में  लागू  नहीं  की  जा
 6.  जम्मू व  कश्मीर  6-7

 घंटे  सप्लाई  प्राप्त
 करते

 हैं
 ।

 इसके
 अतिरिक्त  प्रतिबंध हैं  ।

 पश्चिमी  aa

 गुजरात  20-50%

 8.  मध्य  प्रदेश  20-30%  तथा

 व्यस्ततम कालीन

 प्रतिबंध  भी  लागू  हैं ।

 9.  महाराष्ट्र  15-30%  तथा

 व्यस्तता  समकालीन  20-45%
 प्रतिबंध  भी  लाग

 हैं  ।

 10.  गोवा  40-60%

 दक्षिणी  aa

 11.  कर्नाटक  e  250  के  वी  ए  से  अपर  वाले  उच्च
 चोटी  वाले  उद्योगों  पर  49-60%

 12.  आंध्र  प्रदेश
 उच्च  वोल्टास  वाले  उद्योगों  उच्च  वोल्टास  वाले  उद्योगों  पर
 30.  30%

 13.  तमिलनाडु  सच्च  decat  बालि  add  प्रक्रिया  उच्च वो  alt  ada  मरिया

 ala gz aaa of  मिग  So

 र
 वाले  उद्योगों  पर  30%,  तथा  गेर

 i
 प्रक्रिया  वाले

 उद्योगों  पर  सतत्‌
 प्रक्रिया  वाले  उद्योगों  पर

 6%
 40%  उच्च  वोल्टास वाले  सामान्य  उच्च  वोल्टास  वाले  सामान्य  उद्योगों प  f

 _  ous  30%
 पर  30%

 14.  पांडिचेरी
 व्यस्ततम

 नि  प्रतिबंध  —

 qat  क्षत्र

 15.  पश्चिम  बंगाल  इन्न चीत ता  am  ath  बर  wrest

 वी० और  अधिक  सप्लाई

 प्राप्त  करने  उपभोक्ताओं  पर

 व्यस्ततम कालीन  प्रतिबन्ध  भी  1
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 1  2  a 3
 तामा

 16.  उड़ीसा  45-60%  45 |  at  गहन % उपयोग  करते  वाले  तथा
 भारी

 उद्योगों
 को  दो  भागों  में  बांट  दिया  गया  है  उ  नौ र  बारी-बारी से  3

 महीने  विद्युत  की  सप्लाई  प्राप्त  करते  ।

 17.  बिहार  कोई  अधिसूचित  विद्युत  कटौती  नहीं  है  परन्तु  लगभग  हर  रोज  लोड
 शेडिंग  की  जाती  है  जो  विद्युत  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 18.  दा०  घी  नि०  इस्पात  और  अन्य  पर  श्रेणीकृत  विद्युत  कटौती  जो  उत्पादन
 के

 स्तर के  अनुसार  अलग-अलग  होती  है  ।  ट्र  शान  पर  कोई  नही ं।

 क्ष  त्र

 19.  असम  व्यस्ततम कालीन  10-25%
 प्रतिबंध

 व्यस्ततम कालीन  प्रतिबंध 20.  त्रिपुरा

 महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 914.  श्री  बापुसाहिब  परुलेकर  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा
 ललता  थो

 बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  वर्ष  1980-81 के  लिए ee
 जिले में  गांवों का  विद्युतीकरण  करन ेके  लिए  कोई  प्रस्ताव  ग्रामीण  विद्युतीकरण निगम  को
 दिया है  ;

 यदि  तो  उन  गांवों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  तथा  नाम  कया  है  और  अलाव  चाय  बसों
 किया गया  और

 | क्या  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति दे  दी  गई  है  और  यदि  तो  इस  प्रभाव क  |...
 कब  दी  जायेगी  ?  रें

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  )  ae
 जिनमें  रत्नागिरि  जिले  के  विभिन्‍न  तालुकों  के  349  गांवों  को  शामिल

 किया  गया
 है

 विद्युतीकरण
 निगम  को  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  से  1979  में में  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 (  )  महाराष्ट्र राज्य  बिजली  ats  द्वारा  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  को  प्रस्तुत  गी  गई

 आठ  स्कीमों  में  शामिल  किए  गए  गांवों  के  तालुका-वार  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए गए  हैं  ।

 इन  स्कीमों  की  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है
 दै  और

 इन्हें
 1980 तक  स्वीकृत  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  पास  वित्तीय  सहायता  की  स्वीकृति  fare  ata  के  बोग

 रत्नागिरि  जिले  की  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  में  शामिल  किए ग  |  गांवों के  नाम  ।

 (29-
 2-1  80  की  स  कनक  ag)

 गागा  तालुका
 :

 ,  अम्बारे  पचीरी
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 कोला  भालगांव  जोम्बादी  माधाल

 वफ़ादार
 =a

 काटकर ter

 ।

 निपुन  साल
 का

 कोस  मुन
 डे

 BRA,
 मराठी  अम्बातखोल  धोक  तामनपाला  गुला

 अम्बितगांव  पि  a ly G  aaa  कैसे ce  मरता  बरेली

 पिलावती  टी  ०,  अम्बरे  Piety  Sy  देवथरे

 मारवाने

 शिवली

 ae
 को गैर  मन्ज़रे  किधर

 तिवा  (46  ॥

 तिवादं दापोल ली  तालुका

 अम्बाली  खारा वट

 सुकरौली  लाव  राजापुर

 =  कादी
 bie द

 सामोद शिरडी  wa,  माथेगुजर  शिवनारी  सतेरा  डी  oe

 (49

 कब्जा  ता

 वा  नोरावत

 तवादे
 RR

 मचोल  करेगी  T  ad  Ke)  il  ,

 निगाह  म्बाह t,  qd.  any Xu q,  कुचले

 (41

 राजपुर  तालुका

 गऐथीवाडे  ,  शेर  ah  aa,
 पन् गारी बी

 बी
 मोरोशी  जवालीवादे

 जवालीथार  gers  पोंगारी  बी  कुला वा डे

 बडा  कोटवां स
 अब्दुल  हुसेन  ।  (50

 संगमेश्वर  तालु

 ATS  मधुमास  faut
 सजा

 वाशी  पाया  ag  sera  नाक  erat,  पहनने  बी  के

 कोन्डकाद म  कोन्डवजवोल  वाशी  देवघार  कोचवान  किरदुवे

 क
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 तलावादे
 ओजार  कुम्बलोनी

 खाडिकोनवान  उर  बी

 क्ञान्ते  देवडे  1  (50

 रत्नागिरि  तालुका

 नेवाली  raz

 a आ दम म

 र  बोर्डे  ।  (22

 खेड  तालुका

 बड़गांव  मडगांव  कटमणि  ,  कौयनजाले

 खेल  ast

 घेरा  सार
 विषयों

 पुरे  पुरे

 तुलसी  तुलसी

 दुस्  कस्वा
 f

 अपेदे  पसारे  तल
 श

 तलाश दह  पोसारे  कुरवल  खेल  ।  (67

 +
 बी०  सी०  सी०  एल ०  में  महिला  मंच  रियों  के  बदले  पुरुषों  at  नियुक्ति

 915.  श्री  ए०  के०  राय :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा
 कोयला  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  बी०  सी ०  सी०  एल०  द्वारा  ऐसे  बहुत  से  प्रपत्र  जारी  किये गए  हैं  जिनमें

 महिला  कर्मचारियों  के  बदले  पुरुष  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  के  बारे
 eS

 पर  उसका

 रखा  गया उलट  नहीं  जब  कि  यह  बात  संविधान के  fees हैं  जिसमें  स्त्री  और  पुरुष  को  व

 बदि  हां  तौ  गत  तीन  वर्षों  में  बी०  सी०  सी०
 Gre a

 द्वारा  जारी  किए
 alae

 महिलान्विरोधी
 प्रपत्रों की  सूची  क्या है  और  उसका ब्यौरा  क्या  और

 (@)  कया  इन  प्रपत्रों  को  ठीक  करके  महिला  कर्मचारियों  को  पुरुष  के  बराबर  रखा
 यदि  तो  wa  और  यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  ato
 एल

 गनी  ala  :
 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  ह  जाएगी ।

 धनबाद  जिले  में  गोवाई  बांध  द्वारा
 सिंचित

 aa

 916.  श्री  ए०  के ०  राय  :  कया  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  :  पद
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  सुखे  की  स्थिति  वाले  वर्ष  में  बिहार में  धनबाद  जिले  के  गोवाई बांध  द्वारा
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 वास्तविक रूप  में  कुल  कितनी  भूमि  की  सिचाई  की  गई  है  और  उसकी  प्रतिष्ठापित ,  सिचाई

 क्षमता क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  नहर
 को  जो  इस  समय  क्षतिग्रस्त  स्थिति  में  ठीक  न  किये

 जाने  के  कारण  पिछले  पतझड़  के  मौसम  इस  बांध  का  पानी  क  फी  मात्रा  में  व्यथा  ही  बर्बाद

 हो  गया  था ।

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  धनवाद  FATT  पंचायत  के  रानीविरका  गांव  के

 लोगों  ने  पानी को  व्यर्थ  बर्बाद  किये  जाने  विरोध  किया था  और  कार्य के  बदले  अनाज

 योजना के  अंतगर्त  स्वयं  इस  नहर  की  मरम्मत  करने  की  पेशा कडा  की  परन्तु  उनकी
 a

 मांग
 को  स्वीकार  नहीं  किया  हालांकि  उनकी  खड़ी  फसल  को  बिना  पानी

 हो  रहा

 और
 सरकार  का  मामले  की  पूरी  जांच  करने  का  और  सिंचाई  नहर  की  मरम्मत

 की
 प्रारम्भ  करवाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए  तो
 खान  चौधरी  थ

 रे
 )  राज्य

 ||  ए  हि ला  रि  क को  1980-81  की  वार्षिक  योजना  में  दी
 £

 aw  परियोजना

 |  म्नलिखित  हैं  ७ और  उसका
 शॉट

 Se

 1978-79  के  अन्त  तक  1979-80 द  1980-81
 )

 ——  )  lal
 f  शा

 —_———
 ्

 सुजीत  क्षमता  3400  4000  4950

 800  800  800
 समायोजन —

 परियोजना की  अभिकल्पित  क्षमता  4950  हैक्टेयर
 a  fs |  वाई  करने की  है

 से  सूचना  विहार  सरकार  से  मंगाई  गई  है  और  प्राप्त
 होने

 पर
 समा-पटल

 =

 रख  दी  जाएगी

 बालक  विवाह  अधिनियम  और  दहेज  संबंधी  अधिनियम  के  अतिक्रमण के  मामले

 917.  श्री  जून  सेठी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री

 करेंगे
 यह

 बताने
 की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  बालक  विवाह  अधिनियम  और  द  हेज  अधिनियम  जि  —  के

 पिछले  तीन  वर्ष
 के  दौरान  रिपोर्ट  किए  गए  मामलों  से  संबंधित  वर्ष-वार  तथा  राज्य-वार

 जानकारी

 ’ एकत्रित  कर  ली  और

 क्या  समस्या  पर  गहराई  से  और  इसकी  सभी  शाखा-प्रशाखाओं
 का

 qu  रूप  से

 अध्ययन  और  यदि  आवश्यक  हुआ  अधिनियम में  आवश्यक  संशोधन  करने  और  इन

 अधिनियमों के  अतिक्रमण  के  लिए  कड़ी  सजा  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन है  ।
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 fafa,  न्याय  She  कम्पनी  अन्यय काय bat  fa  )
 :  चालक  विवाह

 अवरोध  1929  और  दहेज  प्रसिद्ध  arf  के  प्रवर्तन का  कार्य  राज्य
 सरकारों  का  है  यह  जानकारी  tes “Qui RHeat  की  जा  रही है  दै  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 बालक  विवाह  अवरोध  1929  का  संशोधन  1978  में  किया जा  चुका

 ।  यह  संशोधन  विवाह  की  न्यूनतम  आयु  को  महिलाओं  के  मामले  में  15  से  बढ़ाकर

 18  वर्ष  और  पुरुषों के  मामले  में  18  से  बढ़ाकर  21  at  करने के  लिए  और  इस  अधिनियम

 के  अधीन  अपराधों  अन्वेषण  के  सीमित  प्रयोजन के  लिए  संज्ञेय  बताने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 aa:  फिलहाल  और  कोई  संशोधन  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  नहीं है

 दहेज
 प्रतिषेध

 अधिनियम  के  उपबंधों  को  अधिक  कठोर  बनाने  के
 लिए  उस

 अधिनियम  में
 प्रस्ताव  विचाराधीन हैं  । संशोधन  करने के

 निगमित  क्षत्र  के  निदेशकों  के  पारिश्रमिक ों  की  सीमा  बढ़ाने का  प्रस्ताव
 ह

 918.  श्रीमती  गीता  ast

 <=

 टी ०  दंडपाणि :  क्या  न्याय  और
 कम्पनी

 कार्य
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 A)
 क्या  यह ह  सच है  कि  सरकार  का  विचार  कामत  शा  में  कम्पनियों  के  कर्मचारी

 ह निदेशकों  के के  festa  की  अधिकतम  अनुमेय  सीमा  बढ़ाने  का  आर सतर

 यदि  तो
 इसके  कया  कारण  हैं

 ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  :  ee (=)  तथा  सरकार
 के  पब्लिक  लिमिटेड  तथा  उन  प्राइवेट  जो  प जलका  लिमिटेड  कम्पनियों

 की  सहायक  के  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  के  पारिश्रमिक  की  अदायगी  को  शासित  करने
 वाले

 विद्यमान

 मार्गदर्शक  नियमों  को  संशोधित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं हैं  ।

 दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा  ate  गए  चलचित्र

 a9.
 थ्रो  अर्ज  न  सेठी  .:  क्या  सुचना और  प्रसारण  मंत्री  यह  बचपन  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 = (4  )  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 विभिन्  दुकान  केन्द्रों  द्वारा  गर  सरकारी  लोगों  से  खरीदे

 are  चलित  का  व्यौरा  क्या

 कया  सरकार  ने  उन्हीं  विषयों  पर  स्टाफ  आर्टिस्टों  क
 पे

 चलचित्र  प्रदर्शित  करने

 के  लिए  प्रोत्साहित किया
 और

 af दि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चलचित्रों  की  खरीद  पर
 वर्ष-वार  कितनी

 राशि  खर्च  की  गई

 ate  waves  eran  aff  और  पुनर्वास  Fat ( att  वसन्त  \ (® J

 की  जा  रही  है  और
 उसे

 सदन  की  मेन
 पर

 रख  दिया  जायेगा
 ।

 80



 18  1901  wat  के  लिखित  उत्तर
 ह

 विस्थापितों  के  पुनर्वास के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  अतिरिकत  केन्द्रीय  सहायता
 920.  श्री  असरराय  प्रधा  क्य  ज

 मीर  पुनर्वास  पत्र  बद  चता  थी
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या य  ह  सच  है  कि  परिचम  बंगाल
 र
 सरकार  ने  वंगला  देश  के  विस्थापितों के  पुनर्वास

 किलिक  ल  केन्द्र  ग्र  सहायता  की  मांग  की  बर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  ada  पश्चिम  बंगाल

 में  पुराने  प्रवासियों
 के

 पुनर्वास  के  सि
 लिए  पहले  से  मंजूर  की  गई  योजन  राज्य  सरकार  द्वारा

 =  और  इसके  लिए  धनराशि  केन्द्रीय  सरकार  ५ 1 कवित  की  जा  र रही  प्रदान  की  जाती  है  ।  हमें  इस
 बात  की  ज  नकारो  नहीं  ह  कि  बगला  देश  के  विस्टा  पत  व्यक्तियों  पुनर्वास के  लिए  अतिरिक्त
 सहायता की  मांग  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  1

 मध्य  प्रदेश  में  विमान  जिले  को  बुरहानपुर  तहसील
 में

 खेती  योग्य  भूमि  की  सिंचाई

 0921.  श्री  शिवकुमार  सिह  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा ल  |...  कोयला  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :  |:  |
 Sas ऊपरी  ता  प्प्ती  qT  |  ना

 के  wey  मदद  में  विना  जिले

 की  बुरहानपुर  तहसील  में  सिचाई के
 me  जाने वार्ल  दीं

 चग  शू  का

 दत  बॉर कितना है  ;  *  ४

 कब  तक  उपलब्ध  होने की उक्त  परियोजना  से  उस

 oni
 ः

 संभावना
 पी

 ्  ्

 बु
 क्षेत्र  में  कपास  के  साथ-साथ  खाद्यान  लि  का  कितना  अतिरिक्त

 उत्पादन  ’

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  ato  खान

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  अपर  ताप्ती  चरण-दो  परियोजना  के  अन्तर्गत पूर्वी  विमान

 जिले  की  बुरहानपुर  तहसील  में  कुल  कृषि  योग्य  कमान  क्षेत्र  54,932  हैक्टेयर
 sl  इस  क्षेत्र  में

 लगभग  47,000  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  सिचाई  सुविधाए  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 अपर  ताप्ती  चरण-दो  परियोजना  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  की
 संयुक्त

 स्कीम  है  ।

 परियोजना  रिपोर्ट इन  दोनों
 र  राज्य  सरकारों  द्वारा  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तेयार  की  जा  रही  है

 के  न  होने के  क  यह  बताना  संभव  नहीं है  कि  परियोजना  का
 निर्माण-क  ं

 कब  तक  पुरा  हो

 जाएगा  और  इस  क्षेत्र  में  सिचाई  के  लिए  कितना  जल  उपलब्ध  होगा  ।

 मध्य प्रदेश  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  अपर  ताप्ती  चरण-दो  से  बुरहानपुर

 तहसील में  4,19,000 टन  खाद्यान  जिसमें  हरी  खाद  भी  शामिल हैं
 और  12,200  टन

 जिसमें  रुई  भी  शामिल  अतिरिक्त  उत्पादन  होने  की  आशा  है
 |
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 दण्डकारण्डया  कर्मचारी
 (era)

 र संगठन  से  ज्ञापन

 क्या ' 922.  श्री  समर  मुखर्जी :  और  पु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  दण्डकारण्य  कमंचार  अराजपत्रित  )  संगठन से  दिनांक  15  दिसम्बर

 1979  का  कोई  जापान  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  ज्ञापन की  मुख्य-मुख्य  बातें  कर  1  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही है

 सूचना  और  प्रसारण  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  पी०  ats):  हां

 और  :  एक  जिसमें  ज्ञापन  में  ठाई गई  मुख्य-मुख्य  बातें  तथा  उनकी
 वर्तमान  स्थिति दर्शाई  गई  हैं  संलग्न है  ।

 a
 विवरण

 (1)  फालतू  निर्माण  प्रभारित  स्टाफ  को  खपत  cs

 निर्माण  प्रभारित  स्टाफ  विशिष्ट  कार्यों  पर  लगाया  जाता  है  ।  उनक नकी  सेवाए उस  कार्य
 के  समाप्त  होने  पर  जिस  पर  कि  उन्हें  लगाया  गया

 समाप्त
 क

 पी  aTa) COT  ayo  HIATT Harte

 ats

 प्रभारित  स्टाफ  कार्मिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  रो

 aie  veer
 महानिदेशालय

 के  फालतू
 सेलों  के  माध्यम  से  फिर  से  खपाए  जाने  की  सुविधाओं  के

 doles
 हैं  ।  जहां

 तक  संभव  हो  परियोजना  में  या  केन्द्रीय  सरकार/राज्य  सरकारों  के  संगठनो ंमे  ड

 लिए
 वैकल्पिक

 रोजगार खो खोजने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (2)  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  वेतन  )  नियमावली  1960  के  अधीन  निर्माण Sree
 अ  प  om

 प्रभारित  कस  a  fea  के  वेतन  को  निमित  करना :

 निर्माण  प्रभारित  स्थापना  के  पदों  की  कुछ  श्रेणियों  के
 वेतन-मान  प्रथम

 1968  से
 aa

 संशोधित  कर  दिए  गए  हैं  ।  1-1-68  से  पूर्व  की  के  लिए  वेतन  के  बकाया के  भुगतान का

 कोई  मामला नहीं  है  ।

 (3)  निर्माण  प्रभारित  कर्मचारियों  का  औद्योगिक  और  गर  कर्मचारियों  के  रूप
 में  वर्गीकरण  :

 दण्डकारण्य  परियोजना के  कर्मचारियों के  लिए  ह  विवाद  अधिनियम  लागू  करना

 परीक्षाधीन है  ।  ्

 (4)  निर्माण  प्रभारित  कर्मचारियों  का  नियमित  स्थापना  में  स्थान्तरण

 यदि  फालतू  रिक्तियां  उपलब्ध  तो  फालतू  निर्माण प्रभारित  स्टाफ  को  नियमित  स्थापना
 IML Fee  ot

 के  अधीन  रोजगार  दिलाने  के  भी  प्रयास  जा  रहे  हैं  ।

 (5)  निर्माण ਂ  प्रभारित स्टाफ  ए
 स्थायी  पदों  का  सृजन  : :

 (5)  चूंकि  दण्डकारण्य  कया
 जना  में  निर्माण

 जिस पर  कि  निर्माण  प्रभारित  स्टाफ  को

 रोजगार  दिया  गया  वहं  अस्थायी  स्वरूप  का  अत अतः  उनके  लिए  स्थायी  पदों  के  सृजन  का  कोई

 मामला  नहीं
 बनता

 है
 |
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 (6)  औद्योगिक श्रेणी  के  निर्माण  प्रभारित  स्टाफ के  लिए  नियमित  उद्योग  स्टाफ  को  लागु
 समान  सेवा  दत  प्रदान क  |  |

 इसका  प्रश्न तभी  उत्पन्न
 नह  जानती

 दण्डकारण्य
 परियोजना  के  लिए  उद्योग  विवाद

 eae
 अधिनियम  लागु  करने  का  मामला  तय  हो  जाए

 (7)
 बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  भत्ता  दिया  जाना

 अन्य के  साथ-साथ  सीधें  केन्द्रीय  सर

 na
 के  अधीन  कार्य कर  रहे  औद्योगिक  कर्मचारियों

 को  भी  यह  भत्ता  वी कायें  है  ।  निर्माण प्रभा भारित  कर्मचारियों के  औद्योगिक  के  रूप  में  वर्गीकृत  होने

 क  सय  मे  जह  भा  भी  उ उन्हें  ग्राह्म  होगा  |

 (8)  निर्माण प्रभारित  कर्मचारियों  के  ws ए  ट  के  कर्मचारियों  को  जीवन  बीमा

 योजना  लागू  करना :

 यह  मामला  विचाराधीन  हैं

 सुर्य  ग्रहण  के  द दौरान  आकाशवाणी का  प्रसारण
 ग

 पो०  के 923.  श्री  x  कोरिया  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरका;:र  के  नोटिस  में  यह  है  कि  16  1980 को  सुर्य  ग्रहण
 की  प्रायः  पूरी  अवधि  के  दौरान  इस  खगोलीय  घटना  की

 ि देव नव 115 प्ररिः
 प  ante  टीका-टिप्पणी  देने के

 बजाए  आकाशवार्ण
 से  धार्मिक  ग्रन्थों  से  भक्ति  का

 he
 किया  जा  रहा  था  जिसमें  सूर्य

 वरीय  देवताओं  की  महिमा  गाई  गई  ञ देवता  तथा  अन्य  ई  र  साथ  ही
 मू-ग्रह  के

 निवासियों  से

 अनिष्ट  को  टूर  रखने  के  लिए  उनकी  प्रार्थना  की  जा  रही

 क्या  देश  की  धर्मनिरपेक्ष  छवि  को  चित्रित  करने  के  में  आकाशवाणी  और

 टूरदर्शन को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  ्य  और

 ? यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  बसंत  :  :  नहीं  ।

 आकाशवाणी  केन्द्रों  ने  सूर्यग्रहण  के  वारे  में  तहत  बड़ी  संख्या  में  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जिनमें  इस

 प्राकृतिक  घटना  बाधित  वैज्ञानिक  पहलुओं  की  विशेष  की  गयी  ।  सामाजिक

 मारा  जनसख्या  एक  ब और  परम्परागत  आ  art  के  धार्मिक  विचारों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  धार्मिक  ग्रन्थों  से  वार्ता  और  ware  आदि  भी  ग्रहण  दौरान  प्रजापति  की

 गयीं  ।  हक

 || कौर  आकाशवाणी  और  दूरी  ह  दी  गयी  थी
 कि

 वे  सूर्य  ग्रहण

 के  वारे  में  हमारी  लोक  विद्या  और आध्यात्मिक परम्परा  के  वास्तविक  पहलुओं  को  स्पष्ट  करने

 का  प्रयत्न  ताकि  धार्मिक  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाने  बिना  अन्ध  विश्वासों  का  टूर  किया  जा

 सके  और  उसी  समय  आध्यात्मिक  विश्वासों  के  सका  रात्मक  पहलुओं  को  भी  दिखाया  जाए  |
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 उड़ीसा  में  ग्रामीण  निद्य दीक रण  योजना

 924.  श्री  प्रधानी  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उड़ीसा
 कार  तय  में  ग्रामी  विद्युतीकरण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को

 कोई  योजना  प्रस्तुत
 है

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  अ यदि

 राज्य  के  लिए  पहले  मंजू  की  गई  कत  योजनाओं  योजनाओं  के

 क्रियान्वयन की
 विंमान  प्रगति  क्या  है

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए  ० बी० ए०  Tat  खान  :

 उड़ीसा  wear

 ने  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम
 से  ऋण  सहायता  के  लिये 62  स्की  में  प्रस्तुत की

 कुल  62  स्कीमों
 में  से  8  स्कीमें  अभी  तक  स्वीकृत  की  गई  हैं  ।

 tnd
 es  शोधन  के  लिए  वापस  भेजी  गई

 हैं  ।  शेष  43  स्कीमों  की  जांच
 प्राम

 विशु
 निगम  में  की  जा  रही  है  ।

 29  1980  तक  निगम  ने  204  ग्र  प्राम  विद्युत (a  स्कीमें  स्वीकृत की  हैं
 इन  स्कीमों के

 लिए  ऋण  किस्तों  में  मुहैया  कराया  जाता  है  ora  र

 संबंध  में  1979  तक  ऋण  क  कम  स ेकम  ad  किस्त  से  सो  गई  उन  स्कीमों में

 हुई  30  1979  की  यथास्थिति  वार्ता
 विक

 प्रगति  निम्नानुसार  हैनन

 1.  विद्युतीकृत  गांव  6025

 या  निर्माण  काय 2.  पुरा  किया  ग

 9926 एच०  टी  लाइनें

 टी  लाइनें नें  6178

 acini  2,05,792

 3.  उपलब्ध की  गई  सेवाएं  ग

 >  3673
 कृषि  पम्प  सेट

 लघु  उद्योग
 ह  1649

 (77)  भरतू  थो
 यौगिक  ०  51249

 स्ट्रीट लाइट
 4410

 आकाशवाणी  विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  के  पास  पंजीकृत  विज्ञापन  एजेन्सियों  ।

 925.  श्री  नेगी गी  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 यह
 सच  है  कि  इस  समय

 आकादावाणी  की  विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  द्वारा

 विज्ञापन  एजेंसियां  पंजीकृत की
 जा  रहीं  हैं  और  इन

 एजेंसियों
 को  प्रारंभ  से  ही

 10  प्रतिशत

 कमीशन दिया  जाता  है  i
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 रहे
 1979  से  31  1979  की  अवधि  के  दौरान

 ate  तो की  गई  हैं कितनी

 ae

 गई  हैं  ep
 उप  रिक्त  अवधि  में  ऐसी  एजेंसियों  और  ४  के  भ

 viet  धा  जो  विज्ञापन

 प्रसारण  सेवा  के  स्टेशन  डायरेक्टर  द्वारा  पंजीकृत  ह  गई  oe

 (7)  क्या  ag  सच है  कि  दिल्‍ली  की  विज्ञोपन  प्रसारण
 सेवा  द्वारा  कुछ

 एजेंसियों  को  सुपर  | 4 "गण  समयावधि  में  विशेष  रूप  से  अधिक  उदारतापूर्वक  फुर्र केग दी  गई  थी  ;

 और  .

 प्रकार  के  !
 को  रोकने यदि  तो  इस  पक्षपात  के  क्या  कारण  हैं  और

 के  लिये  सरकार  का  विचार  कया  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसंत  स  ही
 :  हां

 आकाशवाणी/टूरदर्शन  के  व्यापारिक  संबंध  के  लिए  पंजीकृत  एजेंसियों  को  पंजीकृत  होने  की  दारी

 से  10%,
 कमीशन  दिया  जाता  है  ।

 (a
 1979  में  कुल  84  एजेंसियां

 a  गई  थी ं।
 1.0 दिल्‍ली  में  पंजीकृत  एजेंसियों  और  उनके  स्वामी  acer  से  हिट

 (a) sit, wet 1 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  1
 विवरण न्

 कपा  क  oie  18-3-80  के  आत  rreifica  et  संया  925  के  भाग  के

 उत्तर में  ।

 क्रम  एजेंसियों का  नाम  थ  x
 afer  सां भीदार/निर्देशक fare  are

 सख्या  आदि
 त  —

 1

 ie

 दीजिए  मी  गडिया  मालिक :  जेन

 a (a3

 1715,  आयें  समाज  करोल  पता  कालम
 2  में

 नई
 मैसर्स  युनाइटेड  एडवर्टाइजस  साझीदार :  मनु  गुप्ता

 दूसरा  होटल  नुरुद्दीन अहमद
 चांदनी दिल्‍ली  '  सिविल  दिल्‍ली ।

 2.  रूप  चंद
 ग्रेटर

 नई  दिल्‍ली

 3.  रवि  असल

 702/17,  मिलिट्री  लेन

 करोल  नई  दिल्‍ली  ॥
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 2  3

 मैसेज  आनंद  एडवर्टाजिंग  मालिक  :  वी  ०  सोहन
 ्  म 31,  नेताजी  सुभाष  31,  नेताजी  सुभाष

 नई  10002  नई  10002

 ग्य अम सस  करंट  एडवर्टाजिंग  एए  1.  एम०  एल०  अग्रवाल

 4  नई  दिल्‍ली  2.  राजिन्द्र  अग्रवाल

 -372,  न्यू  राजेन्द्र  नगर
 नई

 मेसर्स  शारदा  पब्लिसिटी  af
 दादर

 1.  पी०  सी०  वर्मा
 426  नई  स

 ग्  ह
 10006  ्

 वर्मा

 मेसर्स  स्वीट  राजेन्द्र  पी०  नां चहल
 नवीन

 रोहित  टालस्टाय

 नई  दिल्‍ली ।

 मैसेज  फिल्म  एण्ड  एकमात्र  कुलदीप  गोयल

 सिर  5,  लेन  पता  कालम 2  में

 गोल  नई  =

 जिंग तूलिका  water  दीवान  चन्द  जन

 एंड  मार्किटिंग  4.  सफदरगंज
 21,  हनुमान  नई  दिल्‍ली  ।  प्रबंध  नई  दिल्‍ली  ।

 रेत  वद  the

 1124,  बाजार  सीता
 ial

 Beni मास  जीनथ  एड  ह
 सावरा

 एकमात्र  विजय  सोनी

 255,  पता  कालम 2  में
 न्यू  राजिन्द्र  नई  feret-60.

 10  नवलदास  साभीदार: 1. के 1.  के  .  मेहता

 32/50,  वेस्ट  पटेल  पता  कालम य  में

 नई  2.  कमला  देवी

 3.  बलबीर सिंह

 देव  नई
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 1  2  3

 11  मैसेज  आरोही  एडवर्टाइजिंग  एकमात्र  जा स्वां  दि
 60,  नई

 91,  गदोडिया
 ह  क  खारी

 12  मेसर्स  ईस्टर्न
 गोद

 डी-69,.अशोक  विहार  1.
 कृष्ण  कुमार  प्रदूषण

 दिल्‍ली  110052  पता  कालम  OF

 औ
 ~~.  >

 ि  सजदा  ~

 &
 पता  लम 2

 pas  ia
 13  मैसर्स  कादम्बरी  त

 U-25/7,  1  vat
 निर्देशक  )

 नई  राजौरी  नई  दिल्‍ली ध
 2.  सोनी (

 एस  तई  दिल्ली
 3.

 शमों
 न  राजौरी  TIS,  ag  दिल्‍ली

 विनोद  मे ंमहरा

 ग्रेटर  नई  दिल्ली  ।

 १.
 5.

 160,
 वीर  दिल्‍ली  ।

 #
 14  राष्ट्रीय  एडवर्टाइजिंग  गीत

 3861,  वीर  पता  कालम 2  में

 15  मास  एड वैल  एडवर्टाइजिंग

 87,  भगत  सिंह

 1.  अयोध्या  नाथ नई  दिल्‍ली ॥  ्
 साऊथ  पटेल  नई  दिल्‍ली ॥

 2.  ओम  प्रकादा

 पत्र  अपर  दिये  अनुसार
 16  मैसेज  एस०  कल्याणी  साउंड

 1.  सुरिंदर  गांधी
 4654/21,  रमेश  दूसरा  2.  सीता  रानी  गांघी

 ईस्टर्न अंसारी  रोड  3.  शोभनी  गांवो
 56,  लाजपत

 नई
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  18  1980)

 1  2  3

 17  मसस  विकाश  एडवर्टाइजिंग  एंड  एकमात्र  मालिक

 जोशी 27,  गोल  नई  दिल्‍ली ।
 1519,  गलीਂ  कासिम

 बल्ली
 18  मेसर्स  पानी  एडवर्टाइजिंग  एकमात्र

 मालिक
 4636,f  सदर  जन

 दिल्‍ली  110006.  पता  कालम 2  में
 नला  raat 19  मेसर्स  15.0  एकमात्र  मालिक

 4648,  बिल्डिंग  श्रीवास्तव

 21,  पता  कालम 2  में

 20  मैसर्स  स्वर  र  orf

 2  भंडेवालान  एक्सटेंशन  l-are. FH. tar रावल

 नई

 144,  राजा

 नई
 रावल

 ee  ss  पता  ऊपर  दिए  अनुसार

 21  मैसर्स  शक्ति  साउण्ड एंड
 एडवर्टाइजिंग  सत्य  प्रकाश  सक्सेना

 1589,  मद्रसा  oh  1AI38,  माडल कइमीरी गेट, दिल्‍ली दिल्‍ली  ne

 22  वासुदेव प्रचार  a

 कनाट  1.  सीताराम  वासुदेव

 नई  दिल्‍ली ।  सतीश  बासुदेव  ..
 |  3.  सुरिन्दर  बासुदेव

 एच०  73  ई  2

 नई

 23  मास  स्टैंड  एडवर्टाइजिंग  बीस  मालिक

 कुलदीप

 7040,  रामेश्वरी  नेहरू  पता  कालम 2  में  ।

 करोल  नई

 ad  मालिक  :  एस०  शर्मा
 24

 पता  कालम 2  में
 7/7,  अंसारी

 नई
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 18  1901

 1  2.

 25  मास  अमतवाणी  समझदार

 जीवन  तारा  aaa  के  पीछे

 पार्लियामेंट  स्ट्रीट  नई  दिल्‍ली  1.  गुलाबी

 2.  गुलाबी

 2-12,  माडल  दिल्‍ली  ।

 3.  बब्बर

 4.  बब्बर  कालकाजी

 5.  बब्बर  नई  दिल्‍ली  ।

 26  मास  नेशनल  प्रिटिंग  और  समझदार :
 पब्लिसिटी  सर्विस

 चांद  होटल  बिल्डिंग  1.  मालती  पीपल

 62,  चांदनी  दिल्‍ली  दिल्‍ली

 2.  विजय  प्रकाश  अग्रवाल
 3.  राकेश  कुमार

 कृष्ण  दिल्‍ली  ।

 ae |  मास  सिलिक :

 707,  रोहित  सुनीति
 डिफेंस ATT,

 नई  दिल्‍ली ॥  नई  दिल्‍ली

 28  मसला  वन्दना  मालिक

 अशोक  कुमार  गुप्ता
 3248

 गली

 केदार दी  लिखी
 स  4/40,  10007

 29  मैसर्स
 यनीक | ज र  eect,

 क  मालिक

 Al-26, स  राकेश  चन्द्र  जन

 पता  कालम 2  में  । ओरौनी  ati  कप  नई  दिल्‍ली

 30  मैसर्स  विशाल  इंडिया  समझदार
 x

 एडवाईस जिंग  ि  माक  टिंग  1.  भसीन

 नाहर  हाउस  2.  के  भसीन

 कनाट  नई  दिल्‍ली 1  3.  भसीन

 22/51,  पंजाबी

 नई  दिल्‍ली  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  18  1980

 31  इससे  राइट  एड  निकल  समझदार

 चन्द्र  कांता  चौधरी 3939,  बर्ना  सदर

 दिल्लीः  10006  2.  प्रमोद  कुमार
 रेडियो

 दिल्‍ली  ।

 32  समझदार मास

 मालवीय  1.  विष्णु  नरायण  sat
 नई  दिल्‍ली  2.  दिवानी  मरवाह

 3.  जया  मरवाह
 कालम 2  में  ।

 33  मैसेज  परमानंद

 नेताजी  सुभाष  घर्म  वशिष्ट
 दरिया  नई  दिल्‍ली  ।  3766,  परमानंद

 नेताजी  सुभाष
 दरिया  नई  दिल्‍ली

 34  मेसर्स  शील स्वर  मालिक :

 मिलाप  निकेतन  लतिका  सुरी
 ज़फर  मागं  नई  दिल्‍ली  ।

 नई  दिल्‍ली  2.  रूपली  सुरी

 ऊपर  दिये  अनुसार
 3.  चन्द्र  प्रकाश

 दं निक
 द  feed

 35
 a

 मालिक मास  अंत  गाद

 एडवाइज  जिंग  शान्ती  देवी

 हौजखास

 नई  दिल्‍ली ।

 36  मैसर्स बाका  पब्लिसिटी  मालिक

 कुमार

 1715, भायं  समाज

 न्यू  de  ऑफ  इंडिया  के

 करोल  नईं
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 18  1901  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  के  सुचना  प्रसारण  विभाग  दारा  समाचार
 पी

 को
 जारी  किए

 गए
 ह ह विज्ञापन । क्सी सटाए रही 926-  श्री  रामला  सुचना  पौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  .

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  सूचना  और  प्रसारण  विभाग  ने  ऐसे  अनेक  को

 विज्ञापन  ये  हैं  जो  उसके  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  आते  जबकि  कुछ  ऐसे  समाचार  पत्र  और

 पत्रिका  हैं  जो  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  होते  हैं  लेकिन  उन्हें  विज्ञापन  नहीं  ओर

 समाचार  पत्रों  और  पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  सीधे  ही  देने  संबंधी  नीति  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसंत  साठ े)  और

 मामला  राज्य  सरकार  .  से  सम्बन्धित है  ।  सम्बन्धित  राज्य  नता  जी  से  एकत्र की  जा
 रही  है  और  उसे  यथासमय  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।  ०

 जनता  सरकार  द्वारा  सेवा  से  हटाये  गए  कर्मचारियों  की  बहाली

 927.  श्री  रामलाल  राही  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  विभाग  में  आपातस्थिति  की  अवधि के  दौरान  तथा

 1975  से  मारे  1977  तक  काय  करने  वाले  कुछ  कर्मचारियों  को  सेवा  से  निकाल  दिया

 गया था  ;  |

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  और  उसका  ब्यौरा  क्या  q

 (77)  क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें
 बहाल

 करने  का  है  तथा  उन्होंने इसके  लिए
 अनुरोध  या  और

 क्या  प्रसारण  उत्तर  प्रदेश  में  कार्य  कर  रहे  कुछ पुरुष  तथा  महिला

 इने  द ही  देता  है  निकाल  दिया  भयो
 था  और  क्या  उन्हें

 ad  प्रश्न
 पर

 विचार हो  रहा

 सूचना  site  प्रसारण  तथा  पुत  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  से
 :

 सूचना  एकत्र
 की  जा  रही है  और  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा

 केरल गांव  और  कटिहार  में  तापीय  बिजली  घरों  की  स्थापना  ।

 928.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला
 मंत्री

 :  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार में
 बिजली

 की
 कमी  टूर  करने के  लिए

 केरल  गांव  और  कटिहार  में  तापीय  बिजली  घरों  की  स्थापना  की  मांग  बहुत
 बर्ष

 ं
 से  की  जा  रही

 ्
 और

 यदि
 तो

 उस  पर  सरका  की
 कया  प्रतिक्रिया

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  बी०  ए०  गनी  खान

 और  :
 राज्य  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त
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 क  nm  eed  अभिवृद्धि  करने तक
 बिहार  में  विद्युत

 उत्पादन  ta
 मानल  AUS

 करने
 ने

 की  योजना
 बनाई  गई

 पतरातू  में  110-110  मेगावाट  की  2  यूनिटें  थापित  की  जा  ह ैह  |  AS  mar  की
 टकी  एक

 व ट
 cquy tay afae =  नें  eter  की  ना

 सह

 है

 fat  उत्तर  बिहार  में  बरौनी  में  110-110

 की  दो  af  सीटें  स्थापित की  जा  रही  हैं  ।  इसके
 दक्षिण  बिहार में  तेनुघाट  में  210-210

 मेगावाट  की  2  यूनिटें  स्वीकृत  गई  हैं ओर  710  मेगावाट  की  कोयलकारों  जल-विद्युत

 परियोजना  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 को मुजफ्फरपुर  में  110-110  मेगावाट  की  दो  यूनिटें  स्थापित  करने  की  एक  स्कीम

 स्वीकृति  योजना  आयोग  ने  दे  दी
 है

 ।'  कहलगांव  में  3,000  मेगावाट  का  एक  केन्द्र  प्रतिष्ठापित

 करने के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  प्राप्त  हुई  है  ।

 wea  कोल फील्ड्स  लिमिटेड  पर  बिजली  की  कमी  का  प्रभाव

 929.  श्री  एन०  fo  हीरो  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  बताने को
 कृप

 a
 क्रि  e

 क्या  यह  सच  है ंकि  बिजली  की  भारी  कमी के  कारण  सेन्ट्रल  कोल फील्ड्स  f

 सभी  56 AV  कोयला  खानों  और  बिहार  के  गिरिडीह  ओर  रांची  जिलों  में  फैली  चार
 औ विद्या  मध्यम  कोकिंग  कोल  विधियों  पर  पिछले  दो  वर्षों  से  संकट  छाया  हुआ

 है

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  बिजली  की  कमी  के  बावजूद  उक्त  घाट  थ  q  करने
 और  fad  य  aq  1979-80  में  लाभ  कमाने  की  स्थिति  में  है  ?

 सिचाई  और  कोयला  मंत्री  go  ato  ए०  गनी  खान  चौधरी  )  सेन्ट्रल
 कोल फील्ड्स  लि०  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  बिजली  की  कमी  रही  ।

 सेन्ट्रल  कोलफील्ड्रस  fo  को  वर्ष  1979-80  के  दौरान  लाभ  होने  की  आशा  है

 बिजली घरों  में  द्वारा  अभृत पु वं  कोयले  की  कमी  का  सामना  करना

 930.  श्री  एन०  ई०  हीरो :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री य  ह  बताने की
 क

 कृपा  करेंगे
 कि  |  थे

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  क्षेत्र  में  बिजली  संयंत्रों  को  कोयले  की  सप्लाई में  कमी  का
 है उ स्तरीय मूल्यांकन  YSZ fear  रग  गत  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  क्षेत्रों के  बिजली  संयंत्रों  की

 आवश्यकता
 क्या  थी  और  उन्हें  कुल  कितना  कोयला  सप्लाई  किया  औ

 सरकार  ने  बिजली  संयंत्रों  की  पुरी  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  सुनिश्चित  क

 के  लिए  क्या  कदम  उठाये हैं  ?  ह  ि

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  णी  गनी  खान  1 wea )  ताप

 विद्युत  केन्द्रों  के  लिए  कलैंडर  वर्ष  1979 के  दौरान  कोयले के  आवंटन और  वास्तविक

 iy प्राप्ति  को  शनि  वाला  विवरण  संलग्न

 पि  विदुर  रों  को
 कोयले  को  माता  मै  दि

 करते  के  लिए  कई  कदम (a)  टिफिन त

 उठाए  गए  हैं
 ।  इनमें  शामिल

 हैं  :
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 18  1901

 (1)  कोयला  कम्पनियों और  रेलवे  से  कहा
 मचा

 क्रि
 seal

 ताप  बिद्युत  केन्द्रों को

 कोसते

 की

 सप्लाई

 मैं

 बुद्ध  करें
 (2)  कोयला  fe

 रेलवे  और  विद्युत  विभाग  के  बीच  घनिष्ट  सम्पर्क  रखा  जा

 रहा है  ।

 विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्ला  समझ
 कें  के  लिए

 उच्च-स्तरीय  अन्तर
 _(3) ह

 a  बैठकें  स समय-समय पर  की  जाती हैं  ।  &  fe

 (4)  विद्युत  केन्द्रों  को  दैनिक  आधार  पर
 गोयल  वं का  साद  गदला  ata  के

 लिए

 रेलवे
 बोर्ड  में  एक  नियंत्रण  कक्ष  की  स्थापना  की  गई

 (5)  ताप  विद्युत  केन्द्रों
 को

 कोयले  की  सप्लाई  की  मानीटरिंग  मंत्रिमंडलीय  औद्योगिक

 ह् ( अवसंरचन  समिति
 द्वारा  भी  साप्ताहिक  आधार  द

 की  शा  रही  1.0
 विवरण

 ताप  विद्युत  संयंत्रों  को
 कलेक्टर  वर्ष  1979  की

 के  aur  कोयले  के  daar

 आबंटन  और  सप्लाई  को  <
 शनि

 वाला  विवरण

 दि  ( faferaa  ओटर  ae  #)
 आबंटन  वास्तविक  प्राप्ति

 उत्तरी  क्षेत्र  12.118  8.579

 पश्चिमी  क्षेत्र  हरि  13.776  11.481

 दक्षिणी  क्षेत्र  10.936  8-359

 पूर्वी  क्षेत्र  5955  3.573

 छोटे  केन्द्र  1.586  0.924

 जोड़  अखिल  भारत  44.371  32-916
 tts  ad +  bs

 फिल्मों  के  निर्माण
 के  गी  निगम  हारा  कन  देते

 la

 931  श्री  एन
 fo  हीरो  सुचना  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  फिल्म  निर्माण  के  लिए  सरकार  ने
 फिल्म  वित्त

 निगम  द्वारा  ऋण

 क  ४
 दिए  जाने के

 बारें  में  कोई  योजना  बनाई  और
 | हि यदि

 तो
 उसकी  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं

 ?

 _
 सूचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और

 ele मंत्रो
 (sit  र  सन्त

 :
 फ़िल्मों

 के
 के  लिए  सरकार  ने  क निर्माण  हेतु  अग्रिम  ऋण  दिए  जाने  मग  नहीं  बनाई  है  ।  अच्छे

 स्तर  और  कोटि की  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  और
 अन्य  सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने  के

 मुख्य  उद्देश्य  से  फिल्म  वित्त  निगम  की  स्थापना  की  गई  ei  Gran
 फिल्मों के  निर्माण

 और
 द्रमुक  ery  दोनों  के  लिए

 ऋण
 प्रदान  किए  जानें  के  लिए  उपनियम  बनाए  हैं

 ।
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 सादी  फिल्मों  के  लिए  3  लाख  रु०  तक  का  ऋण  तथा  रंगीन  फिल्मों  के  लिए  4.  5

 लाख  रु०  तक
 का  ऋण  दिया  जाता  है  ।  ऋण

 फिल्म  के  विषय-वस्तु और  स्क्रिप्ट  के  आधार  पर
 जांच  || स्क्रिप्ट  समिति चामस  की  जाती  है  जिसमें  फिल्म  उद्योग  के दिया  जाते  हैं  ।  स्क्रिप्ट

 की

 प्रतिनिधि होते  हैं  ।

 गुजरात  में  औद्योगिक  एककों  को  कोयले  की  कमी

 932.  श्री  डी०  पी०  जदेजा
 cs  {

 ६  अमर  fag  वी०  राठवा :

 श्री  अहमद  एम०  पटेल
 :  क्या  ऊर्जा  और

 सि
 तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 यह

 सच
 है

 कि
 गुजरात  तथा  विशेषक  argnerate  में  नवेक  लॉच  पिक  UH

 कोयले के  अमाव  में  बन्द  होने  की  स्थिति में  =  #
 im

 )afe  तो  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  सरकार  ने  गुजर  त  राज्य  को  उसकी  आवश्यकता का  कोयला  सप्लाई

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  ओर  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  गुजरात

 में  कोयले
 की  कमी  होने  की  रिपोर्टो  मिली  हैं  कमी  के  फलस्वरूप  वहां  के  कुछ र  उद्योग  बन्द

 होने
 की

 स्थिति में  हैं
 क  र

 भी

 कोयला  कम्पनियां  और  खासतौर  से  वेस्टर्न  कोल फील्ड्स  लि०
 जो  गुजरात

 की

 आवश्यकता  को  पूति  करती  रेलवे से  लगातार  सम्पकं  बनाए  हुए है  ताकि गु  राज्य  को

 रेल  द्वारा  कोयले  का  संचलन  अधिकतम
 किया

 जा
 सके

 |
 इसके

 कोयला  कम्पनियां

 प्रायोजित  मात्रा  के  अनुसार तथा  रेल  द्वारा  कोयले  के  संचलन  में  रही  कमी  को  पूरा  करने के

 लिए  सड़क  द्वारा  ले  जाने  के  लिए  कोयला  दे  रही  है  ।

 राजस्थान  को  सिचाई  योजनाएं

 3.  श्री  मूलचंद  डागा  :  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्र

 fi  2 कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय
 लिलि  डक

 राजस्थान
 की  कौन  सी  सिंचाई  के  पास  स्वीकृति हेतु

 ड  क
 से  लम्बित

 पढ़ी
 हैं

 rx

 उ

 उन  पर  अब  तक  कार्यवाही  न  करने  के  क्या

 कारण  और

 उन  पर  कितना  व्यय  किये
 जाने  की  सम्भावना है  और  इनकी  कब  तक

 किया  जायेगा
 ?
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 18  1901  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 ऊर्जा  और  तथा  कोयला  मंत्री  (  श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  आठ

 AIQ चाई
 ग aden  ग  में  जांच  की  विभिन्न नई  बृहद  सिंचाई

 स्कीमें  और  तीन  मध्यम
 fa

 अवस्थाओं में  हैं  ।  इन  ग्यारह  स्कीमों  में  से  दस  स्कीमों के  प्रस्ताव  ag  1979  के  दौरान  प्राप्त  हुए

 थे  और  एक  स्कीम  का  प्रस्ताव  1980  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  इनकी  वर्तमान  स्थिति  दिखाते

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  किए  जाने  के  बाद  इन  स्कीमों  को  कार्यान्वयन  के

 लिए  हाथ  में  लिया  जाएगा  ।  राजस्थान  की  वर्ष  1980-81  की  वार्षिक  योजना से  पता  चलता

 है  कि  इन  स्कीमों  में  से  चार  स्कीमों  पर  80  लाख  रुपये  व्यय  करने  का  प्रस्ताव
 at

 केन्द्रीय  दहेज  अधिनियम  के  अंतगर्त  चालान

 934.  श्री  फूलचंद  डागा  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय

 करेंगे  कि  :  गर
 की  कृपा

 केन्द्रीय  दहेज  अधिनियम  के  अन्तर्गत  1978-79  के  दौरान  कुल  कितने  व्यक्तियों
 का

 चालान  किया  कितने  मुकदमे  दायर  किये  गये  और  कितने  मुकदमों  में  —
 दिया  तथा

 कितनी  अवधि  का  दंड  दिया  और

 थ  में  लिखा  कानून क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  दहेज  अधिनियम  केवल  सांविधिक

 है  ओर  इसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?
 न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  पी०  शिव  देखकर  दहेज  प्रसिद्ध

 1961  के  प्रवर्तन  का  कार्य  राज्य  सरकारों  का  यह  जानकारी  इकट्ठी  की  रही  है

 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दहेज  sofas  अधिनियम  जैसे  समाज  कल्याण  विधान  की  सफलता  जनता  की  रांय

 और  उसके  सहयोग  पर  निर्भर  करती  है  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  दहेज  प्रतिषेध  अधिनियम

 कानून  पुस्तक
 में  एक  अधिनियम  मात्र  है  किन्तु  यह  स्वीकार  करना  होगा  कि  यह  अधिनियम  बहुत

 कारगर  नहीं  रहा  है  ।  सरकार  को  पूरी  जानकारी  नहीं  है  किन्तु  इस  अधिनियम  के  अधीन

 योजन हुए  हैं
 ।  सरकार  इस  अधिनियम  को  अधिक  कारगर  बताने  के  उद्देश्य  से  इस  अधिनियम  का

 संशोधन  करने  का  विचार  कर  रही  है  ।  ४

 -  दिल्‍ली  दुरदर्शन  के  कार्यक्रमों  A  सुधार  लाने  का  प्रस्ताव  *

 93:  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  सुचना  अं
 प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 रद्द स

 > तन  के  कार्यक्रमों  में  सुधार  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के क्या  दिल्‍ली

 विचाराधीन

 क्या  दिल्‍ली  दूरदर्शन  पर  डियर  फादरਂ  जैसे  क्षेत्रीय  भाषा  कार्यक्रमों  को

 प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब
 और
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 प

 न  nee ल  दे (a)  क्या  का  दिला  डट  टूरददंन  केन्द्रों  से
 जोड़कर  दिल्‍ली  केन्द्र  से  चैन  प्रसारण  प्रा  रम्भ  क  ने  का  विचार  है  ?

 सुच ना
 और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  बसंत

 :  कार्यक्रमों में
 इस  उद्देश्य 4 सुधार  साने  हुतू  सभी  दूरदर्शन  केन्द्र  सतत  प्रयत्नशील हैं  प्राप्ति के  विभिन्न

 क्षेत्रो ंसे  ख्याति  प्राप्त  जोनों  की  कार्यक्रम  सलाहकार  हलक  दूरदर्शन  ie  में  लगी  हुई  जहां

 तक  दिल्‍ली के  दूरदर्शन  केन्द्र का  संबंध  यह  समिति  अब  समीक्षा  और पुनर्गठन  की  प्रक्रिया

 में

 (@)  नहीं  ।  फिर  हास्य  श्यंखलाएਂ  आदि  प्रसारित  की  जा  रही  हैं
 ह

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 :  नहीं  ।  फिर  माइक्रोवेव  सक्रिय  का  उपयोग  करते  हए  दिल्‍ली को  अन्य

 मुख्य  दूरदर्शन  के केन्द्रों  जसे  श्रीनगर  और  जलंधर  के  साथ  जोड़ने

 का  विचार ताकि  कोई  एक  केन्द्र  किसी  भी  अन्य  केन्द्र  के  कार्यक्रमों  को  प्रसारित  कर  सके  ।

 WH EIAISN @ arag-AaTa  माइक्रोवेव  लिंक  तैयार  है  और  जब  भी  आवश्यकता  पड़ती  है  इसका
 jean

 a
 उपयोग  किया  जा  रहा  है

 =  |  थ

 कम्पनियों  को  विस्तार  के  लिए  दी  गई  अनुमति  .

 936  श्री  के०  मानना  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  =)

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या हैं  जिन्होंने  पिछली  सरकार  शासन  के  दौरान  अपनी

 क्षमताओं  में  काफी  वृद्धि  करने  अथवा  नये  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार से  अनुमति  मांगी
 थी  और उन्हें  यह  अनुमति दी  गई  और

 उन  परियोजनाओं के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  221  करोड़  रुपए  के  परिव्यय के  लिए

 अनुमोदित
 की  गई  है  और  उन  बड़ी  कम्पनियों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिन्हें  उनकी  वत  मान  क्षमताओं

 में  काफी  विस्तार  करने  की  अनुमति  दी  गई  ।

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  शंकर )  एक  1977
 31  1979  तक की  अवधि के  मध्य  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  26  के  अन्तर्गत  आने  वाले  उपक्रमों  से  इस  अधि
 नियम  की  धारा  21  व  22  के  अन्तर्गत  अपने  कार्यकलापों  में  सारवान  विचारार्थ  अथवा

 नवीन  उपक्रमों  को  स्थापना  प्राप्त  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-पत्र  में  वर्णित  है  ।  में
 रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  एक  भूरल  1977  को  अधिनियम  की  धारा  21  के

 अन्तर्गत  प्राप्त  39  प्रस्ताव  तथा  धारा  22  के  अन्तर्गत  प्राप्त  29  प्रस्ताव  जो  उक्त  तारीख  से  पहले
 1977  से  31  1979 प्राप्त हुए  सरकार  के  पास  विचाराधीन  शेष  थे  ।  एक

 तक  की  अवधि  के  एकाधिकार  तथा  अवरोधक व्यापारिक  व्यवहार
 अधिनियम

 क  मां  डेड  द

 दें  के

 बतर

 लद  उलार
 कज  संलग्न  विवरण-पत्र 2  में  दिये  जाते

 रखा  देखिये  संख्या  एल  ०  567/8  }
 ही  ध  a

 में  रखा  bat

 100



 18  1901  )  111
 गई  सूचना  दिनांक

 29 )
 ie  सी  परिकल्पना  है  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगी

 1979  के  सिर  एक्सप्रेस ਂ  एण्ड  इक् तनो मिक टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  पर  आधारित

 जिसमें  वर्णन है  कि  1977  से  प्रारंभ  30  मासों  की  अवधि
 में  विड़लाओं  को  241  करोड़

 रु०  के  परिव्यय  सहित  14  स्वीकृति यां  एवं  इसके  अनुवर्ती  टाटाओं  221  करोड़  रु०  की  राशि

 सहित  10  प्रदान  की  गई  थीं  ।  समाचार  में  गणित  उपरोक्त  1  1977

 से  30  1979  तक  की  की  प्रतीत  होती  है  ।  1  1977  से
 31

 1979  तक  की  अवधि  के  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अ

 की  धारा  21  तथा  22  के  बिड़ला  समूह  से  सम्बन्धित  उपक्रमों  के
 15  प्रस्ताव

 समूह  से  सम्बन्धित  उपक्रमों  के  11  जिनकी  परियोजना  लागत  245.14
 t  था  228.62  करोड़ रु०  अनुमानित  को  स्वीकृति यां  प्रदान की  गई  थीं  ।  इन  प्रस्तावों

 के  संलग्न  विवरण-पत्र  3  व  4  में  दिये  गये  हैं  ।  थाली  में  रखे  देखिये
 संख्या

 एल०

 टी०  567/80)

 थ
 कोयले  और  कोकिंग

 कोल
 की  आवश्यकता  का  पुनरीक्षण

 937.  श्री  के०  मालता  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा
 कोयला

 मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :
 %

 श  ।  आवश्य  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार क्या  ही  और  कोक  के  मामले

 द्वारा  हाल  ही  में  किये  गये  पुनर्विलोकन  से  पता  चला  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  इस  संबंध  में

 शयोक्ति
 पूर्ण  कार्यक्रम  बनाये  और

 यदि
 तो  तत्संबंधी

 उपाय  करने का  है  ?
 ब्यौरा  क्या

 है  और  इस  संबंध  में
 sears

 का  विचार  क्या

 qa  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री

 जी  नहीं  ।
 (att  ह  ato  ए०

 गनी  खान  :

 प्रशन  Vet  रमता  1

 गुजरात  x  fergie  गांवों  को  संख्या

 oe
 938.  श्री  अम  सह  वी  ०  Wal  श्री  नर  सिह  सिवाना :  oat  और  सिचाई  तथा

 कोयला  मंत्री
 यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 गुजरात  राज्य  में  31  1979  कितने  गांवों  में  बिजली

 लगाई

 गुजरात  राज्य  में  अभी  भी  ५ कितने  nit  से  दिलतों  सगाई  मारो  >. Qs

 कया  पूरे  राज्य  में  बिजली  लगाने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  कब  तक
 ?
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 ऊर्जा  और  दाई  wat  काबा  सन्ना sisi  Teftee  नी ०  To  नी  ee te]  लचर
 :

 और
 :  10,  283  और  7,992  गांव  ।  जिलावार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दिखाई  गई  है  ।

 (  और  :  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  बनाए  गए  अस्सी  नतम  प्रस्तावों  के

 92.00  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  लागत  1990-91  के  अन्त  तक  राज्य के  सभी
 का  वि  तस्करी  कर  सकना  संभव  होगा  ।  तथापि  वास्तविक  इस  समय
 oo  कट  लवन  शमन  हती  ॥

 श विवरण

 1979  के  अन्त  तक  विद्युतीकृत  किए  गए  गांवों  तथा  विद्युतीकरण के  लिए  शेष
 बचे

 wat
 का  fa

 जिलावार  संख्या  बताने  वाला  वितरण  ।

 ऋ०  wo  ले  का  नाम  31:  aa  अ  र  oe  Nv 1-1  9-1979  तक
 विद्युतीकरण  के  लिए
 शेष  बचे  गांव

 Seger
 किए  थ

 534  289

 621  597

 33  278

 447  690

 919  758

 पंचमहल  435  1,468

 843  114

 अहमदाबाद  514  160

 गांधीनगर  75.0

 10  936  450

 11.0  898  186

 12.  525  826

 13  445  455

 14  577  282

 15.  307  341

 16  567  312

 17  399  196

 18  429  277

 19
 779  313

 जोड़  10,283  7,992
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 उड़ीसा से  फालतू  बिजली  का  पश्चिम  बंगाल  के  दक्षिणी  भाग  को  पहुंचाया  जाना

 939.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  am  ऊर्जा और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कते

 हता  करेंगे
 किः

 )  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  उत्पादित  फालतू  बिजली  को  पश्चिम  बंगाल  के

 दक्षिणी  माग  में  बिजली  की  भारी  कमी  को  दूर  करने  हेतु  पहुँचाया  जा  सकता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अपेक्षाकृत  कम  दूरी  वाले  fas
 अनेक  val

 से  इस  प्रकार

 fast  पहुंचाया  जाना  व्यावहारिक  होगा  ;  और

 यदि  भाग  और  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  हों  तो  अपेक्षित  लाइन  के  शीघ्र

 facia  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 coal  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  do  Uo  गनी  खान  :

 नहीं  ।  पश्चिम  बंगाल  को  दिए  जाने  के  लिए  उड़ीसा  में  इस  समय  फालतू  बिजली  नहीं है
 ।

 शेष  पूर्वी  क्षेत्र  को  उड़ीसा  से  बिजली  का  स्थानान्तरण  करने  में  पारेषण  संबंधी

 कोई  बाघा  नहीं  है  ।  मानसून  वर्षा  शुरू  होने  के  बाद  ही  उड़ीसा  में  फालतू  बिजली  उपलब्ध  होने

 की  संभावना  जो  कि  बिहार--डी  ato  सी०  प्रणाली  के  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  ग्रिड को
 दी

 जा  सकती  है  ।

 और  में  दिए  गए  उत्तरों  का  ध्यान  रखते  हुए  यह  प्रशन  उठता ही  नहीं

 यद्यपि  उड़ीसा  से  पश्चिमी  बंगाल  को  बिजली  का  स्थानान्तरण  करने  में  पारेषण  संबंधी  कोई  बाधा

 नहीं तथापि  उड़ीसा  में  तलचेर  और  पश्चिम  बंगाल  में  कालाघाट  के  बीच  400  के०  वी  लाईन

 का  निर्माण  करके  पारेषण  प्रणाली  को  शक्तिशाली  बनाने  का  विचार  है  ताकि  दोनों  राज्यों के

 बीच  अधिक  यात्रा  में  विद्युत  का  आदान-प्रदान  किया  जा  सके  ।

 दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  का  घिविघीकरण

 940.  श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  दूर ददन  के  कार्यक्रमों
 को

 अधिक  रुचिकर  बनाने  और
 युवा  आयु

 वर्ग  के  लिए

 अधिक  शिक्षाप्रद  बनाने  हेतु  उनके  विधीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 सूचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  :  और

 कार्यक्रमों के  स्वरूप  में  सुधार  और  उनको  अधिक  मनोरंजक  बनाने  के  युवा  वर्ग

 के  दूरदर्शन  केन्द्र  निरन्तर  प्रयत्नशील
 हैं  ।

 इस  दिशा  में  निम्नलिखित  कार्य
 किए

 जा

 रहे  हैं
 (1)  महत्वपूर्ण  मनोरंजन रंजक  राष्ट्रीय और  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  कूद  की  घटनाओं  को  प्रसारित

 श्र नदी
 किया जा  रहा
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 (2)  बच्चों  और  युवाओं  के  हितों  के  कार्यक्रमों का  विभिन्‍न  दूरदर्शन  केन्द्रों  में
 प्रदान  दी  उहा

 ’ sos: —s
 (3)  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों की  att  को  हरदर्शन  are aat  में  शामिल  fe

 जा  रहा  है  औ गौर  उनकी  प्रतिमा  क ग  प्रदर्शन
 es करने  के क  लिए  प्रत्येक  प्रोत्साहन और

 अवसर  प्रदान  किया  जा  रहा  है  ।  *

 | उच्च  न्यायालयों  में  विलम्ब  से  बचने  के  लिए  प्रस्तावित क
 कार्यवाही

 941.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य
 मंत्री  यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  ऐसी  प्रभावी  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  देश  की  निर्धन  और  शहरी
 जनता  की  न्यायालयों  तक  और  अधिक  आसानी  से  पहुंच  अधर  उच्च

 ae
 उच्च  न्यायालयों  में  विचारण  1

 में  होने  वाले  विलम्ब  से  बचा  जा  सके  ;

 कया  इस  संबंध  में  विधि  आयोग  की
 सीमा  को  अविलम्ब  क्रियान्वित  किया  जा

 (a  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०
 :  उच्च  न्यायालयों  में

 मामलों  को  शीघ्र  निपटाने के  लिए  कुछ  समय  से  जा  ४७  किए
 गए  हैं  उनका  वर्णन  संलग्न

 विवरण में  किया  गया  है  ।

 देश  में  निर्धन  और  शहरी  जनता  की  न्यायालयों  तक  पहुँच  के  सब  प्र  में  राज्यों  से  जानकारी

 इकट्ठी
 की  जा

 रही  है
 और

 सदन  के  पटल  पर
 रख  दी

 जाएगी
 ।

 उच्च  न्यायालयों  और  अन्य  अपील  न्यायालयों  में  विलम्ब  और  बकाया  मामलो ंके  और

 संबंध  में  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्ता विष्ट  अनेक  सिफारिशों  पर  कारवाई

 स्वयं  उच्च  न्यायालयों  को  करनी  है  ।  रिपोर्ट  की  प्रतियां  सभी  उच्च  न्यायालयों और
 राज्य  सरकारों  को  समिति  कारवाई के  लिए  भेज  दी  गई  हैं  ।

 ड  सिफारिशों  पर
 केन्द्रीय

 सरकार को  निश्चय  करना  उन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है
 विवरण

 मामलों  को  शीघ्र  निपटान ेके  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए हैं

 (i)  1
 1976  में  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  इस  दृष्टि से  संशोधन  किया  गया  था  कि

 उच्च  न्यायालयों  की  पुनरीक्षण  संबंधी  और  लेटसं  पेटेंट  की
 अधिकारिता

 को  समाप्त

 feat  जा  सके  और  द्वितीय  अपीलों  को  उन  मामलों  तक  fate  किया जा  सके

 जिनमें  उच्च  र  यायालय  यह  प्रमाणित  करे  कि  मामले
 में  विधि  का

 कोई  सारवान

 प्रश्न  अन्त वं लित  है

 क  आधार  पर  एक  नई  दण्ड  प्रकिया  सीदत  आ

 1973  में  अधिनियम और  1978
 में  संगरोध  क्य  गया
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 (iii)  उन  उच्च  न्यायालयों  न्यायाधीशों  के  मंजूर  पदों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  जिनसे

 इसके  लिए  प्रस्ताव प्राप्त  हुए  थे  ।

 (iv)  रिक्त  पदों  को  भरने  के  प्रयास  किए  गए  |  भर
 सिए  था  रहे  हैं

 ।  परिणाम  यह
 980  को  उच्च हुआ  14-3  उच्च  न्यायालय के

 ऊ
 न्यायाधीशों की  कुल  संख्या

 349  हो  गई

 (v).  आवश्यकता  पड़ने  पर  तथा  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  है  ।

 |  |
 (vi)  विभिन्

 न  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  उन  मामलों  सिम  समान  प्रशन  अन्त वं लित

 होते  एक  समूह  3  i  रखा  जा  रहा है  जिससे  कि  एक  ही  निर्णय  से  a  पण  समूह के  मामलों  का

 एक  are  7 NIe faqers रा  हो  जाए

 ध  ४  ड सिचाई  परियोजनाओं  के  कार्य  में  fife  q

 942.  श्री  चन्द्र  भान  आकरे  पाटिल :  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :
 =  फ

 _  डीजल  और  मिली  के
 तेल  की  कम  सप्लाई  और  सूखे  के  कारण  गत  वर्ष  छोटी

 और
 बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  के  ard  में  किस  सीमा  तक  गतिरोध  आया  ;  और

 (x  इस  बारे  में  स्थिति में  सुधार  करने  के  लिए  दीर्घावधि  आधार  पर  क्या
 उपाय

 किये

 गये  हैं
 ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  उत्तरी

 और  meq  क्षेत्र  में  खरीफ  की  फसलों  को  10  से  15  प्रतिशत तक  क्षति  हुई  ।  सदियों  में

 अनुकूल  वर्षा  होने  के  कारण  स्थिति  में  कुछ  हद  तक  सुधार  हुआ  भर  आठा

 हैं  कि  दूदे  शौर क्
 डीजल  की  3 अपर्याप्त  सप्लाई  का  प्रभाव  मामूली  सा  ही  होगा  ।  र

 (@)  इस  प्रकार  की  आकस्मिक  स्थितियो ंसे  निपटन ेके  लिए  योजनाएं  तयार  की  जाती  हैं  ।

 इसके  afar,  सूखा  क्षेत्रों  कों  अतिरिक्त  जल  का  ट्रांसफर  करने  के
 लिए  सदियाँ  को

 आपस

 मं
 जोड़ने

 का  एक  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  तयार  किया  जा  रहा  है  ।

 बड़े  औद्योगिक  घरानों  द्वारा  समाचारपत्रों  का  प्रकाशन  नथ

 943.0  श्री  चन्द्रभान  आठरे  पाटिल :  क्या  सुचना  और  प्रसारण

 मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उन्हें  यह  जानकारी  है  कि  बहुत  से  बड़े  stay  mci  oat  —

 का  प्रकाशन  कर  रहे  है

 यदि  तो  बड़े  ओद्योगिक  घरानों  के  स्वामित्व  अधीन  ऐसे  समाचारपत्रों का  ब्यौरा

 है  और  उनके  नाम  क्या  aA  |  अ

 (7)  इस  वारे  में  सरकार  की  adara  नीति  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  प्रति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  :  तथा
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 रनों  के  लिखित  उत्तर  8  1980

 समाचारपत्र  कम्पनियों  के  निम्नलिखित  नाम  इस  समय  एकाधिकार  प्रतिबन्धक  व्यापार

 व्यवसाय  अधिनियम  1969  के  खण्ड  26  के  अन्तर्गत  पंजीकत  हैं

 (1)  कैपिटल  qs  ग्रुप
 anit

 इकोनोमिक्स
 |

 (2)  स्टन  इकोनोमिक्स ट  लिमिटेड  बिरला  ग्रप

 बिरला  a7 (3)  न्यूज  लिमि ee

 (4)  तम्  त्यागराज  चेतियार  ग्रुप

 (5)
 इंडियन  गरुप  ले

 ud  कुछ  उप  क्रम  -

 इन  क  म्पनियों/उपक्रमों  द्वारा  निकाले  चा  द
 सम चार  पत्रों

 के  नामों  का  विवरण
 ~

 संलग्न  ष्  re  +

 सरकार का  विचार  है
 कि  rear  के

 sti

 का  fees  और  उनको

 ओद्योगिक  घरानों  से  विच्छेद  करना  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  अं  इसको  गहराई से  अध्ययन

 th  की  आवश्यकता  है  प्रेस  आयोग  को  संशोधित  और  व्यापक  निर्देश पदों  सहित  शीघ्र

 पुनर्गठित :
 रने  का  विचार  है  और  इस  विषय  को  संशोधित  निदेश  पदों  में  शामिल  करने  पर

 यथोचित  mn  किया  जाएगा  |

 विवरण  र

 औद्योगिक  घरानों  द्वारा  प्रकाशित  देनिक/पत्रिकाएं बड़े  औद्योगिक  घरानों  का  नाम

 1.  afara  लिमिटेड-बर्ड  aa  अंग्रेजी  कलकत्ता

 2.  ईस्ट  इकोनोमिक्स  लिमिटेड  ईस्ट नें  अंग्रेजी

 बिरला ग्रूप  |
 3.

 नून  वेष  afaes-t SATA

 बरला  सर्प  इलाहाबाद
 थ 4  गाज  चेति तयार  ग्रुप  तमिल  साप्ताहिक  मद्रास

 (1-3-79  से  इसका  प्रकाशन  बंद  हो  गया ्
 5.  इंडियन  एक्सप्रेस  ग्रूप  लोक  बम्वई

 रविवार  लोक  बम्ब इंडियन  एक्सप्रेस  =
 प्रा०  लि०  इंडियन  अंग्रेजी  बम्बई

 संडे  स्टडी  अंग्रेजी  बम्बई

 इंडियन  अंग्रेजी  नई  दिल्‍ली

 6.  संडे  अंग्रेजी  नई  दिल्‍ली

 न  फाइनेंनसियल  अंग्रेजी  बम्बई

 8.  फाइनेंसियल  अंग्रेजी  दैनिक  नई  दिल्ली

 9.  लोक  मराठी  बम्बई

 10.  मं प्रे जी  साप्ताहिक  बम्बई
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 1  z

 11.  अंग्रे गर्ज नी  साप्ताहि  मद्रास

 12.  अंग्रेजी  samen  facet

 13.  हिन्दी  दिल्ली

 14.  इंडियन  अंग्रेजी  साप्ताहिक  अहमदाबाद

 15  संडे  अंग्रेजी  अहमदाबाद

 16  इंडियन  अंग्रेजी  चंडीगढ़
 an "  संडे  अंग्रेजी  चंडीगढ़

 इंडियन  अंग्रेजी  बंगला इंडियन  एक्सप्रेस  )
 प्राइवेट  लिमिटेड  =  संडे  स्टडी  अंग्रेजी  बंगलूर

 इंडियन  अंग्रेजी  कोचीन

 स्टडी  अंग्रेजी  कोचीन

 इंडियन  एक्सप्रेस  अंग्रजी  aaa

 संडे  स्टडी  मद्रास

 इंडियन  अंग्रेजी  दूर
 i

 जल  संडे  अंग्रेजी  दूर

 इंडियन  अंग्रेजी  विजयवाड़ा

 संडे  स्टेंडडं 10  ,  अंग्रेजी

 11  तमिल  wet
 तमिल  मद्रास  id

 12
 17  अंग्रेजी  हैदराबाद

 14  संडे  अंग्रेजी  हैदराबाद

 -  15  दिनमानी  तमिल  मद्रास

 16  कन्नड़  कन्नड़  बनकर

 आधार  प्रभा  प्राइवेट  लि०  अन्य  तेलगु  विजयवा

 weostiaienee  ce आन्ध्र  दे  बंगलूर

 आंध्र  तेलगु  हैदराबाद
 आंध्र  प्रभा-इलुस्ट्रंटिड  वीकली

 तेलगु  मद्रास

 टेडरस  प्राइवेट  लि  ०  अहमदाबाद

 <
 न्  लोक  गुजराती  बड़ौदा

 3.  नूतन  गुजराती  साप्ताहिक  अहमदाबाद
 4.  गुजराती  राजकोट

 5.  गुजराती  अहमदाबाद

 6.  गुजराती
 rar

 माबाद
 on

 7 ww  गुजराती  बड़ौदा
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 प्रश्नों  के  लिखित  उ  18  19.86

 केन्द्र
 के  पास  अनिर्णीत  पड़ी  हुई  सध्य  प्रदेश  की  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाएं

 944.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित
 :  कया  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला

 mats
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 —  ग्रामीण  योजना  सरकार के  पास  मंगुरी मध्य
 प्रदेश

 | क  fae  पक  कहीं  ह  ज्यों

 quad  योजनाओं  में  से  कितनी  योजना  राजगढ़  ना  और  विदिशा जिलों

 की  हैः  te

 वर्ष
 1980

 के
 दौरान  उपरोक्त  जिलों

 के
 लिए

 मंजूर
 की

 गई  और  कार्यात्वयनाधीन
 थ

 wit योजनाओं की  प्रगति  भर

 क्या  सरकार  पिछड़े  जिलों  की  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाओं  को  प्राथमिकता  स्तर
 है  और  या पिछड़े  जिलो ंके  विकास  हेतु  निर्धारित  मानदंडों  में  छुट  दी  जाती है

 gat  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  go  ato  ए०  गनी  खान  चौधरी :  29
 1980  की  स्थिति  के  मध्य  प्रदेश  की  79  स्कीमें  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के

 पास  विचाराधीन  पड़ी  थीं  ।  इसके  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम
 ्  16.

 लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  बिजली  ats  को  वापस  भेज  दी हैं स्पष्टीकरण के
 एक  राजगढ़  एक  गुना  की  और  एक  विदिशा  की  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  गुना  और  विदिशा  जिलों  के  लिए
 स्वीकृत

 की ग  ई  स्कीमों की
 ऋण  की  वितरित  की  गई  किस्तें  और  इनमें  हुई  वास्तविक  प्रगति सं  बरम  हैं

 गई  है  ।

 कार  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  जरिए  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों में  ग्राम स

 विद्युतीकरण स्की  म  को  प्राथमिकता  दे  रही  है  और  इन  क्षेत्रों  की  ग्रामीण  विद्युतीकरण  स्कीमों  की
 शर्तों  और  जीवन  क्षमता  संबंधी  मानदण्ड  में  विशेष  रियायतें  भी  दे  रही  ।

 विवरण
 sts tipper  fe

 रुपए

 ऋ०  स०  कड  स्वीकृत  स्की में  ऋण  की  वितरित  व वास्तविक  उपलब्धि उपलब्धि

 +..?.  wed  80  की  यथा  स्थिति  की  गई  किस्तें  30-9-1919  की

 1979-80 29-2-80 तक  29-2-80  की  यथा  स्थिति
 कद  t  यथा  स्थिति

 कैसी  1979-  80  कुल  adie  जीत

 कर  छग

 स  ०  ऋण  के  दौरान
 29-2-80  व  पम्प

 राजग  2  1.57  10  9  इया  140  121)
 2  0.21  6  1.84  0.19  1.65  165  590 गुना

 बा  11 विदिशा  3  1.79  0.15  0.60  314  1822
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 18  1901  )  प्रश्नों  के  लिखत  उत्तर

 नोट :  स्वीकृत  किया  गया
 सिंग  seat  के

 सोपान और  प्रत्येक  स्कीम में  हुई

 मने
 ही

 कगार  दए
 में  दिया  जाता  है  “1  ऊपर  दिखाई  गई  उपलब्धियों उन

 स्कीमों के  र  म  जिनके  लिए  31  10979  तक  ऋण  की  कम  से  कम

 fren  दे  दो  गई

 विद्युत  की  कमी  के  कारण  बिहार  में  व्यापार  और  उद्योग  का  अस्त  व्यस्त  होना

 945.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कच्चे  माल  की  कमी  जिसके  परिणा  मत् वरूप  विद्युत  सप्लाई  में  कटौती

 करनी  पड़ी  है  बिहार  के  व्यापार  और  उद्योग  के  अस्त-व्यस्त  होने  के  संबंध  में  21  1980

 के  ऑफ  इंडियाਂ  प्रातः:कालीन  संस्करण  में  *2'  कालम  5)  प्रकाशित  बिहार  वाणिज्य

 पटना  के के  महासचिव  के  वक्तव्य  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  1  गया  और

 (  q  )  यदि  विद्युत  की  सप्लाई  स्थिति  सुधारने  तु  बिहार  को  सहायता  देने के  लिए

 सरकार  रा  FAT  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा

 ड

 मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान

 कमरी सरकार  को  इस  समाचार  की  जानकारी है

 बिहार  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  समस्याओं  के  निदान  के  लिए  ऊर्जा
 मन्त्रालय  के

 परामर्शदाताओं  को  भेजा  गया  है  ।  सदस्य  के केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  भी  केन्द्रों का

 दौरा  करते  र  तथा  परामशंदाताओं  द्वारा  और  इससे  पहले  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के

 विशेषज्ञों  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  सलाह  भी

 देते  रहे  ।  धारी  उद्योग  ने  10  मैच  1980  को  पटना  का  दौरा  किया  तथा  पत

 भारत हैवी  इलेक्ट्रिक  लिमिटेड  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  110  मेगावाट  के  सेटों  के  कार्य-निष्पादन

 में  सुधारने  के  बारे  में  उन्होंने  बिहार  राज्य  बिजली  ars  के  अधिकारियों  के  साथ  विस्तृत  रूप

 द  चीर-वामदलों  भी  किया  ।  इन्स्ट्मेंटेशन  कोटा  के  प्रतिनिधियों ने  भी  बैठकों  में  हिस्सा

 लिया  ।  एक  टर्बाइन  की  बड़े  स्तर  पर  ओवरहालिंग  करने
 के

 कार्य
 में  लगे  इंजीनियरों  की

 सहायता  करने  के  लिए  पतरातू  में  एक  रूसी  विशेषज्ञ  भी  कार्य  कर  रहा  है  ।  एक  पोलिश इंजीनियर

 द्वारा  बरौनी  ताप  विद्युत  केन्द्र  का  दौरा  sta  ही  किए  जाने  की  संभावना  है  ।  बिहार  राज्य

 नाग बिजली  as  को  सलाह  दी  गई  है  कि  अपने  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  प्रबंध  में  सुधार  करने

 कदम  उठाएं  ।

 राज्य  में  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  जोड़ने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उपाय  किए  ज
 रहे

 110-110  मेगावाट  की
 दौ
 =

 पतरातू  में  और  110-110  मेगावाट  की  दो  यूनिटें  बरौनी  में
 इसके प्रतिष्ठापित की

 जा
 रही  हैं

 al  नए  विद्युत  Pez  एक  केन्द्र  2110  मेगावाट

 प्रत्येक का  मुजफ्फरपुर  मे
 तथा

 दूसरा  2  x  210  मेगावाट  प्रत्येक  का  तेनुघाट  में  स्वीकृत किए  गए
 द  न  लग  जिद  वकी  जलन  की  अडे  ome  की

 दूसरी  यूनिट  के  भी  शीघ्र  ही  चालू
 हो  जाने  की  आशा है  ।  कोइल का रो  में  710  मेगावाट  का  एक  जल  .  hex  स्वीकृत  किया
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 गया  है  ।  इन  यूनिटों  के  चालू  हो  जाने  पतरातू  और  बरौनी के  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में

 किाता  हे  ere

 इदि

 दरद  5 raqSizt = artiste

 की  विद्युत  स्थिति
 जॉं

 काकों  सुधार  होने  की  आशा  है  ।

 ग्राम  बनाम  महाराष्ट  राज्य के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 न्याय  और  कानों  काय 946
 =

 आर०  के०  महा लगी  क्या
 we

 q मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कया कया  भारत  सरकार  का  ध्यान  तुकाराम  बनाम  महाराष्ट्र  राज्य  [(1979)2  एस०
 सी०  सी०  143]  के  मामले में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  और  Pal ra | \ AlHCS  किया गया  हैं
 जिसमें  यह  प्रश्न  उठाए  गए  हैं  कि  इस  देश  में  बलात् संग  की  शिकार  '  हुई  महिलाओं  को  कितना

 कानूनी  संरक्षण  प्राप्त  है  और  विधि  तथा  संविधान  के  अन्तर्गत  स्त्रियों  मानवीय  अधिकार

 कया

 क्या  सरकार  का  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  कोई  संशोधन  करने  विचार है  ;
 और

 भ
 यदि  तो  कब  और  उसका  स्वरूप  क्या  होगा  ?

 विधि *  vara  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  शंकर )
 :  जी  सरकार

 ध्यान  उच्चतम  न्यायालय  के  प्रश्नगत  निर्णय की  ओर  दिलाया  गया  है  जो  केवल  इस  बात के
 वारे  में  है  कि  क्या  यह  स्थापित  करने  के  लिए  कि  अभियुक्त  अपीलार्थी  ने  भारतीय  दण्ड

 संहिता
 के  भर्थान्तर्गत  बलात् संग  दिया  साक्ष्य  पर्याप्त  है  ।

 (@)  और  जहां  तक  बलात्संग  के  अपराध  का  संबंध  सरकार  का  दण्ड  संहिता
 में  संबोधन  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  अभी  विचार  नहीं  कर  रही है  ।

 महाराष्ट्र के  लिए  हाड  कोक  के  कोटे  में  कमी

 947.  श्री  आर०  के  महा लगी :  क्या  और
 सिचाई  तथा  as की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह ह  सच  है  कि  महाराष्ट्र के  लिये  हाड  कोक  के  कोटे में  गत
 कुछ  narat  में  et

 कटौती  कर  दी  गई

 क्या  यह  सच  है  किन्टे  हुए  कोटे  की
 मी

 सप्लाई
 नहीं  की  रही

 ,  तो  कया  सरकार  को  मालूम  हैं  कि  इसके  फलस्वरूप  महाराष्ट्र  के  सामान्य
 यदि

 हां

 उद्योगों  में  तथा  पाता  फाउन्डरी  उद्योग  को  गम्मीर  परेशानी  पैदा हुई

 राज्य  सरकार  ने  हाड  कोक  की  कितनी  मात्रा  मांगी  केन्द्र  सरकार  ने  कितनी  मात्र

 स्वीकार किया  है  और  गत  छः  मास  के  दौरान केन्द्र  सरकार  ने  प्रति  मास  वस्तुतः  कितनी

 सप्लाई  की

 रहे  हैं  ?
 (8)  )  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  ate  guano  :
 जी

 नहीं
 ।

 महाराष्ट्र
 सहित

 वि
 त

 कि
 राज्यों को  हाड  कोक  का  कोटा

 वर्ष  1979  के  आरंभ  में  निश्चित
 में  कोई  कमी  नहीं  की  गई  है  ।

 कर  दिया  था  |  तब
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 जी  नहीं  ।  प्रतिमास का  3670 टन  है  किन्तु  इसके  मुकाबले  गत  दिनों

 के  दौरान  वास्तविक प्रेषण  टन  रहा है  ।
 महाराष्ट्र में  हाड  कोक  की  कमी  की  रिपोर्ट  मिली  हैं  ।

 (=)  राज्य  सरका
 राठ  में  हाड  कोक  की  कमी  की  ओर  ध्यान  आक्षित  किया

 किन्तु हाल  में  मांग  की  मात्रा  1  कोई निश्चित  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  गत  छह  महीनों
 के  दौरान

 महाराष्ट्र
 को

 किया

 या  गय  pI TIT
 निम्नलिखित

 हैः

 अगस्त  5100

 सितम्बर  5700

 4800

 नवम्बर  4500

 3000

 4  200

 देग  में  हा  कोक
 की

 ge  Tee  oa rat  भारत  eH  कोल  लि०  है  और  यहां
 pes अल्  जि उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  SOIL  हु  राज्यों

 के  लिए  नियत  कोटे  भी  बढ़ाए  जा  रहे  हैं  ।

 विशेष  न्यायालयों  को  समाप्त  करने  निर्णय

 948.  श्री आर०  महा लगी  क्या  विधि  याय  AT और कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 को
 क्या  सरकार  ने  विशेष  न्यायालय  के  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  श्री  नन  के  फैसले  को

 ध्यान  में  रखते हुए  विशेष  न्यायालयों  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया
 te

 यदि  तो  इन  विशेष  न्यायालयों  को  स्थायी  रूप  देने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 गए
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  :  तारीख  30-5-1979

 की  अधिसूचना  द्वारा  स्थापित  विशेष  न्यायालयों  ने  यह  अभिनिर्धारित  किया है
 कि  यह  अधिसूचना

 के  उपबंधों  के  अनुसार  जारी  नहीं  की  गई  थी  और  यह  निष्प्रभावी  है  क

 उन  न्यायालयों  द्वारा  सुनाए  गए  निर्णयों  के  कारण  ये  न्यायालय  अब  अस्तित्व  में  नहीं  द  हैं

 और  इसलिए  सरकार  द्वारा  इन  न्यायालयों  को  समाप्त  करने  के  लिए  विनिश्चय  करने का  कोई

 प्रश्न नहीं

 इन
 न्यायालयों  का  अस्तित्व  समाप्त  हो  गया  इसलिए  इन्हें हैं  स्थायी  बनाने  का  कोई

 मै  ८०  ae
 प्रश्न  नहीं  है  ।

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कत्यांग  नदी  पर  बांध का  निर्माण

 949.  श्री  मनोरंजन भक्त  :  क्या  ऊर्जा और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे कि  :
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 को

 जानकारी
 क्या  सरकार  SEED  UN  है  कि  संघ  राज्य  da  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप

 न  लगातार  यह  मांग कर  रहे
 समूहों  में  एक  भी  एकड़  vata  पर  ई

 नहीं  होती  है
 और  ि

 कि
 ज

 अन्य  उचित  स
 नज़र  सिंच  ई  बांध  का  निर्माण  करके

 तथा
 यहां  तक  किं

 नन्द  ‘afaara  दी

 सिचाई
 क्र

 दे
 आदि  की  व्यवस्था  करके  उन्हें  सिंचाई

 ,  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  a ट् यदि  हां

 क्या  सरकार  का  विचार  समूचे  संघ  राज्य  क्षेत्र  अभिमान  और
 निको  मै

 सिंचाई

 संभावनाओं  के  बारे  में  संपूर्ण  जांच  करने  का  और

 तो  कब  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  ato  To  गनी  खान  :
 और  दि

 मध्यम  सिंचाई  स्कीम
 _

 संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  कोई  व्ही  और

 से  कछ  सिंचाई नहीं है  ।  पिछले  कुछ  वर्षो के  दौरान  लघु  सिंचाई  बक्स  के  माध्यम  कुछ  वस  AER
 थाओ ंव की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  लघु  सिंचाई  कार्यक्रम  भूगत  जल  से  संबंधित  है  जैसे  कुओंਂ  का

 Ro} 4 we faaicr,  जल  को  लिफ्ट  करने  के  उन्नत  यंत्र  लगाकर  मौजूदा  कुओं  में  सुधार  आदि  और  छोटे

 बनाकर  मिल  जल  का  चैनलों  पर  वीगर  का  निर्माण  और  सरिताओं  से  लिप

 सिंचाई  की  सुविधाएं  ।

 aA
 1  ste4 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  मुख्य  रूप  से  दक्षिणी  अण्डमान

 भूमि  में  सिचाई  की  सुविधाए  दी  गई  थीं  ।  छठी  योजना  के  पहल  दो  वर्षों  के  दौरा

 225  हैक्टेयर  और  भूमि  सिंचाई के  अन्तर्गत  लाई  गई  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  1500

 भूमि को  सिंचाई के  अन्तर्गत  लाने  का  प्रस्ताव है

 agit  परियोजना  चरण  एक  को  जिसमें  940  किलोवाट
 ग

 और  |
 > 400  हैक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  के  सृजन  की  परिकल्पना  की  ग  2  ष्ड्क श  संघ  राज्य  क्षेत्र  से

 दिस
 ओवर

 1977 में  प्राप्त  हुई  थी  लेकिन  इसे  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य  नहीं  पाया  गया  ।  इस प
 जो  केवल  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  संशोधित  की  गई  जांच अब  केन्द्रीय  जल

 आयोगों
 रही

 काल पोंग  परियोजना  चरण-दो  के  प्रस्ताव  को  जिसमें  215  SAIS

 ओर  दिगलीपुर  तहसील  में  1080  हैक्टेयर  की  सिंचाई  क्षमता  की  परिकल्पना  की  गई  AMA

 रूप  से  व्यवहायं  नहीं  पाया  गया  ।  एक  केन्द्रीय  दल  ने  द्वीपसमूह  का  दौरा  किया  था  और  पकाव
 दिया था  इस  क्षेत्र  के  लिए  एक  लघु  सिंचाई  स्कीम  का  अन्वेषण  किया  जाए  अन्य

 किया जा  रहा  है  त  ह

 एक  अन्वेषण  डिवीजन  संघ  राज्य  क्षेत्र में  भूतल  जल्  fa  काव  | ध्रौर
 का  पता  लगाने के  लिए

 कायें  कर  रहा  है  ।  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासन  ने  केन्द्रीय  मुक्त  जल  बोर्ड

 से  भी  उप  सतहों  जल  शक्यता  ट  co
 करने  का  अनुरोध  किया  है

 ।

 हाल  ही
 1980  में  सदस्य  और

 केन्द्रीय  जल  आयोग  गे  |
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 द्वीप  समूह  का  दौरा  किया  था  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासन के  साथ  विभिन्‍न  सिंचाई और  जल
 सप्लाई  स्कीमों के  में  विचार-विमर्श f

 ..
 तमिलनाडु  में  उद्योगों  पर  बिजली  की  गर-अनुसूचित  कटौती  का  प्रभाव an

 950.  श्री  सो ०  टो०  दण्ड पाणि :  श्री  सोरेन  भारत  क्या  ऊर्जा  गौर  सिचाई  तथा

 कोयला  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ब

 इस  तथ्य के  बावजूद  कि  तमिलनाडु  में  पहले से  ही  faster  की  इतनी

 अव्यवस्थित  :  और
 पैनी

 कटौती  चल  रही  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वहां  का  उद्योग  जगत

 अपंग  होकर  रह  गया  है  तमिलनाडु
 में

 बिजली  की  50-60  प्रतिशत  तक  कटौती  होने
 जा  रही  है

 क
 क्या  पिछली  सरकार  विद्युत  बोर्डे  को  व्यवस्थित  चरणबद्ध  कटौती  करने  का  anger

 देने  में  विफल  और
 आ

 ्  राज्य  में  बिजली  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  करेगी ?
 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  alo  ए०  गनी  खान  चौधरी  इस

 समय  usa  की  प्रतिबंध  रहित  कुल  आवश्यकता  लगभग  33.4  मिलियन  युनिट  sfafer  द हैं  जबकि
 इसकी  तुलना  में  उपलब्धता  29  मिलियन  युनिट  प्रतिदिन  है  ।  15  1979  से  राज्य  ने
 उच्च  वोल्टास  वाले  सभी  उद्योगों  पर  15  से  30%  मांग  कटौती  लागू  की

 है  ।  28

 1980  से  राज्य  ने  सभी  उच्च  वोल्टास  वाले  सतत  और  गेर-सत्ता  प्रक्रिया  वाले  उद्योगों  पर  पहली

 मांग
 कटौती  के  15  से  25%,  ऊर्जा  कटौती  लागू  की  है  ।  जल  तथा  ताप  विद्युत  केन्द्रों

 से  विद्युत  उपलब्धता  में  कमी  हो  जाने  के  कारण  ऐसा  करना  आवश्यक  हो  गया  था  ।  स्थिति  का

 सामना  करने  के  लिए  राज्य  ने  1980  के  आरम्भ  से  उद्योगों  पर  60%  ऊर्जा क  ती  लागु
 की  हैं

 नवम्बर  1979  से  ऊर्जा  में  40  तक  की  कटौती  लागू  करने  की  वांछनीयता

 उत्तरी  क्षेत्रीय  विजली  ars  ने  विचार-विमद्दं  किया  था  ।  राज्य  ने  मांग  कटौती  केवल

 079  में  तथा  15  ऊर्जा  कटौती  28  जनवरी  1980  से  लागु  की  थी  तथा  ऊर्जा  कटौती

 बढ़ाकर  मा  ,  1980  से  60  तक  दी  है  ।

 गन्नौर  और  तृतीकोरिन  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  art  निष्पादन  की  मॉनिटरिंग

 gan  की  जा  रही  है  तथा  सभी  प्रकार  की  अपेक्षित  सहायता  मुहैया  की  जा  रही  |  खनन  कार्य

 संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  इस  ag  नेवेली  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  निष्पादन  को  भी  काफी  arf  त
 हुई

 इन  समस्याओं  पर  काबू  पा  लिया  गया  है  और  खनन  कार्य  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  बिद्युत

 उत्पादन  भी  सामान्य  स्तर
 पर  होने  लगा  है  ।  आशा  की  जाती है  कि  इस केन्द्र में  विद्युत  उत्पादन

 कोਂ
 en

 युनिट  प्रतिदिन  से  बढ़ाकर  शीघ्र  ही  10  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  करना  संभव  हो
 80  के  मध्य  में  तूतीकोरिन  की  दूसरी  यूनिट  के  चालू  हो  जाने  पर  स्थित  में  और जाएगा ।  1

 सुधार  तृतीकोरिन हे क
 में  210  मेगावाट  की  तीसरी  युनिट  भी  स्वीकृत  की  जा  चुकी

 क्षमत कल पक् काम में  न्यूट्रल नीय  विद्युत केन्द्र  से  राउ  रय  की  उत्पा  सा  uN ता
 में ं  और  भो  पधार

 होगा  ।
 इस

 कैद ae  |  oe
 के  1981-82  म  जाने  की  संभावना
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 ae
 1 नहर परियोजना णि : क्या ऊर्जा अँ

 का  क्रियान्वयन

 951.  श्री  ato  टी०  दंडधारी  और  सिचाई तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने की
 HAT  करेंगे  कि  :  लि

 तमिलनाडु  में  मद्रास  शहर  की  जल  सप्लाई  में  वृद्धि  बिग  नहर
 परियोजना  को  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 उक्त  योजना  पर  उत्साहपूर्वक  आगे  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  ?  i  ्
 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  सधी  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  (s)

 और  तमिलनाडु  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  बुकिंग  नहर  के  जरिए  मद्रास  शहर की

 जल-पूर्ति  में  वृद्धि  करने  की  कोई  स्कीम  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  राज्य  सरकार ने

 यह  भी  सूचित  किया  है  कि  यह  नहर  खारे  जल  की  नहर  है  जो
 कई

 स्थानों
 पर  समुद्र से  जुड़ी हुई

 है  और  इसका  उपयोग  केवल  अम्तदंशीय  जल  परिवहन  के  आयोजनों  के  लिए  कि
 या  जाता  &

 और  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।
 $  र

 a  व्य-दुई  तकनीकों  के  बारे  A  भारत-फ्रांस  संधि-प्रारूप

 952.  श्री  जनादेश  पुजारी :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह ट  बत  rat  यों  ger  wet  किः

 क्या  श्रव्य-दृश्य  तकनीकों  के  बारे  में  हाल  ही  में  किसी  miei  संघी-प्रारूप पर
 हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ca

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  कया  है  ?

 सुचना और  प्रसारण  तथा  पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त
 :

 हां ।

 :  शिव रण  के  रूप  में  प्रोटोकाल
 की

 एक  प्रति  संलग्न  है
 1

 विवरण  ७
 प्रोटोकाल  को  प्रति

 श्रव्य-दृश्य  प्रविधियों  में  सहयोग  पर  भारत-फ्रांस  प्रोटोकाल

 ate  ों  में  संचार  की  आधुनिक  प्रविधियों  की ब
 ach  हुई  भूमिका  का

 विचार  करते
 कन  ी  =  लि

 aad  aac  औद्योगिक और  सांस्कृतिक  सहयोग  को  ae  हक  करनें  के  लिए  eee

 का  प्रयोग  करने  की
 इच्छा  रखते

 भारत  गहरा ्य  की  सरंकार
 और  फ्रांस

 गहराई  सरक  निम्नलिखित
 के  बारे में

 सहमत हो  गई  हैं  :

 1.  हकम  पद  कदर  पस
 करों

 2  दोनों  देशों  की  संचार और  भ्रंतरिक्ष  से  संबंधित  सरकारी  एजेंसियों
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 की  सहायता  से
 '

 पक्ष  की  इस  सहयोग  के  लिए
 पाती  संस्था  सूचना

 और  मंत्रालय  और  as
 पक्ष  की  डेलिगेशन  इण्टरमिनिस्ट्रिल्ले  औरस

 वाय ुएंजलेस  होगी  ॥ टैक्टिक्स  ओडी

 3.  इस  प्रकार के  सहयोग  का न् 3६  शय
 निम्नलिखित

 सहित  भारत में  संचार  माध्यमों की

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  fara  नई  श्वास-दृष्य  प्रविधियों  के  प्रयोग  की  संभावनाओं

 का  पता  करना  होगा

 उपग्रह  के  माध्यम  से  सीधा

 टेली टेक् सट  पद्धति  का  और

 केबल  द्वारा  टेलीविजन  ॥

 4.  दोनों  पक्षकार

 (*)  तकनीकी  उपक  ot  और  कार्मिकों  के

 के अन्य  देशों  में  संयुक्त  गतिविधियों  के  माध्यम  से  इस  प्रकार  के
 ..

 सहयोग  को  बढ़ाने  की  संभावना  की  जांच

 5.  दोनों  पक्षकार अपने  कार्मिकों  को  इस  क्षेत्र क  आवश्यकताओं और  क्षमताओं की
 जानकारी  कराने  के  लिए  उनकी  याच  छाओं  न-प्रदान  को  सुविधाजनक  बनायेंगे

 ।

 यह  नई  दिल्‍ली  में  आज  सन्‌  1980 के  फरवरी  मास  के  दिन  Ga  ओर

 अंग्रेजी  भाषाओं  में  दो  दो  प्रतीक  किया  गया
 ड

 Bo/-

 भारत  गणराज्य  फ्रांस  गणराज्य  कीक
 सरकार की  ओर  से  सरकार की  ओर  से

 बिहार  को  केन्द्र  के  पास  विचाराधीन  ऊर्जा  और  सिचाई  परियोजना ic

 953.  श्री  आर०  पी०  यादव  क्या  ऊर्जा  और

 सिचाई  ee  कोयला  जंगों

 गद  बताने की  /

 कृपा  करेंगे  कि  :  a  =  यं

 क्या यह
 सच  है  कि

 बिदार

 उ ऊर्जा  te
 fe,  कों

 ह  के  क्षेत्रों  में  पिछड़ा

 हुआ  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बहुत  सी  परियोजनाएं  भारत  सरकार के  पास  विचाराधीन

 पड़ी  हैं  ;  और

 (7)
 यदि  तो  वे  परियोजनाएं  कौन  सी  हैं

 और
 राज्य  के  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में

 रखते

 दुए  इन्हें  कब  तक  निपटा  दिया  जाएगा

 !
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 ऊर्जा
 आ

 सयाए  तथा  कोयली इरिडड5: ४... झ
 मंत्री  go  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :)

 बिहार  में  कोयले और  पानी के  पर्याप्त साधन  हैं  ।

 विद्युत की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  890

 मेगावाट  परन्तु  दामोदर  घाटी  निगम  से  भी  विहार को  विद्युत  की  सप्लाई  की  जाती  है  ।  ध

 1978-79  में  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  88 र  यूनिट  थी
 कि  कलिल  भारत  औरत

 से  कम
 e  1976  में  बिहार में  सकल  सिंचाई  क्षेत्र  तथा  सकल  फसली क्षेत्र का  अनुपात  31.8% था

 अखिल  भारत  औसत  से  ऊपर  था

 और  विहार  सरकार  द्वारा  स्व rat

 लर
 के

 गई  सिचाई
 और

 विद्युत  परियोजनाएं  तथा  उनकी  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण  न

 बिहार  से  प्राप्त  विद्युत  और  सिचाई  परियोजनाओं  की  सुची  तथा  उ sah  स्थिति

 a  विद्या  उत्पाद  कौमें  2  +

 eat  नाम  adara  स्थिति

 1.  संघ  जल  विद्युत  केन्द्रीय  fara  प्राधिकरण  की  टिप्पणियां
 तथा  11-594  AUniate  परियोजना  प्राधिकारियों  को  भेज  दी  गई

 हैं  जिन्होंने  अपेक्षित  स्पष्ट  गौकरण
 अभी .

 तक
 नहीं  भेजे  हैं  ।  i

 2.  कहलगांव ताप  विद्युत  केन्द्र  आधिक
 एक

 (6  X  500  में  औचित्य

 war  हमन  fae  नव चा व्यवस्थ  लदी  स्थापित
 ्

 किए  जाने  हैं  ।

 3.  रे  ताप  विद्युत केन्द्र

 (2
 x200+4

 x
 500)  ts

 सिचाई  समें |  | अहद  परियोजनाएं

 1.  तिलैया  के  जल  का  धार  नदी  केन्द्रीय जल  आयोग  की  टिप्पणियों पर
 T  स्पष्टीकरण  परियोजना  प्राधिकारियों  से में  व्य पव तन  ..  ...

 2.  बरारी पम्प  नहर  स्कीम  अभी  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 3.  दुर्गावती नहरें  प्रणाली  का  यह  परियोजना  तकनीकी-आ्थिक  मूल्यांकन
 की  प्रारंभिक

 पुर्ननिर्माण  और  आधुनिकीकरण  में

 4.  उत्त  री  कोइल  परियोजना  यह  परियोजना तकनीकी  मुल्यांकन
 की  अन्तिम अवस्था  में  है
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 बतासो  स्थिति स्कीम का नाम का  नाम

 5.  ert  जलाशय  स्कीम

 परगना )

 6.  बन् सल ोई  जलाशय  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियां
 परियोजना  प्राधिकारियों को  भेज  दी  गई

 हैं  और  उनके  उत्तरों  की  प्रतीक्षा
 pee  ase

 7.  सुवर्ण  रेखा  झ  परियोजना

 8.  मोहाने जल  स्कीम

 9.  सिकतिया बराज
 10.  भजगयवीना  थ  पम्प  नहर

 AN  याल संथाल  परपराता

 13.  जमानिया  पम्प  स्लम

 14.  जलदाय  स्कीम

 ः

 15.  कोनार  जलाशय  से  सिचाई

 16,  अपर  सकारी  जलाशय  स्कीम
 हजारीबाग  तथा

 17.  भौरंगा  जलाशय  स्कीम

 18.  अमानत  जलाशय
 = त  हजारीबाग  )

 19.  सकती  जलाशय  स्कीम  (faeafa)  कुछ  स्पष्टीकरण  परियोजना  प्राधिकारियों  ,
 20.  टोलो  जलाशय  स्कीम

 से  अभी  भी  उपेक्षित हैं  ।

 21.  सलूजा  जलाशय  स्कीम  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  के  बारे

 में  स्पष्टीकरण  परियोजना  प्राधिकारियों से

 अभी  हाल  में  ही  प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 स्कीम  का  नाम  विंमान  स्थिति

 मध्यम  स्कीमें

 22.  बायां  बाकी  जलाशय स्कीम

 23.  दकरानाला  केन्द्रीय जल  आयोग  की  टिप्पणियां

 सोपान-दो  परियोजना  प्राधिकारियों  को  भेज  दी

 24.  खुफिया  जलाशय  स्कीम  गई  हैं  ।

 25.  सिंहवारनी  जलाशय  स्कीम

 26.
 सौत

 पम्पिंग
 सीन

 27  सुरू  जला दार शय  स्क
 28  वल  स्कीम

 300  करोड़  कौ  योजना

 954.  श्री  चित्त  बसु  :
 क्या  सुचना  और  प्रसारण  wat यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए
 एक

 300  करोड़

 की  दूरदर्शन  योजना  आरम्भ  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  और

 ,
 यदि  हां  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  है

 ?

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  सत्री  वसन्त  )  कौर  (@)
 : कभी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  योजना  आयोग  दूरदर्शन  के  विरासत  के  लिए  50 करोड़

 रुपए  की  लागत  देने  के  लिए  सहमत हो  गया है  ।  इसमें नई  योजनाओं  के
 साथ  साथ  पुरा का

 योजनाओं  को  भी  रखने  की  व्यवस्था  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों

 में  त्रिवेंद्रम  और  जयपुर  में  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  ;  शासन
 वाराणसी और  विजयवाड़ा में  दूरदर्शन  रिले

 केन्द्र  ;  और  मुजफ्फरपुर  और  रायपुर  में  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव

 शामिल हैं  ।

 यह  भी  बताना है  कि  46.73  करोड़  रुपए  की  लागत की  एक  योजना  भारतीय  उपग्रह
 *  के  के  धरातलीय खंड  की  इंजीनियरिंग  संबंधी  पहलुओं  के  प्रथम  चरण  को  न

 कवर  करने  के  लिए  दूरदर्शन  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कवरेज  देने  के  लिए  विच चारधीन  है  यदि

 कार्यान्वित हो  यई  तो  यह  देश  विभिन्‍न  भागों
 में

 17.000  विद्युतीय  गांवों को  कवरेज  देने  में
 दि ae

 सदाम  होरी  ।  योजना  का
 विवरण  संलग्न

 है  ।
 ना

 के  कार्यक्रम संबंधी  पहलू
 तैयार  किए  जा

 रोज
 रहे  हैं  ।  इस  योजना को

 अभी
 छ

 शामिल  करना  1
 बाकी  है
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 विवरण

 के  सीमित  उपयोग  की  योजना

 लागत  का  उद्धरण  जगत  लागत  प्रतिशत आने  वाली

 रुपयों  लागत  रुपयों  में  )

 6.45  0.415 1981  तक  अधिकतम  स्थिति
 _

 के  लिए  -1  के  अनुसार

 कार्यान्वयन  का  प्रारम्भिक  चरण )
 2.00  0.20 शिलांग  भौर

 पटना  के  भू-केन्द्रों  के  उत्थान  t

 oe सुविधाओं  की  व्यवस्था  ह  न

 3.  राजकोट  और  12.00  1.40

 नागपुर  में  कार्यक्रम  बनाने  हेतु  केन्द्र

 मुजफ्फरपुर  से  पटना  भू-केन्द्र  तक
 0.50

 से  अहमदाबाद  मू-केन्द्र

 गुलवर्गा  सेਂ  हैदराबाद  मू-केन्द्र

 नागपुर  से  बम्बई  और  गोहाटी

 शिलांग  तक  के  लिए  माइक्रोवेव

 रिले  रिसीवर  सहित  कवरेज

 के  विस्तार  के  लिए  उपग्रह  पुनप्रंसारण

 sere

 11.48  0.70

 गंजा  और  जबलपुर
 में  10  कि०  वा०  के  ट्रांसमीटर

 (7,  प्रत्येक  के  लिए  164

 गोहाटी  और  डिब्रूगढ़  में  एक  1-28
 कि०  वा०  के  येक
 के  लिए  64

 अहमदाबाद  बंगलौर  ओर  त्रिवेन्द्रम  ः  0.12

 के  लिए  एस-बैन्ड  रिसीवर  (6)

 डायरेक्ट  रिसेप्शन  कम्युनिटी टी०  वी ०  7.00
 सेट  1000 सैट  7  क्षेत्रों  के
 लिए  (7000)  सेटों  की  देखभाल  का

 कार्य  संबंधित  राज्यों  द्वारा  किया
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 seal  के  लिखित उत्तर  18  1980

 1
 2

 8  ato
 wae  एफ

 कम्युनिस्ट
 3-15

 की
 2
 देखभाल  का  कार्य

 संबंधित राज्यों  द्वारा  किया

 9.  2.10  0.21 रक्त  मोबाइल  रिकार्ड
 ग  यूनिट

 (  क्षेत्रों  के  लिए  प्रत्येक  के

 2)  (14
 10

 स्कूल
 कार्यक्रमों  के  लिए  सुवाह्य

 0.35  0.035

 ato  ae  आर  के  लिए  2,

 7  क्षेत्रों  के  (14

 11
 स्थापना  हेतु  स्टाफ  0.80  0.08

 nian

 व्यवस्था

 12  न  ओर  मूल्यांकन  स्टूडियो  0.20

 कल  46.73  3.740

 या  47.00 4  करोड़  रुपए  3.7  करोड़  रुपए

 कोयले की  सीधे  े  को
 सस्ती  दर

 पर
 सप्लाई

 क्या  ऊर्जा  और  सिचाई
 तथा  कोयला

 मंत्री  यह  बताने की 955.  श्री  रुकू  द
 मंडल

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कोयले  के  उपभोक्ताओं  भी  दर  पर  सप्लाई  करने

 का  है
 ि  उ

 य  दे  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया

 कोयले  के  वितरण में  बिचौलियों
 के  रूप  में  काम  करने  वाले  ~ Uy  प्रति  ware

 का  कया  रुख  है  ;  और

 (a)  कोयले  के  ऊंचे  मृत्य  तथा  अनुपलब्धता  के  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  सिचाई  और  तथा  कोयला  मंत्री  To  बो०  To  गन  खान
 और  कोयला  कम्पनियां  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  प्रायोजित  मात्रा के  अनसार

 वास्तविक  उपभोक्ताओं को  कोयले  की  सप्लाई  करती  हैं  ।  केवल  साफ्ट कोक  तथा  घ

 में  आने  वाले  कोयले की  सप्लाई  लाइसेंस  प्राप्त  डीलरों
 को

 अलग
 से  की  जाती  है  ।  सरकार नें

 विभिन्‍न  3

 oie  टीमों  के  कोयले
 खान  मुहानों  पर  डिलीवरी के  अलग  अलंग  कीमतें

 निश्चित की  हैं
 ी

 rar

 राउ
 यों  के  भीत  |  चले क  तरण  विनियमित  किया  जाता

 el
 की  बिक्री  के  लिए  डीलरों

 वहीं  साफ्ट
 कोक  '

 तवा  घरू  उपभोक्ताओं  क  उपभोग
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 18  फाल्गुन  1901  ककी

 लाइसेंस  देती  ea Fs <<  जहां  इस  प्रकार से  लाइसेंस  प्राप्त  डीलरों की  संख्या  अधिक  प्रतीत  हुई  है

 वहां  राज्य  सरकार का  ६ इयान  इस स  ओर  आकर्षित  किया गया  है  और  अनुरोध
 किया  गया  है

 कि

 लाइसेंसदारों  की  संख्या  में  कमी  कर  दी  ए

 सरकार  द्वारा  नियत  कोयले  की  कीमतें  खान  मुहाने  पर  कोयले  की  डिलीवरी  के

 के  लिए  हैं  ।  उपभोक्ता
 केन्द्रों  पर  कोयले की  कीमत में  वृद्धि  होने  का

 कारण  है  कुछ  क्षेत्रों  में
 उत्पादन  की  कमी  तथा  साथ  ही  साथ  रेल  परिवहन  सुविधाएं  अपर्याप्त  हो  और  सड़क  द्वारा

 कोयले का  अधिक  संचलन  जिसकी  लागत  बहुत  होती है  ।

 जम्म  और  काश्मीर  में  बाढ  का  सामना  करने  के  लिए  योजना

 956  भरी  फारूख  अब्दुल्ला  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  = a Q  च  हैकि  जम्मू  और  काश्मी  राज्य में  बाढ़  का  सामना  करने के  लिए

 राज्य  सरकार ने  48  कराड़  रुपयें  को  योजना  बना

 =>
 यदि  तो  कया  तालाब  a  तटों  पर  जम्मू  अखनूर  से  हमीरपुर सिधार  में

 में  प्रति वर्ष  बाढ़  आ  जाती थी  ;

 ग्
 (7)  यदि  तो  aga  अधिक  लोगों  के  घर  बर्वाद हो  जाते  हैं  और  धान

 की

 अधिकांश
 फसल  नष्ट  जाती  थी  ;

 यदि  at,  तो  क्या  a"  मू-भूमि  क्षेत्र  को  ने  के  लिए एक  योजना  कार्यान्वित

 की  जा  रही  है
 ;

 बारे  ee
 वित्तीय  सहायता  तथा

 अन्य  सभी क्या  केन्द्रीय  सरकार

 देने के  लिये  सहमत हो  गई  तो  इस  सहायता  का  ब्यौरा कया
 थी और

 कया  केन्द्रीय  सरकार  अतिरिक्त  पानी  के  संरक्षण  के  लिये  जिसका  कमी  के  समय

 उपयोग  किया  जा  सकेगा  श्रीनगर में  कुपवाड़ा  में  फरक्का  बांध  की  तरह  एक  और  बांध  बनाने  के

 लिए  राज्य  सरकार  की  सहायता  करने  पर  विचार  कर  रही  =>  ्

 ऊर्जा  गौर  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान

 कि  बाढ़  नियंत्रण  की  are  योजना  की  रूपरेखा राज्य  सरकारे  ने  सूचित  किया है

 जिस पर  4  करोड  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान है  केवल  जम्मू  डिवीजन  के  लिए  तैयार

 की  गई  है  ।  कश्मीर  क्षेत्र  के  लिए  मास्टर  योजना  की  रूपरेखा  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  की  जा

 रही है  |

 और  चुनाव  नोक  में में  ऊंची wet  बाढ़  आने  के  समय  नहीं  &  Pear  के  साथ  लगने

 air  सिं  चग  कसना  द  आरी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  सम्पत्ति और  फसलों  की  कुछ

 हानि  पहुँचती  है
 ।

 लेकिन  चुनाव  की  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  बाढ़  के  दौरान  नदी  के  किनारों  का

 कटाव हो  जाता  है  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित
 उत्तर

 18  1980

 राज्य

 बरकार
 ने

 afer
 फिया

 हैकि
 भू-कटाव  को  रोकने  के  लिए  कुछ

 i कार्य  1977  से  किए  जा  रहे  हैं  जिन  पर  30  लाख  रुपये
 पाम

 i  का  अनुमान है

 इनमे ंसे  63  लाख  रुपये  की  लागत  वाले  कायें  पूरे  किए  जा  चुके  के  और  शेष  कार्य  किये  लगी  म

 ब
 नियंत्रण  राज्य  विषय हैं  ,  इसलिए  ऐसे  वर्क्स  के  लिए  आवश्यक  परिव्यय की  पूर्ति

 राज्यों  की  ह  बाढ़ 'जना  ओं  में  की  गई  व्यवस्था  a  की  जाती  है

 र
 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  पवाड़ा  में  फरक्का  की  किस्म  के  दराज  का

 तत्काल  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  ल ेलेकिन  राज्य  सरकार  पवाड़ा में  लोलाव  नाला

 पर  एक  जल-संचयन  जलाशय  के  निर्माण  की  संभावना  की  जांच  करने  के  लिए  प्रारम्भिक

 सर्वेक्षण कर  रही  है  ।

 गुजरात  में  बिजली  उत्पादन  मता

 957.  श्री  अहमद  एम०  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 यु गुजरात  राज्य  में  बिजली  उत्पादन  की  कुल  क्षमत  क्या

 धसको  कुल  मांग  कया  और

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गती  खान  चौधरी  )

 29-2-1980  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  404  मेगावाट है  (
 तारापुर  न्यूक लीय  केन्द्र  से  मिलने  वाला  50%  माग  भी  शामिल

 :  ard  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  30  मिलियन  युनिट  प्रतिदिन  है  |

 :  गुजरात  ऊर्जा की  अपनी  सारी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  लेता हैं  ।

 तारापुर में  210  मेगावाट के  एक  सेट  में  पुनः  ई  धन  डालने  के  लिए  उसे  बन्द किए  जाने

 उकई में  जल  विद्युत  cara के  खाली  हो  जाने के  कारण  तथा  ताप  विद्युत केन्द्रों  को  कोयले की
 सप्लाई अपर्याप्त  होने  के  कारण  गुजरात  में  इस  समय  विद्युत की  कमी  की  स्थिति बनी  हुई  है  ।
 गुजरात में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  कई  कद बेग  चलए

 गए  हैं  हं
 से  कुछ उपाय  ये  हैं

 (1)  कोयला  कम्पनियों  और  रेलवे  से  कहा  गया  है  कि  गुजरात  में  विद्युत  को  कोयले

 की  सप्लाई  में  विधि  कर  ।

 (2)  कोयला  रेलवे  और  विद्युत  विभाग  के  बीच  घनिष्ठ  सम्पकं  बनाए
 रखा  जा

 रहा

 (3)  विद्युत  केन्द्रों
 क
 करो  कोयले  की  a  की  समीक्षा  करने  के  लिए  उच्च  स्तरीय  अन्तर

 मंत्रालयीय  बैठकें  समय-समय प पर  की  जाती  हैं  ।

 (4)  विद्युत  केन्द्रों  को  दैनिक  आधार  पर
 कोयले  की  सप्लाई  की  मानीटरिंग  करने  के  लिए

 रेलें  बोर्ड  में  एक  नियंत्रण  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  है
 ।

 122



 प्रश्ों के  लिखित  उत्तर 18  1901

 (5)  दुबारा  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  अधिक  मात्रा  में  ईधन  तेल  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  कदम  उठाए गए  हैं ।

 विश्व  बैंक  को  सहायता  से
 की

 नने  वाली  बड़ी  सिचाई  परियोजना  में

 958.  श्री  रासविहारी  बेहेरा  :  क्या  ऊर्जा  औ  र  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fart  बेक  की  सहायता  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोई  बड़ी  सिचाई
 और  बहुउद्देशीय  सिंचाई  परियोजनाएं  आरम्भ  की

 )  यदि  हां  तो  कया  विश्व  बेक  के  सिद्धान्तों के  अनुसार  भिन्न-भिन्न  राज्यो ंके  परियोजना

 प्रतिवेदन  द  र  कर  लिये  गये  और

 क्या  fara  बेक  ने  इन  परियोजनाओं  स्वी

 aaa  Rt .  pat  और

 ae

 तथा  कोयला  मंत्री  To  ato  ए

 विश्व  qa  के  साथ
 खान  ata) : ries oor:

 छठी
 योजना  (1978-83)  के  जब  साथ  ase  पाच  सिंचाई

 ओं  के  1 fee ए  सहायता  प्राप्त क करने
 के  वारे

 में  करार
 किये  गये

 हैं
 डेन  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  — ममिना

 mo  परियोजना  नाम  विश्व  बैंक  से  करार  का
 स०  ऋण की  राशि  तारीख

 मिलियन
 ा  —  os

 1.  अपर  कृष्णा  परियोजना  कर्नाटक  126  12-5-78

 2.  गुजरात  मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  गुजरात  115

 एजेंसी  द्वारा  भी  घन  दिया ि क  विश्व  बंक  85  17-7-78

 जाता  To  Ho  वि०  स०  30  26-8-78

 हर  नन्  ग  111  16-8-78 3.  हरियाणा  हरियाणा

 4.  पंजाब  सिचाई  पा परियोजना  पजाब  129  30-3-79

 5.  महाराष्ट्र  कम्पोजिट
 सिचाई

 महाराष्ट्र  260

 परियोजना

 विश्व  बक  210  13-9-79 (1)  अपर

 अपर  वर्णा

 और  गिरना और  मुला
 परियोजनाओं  का

 आधुनिकीकरण

 11-10-79 (2)  भीमा  आई०  एफ०  न  डी०  50
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 18  1981 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 पांच  ऐसी  निर्माणाधीन  परियोजनाएं  भी  हैं  जिनके  लिए  fast  वेक  1978  से  पहले  ऋ

 सहायता  देने  के  लिए  राजी  हो  गया  परन्तु  जिन  पर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भी  काः

 चल  रहा  है  और  जिन्हें  इस  योजना वधि  के  दौरान
 भी

 विश्व  बैंक  से  ऋण  सहायता मिलती  रहेगी

 इन  परियोजनाओं

 को

 ब्यौरा  निधन  अकार

 »नााााालय

 क्र०  ७ स०  परियोजना  का  स्ब  बेक  से  करार का

 ऋण  की  राशि  तिथि

 गोदावरी  दराज  आन्ध्र  प्रदेश  45  7-3-75

 नागा जु  सागर  आन्ध्र  प्रदश  145  19-6-76

 पेरियार  वेगाई  23  30-6-797
 .  उड़ीसा  मध्यम  सिचाई  उड़ीसा  58  11-10-77

 परियोजना  ्

 जयकवाडी  परियोजना  Hol रा  70
 Fa

 वश कुछ  अन्य  सिंचाई  परियोजनाएं  भी  हैं  जिनके  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान बेक से  सहायता  लेने  के  प्रश्न  पर  विचार  हो  रहा  इन  परियोजनाओं  के  बारे  में  क  के

 प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार  विमर्श  हो  रहा है  जो  विपिन  न  चरणों  में  इन  परियोजना  ओं  के

 सहायता  देने के  बारे  में  अभी  तक  विश्व  बेक  ने  कोई  वचन  नहीं  दिया  है  और
 योजना के  दौरान  विश्व  बैंक  ने  ऋण  सहायता  के  लिए  जिन  परियोजनाओं  को

 पह
 कर  लिया  वे  ऊपर  बताई  गई  इन  परियोजनाओं  की  परियोजना-रिपो टे  TARA

 an  की  सराय मानदण्डो ंके  अनुसार  dare  की  गई  थीं  ।  अन्य  जिन  परियोजनाओं  पर
 विश्व  बे  का  VAI

 लेने के  लिए  विचार-विमर्श  हो  रहा  उनकी  परियोजना  रिपोर्टो  विश्व बैंक के  मा  नदियों  के  अनुसार
 तेयार की  जा  रही

 गुजरात  द्वारा  कोयले  को  AT

 959.  श्री  नीतू  mina

 कि  |

 गुजरात  में  न  प्रयोग  rat
 के

 लिए  कितनी  मात्रा  में  कोयले की  मांग  की

 1978 से  1980  तक  मंजूर  किये  गये
 कोयले

 की
 मात्रा  क्या  है  और

 वास्तव में  सप्लाई  किये  गये  कोयले  की  मात  क्या  और

 गुजरात को  shim  apr  बालाई  स  खों  bree  दौर  दुमाता

 राज्य  की  कुल  आवश्यकता को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  अथवा की
 जाने

 वाली  ठोम

 कार्यवाही का  ब्यौरा  कया  है  ?

 और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०
 वी ०  ए०  गनी  खान  ((#)
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 गुजरात  कोक  तथा  रेलवे  कोयला  को  कोयले  आवश्यकता  का  अनुमान  लगभग

 ,  6.50 लाख  टन  सि  है  ।

 eee  की  OTH  aq x
 विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  चु  की  कोई  प्रणाली  नहीं है  ।

 गुजरात  को  1978  से  1980  तक  की  वधि  में  भेजे  गए  कोयले की  मात्रा

 11.2  पर्त  है  जिसमें  कोक  तथा  रेलवे  कोल  की  मात्रा  शामिल  नहीं  a

 गुजरात  राज्य  को  कोयले  की  सप्लाई  में  कमी  का  कारण  राव  वैगनों  की  अपर्याप्त

 उपलब्धि
 है  ।  गुजरात  राज्य  को  कोयले  की  उपलब्धि  में  सुधार  के  लिए  वेस्टेज  कोल फील्ड्स  लि०

 जो  राज्य  को  कोयले  की  सप्लाई  का  प्रमुख  स्रोत  कोयले  के  संचलन  की  मात्रा  अधिकतम  करने
 al  यह  कम्पनी  को  प्रायोजित  मात्रा का के  लिए  लगातार  रेलवे  से  सम्पक  बनाए ह हुए  ट

 जितना  कोयला  रेल  द्वारा  जाने से  बच्  दहता
 दे

 यह
 श

 क  द्वारा  भी  ले  जाने
 के  लिए  दे  रही  है  ।

 गुजरात  में  कोयले  का  प्रमुख  उपभोक्ता  विद्युत  क्षेत्र है  ।  उसे  कोयला  पहुंचाने  की  पुरी  देखभाल  उच्च

 स्तर के  प्राधिकारों  कर  रहे  जिनमें  आधारित  औद्योगिक  व्यवस्था  संबंधी  मंत्री  लीय  समिति

 भी  दामन  हूं

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  विभिनन  प्रकार के  मामले

 960.  श्री  नीतू  भाई  नामित :  श्री  बापू  साहिब  परुलेकर  कया  न्याय  और  कम्पनी
 क काय  मंत्री

 र यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ड्

 उच्चतम  न्यायालय  और  प्रत्येक  राज्य  के  उच्च  न्यायालयों  में  1979  तक

 कितने  तथा  कितने  प्रकार  के  मामले  लम्बित  पड़े  और

 इन  न्यायालयों  में  ऐसे  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  जा 1  स  5  से  10,  10  से

 15,  15  से  20  और  20  से  30  वर्ष  पुराने हैं
 ?

 विधि न्याय  और  कम्पनी  कार्य  सचिव  पी०  शिवश  :  उच्चतम  न्यायालय के

 संबंध में  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  /  में  की  गई  है  गिरतार  में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०  eto  ०-568  )  उच्च  न्यायालयों  के  संबंध  में  दिसम्बर  ह  9  तक  की  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  किन्तु  30-6-1979  को  उच्च  न्यायालयों में  afte त  सांसों  को  संख्या  और
 उनका  प्रकार  संलग्न  विवरण  11  में  बताया  गया  |  में  खा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०

 भ

 तारीख  31-12-1979  का  इतने  aq  पुराने  aire  Hai  संख्या  संलग्न

 गई है विवरण  lll  में  बताई  गइ  [९  |  रखा  गया  fea  संख्या  एल०  टी  ०-568/80

 ह
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  बिजली  at  आवश्यकता

 fara 961.  श्री

 क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्पीय
 योजना  के  अन्त  तक  बिजली  की  कुल  आवश्यकता  कितनी  होगी

 उक्त  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  प्रबंध  किये  जाते  हैं  ;
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 ७
 इस  आवश्यकता र  को  पुरा  करने

 के
 उद्देश्य  से  किन-किन  स्थानों

 पर  नये  तापीय  तथा
 ब्यौरा  क्या पन-बिजली  केन्द्र  स्थापित  किए  जायेंगे  ;  और  उनका .  VR  क्या हू  और

 उन  पर  कितनी  राशि  ad  होने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  और
 :  1978-83  की  अवधि  की  विद्युत  की  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  करने  की  प्रक्रिया में

 1982-83  में  बिजली  का  अखिल  भारतीय  उपभोग  128-83  बिलियन  यूनिट  होने  क

 लगया  गयो  जिसके  लिए  166  विलियन  युनिट  विद्युत  उत्पादन की
 आवश्यकता  वह

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इसके  लिए  .1978-83  की  अवधि  को  पं  वर्षीय  योजना  के  दौरान
 ब ी युटिलिटीज  में  लगभग  17,122  मेगावाट  उत्पादन  क्षमता  की  अभिवृद्धि  करनी  होगी  तदनुसार

 1978-83  के  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  विद्युत  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया है  ।

 (77)  1978-83  की  अवधि के  दौरान  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  1978-83 के  विद्युत
 कार्यक्रम में  सम्मिलित  की  गई  विद्युत  उत्पादन  स्कीमें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं

 ।

 ह
 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  1978-83  के  विद्युत  कार्यक्रम  के  लिए  लगभग

 15,112
 करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  आवश्यकता  होगी  ।  इसमें  से  9,272  करोड़ रुपए  विद्युत

 उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  होंगे  ।

 विवरण

 1778-83 को  अवधि  में  लाभ के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1978-83  के  संशोधित

 मसौदे में  सम्मिलित  की  गई  विद्या  परियोजनाएं ।
 SS

 कम  प्०  क्षेत्र/राज्य  परियोजना  लाभ

 शाण
 2

 SS

 क  re

 हरियाणा  पानीपत  ताप  विद्युत  220

 NEQUE a4  य  केन्द्र  विस्तार  60

 पानीपत  ताप  विद्युत त  केन्द्र  110

 बस्ती  जल  विद्युत  स्कीम  विस्तार  15

 जल  विद्युत  स्कीम

 आन्ध्र  जल  विजय  स्कीम  15

 सोबर  जेहलम
 जल  विद्युत

 स्कीम
 70 जम्मू वक समीर व  कमर

 गुरु  नानक  ताप  विद्युत
 केन्द्र  विस्तार  110

 शासन  जल  विद्युत  स्कीम  विस्तार  50

 नई  जल  विद्युत  स्कीमें  48.5
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 4 3

 5  राजस्थान  कोटा  ताप  विद्युत केन्द्र
 220

 wet = ) 7 TATAATAT  जल  विद्युत  स्कीम  95
 zy

 6  उत्तर  प्रदश  ओबरा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार 2  और  3  800

 क्षा  ताप  विद्युत  केन्द्र  110

 गढ़वाल-ऋषिकेश  जल  विद्युत  स्कोर  144

 120 डरो  जल  विद्युत  स्कीम

 माने  री-भाली  जल  विद्युत  स्कोर  90

 र  अन्तर्राष्ट्रीय  परियोजनाएं  व्यास  जल  विद्युत  स्कीम  330

 राजस्थान  )
 120 ब्यास  जल  विद्युत  स्कीम

 420 8.  केन्द्रीय  परियों  जनाएं  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  यूनिट  -4  और  5

 बैरा स
 थल  जल  विद्युत  स्की  णा मप्र  180

 630 सपर  ताप 1.0  विद्युत  केन्द्र

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना
 220

 जोड़  :  उत्तरी  क्षेत्र  4183.5

 ह

 याचिका  श्री

 9  गुजरात  अहमदाबाद ताप  विद्युत  केन्द्र
 110

 उकई  ताप  विद्युत  केन्द्र  यूनिट
 3  और 4.

 400

 210 wae ताप  विद्युत  विस्तार र
 वानकबोरी  ताप  विद्युत  केन्द्र  630

 wae  बायां  तट  नहर  जल  विद्युत  बिजली  घर

 10  मध्य  प्रदेश  सतपुडा  ताप  विद्युत  केन्द्र  410

 120 कोरबा  पूर्वी  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्ता

 सतपुड़ा  ताप  विजय  त  केन्द्र  420

 कोरबा  पश्चिमी  ताप  बिद्युत  केन्द्र  420

 420 11  महा  राष्ट्र  कोराडी  ताप  विद्यू/त  केन्द्र

 कोयना  जल  fa कि ae.  80

 नागर  f  210

 मासिक  ताप  विजय  त विद्य त  केन्द्र  420
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 भाव  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 पारली ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 420

 40

 240 म  eaten

 zr  ar fae
 kk  500

 210 विद्युत  x  विस्तार-दो

 12  a  जल  विद्युत अन्तर्राष्ट्रीय  परियोजनाएं

 प्रदेश  महाराष्ट्र

 13.  केन्द्रीय  परियों  जना  कोरवा  सुपर  ताह  विद्युत  केन्द्र  210
 —

 जोड़  पश्चिमी  क्षेत्र  5975

 दक्षिणी  aa

 420 14  आधार  प्रदेश
 fraaargt  तात

 विद्युत  फे

 60
 नागा जु

 क
 चामर  ग

 टन हर  जल

 विद्युत स्व

 स्टोरेज  स्कीम
 400 वायल  ae गर

 सरन
 NUS  न

 विद्युत  स्कीम  25

 60 वलीमे  बांध  विद्यू,/त  faa  हि  घर

 श्री दौ लम  जल  विद्युत  परि  योजना  440

 लोअर  fare  जल  विद्युत  प परियोजना  100

 कर्नाटक 15,  '  काली नदी  जल  विजय त  स्कीम  810

 लिगनाम ककी  जल  विद्युत  स्कीम  55

 रायचूर  ताप  विद्यू/त केन्द्र  युग  210

 16  स्व  Yor केरल
 '
 इदामलयार  जल  विद्युत  15.0

 17.0  तमिलनाडु च्  कुशवाह  जल  विद्युत  स्कीम  50

 यत  म  35 पुरुलिया
 ee

 ताप  tag  रवीन्द्र  630

 कदम पराई  पम्प  100

 सबरवाल जल  विद्य  त  स्कीम  20

 18  केन्द्रीय  परियोजना  कल पक् कम  परमाणु  विद्यत  परियोजना  470

 जोड़  :  दक्षिणी  क्षेत्र  3960
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 1  2  4

 qat  क्षेत्र

 19  far  स्वर्ण रखा जल  विजय त  सकीम  65

 पतरातू  ताप  विद्यू/त  केन्द्र  220

 बरौनी
 ताप shat

 केन्द्र  विस्तार  यूनिट

 6  और  220

 20  दामोदर  घाटी  निगम  रण

 gb

 बि  120

 210 छूकर
 ताप

 barr
 ten

 21  उड़ीसा  तल चेर  या  दि  re  त  ना  चिक  गार  220

 22  पश्चिम  बंगाल
 AATASTS ¢ ° 4 attr 4

 केन्द्र  युनिट
 3  भौर  240

 लइक
 फ  जल  विद्युत  स्कीम

 or  oct  मम

 asa  केन्द्र  विस्तार  210

 गोलाघाट  630

 दुर्गापुर  परियोजनाएं  fi  >  ताप  विद्युत

 केन्द्र  विस्तार  110

 सी०  ई०  एस०  सी०  ताप विद्युत केन्द्र  120

 गस  टर्बाइन  संयंत्र  100

 23  केन्द्रीय  परियोजनाएं  लोअर  लग्यम  जल  विद्युत  स्कीम  12

 जोड़  पूर्वी  क्षेत्र  2437

 स्तर-पूर्वजों  ने

 24  असम  बोंधाई  गांव  ताप  विद्युत  केन्द्र  120

 लकवा  गैस  टर्बाइन  परियोजना  45

 नामरूप  में  वेस्ट  हीट  रिकबरी  संयंत्र  22

 बाँगाईगाँव  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 मोबाइल  गैस  यूनिटें
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 25  किरंडमकुलाई  जल  विद्युत  स्कीम  60

 26  गुमटी  जल  विद्युत  स्कीम  5

 27  नागालैण्ड  दिख  जल  विद्युत  स्कीम

 28  कोपिली  जल  faa  स्कीम  150 उत्तर-पूर्वी  परिषद्‌

 29  केन्द्रीय  क्षेत्र  की

 परियोजनाएं  लोकतक जल  विद्युत  स्कीम  105

 जोड़  :  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  517

 जोड़  युटिलिटीज  17122

 राजस्थान में  बिजली  संकट

 962.  श्री  सतीश  अग्रवाल :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई
 mayer

 मंत्री  oe
 करेंगे कि  :  =  oats

 क्या  यह
 र  च  है  rarer  को  आजकल  aq  बिजली  संकट  का  सामना

 करना पड़  रहा  है  ;

 faa  और  मध्य  प्रदेश से  राजस्थान nf  तो  भरतपूर  ऊर्जा  कोटा  aw

 को  मिलने  वाली  सप्लाई  में  कितनी  कमी हुई  है  ;

 इन  तीन
 स्रोतों  से  सप्लाई  को  बढ़ाने  के

 लिए  क्या  उपाय  किए गए  हैं  ;  और

 +; (a)  किसानो ंके  हित  की  रक्षा  करने  और  राज्य  के  भागों  जहां  सड़क  की

 बिजली के  प्रयोग  को  बन्द  रखने  के  आदेश  दिये  गये  कम  से  कम  वहां
 फिर  जारी रखने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  प्रबंध  करने  का  विचार

 ऊर्जा और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी
 :

 क्षेत्र  में  सुखे  की  गंभीर  स्थिति होने  के  कारण  पोंग  में  दो  मशीनें  उपलब्ध न  होने  के
 कारण  और  कोटा में  राजस्थान  परमाणु  fart  संयंत्र के  220  मेगावाट  वं  यूनिट की  बन्दी
 के  कारण  राजस्थान  राज्य  बिजली  की  कमी  का  सामना  कर  रहा है  ।  इस  समय  राज्य में

 प्रतिदिन  80  लाख  यूनिट  विजली  उपलब्ध है  जबकि  बिजली  की  statin  क गी  मांग  160  लाख

 युनिट है
 और  erent

 में  विजयों
 की

 लॉग
 की

 पुरतति राजस्थान सतना नशाशसनणणण
 पर  विद्युत  संयंत्र

 भाखड़ा
 देहर  ,  चम्बल  कम्पलैक्स  और  सतपुड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र

 में

 राजस्थान  के  हिस्से  से  की
 जाती

 2.0  अ  संयंत्र  1980 के  तीसरे

 सप्ताह से  जवान बन्द  करना  पड़ा
 था  और  20  1980  से  इस  यूनिट के  फिर सें  कार्य
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 ae
 ह

 करने  लगने  संभावना
 &

 के
 उत्पादन  में  50%  बीर  सतपुड़ा  विद्युत

 केन्द्र के  उत्पादन  में  40  हिस्सा  राजस्थान  का  ke =>
 किन्तु  मध्य  प्रदेश  में

 विद्युत
 की

 कमी  होने  के
 को  बिजली  का  अपना  हिस्स कारण  कम्पलैक्स  से  राजस्थान  प्राप्त  नहीं  हो  रहा

 था  ।  सतपुड़ा  से  राजस्थान  को  उसके  हिस्से में  से  7  लाख  यूनिट  बिजली  प्रतिदिन  कम  सप्लाई  की

 ।  मध्य  प्रदेश  से  राजस्थान  को  प्रतिदिन  4  लाख  युनिट  बिजली  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था

 लही  में  की  गयी  है  ।  किन्तु  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  होने  के  कारण  सारी  कमी  पूरी कर
 सकना  उसके  लिए  संभव  नहीं  होगा  ।  बदरपुर  लगभग  6  से  10  लाख  युनिट  बिजली  प्रतिदिन

 राजस्थान  को  सप्लाई  कर  रहा  है  यद्यपि  इसके  लिए  कोई  बचनवद्धता  नही ंहै

 यद्यपि  राजस्थान  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  उपभोक्ताओं  के  लिए  fa  युत  सप्लाई
 + || य  कोई  अधिसूचित  कटौतियां  नही ंहैं  लेकिन  इन  उपभोक्ताओं  को  बिजली  सप्लाई  करने  वाले

 डर  जव  राज्य  में  बिजली  की  खपत  का  नियमन  के  लिए  की  जाने  वाली  लोड  दो
 डिंग  के  दौरान

 डि  हो  जात ेहैं  तब  कभी  कभी  इन  उपभोक्ताओं  को  विजली  की  सप्लाई  प्रभावित  हो  जाती

 मार्चे
 1980  के  तीसरे  सप्ताह  के  अन्त  तक  विद्युत  की  स्थिति  में  पर्याप्त

 सुधार  होने  की

 है  क्योंकि  उस  समय  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  और  बदरपुर  210  मेगावाट

 का  यूनिट पुनः
 चालू  हो  जाएंगे  ।

 कोयले की  सप्लाई  में  तेजी  से  गिरावट  के  कारण  गुजरात के  सामने  बिजली  का

 भारी  संकट

 963.  ७. ||  आर  के
 ०  पय  :  क्या  ऊर्जा और  सिचाई तथा  कोयला  मंत्री यह  बताने

 |
 की  कृपा  करेंगे

 कया यह  स
 है  कि  कोयले  की  सप्लाई  में  तेजी  से  गिरावट के  कारण  गुजरात  को

 साम बिजली के  भारी  संग्रह क
 1  पड़  रहा  है  और  उससे  ब्रिज ली  उत्पादन  ठप्प  हो  जाने

 को  खतरा  बन
 ots

 क्या  यह  सच  है  कि  रा
 राज्य  में  बड़े  विद्युत  अर्थात  गांधीनगर

 और  सावरमती  विद्युत  म  बहुत  पड़ा है  ;

 यदि  तो  गत  दो  माह  में
 विद्युत  संयंत्रों  को  उनकी  मांग  के  मुकाबले

 नितियों
 कोयला  दिया  आर

 |

 इन  संयंत्रों की  कुल
 अधिष्ठापित  क्षमता te  मुकाबले  गत  दो  माह  के  दौरान कुल

 कितने  युनिट  बिजली  का  उत्पादन  हुआ  ?

 ऊर्जा और  सचाई  तथा . कोयला  Hat  ए०  बी०  yo  गनी  खान  :
 और  उकई  जल  विद्युत  जलाशय  में  जल  कम  हो  जाने  पुनः  इंधन  डालने के  ' लिए

 तारापुर  केन्द्र  बंद  कर  दिए  जाने  और  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  अपर्याप्त  सप्लाई  होने के

 कारण  गुजरात  इस  समय  ऊर्जा  की  कमी  का  सामना  कर  रहा  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले
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 की  सप्लाई  में  और  वृद्धि  करन ेली  केन्द्र  को  अतिरिकत तेल  ईंधन  =
 सप्लाई  few  aa  सु दान केलिए  oe  we  uid  तारापुर का  दूसरा  यूनिट  20  मार्चे तक  पुन

 1  है  ।  तत्पश्चा चालू  हो  जाने की  संभावना
 लित  ददा

 लगवा
 rt  की  कोयले की  भा ARTA और  प्राप्ति को  दर्शा गुजरात  में  इन  विद्युत  aa

 वाला  विवरण  संलग्न  है
 धड

 (a)  गुजरात में  वृहत  ताप  faa  संयंत्रों  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमत ता  और  उसन
 तुलना में  फर  1980  के  दौरान  हुए  कुल  विद्युत  उत्पादन  की  मात्रा  यूनिटों  में  दिखाने  बिन्त

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण--एक

 19 1980  की  अवधि  में  कोयले  का गुजरात  के  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  जनवरी  और
 नेव आवश्यकताओं  और  प्राप्तियों  को  दि
 20112

 वाला  विवरण

 195 ताप  विद्युत  केन्द्र  का  नाम  जनवरी  1980

 साबरमती  आवश्यकता  0,000  100,000

 प्राप्ति  86,000  84,000
 अवारण  आवश्यकता  25,000  10,000

 ATT  4,000 HUY)  1,000

 गांधीनगर  आवश्यकता  ),  000  60,000

 प्राप्ति  000  48,000

 न  आव  THAT  105,00)  :  120,000

 प्राप्ति  80,000  115,000
 ———  ESE  ——

 a

 aaa  संयंत्रों रात के  हद  ताप  ि
 पत्रों  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता T aitz  amd  तुलना

 1980  के  दौरान  हुए  कुल  त
 उत्पादन  को

 मात्रा  युनिटों  में  दिखाने  वाला
 =  ae  rs  —

 ताप  विद्युत  केन्द्र  का  नाम  कल  ofa  ठा  पत  1980  के  दौरा
 कामला  उत्पादित  यूनिटों  की  we

 WN TUEMAL (fafererat
 यूनिट

 एएए
 अहमदाबाद  130.28

 हुई  क्षमत a

 588

 धारण  (2X27  मेगावाट  गस  टर्बाइन  267.32*

 शामिल
 गाधीनगर  240  111.30

 कई  640  188.25
 a  व  ाााामाधाना  ग्राम मन

 नसारा  उत्पादन  तेल  और  गैस  से  हुआ  है  ।
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 भाषाई  समाचारपत्रों  को  मान्यता

 064.  श्री  पी०
 ye

 संगमा :  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ज  ग  T  ई  समाचार-पत्रों  को  राष्ट्रीय क्या  सरकार  ने  लघु  और  मध्यम

 समाचारपत्रों के  रूप  में  मान्यता  देने  का  निर्णय  लियां  >  और

 के  विज्ञापनों  र  अखबारी कागज  के विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय

 कोटे  के  बा  में  सरकार  की  इन  भाषाई  पत्रों  के  प्रति  क्या  नीति

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसंत
 जी  ati  हम

 wy  और
 मध्यम  समाचारपत्रों  सहित  सभी  राष्ट्रीय  भाषाओं  के  समाचारपत्रों  को  राष्ट्रीय

 पत्रों  के  रूप  में  मान्यता  देत ेहैं  और  हमारी  नीति  उनको  प्रोत्साहन  देने  की  है  ।

 कुल  को
 कु

 वेतनमान  विज्ञापन  नीति  लघु  और  मध्यम  स

 यथोचित  विचार
 और

 देने  के  लिए  ै  ।  फिर  भी  लघु  और
 मध्यम  समाचारपत्रों

 प्रोत्साहन  देने के  देश्य  से  सरकार  विज्ञापन  और  अखबारी  कागज  के  कोट ेव
 के  वितरण के  संबंध

 में  en  समीक्षा  कर  रही  है  ।

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  केन्द्र  को  स्थापन

 965.  पी०  ठ  संगमा  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  की  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  किसी  राज्य  में  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 ?

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 का  उत्तर  सकारात्मक है  ,  तों  उसका  ब्योरा यदि  भाग  कया  है  ?

 सूचना
 और  प्रसारण  तथा  पूति  और  पुनर्वास  wat  वसन्त  स

 से
 संसाधनों  पर  प्रतिबंध  और  दूरदर्शन  के  विस्तार  को  अल्प  प्राथमिकता  देने  की  वजह

 से  चालू
 वर्षीय  योजना  (1978-  83)

 के  दौरान  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्र  के  किसी  भी  राज्य  में
 दूरदर्शन  केन्द्र क़द्र  स्थापित

 करने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं as  ।  फिर  क्षेत्र  में  दू टूरदशंन  सुविधाएं  प्रदान  करने की  आवश्यकता  के

 आगामी  योजना  के  प्रस्तावों  का  प्रतिपादन  करते  ron  ध्यान  में  जायेगा  a

 श्रीनगर  में  आकाशवाणी  केन्द्र

 966.  डा०  wot  सिह  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 का  तक  भी  काश्मीर क्या  श्रीनगर  और  जम्मू  के  आकाशवाणी  केन

 तथा  काश्मीर  जम्मूਂ  कहा  जा  और

 रानी  प्रथा यदि  तो  इस
 haben  ath  ter  कास  किया  जायेगा  और  केन्द्रों  को

 आकाशवाणी श्रीनगरਂ  तथा  *'/
 जम्मूਂ कहा  जायेगा  ?
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 सूचना  और

 mare
 लमा

 i  सौद  st
 मंत्रो  ग

 :
 और  :

 विभिन्‍न  ऐतिहासिक  कारणो ंसे  चीन  3  oy  '  केन्द्रों की  घोषणा  क्रमशः
 कश्मीर  श्रीनगरਂ  ike  ire

 By TEA qat
 के  रथ  में  की  जाती  है  ।

 फि केन्द्रों  के  नामों में  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव «

 जम्मू  क्षत्र  में  सलाल  पन-बिजली  परियोजना

 967.  डा०  कण  सिह  क्या  ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  जम्मू
 क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  सलाल  पन-बीजल

 बिजली  परियोजना
 का

 कार्य  निर्धारण  समय से  पीछे  रह  गया
 और

 यदि  इसके  कया  कारण  हैं  और  यह  सुनिश्चित  करने  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  कि  इसके  कोय  को  तेजी  से  पुरा  किया  जाए  ?

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :

 और  :  कंक्रीट  बांध  के  निर्माण  दौरान  गंभीर  भूतत्वीय  मियां  पाई  जाने  के  कारण

 sofa  निर्धारित  क कार्यक्रम  से  पीछे  रह  गई  है  ।  इन  समस्याओं  के  कारण  पहले  के  डिजायनों  की  पूर्ण
 रूप  से  समीक्षा करना  आवश्यक  हो  गया  था  ।  तकनीकी  सलाहकार  समिति  तथा  केन्द्रीय  जल  आयोग
 द्वारा  अध्ययन  किए  जाने  के  पश्चात्‌  इन  समस्याओं  का  समाधान  कर  दिया  गया है  ।

 थीन  बांध

 968.  tag  :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  जम्मू  क्षेत्र  में  थीन  बांध  पर  कार्य  के  शीघ्र  ही  आर  भ  होने की  आशा है  ;  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्य  वाही  की  जा  रही है  कि
 हिमाचल  और पंजाब में  बांध  से  प्रभावित  लोगों  को  समय  पर  पर्याप्त  मुआवजा  मिले ।

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  Wo  गनी  खान  थीन
 परियोजना  का  निर्माण  पंजाब  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  अवसंर  चना  की  स्थापना

 संबंधी  कार्य  प्रगति  पर  है  ।  जम्म  क्षेत्र  में  अभी  किसी  कार्य  को  हाथ  में  नहीं  लिया  गया है  ।  आशा

 है  कि  बांध  का  निर्माण  कार्य  2-3  वर्ष  की  अवधि  में  शुरू  होगा  ।

 नन म  प  ger  दया प्रभावित  परिवारों को  देय  सम्पूर्ण  राशि  का  तान

 जाएगा |  संबंधित  राज्यों  के
 ककी

 की
 संयुक्त  समिति  का  ग

 none  i  करने के  लिए

 किया  गया  है  कि  प्रभावित व्य
 शक्तियों  को  गावड़े  की  शि  का  भूगतान किया  जाए  और  उनके

 जाए ं। पुनर्वास  के  लिए  भी  समूची भत  उपाय  किए
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 कलकत्ता तथा  हल्दिया  पत्तनों  को  बचाने के  लिए  पानी  की  आवश्यकता

 969.  श्री  के०  देव  ee  ee  पाय
 की  कृपा  करेंगे कि

 कोपा  मंत्री
 यह

 ial

 की

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  तथा  हल्दिया  पत्तनों  को  चाने  के  लिये  40,000

 क्यूसेक  पानी  की  कुल  आवश्यकता  के  समक्ष  पानी  का  वर्तमान  बहाव  केवल  15,000  क्यूसेक

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  बंगला  देश  सरकार  को  सुचित  किया  भर

 > यदि  तो  इस  बारे  में  इस  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  rot  और  इन  दोनों  पत्तनों  के

 सामने  इस  समय  विद्यमान  इस  संकट  को  हल  करने  के  लिये  भारत  सरकार  का  विचार  क्या  उपाय
 .

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  ्

 अनुपात  लगाया  गया  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  के  लिए  इष्ट तम  sid  जल  प्रवाह  40,000  क्यूसेक

 होना  चाहिए  ।  प्रवाह  कम  होने  पर  भी  कुछ  लाभ  होंगे  लेकिन  उतनी  सीमा  तक  नहीं  जितने  की

 योजना  बनाई  गई  है  ।  फरक्का  फीडर  नहर  के  जरिए  कलकत्ता  पत्तन  के  लिए  इस  समय  उपलब्ध

 प्रवाह केवल
 लगभग  17,000  क्यूसेक है

 ।

 गंगा  के  जल  से  संबंधित  करार  के  उपबंधों  के  अधीन  स्थापित  भारत

 संयुक्त  प्रेक्षण  दल  प्रतिदिन  भारत  में  फरक्का  दराज  के  नीचे  नदी  में  तथा  फीडर  हर  में  और

 बंगला  देश  में  हाडिन  ब्रिज  पर  जल  प्रवाह  का  अवलोकन  करता  है  और  उसे  रिका  करता

 शुष्क  मौसम  के  गंगा  में  इतना  जलਂ  महीं  जिससे  दोनों  देशों  की  समूची
 आवश्यकताएं  पूरी  हो  जाएं  ।  इसलिए  करार  में  शुष्क  मौसम  के  दौरान  गंगा  के  प्रवाह को  बढ़ाने
 के  बारे में  दोनों  देशों  में  से  किसी  भी  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  अथवा  प्रस्तावित  की  जाने  वाली
 स्कीमों का  अन्वेषण  कौर  अध्ययन  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदी  आयोग  द्वारा  किए  जाने  की

 व्यवस्था है
 ताकि  कोई  ऐसा  हल  ढूंढा  सके  जो  किफायती  और  व्यवहार्य  हो  ।  इस  संबंध  में

 दोनों  देशों  के  प्रस्ताव  इस  समय  आयोग  के  पास  हैं  ।
 व

 दामोदर  घाटी  कलकत्ता  विद्युत  सप्लाई  कम्पनी  आदि  का  wrd-frenet

 970.  श्री  आनन्द  गोपाल  मुखर्जी  :  कपा  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  राज्य  दामोदर  घाटी  कलकत्ता  विद्युत  सप्लाई  कम्पनी  और  अन्य

 विद्युत  उत्पादन
 यदि  कोई  का  कार्य  निप्पादन  कैसा  है  ?

 क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  गनी  खान  :  राज्य

 बिजली  दामोदर  घाटी  कलकत्ता  इलैक्ट्रिक  सप्लाई  कम्पनी तथा  अन्य  विद्युत  उत्पादन

 कम्पनियों  का  1979  1980 की  अवधि  के  दौरान  प्रचालन  संबंधों  कार्य-निष्पादन

 विवक
 संलग्न  है  ।
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 विवरण

 1979  से  1980  के  दौरान  देश  में  राज्य  बिजली  बोर्डॉ/निगमों/विद्युत
 उत्पादन  कम्पनियों  की  बिद्युत  उत्पादन  और  ताप  विद्युत/न्यूक्लीय  संयंत्र  भार  अनुपात  का

 लोद

 राज्य  बिजली  ate  Vos?
 1
 tf’  ताप  विद्युत  और

 परमाणु  विद्युत निगम  aa  जोड़  ताप  जल  ay

 उत्पादन  विद्युत  विद्युत  विद्युत  विद्युत  केन्द्रों का  संयंत्र

 भार  अनुपात (%

 1  2  3  4  5  6

 राष्टीय  ताप  32.9 510  510  1232  1232

 विद्युत  निगम

 दिल्ली

 विद्यत  प्रदाय

 स्थान  310.5  310.5  1496:  1496  65.6
 बी०  एम०  ato  1205  1250  5820  5820

 बी  ०  सी०  वो०  900  900  588 1  2881

 हरियाणा  राज्य  बिजली

 aa  245  245  399  399  22.6

 हिमाचल za  राज्य

 बिजली  105  105  278  278

 जम्म  और  कश्मीर

 सरकार  22.5  175  197.5  11  535  546  6.7

 पंजाब  राज्य  बिजली
 बोर्ड  440  88  523  945  405  1350  29.2

 राज्य  बिजली
 बोर्ड  271  271  920  920

 उत्तर  प्रदेश  राज्य

 बिजली  2107  1068.4  3175.4  5524  2977  8501  39.4

 गुजरात  राज्य  बिजली
 बोर्ड  1591.5  300  1891.5  4990  1036  6026  45.8

 अहमदावाद  बिजली
 302.5  302.5  1179  1179  53.1

 मध्य  प्रदेश  राज्य
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 ् 1  द्  ब्  4  5  6  7  8

 बिजली  बोलें  1252:5  115  1367.5  4651  418  5069  52.8

 महाराष्ट्र राज्य  बिजली
 ars  1703  987.5  2690.5  6097  3735  9832  52.6

 | टाटा
 जल-विद्युत

 कम्पनी  330  276  606  1788  1090  2878  73.8

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य
 बिजली  बोलें  1032.5  826.7  1859.2  2577  3064  5641  39.6

 कर्नाटक  राज्य  बिजली
 are  1279-7  1279.7  4567

 4567
 केरल

 ats
 राज्य

 लिजी
 1011.5  1011.5  4215  4215

 तमिलनाडु  बिजली

 are  1305  1369  2719  3523  4718  8241  35.5

 विहार  राज्य

 बिजली  बोर्ड  765  80  845  2111  66  ZITT  37.6

 दामोदर  घाटी

 104  1361.5  3728  188  3916  40.4 निगम  1257.5

 उड़ीसा  राज्य  बिजली
 ै

 ar  250  630  880  591  1584  2175  32.2

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य

 बिजली  बोर्ड  768  33  801  2348  26  2374  43.2

 कलकत्ता  इलेक्ट्रिसिटी

 कारपोरेशन  सप्लाई  328  328  1326  1326  55.0

 डी०  पी०  गल
 परियोजना  280  280  662  662  32.2

 असम  राज्य  बिजली

 बोलें  141.5  141.5  453  353  43.6

 मेघालय  राज्य  बिजली

 ats  125.2  125.2  259  259

 त्रिपुरा  और

 सिक्किम  23.5  23.5  33  33

 परमाणु  विद्युत

 प्राधिकरण  640*  2604  55.4
 640

 2604
 ——_———————

 +
 aq
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 पूर्वी  कोयला  पट्टी में  बड़ा  विद्युत  केन्द्र

 971.  श्री  आनन्द  ऐपल  रिवाजी  :  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 ql  में  वड़ा  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विचार  कर

 रही
 /  क्या  सरकार  मालदा  जिले में  एक  दूसरा  बड़ा

 विद्युत  के
 केन्द्र  स्थापित करने  पर  विचार

 कर  रही  और

 क्या  सरकार  पश्चिम बंगाल  क्षेत्र में  पन-विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना

 बना  रही  है

 ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्रो  एसो
 ge  बोध

 gy  सरो  खान  :

 हों  ।  पूर्वी  क्षेत्र  में  फरक्का में  सुपर  ताप  विद्युत  केन  स्थापित  के  लिए  सरकार  ने

 नियत  गव
 पहले  चर ए  में

 मेगावाट  के  तीन  उलान  दूरे की  स्थापना  की  जानी है

 ar  लदा  ha  में  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  तयार

 नहीं  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 राष्ट्रीय  पावर

 972.  श्री  आनन्द  गोपाल  :  ऊर्जा  और  सिलाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  बिजली के  fara  राष्ट्रीय  ग्रिड  बनाने  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है
 ?

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खात  चौथ
 )

 2  राष्ट्रीय

 ग्रिड  के  प्रचालन की  दिशा  देश  में  क्षेत्रीय  ग्रिडों  का  विकास  किया जा  रहा  है  ।  क्य  राष्ट्रीय
 और  क्षेत्रीय  ग्रिडों  के  लिए  शक्तिशाली  अंतर्राज्यीय/क्षेत्रीय  पारेषण  लाइनों  की  आवश्यक  ता

 इन  पारेषण  लाइनों  के  निर्माण के  लिए  राज्यों  चौथी  योजना  से  और  उसके  वाद
 100%

 ऋण  सहायता
 दी  जा  रही  है  ।  समेकित  क्षेत्रीय  ग्रिडों  के  उत्तम  प्रचालन  के  लिए  क्षेत्रीय  भार

 पारेषण  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  राज्यों  और  क्षेत्रीय
 विद्युत  5  प्रणालियों  को

 ,  परस्पर  संबंद्ध  किए  जाने  के  जरिए  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  का  क्रमिक  विकास  हो  रहा  है  ।

 आकाशवाणी  के  पोर्ट  ब्लेयर  केन्द्र  के  लिए  सलाहकार  समिति

 073.  श्री  मनोरंजन  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  ट  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 के
 पौरें  कगर

 केन्द्र  के  लिए क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षो
 से

 आकाशवाणी

 कों  हॉ  सक्राजवइकर  ल

 नहीं  है  यदि  तो  इसके क  या कारण  और

 कया  सरकार
 म आ  पोर्ट नि  के  लिए  सलाहकार  समिति  गठित  करने

 लिए  करा

 पर  अब  विचार कर
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 सूचना  और  प्रसारण  तथा  पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  :  हां  ।

 आकाशवाणी  ब्लेयर के  लिए  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  का  कार्यकाल  1976  में

 समाप्त हो  गया  है  ।

 (a)  पोर्ट  ब्लेयर  के  लिए  कार्यक्रम  सलाहकार जन  ग्य  सम्पा ९.  समिति  का  पुनर्गठन  शीघ्र

 किया  जायेगा  t
 -

 दूरदर्शन  पर  मराठी  लोक  नाट्य का  प्रदर्शन

 974.  Gite  examinees  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि  ह

 कोई  ऐसे  निर्देश  है  कि  मराठी  लोक नाट्य(तमाशा )  को  हटा  और  पूना  के  दूरदर्शन
 =  से  नहीं  दिखाया  जाना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना और  प्रस  था  पूति और  पुनर्वास  मंत्री
 वसन्त  :  नही ं।

 वास्तव में  बम्बई  दू  नि  केन्द्र  समय-समय  पर  जाने  माने  aaa दलों  के  कार्यक्रम  प्रसारित

 करता रहा  है  ।

 :  प्रश्न  नहीं  उठता

 विज्ञापन  तथा  asa  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  कुछ  दैनिक  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन

 दिया  जाना

 975.  श्री  ao  मंत्री यह  बताने की  कृपा
 are

 गाडगिल :  क्या  सुचना  और

 करेंगे  कि

 विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  ad  1974-75  से  1978-79  के

 दौरान  पूना से  प्रकाशित  होने  वाले  दैनिक
 पूना--है

 सहयात्री  और  को  कुल  fe  PAUSES  राशि  के  विज्ञापन  दिए

 और

 वर्ष  1977-78  और  1978-79  के  दौरान  तरुण  भारत  को  दिए  विज्ञापनों

 की  संख्या में  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  वसंत  :  वर्ष

 1974-75  से  1
 978-

 -79  की  अवधि  के  दौरान  भारत
 |  &£: जिसको  1976  से  27  ara

 1977  तक  प्रयोग  न  दीं  किया  के  अंग्रेज  निक  पूना  हैरान  लड  और  मराठी  दैनिक

 भारतਂ
 विशाल

 सह्याद्रि
 विज्ञापन  देने के  लिए  विज्ञापन

 ओर दृश्य  प्रचार  निदेशालय  < की  सूची
 में  थे  ।  के  आवेदन  पर  उसे  1977-78  पैनल  में

 रखा  गया  और  उसके  बाद  से विज्ञापन और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय के  पैनल में  है  ।
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 अलग  समाचारपत्रों  में  बुक  किए  गए  विज्ञापन  के  लिए  स्थान  और  उनके  मूल्य  गोपनीय  ans

 गए 1

 सही  नहीं  है  कि  भारतਂ के  विज्ञापनों  में  कोई  विशेष  वृद्धि  की  गई

 थी  ।  26  1976  से  93  ara N29  1977 की  अवधि  के  दौरान  भारतਂ  माध्यम  सूची

 सूची  में  आ
 में  नहीं  था

 ।
 तदबीर  यह  माध्य  ।  किन्तु दिए  गए  विज्ञापन इस

 अवधि
 के

 दौरान

 अपने  परिचालन  अनुपात हीन  नहीं  थे  ।
 ह

 Bae ल  गल
 rst  कम्पन  lene  द्वारा  उत्पादों  की  अधिक

 कोमल  पर  बिक्री
 ra

 3 976.  ०  राजन  cara  और  कम्प पनी  का पना  q
 ace

 ae

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ||  ने  अधिकार का  र  तथा  बोधात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं

 अधिनियम  के  अन्तर्गत आने  वाली  तथा  गए  ia  वाल्बस्‌ू  और  कम्पलीट

 पुलिस  एण्ड  इन्जेक्दान्स  की  एक  मात्र  उत्पादक  कम्पनी  मैसर्स  मोटर  इंडस्ट्रीज  कम्पनी  लिमिटेड
 बंगलौर  अपने  स्वयं  के  वितरकों  के  द्वारा  अपने  उत्पाद  अधिक  कीमत  पर  बेच  रही

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  कि  इन  उत्पादकों  की  अ  अथवा  नकली  रूप
 में  कमी  है  2

 अ
 उपरोक्त  भाग  )  और  उत्तर  स्वीकार  है  तो  एकाधिकार  तथा

 प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  अधिनियम के
 we,  Ty

 उपबन्ध  क  tov omer  के  raw

 कार्रवाई की
 जा  रही  और

 (7)  इन  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लि  अधिक  डस  करने  के  प्रस्ताव

 सरकार के  विचाराधीन  हैं  ?

 XN  ज  fe  io न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  :  की
 मोटर  इण्ड्स्ट् स्ट्रीट  कम्पनी  लिमिटेड  बंगलौर  इस  देश  में  आटोमोबाइल  उद्योग के  लिये

 इंजन इ  ज  ।  पिछले  दो  वर्षों  वाणिज्य  कार्य  Ea) म  कार्यरत उपस्करों  का  प्रमुख  आपूर्तिकर्ता है
 वाहनों और  ट्रैक्टरों  के  उत्पादनों में  भारी  वृद्धि  के  इन  उद्योगों  यद्यपि  सभी  सम्भव

 यकताओं सहायता  सरकार  द्वारा  इनकी  वृद्धि  को  बढ़ाने  के  लिये  दिये  जाने  पर  भी  सम्पूर्ण

 को  पुरा  करने  में  कम्पनी  समर्थ  नहीं  हुई  सरकार  को  समय-समय  अन्य  आरोपों  के  साथ
 लगी कृतिम  अनुषंगी  पुर्जों  जैसे  ईंधन  इन्जैक्शन  और  कम्पनी  द्वारा  विनिर्मित  उसके  अनुमति

 gaf at  आपूर्ति  की  बढ़ी  दरों  पर  बेचने  के  आरोप  लगाते  कम्पनी के  विरुद्ध  शिकायतें

 प्राप्त  होती  रही  हैं
 ।  यह  भी  आरोप है  कि  कम्पनी  द्वारा  एक  वर्ष  में  .  उसके  द्वारा  विनियमित

 >  100 1VYU  AIC ofr नशा
 उत्पादों  के  सम्बन्ध  मूल्यों  हुई  है  इन  आरोपों  की  एकाधिकार  एवं

 द्यवह्टा
 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार | अ

 हार
 आयोग  द्वारा  जांच
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 a  क  —

 विन  4  — Ba I  व्यापक  रि कम्पनी  द्वारा  व्यवहारों को  भी  किये
 जाने  के  कतिपय  आरोप  al  आयोग  राज  अवरोधक  व्यापारिक  संवाद  द्वारा

 एकाधिकार  एवं  अवरोधक  एवं  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  घारा  10

 an के  अन्तर्गत  प्रस्तुत  आवेदन  पत्रों  पर  तीन  जांच  गठित  की  ।  एक  मामले  आयोग  द्वारा
 समाप्त  कर  दी  गई  क्योंकि  आरोपित  अवरोधक व्यापारिक  व्यवहारों  को  सम्मिलित  ok

 अनुबन्ध/प्रबन्ध  के  कार्य  का  उत् प्रवाह काल  समाप्त  हो  चुका  था  ।  अन्य  दो  जांचों  आयोग  ने

 stam  आओਂ  आदेश  पारित  fear  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहारों के  सम्बन्ध  में  कुछ
 आरोपों  की  आयोग  द्वारा  जांच  अभी  तक  चल  रही  है  ।

 सरकार  ने  देश  में  आटोमोबाइल  उद्योग  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इन
 मदों  की  आपूर्ति  के  वैकल्पिक  श्रोतों  को  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  प्रयास  भी  किये

 हैं  और  इस  क्षेत्र  में  दूसरा  औद्योगिक  लाइसेंस  की  संस् वी कित  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  मैसर्स
 र

 इंडस्ट्रीज  कम्पनी  लिमिटेड  ने  भी  एकाधिकार  अवरोधक  व्य यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  की  धारा  21  के  अन्तर्गत  दिनांक  20.2.80  को  cate

 नोजल  इलीमैंट  और  डिलीवरी  वाल्वों  के  विनिर्माण में
 मारों  विस्तार

 करने

 के  लिये  निम्नांकित  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  किया है  :

 वार्षिक  क्षमता  संख्याओं  में
 10100  प्रा

 विंमान  दिये विनिर्माण का  पद  द्य  प्रस्तावित

 लाइसेंस की  क्षमता  विस्तार
 —  ——

 c
 स्पिक  प्लग  60,00,000  90,00,000

 सिंगल  सिलेन्डर  पचास  5,40,000  1,80,000

 डिस्ट्रीब्यूटर  और  मत्टी  फ्यूल  टाइप  5,500  1,34,500

 को  सम्मिलित  करते  हुए  मल्टी  सिलेन्डर

 नोजल  होल्डर्स  9,60,000  5,40,000

 नोजल  42,00,000  18,00,000
 फिल्टर  1,12,500  1,47,500

 इलीमैंट  36,00,000  27,00,000
 8.  डिलीवरी  वाल्व  47.0  50,000  32,50,00

 आवेदन-पत्र  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 मतदाता  सूचियों
 में  अनियमितता यें

 978.  श्री  चन्द्र  पाल  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे कि  :
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 क्या  सरकार  को  मतदाता  सूचियों  में  अनियमितताओं  के  वारे  में  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं
 ;

 क्या  सरकार  का
 विच

 काकी  चरके
 शट  दक  समिति  नियुक्त  करने का

 है  ;  और

 यदि  हां  तो
 कब  तक

 और
 उर

 कि
 गठन  एवं  निर्देश  पद

 क्या  है  ?

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  (att  चली  शिव  :  निर्वाचक

 नामावलियों  दें  पान  मतदाताओं  के  नाम  के
 लोप

 काटे  लाने

 के  सबंध  में

 शिकायतें

 निर्वाचन  आयोग

 में  मतदाता  की  तारीख  को  ओ  प्राप्त हुई  थीं  ।  अधिकतर  शिकायतें  साधारण  प्रकृति

 की  हैं
 ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदान ही  नहीं  उठता  a

 देश  में  बिजली  की  उपलब्धता  एवं  आवश्यकता

 बाल साहिब fae  पाटिल :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उनको पता  है  कुछ  सप्ताहों  में  बिजली  की  स्थिति  बहुत

 बिगड़  गई  हैं

 cc (=)
 यदि  तो  देश में  राज्यवार  बिजली  की  -  उपलब्धता  एवं  आवश्यकता  संबंधी

 adam  स्थिति  कया  और

 (7)  दे  तिनी  की  मिनी  tee  रूप से  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?
 |

 और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  iL
 बिगड

 cc.
 यही  कहना  सही  नहीं  है  कि  पिछले  कुछ  सप्ताहों  के  दौरान देश  में  विद्युत  सप्लाई  की  सि

 गई  मानसून  से  वर्षा  न  होने  और  परिणामस्वरूप  कुछ  राज्यों के  जल
 विद्युत

 केन्द्रों
 से  कम  विद्युत  उपलब्ध  भार  मांग  बढ़  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सूखे

 के
 कारण  भार

 मांग  बढ़  जाने  और  कुछ  राज्यों  में  फसलों  के  स्वरूप  में  परिवर्तन होने  के  कारण  राज्यों को
 इस  समय  विद्युत की  कमी  का  सामना करना  पड़  रहा है  और  बढ़ती  हुई  भार  मांग  को

 ग

 दस  कले
 के  लिए  प्रतिष्ठापित  क्षमता  अपर्याप्त  होने  तथा  कुछ  ताप  विद्युत  केन्द्रों  पर  कोयले  की  कमी  होने
 के  कारण  भी  विद्युत  की  कमी  हुई  दिसम्बर  1979  से

 1980
 तक  के  महीनों में

 विद्युत  सप्लाई
 की  राज्यवार  स्थिति  दिखाने  वाला  विवरण  विवरण  में

 संलग्न  हैं  |

 देश  में  विद्युत की  उप लब  लटकता  में  सुघार  करने  के  लिए  अनेक
 कदम  उठाए  भद  हैं

 इनमें  निम्नलिखित शामिल  हैं  :
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 क्षमता  से  अधिकतम  उत्पादन (1)  केन्द्रीय

 सेक्टर

 मं

 वर्तमान
 प्रतिष्ठापित

 करना ।  राज्य  सरक
 THaTt

 भो  सलाह  दी  गई
 है  कि  ने  देवी  प्रकार  अपनी प्रतिष्ठापित  तापमान  पता  से  अधिकतम .

 (2)  1978-79  की  में  लगभग  मई  gered  समता  की
 3009 म॑  नाट

 भि  fz  करना  ।  इसमे ंसे  लगभग  मता  1978-79  के

 दौरान  चाल  की  जा  चकी

 (3)  जिन  राज्यों  के  फालतू  बिजली  उन  रा  ज्यों  a  कमी  वाले
 राज्य  sat  बिजली  का

 अन्तरण ॥

 (4)
 कोयले के  स्टाक  की  मानी रटा रंग  करना  और  यह  सुनिश्चित  —  कि  ताप

 विद्युत  केन्द्रों  पर  पर्याप्त  कोयला  उपलब्ध  रहे

 राज्य  में  भी  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सूधार महाराष्ट्र  करने  के  लिए  अनेक कदम  उठाए

 गए  हैं  ।
 स 1 इन  उठाए  गए  कदमों  में  नई  उत्पादन  क्ष  मता  अनिरुद्ध  नई  स्थापित  की  गई

 200/210  मेगावाट  की  यूनिटो ंके
 शीघ्र  स्थिरीकरण  के  लिए  उनमें

 संशोधन/दोष  सुधार
 करना

 ज और  ताप  वि  यत  केन्द्रों को  पर्याप्त  कोयले  की  सप्लाई  करना  शामिल है  |

 इस  समय  निर्माणाधीन  निम्नलिखित  नई  यूनिटों  को  1980-81  at  अवधि  में  चालू  किए

 जाने की  उम्मीद है

 नासिक  यूनिट  सं०  4  210  मेगावाट  1980

 पारली  युनिट  सं०  3  210  मेगावाट  1980

 नासिक  युनिट  सं०  5  eau  1980

 इन  नई  यूनिटों को  चालू  डी  जार  से  राष्ट्र  में में  विद्युत
 सप्लाई  की  स्थिति में  पर्याप्त

 सुधार  होगा  ।

 79  से
 8०

 तक
 की

 अवधि  में  रा ण्य बाद
 सप्लाई  को  feat

 नयन

 क्रम  राज्य
 स०  1979  1980  1980

 1  2

 v—Tat  क्षेत्र

 1  आवश्यकता  355  456  348

 सप्लाई  258  222  349

 कमी  (%)  27.3  51.3  28.4

 2  32 हिमाचल  प्रदेश  आवश्यकता  29  32

 सप्लाई  29  32  32

 कमी  (%0)
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 1  2

 जम्मू और  कश्मीर  आवश्यकता  91  84  76.0

 65  69  64 सप्लाई

 कमी  (%)  28.6  17.9  15.8

 470 पड़ाव  आवश्यकता  539  522

 सप्लाई  432.  378  386

 कमी  (%)  19.85  27.58  17.87

 435 राजस्थान  आवश्यकता  420  465

 सप्लाई  371  418  342

 21.4 11.7  10.1

 6.  उत्तर  प्रदेश
 कमी

 (%)

 1307  1262 आवश्यकता  1316

 सप्लाई  708  870  774

 33.4  38.7 कमी  (%)
 46.2 दौ--पश्चिमी  क्ष

 त् 1  890  895  810

 850  810 171.0

 कमी  (%)  13.4  5.0

 2  मध्य  प्रदेश  630  645  570
 *

 497  457 467

 कमी
 (%)  25.9  22.9  19.8

 3  1665  1675  1580
 47.0  1351  1325  1227

 कमी  (%)  18.9  17.3  22.3

 तीन--दक्षिणी  ata

 आंध्र  प्रदेश  आवश्यकता  564  583  589

 458  484  493

 16.3
 कमी  (५)  18.8  17.0

 2  नाटक  733  763  742

 498  533  473

 33.9  30.1  36.3 कमी  (%)

 259  250  275
 3  केरल

 259  250  275
 कमी  (%

 144



 18  1901  प्रश्न  के  लिखित  उत्तर

 3  4  5 1  2

 959  882 4  तमिलनाडु  आवश्यकता  890

 सप्लाई  826  896  806

 कमी  {O/ \ /0  7.2  6.5  8-6

 5  पांडिचेरी  आवश्यकता  13  12  12

 राज्य  क्षेत्र  सप्लाई  12  12  12

 7.7 कमी  ize) 0)

 चार--पूर्वी  क्षत्र

 310 1  बिहार  आवश्यकता  310  290

 सप्लाई  202  183  220

 कमी  (%)  34.8  41.0  24.1
 2  पश्चिमी  बंगाल  आवश्यकता  490  512  373

 सप्लाई  419  434  452

 कमी  (%)  14°5  12.2  4.4

 3  उड़ीसा  आवश्यकता  222  382  271

 सप्लाई  196  198  178

 कमी  (%)  32.9  25.8  35.0

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  विभागों  में  कानूनी  सलाहकार

 980.  श्री
 रामलाल  राही  क्या  :

 न्याय अं
 मत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या
 विभिन्न  केन्द्रीय  विभागों  में

 कानूनी
 सलाहकार

 विधि  विभाग से  परामर्श  करके

 नियुक्त किए  जाते  हैं  ;
 और  *  =  +

 -78  1978-79, यदि  तो  1977-  1979-80.
 में

 कितने
 कानूनी सलाहकार

 नियुक्त  किए गए  और  उनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  ननि  जनजातियों  के  व्यक्ति  की
 ी

 ar  संख्या  क्या  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  पी०  दिव  देखकर  (  &  )
 मंत्रालय  अपने

 कर्मचारियों  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  और  विभागों  को विधिक  सलाह  देता
 है  ।  सामान्यतः  अन्य  मंत्रालय  विधि सलाहकारों  की  नियुक्ति  के  संबंध  में  इस  मंत्रालय से  परामदां

 नहीं  करते  हैं  ।  उन  मंत्रालयों  से  यह  ध्  त  कि  az  ATA
 सुंदर  भर्ती  नियमों का  पालन

 करें  ।  <=  hk  ०  geez
 ह

 कूल
 '  द

 ऊपर  कहा  गया  है  उसको  दृष्टि में  रखते  हुए  इस  मंत्रालय  केਂ  पास यह

 जानकारी  नहीं  है  ।  कितु  यह  मंत्रालय  केन्द्रीय  विधि  सेवा  और  अपने  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन
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 अन्य  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  के  आरक्षण
 के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  कड़ाई  से  पालन  करता  है

 ।

 प्
 सुन्दर वन  क्षत्र के  दा क्षीण  भाग  भूरक्षण

 981  at  मुकुन्द  मण्डल :  क्या  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  क

 क्या  सरकार  को  सुन्दर  वन-क्षेत्र  के  दक्षिणी  भाग का  बंगाल  की
 लाड़ी  है

 दला
 क

 साथ  कटाब  होने
 के  बारे  में  जानकारी है

 यदि  द  सकताव  कया  हैं  ।  ate

 (7)  सरकार  ने  सुन्दर  वन  क्षेत्र  को  कटाव से  बचाने  के  लिए
 करदा

 किये  हैं  तथा

 उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 ऊर्जा  और  सिंचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौ  से

 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  जिले  के  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  af  J  बंगाल के

 ar
 का  भागों  में  उत्तरोत्तर  कटाव  हो  रहा  है  ।  इसे  रोकने  के  उद्देश्य  राज्य  सरकार

 ने  24  जिले  में  42  किलोमीटर  लम्बे  तट  भाग  तथा  मिदनापुर  जिले  में  23  लिमीटर  लम्बे

 तट  भाग  को  सुरक्षा  के  लिए  एक  स्कीम  तैयार  की  है  ।  इस  स्कीम  की  कुल
 अनुमानित  लागत 54

 करोड़  रुपए  है  ।  इस  स्कीम  की  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  अनुसंधान  पुणे  द्वारा  जांच की  गई

 है  और  कुछ  तकनीकी  बातों  पर  और  आगे  विचार  करना  अपेक्षित  जिन  पर  राज्य  सरकार से

 पहले  ही  कारवाही  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  इस  स्कीम  को  अभी  तक  राज्य  सरकार

 के  बाढ़  नियंत्रण  ate  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया है

 |  ज  आका दावा णी  के  केन्द्रों  द्वारा  आयोगों  के  बारे  में  प्रसारणों  पर  दिया  गया  समय

 982.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 डि करेंगे कि  :

 आकाशवाणी के  विभिन्‍न  केन्द्रों  द्वारा  1977  से  1979  तक  जनता  और  लोकदल  के
 शासन  काल  में  भिन्न-भिन्न  आयोगों के  प्रतिवेदनो ंके  प्रसारण  पर  कितना  समय  लगाया  गया ;

 (=)  इन  प्रसारणों  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  ;  और
 aa

 इस  मामले  में  सरकार  का  यदि  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  तो  वह (7)

 सुचना  और  प्रसारण  तथा  औरपुनर्वास  मंत्री  वसन्त  :  से

 विस्तृत  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 पारेषण  वितरण  और  चोरी  के  कारण  विद्युत  को  हानि
 a  ऊर्जा  और  सिचाई 983.  श्री  चित्त  म

 बपा
 आर  पिय dT

 ईं  तथा  कोयला  मंत्री  यह
 बताने

 की  क्व्पी aa  By
 करेंगे कि
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 देश में  1979 के  अन्त  में  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  कितनी  थी  ;

 वितरण  और  चोरी  के  कारण
 विद्युत

 र
 हानि और

 ea

 देवा
 में  विद्यमान  विद्युत  संयंत्रों  के  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार  wa  और  विद्युत ्

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचारे हैं  झ

 gat  और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  ए  ato  ts  wait  खान
 we

 1979  के  अन्त  में  देश  में  कुल  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  294:  १9

 मेगावाट
 जिसमें

 से  27181  मेगावाट  क्षमता  युटिलिटीज में  थी

 :  वितरण  और  बिजली  की  चोरी के  कारण
 देश

 में  —  के

 दौरान  14146  मेगावाट  बिजली  की  हानि  हुई  ।  यह  देश  में  सप्लाई  के
 लिए  उपलब्ध  कुल

 9-819  कार ऊर्जा का  fo  है  :  वितरण  और  चोरी के  हानि का  अलग-अलग

 मूल्यांकन कर  सकता  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 (7)  देश  में  ताप  विद्युत  संयंत्रों  की  लगता  के  उपाय
 में  सुधार  करने  और  विद्युत की

 आर में  सुधार  करने  के  लिए  कई  अल्पकालिक  कालिक  उपाय  किए गए  हैं  और

 fre  ot  पदे  ह हैं  ।

 अल्पकालिक  उपाय  ि  bl  =

 (1)  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  मौजूदा  प्रतिष्ठ  2  ा  से  अधिकतम  उत्पादन  करना ।  राज्य
 >  कि को  भी  सलाह  दी  गई  @  अपनी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  इसी  प्रकार  अधिकतम

 करें ।
 c

 (2)  कर्ल राय  क्षेत्र में  नई  वि  पादन  क्षमता को  शीघ्र  चालू  करना  तथा  ऐसे  ही

 उपाय  करने  की  सलाह
 ह  राज्य  सरकारों  को  दे  |

 यर  ह  ee
 ग

 करना  तथा  कोयले  की tah  कार  कक  केन्द्रों  पर

 उपलब्धता
 सुनिश्चित  करना  |

 (4)  फालतू  विद्युत  वाले  क्षेत्रों
 से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  f  का अन्तरण  |

 (5)  स्वदेशी  तथा  विदेशी  सप्लाई-कर्ताओं से  फुटकर  पुर्जों  की  सप्लाई की
 व्यवस्था

 करना |

 दीर्घकालिक  उपाय

 (1)  1979-83  की  अवधि में  युटिलिटीज  में  लगभग
 toll

 2  मेगावाट नई  उत्पादन

 क्षमता
 की

 अभिवृद्ध
 शव  करने  की  योजना  बनाई गई  है  ।  इसमें  से  लगभग  मेगावाट नई  क्षमता

 ल
 1978-79  के  दौरान  चालू  की  जा  चुकी  |  -

 (2)  fig  केन्दों  के  प्रचालन  बोर  Gut  लिए  इंजीनियरों को  प्रशिक्षण  देना ।

 (3)  उपस्कर  आदि में  कमियों  का  पता  लगाना  और  इसमें  दोष  सुधा  र/प्रतिस्थापन

 आदि  के  लिए  कई  ताप  विद्युत  केन्द्रों  नवीकरण  कार्यक्रम  हाथ  में  लेना  ।
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 vt  बन्द  पड़ी  कोयला  खानें

 984.  की  नरसिंह
 नकवाना .: यनला खाने  क्या  उक

 बया  ऊर्जा  और  सिचाई  तथा ~syN ve Nvows चा  प्याज  अप  आज  कोयला  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे कि  बन्दी  पड़ी  कोयला  खान  संख्या  कितनी

 है  और  उनकों  खोलने के  लिए
 क्या  कार्यवाह  गई

 ai,  सिचाई  और  कोयला  मंत्री  ए०  नाठ  ए०  गनी  खान  कोल  इंडिया
 fo  और  सिंगरेनी  कोलियरी  कं  ०  लि०  की  415  खानों  में  से  15  खानें  ae

 में
 से  13

 मती  अबद
 ड़ार  समाप्त  ही  जान  क  कारण  बद  कां  गई  थ  |  अन्य  मामलों  a  के

 के  लिए आ धार भूत  सुविधाएं  न  होने  के  कारण  खानें  बन्द  की  गई  थीं  ।

 समाचार-पत्रों  को  aa  से  पृथक  करने  के  बारे  में  दिल्लो
 स्टेट फेडरेशन के

 985,  श्री  के०  पी०  fag  देव :  सुचना  और  प्रसारण  ale  wate  कृपा
 करेंगे  =

 क्य या  यह  सच है  कि  दिल्‍ली  स्टेट  एम्पलाइज  फेरे  न
 ने  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध

 किया  है  कि  Saree  को  बड़े  एकाधिकार  गृहों  से  पृथक  q  र
 ने

 के  प्रशन पर  छह  महीने के
 भीत्तर  रिपोर्ट  देने हे  तु  समिति  गठित  की  जाए ;

 थि (=)  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  पहले  ऐसा  प्रयास किया  हैं  ४

 (7)
 )  ate  तो  अध्ययन  की  क्या-क्या  असफलताएं  रहीं  ;  at

 (4)  उपरोक्त  भाग  में  किए  गए  अनुरोध  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  gta  और  पुनर्वास  मंत्री  वसन्त  साठे  )  :
 :  हां  ।

 से
 सरकार  का  विचार  है  कि  इस  विषय  पर  गहराई  से  अध्ययन  की

 ने आवश्यकता  ट  (1978  में  स्थापित  प्रेस  आयोग  के  निदेश  पदों  में  निम्नलिखित  मद

 स्वतंत्रता  और  व्यावसायिक  ईमानदारी  तथा  वस्तुनिष्ठ  समाचार  और  विचार

 तथा  मुक्त
 रूप  से  अभिव्यक्त  टिप्पणियां  प्राप्त  करन ेके  पाठकों  के  अधिकार  को  सुनि  उचित  करने

 के

 उद्देश्य  से  प्रेस  के  घटकों  के  स्वामित्व  का  स्वरूप  तथा  उनका  वित्तीय  ढांचा  गा

 प्रेस  आयोग  को  संशोधित  और  व्यापक  निर्देश-पदों  सहित त  पुन  गठित  करने  का

 विचार है  ।  इस  विषय  को  संशोधित  निदेश-पदों  में  शामिल  करने  के  प्रशन  पर
 उचित

 विचार  किया
 जाएगा ।

 कोयले  के  उत्पादन  में  अवरोध

 ferart 986.  श्रीमती  पप  an  ऊर्जा और  सिचाई  तथा  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  १  शा  टू

 क्या  यह  सच  है  कि  crn  ae’  arg  et  लगाने के  वावजूद  कोयले  का

 उत्पादन  चौथी  योजना  के
 130

 लाख  दन  के
 लक

 से  आगे  नहीं  बढ  रहा
 और
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 aes

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 यदि  ध् तो
 इसके

 क्या

 spr Fat are? Hat (st wi  T-
 *

 सिया  कोयला  मंत्री  f
 ए०  alto  ए० ०  गनी  खान

 atezt )  और

 चौथी
 यो जना  में  कोयले  के  उत्पादन  ar  अन्तिम  लक्ष्य  93.05  कत  था  जस

 हवा में  वर्ष  1973-74  में  कोयले  का  उत्पादन  78-17  मि०  टन  हुआ
 इसके

 बाद
 उत्पादन

 बृद्धि  होती  रही  है  तथा  1974-75
 में  88.

 41  fac  1975-76  में में  99.68  मि०

 1976-77  में  101.02  मि  1977-78  में  100.98  fio  टन  तथा  1978-79  में  101.94
 मि०  टन  उत्पादन  हुआ  |  वह  1979-80  में  लगभग  104.  मि०  टन  उत्पादन  होने  की  आशा  है

 पिछले  दो  वर्षों  में  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  मुख्य  रूप  से  उन  विभिन्‍न  कारणों से  पड़ा

 जो  उत्पादक  कम्पनियों  के  नियत्रण  से  बाहर  हैं  ।  ये  कारण  थे  1978  में  कोयला  खानों

 में  आई  बिजली  की  अपर्याप्त  विस्फोटक  पदार्थों  की  औद्योगिक  अशान्ति  तथा

 पूर्वी  भारत  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति में  गिरावट  है है
 भूमि के  अधिग्रहण  और  कब्जा  लेने

 भें
 विलम्ब

 स से  भी  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  पड़ा  ।  =

 प्यारे  फिक्स  लिमिटेड  द्वारा  मांगो गई  सांविधिक  जमा

 987.  श्री  चन्द्र  देव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या  वर्ष  1979  के  अन्त  में  अथवा  वर्ष  19  80  के  प्रारम्भ  में  प्योर  ड्रिक्स(नई

 लिमिटेड ने  जनता  से  जमा-राशि  का  अनुरोध  किया  है

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  लाभ  आंकड़े  देना  आवश्यक  ?

 यदि  at  ,  सावधिक  जमा  के  लिए  आवेदन  प्रपत्रों  पर  उन्हें  कौन  से  तीन  वर्षों के

 लाभ  के  आंकड़े  देने  होते  और

 )  कया  यह  सच  है  कि  उन्होंने  ag  श
 1-78

 के  आंकड़ों  को  छोड़  दिया  यदि  दा
 वाही  करने  का  विचार  किया  गया

 तो  क्यां  कार्य

 न्याय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  (
 fate,

 दिव  :  श्रीमान  जी

 कम्पनी ने  नता  से  जमाधन  आमंत्रित  करते  हुए  nee  ह
 फरवरी

 1980  को  कछ  अखबारों  में

 विज्ञापन  प्र  शालित  किया  ।

 श्रीमान  जी  । हां
 1975-76  1976-77  तथा  1977-78

 श्रीमान  जी  ।  कम्पनी  ने  1977-28  के  वर्ष  के  आंकड़े  दिये एवं
 इस  प्रकार  उन्हें  छोड़  देने  के  लिए  कार्यवाही  क  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 धनराशि के  दु विनियोजन  के
 बारे  में  प्योर  बक्सी  लिमिटेड  के  विरुद्ध  शिकायतें

 988.  श्री  चन्द्र  भाल  मणि  तिवारी :  कया  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  दिनांक
 13  1979  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  3010

 दे  पता  के  साम
 में  यह  aaa  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 a  ve  ज

 प्
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 सभापटल पर  रखे  गये  पत्र  18  1980

 प्योर  a
 लि०  के

 दो  कर्मचारियों  की  ओर  से  प्राप्त  कम्पनी की
 धनराशि  के  बड़ ेपैमाने पर  दूरी

 विमोचन
 से

 दारे  में  शिकायतों  को  जोग  के  मेंगा  सिला और

 (a)  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 a  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  शंकर  तथा  :  मामले  की

 प्राथमिक  परीक्षा  के  आधार  (1)  प्योर  ड्रीम्स  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड ह  (2)
 मैं०

 मोहन
 आयोजन  एण्ड  हर  बर्ट  कम्पनी  लिमिटेड  की  लेखा-बहियां  कम्पनी  1956  की

 धारा  के  अन्तर्गत  निरीक्षण  के  आदेश  27  1979  को  प्रेषित  किये  गये  थे  ।  निरीक्षण

 अधिकारी से  निरीक्षण  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त  नही ंहुई  है  ।  निरीक्षण  रिपोर्टों के  प्राप्त  होते

 समुचित  जो  कम्पनी  1956  क  हो ंके  इस
 रिपोर्ट  के  आधार पर  भधघिपत्रित  की  जायेगी  ।

 Go  जवाहरलाल  नेहरू  के  चित्र

 डाक-टिकटों  का  न  मिलना

 1.  को  डी०  पो०  जीजा :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  To  ज  जवाहरलाल नेहरू  के  चित्र  वाले
 डाक-टिकटों  की  डाकघरों  द्वारा  बिक्री  नहीं  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इन  डाक-टिकटों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्री  सी०  एम०  :  जी  हो  सकत  है  fa  च  जवाहर  लाल

 नेहरू  के  चित्र  वाले  डाक-टिकट  इस  समय  बिक्री  के  लिए  विभिनन  डा  घरों  के  सुलभ  न  हो  क्योंकि
 इन  टिकटों का  मुद्रण  अप्रैल  1979  से  बंद  कर  दिया  गया  था  ।

 इन  डाक  टिकटों  की  मांग  होने  की  जानकारी  सरकार  को  है
 दीजिए

 जमन
 को  ये  डाक-टिक् HE  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कारवाई  की  जा  रही है  ।

 द् सभा पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 उत्तर  पूर्व  विद्युत  शक्ति  निगम  लिमिटेड़  राष्ट्रीय  पन
 बिजली  निगम  लि०  नई

 जल  और  विद्युत  विकास  परामशंदात्री  सेवाए  नई  दिल्‍ली  और  राष्ट्रीय

 ा  क

 किला

 नई  दिल्‍ली के  वर्ष  1
 aif  air  1 और राष्ट्रीय और समीक्षाएं हन <्‌ भ

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण रि  1979
 |  और  कोयला  खान  सम  त्याग  निधि(संशोधन डन

 1980
 ह  #  95

 ऊर्जा  भर  fa  —  wat  (eit  me  बी०  yo  नौ  खान
 :

 मैं

 निम्नलिखित पत्र  पर  रखता हूं
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 सभा पटता पर  रखे  गये  पत्र 18  1901

 1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के
 अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति  च्

 '
 (*)

 दत्त
 तर  qq  विद्युत  शक्ति  निगम  शिलांग का  वर्ष  1978-79

 के  कार्यक  रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 उत्तर  पूर्व  विद्युत  शक्ति  निगम  शिलांग  का  ad  1978-79  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  {
 4/80]

 वर्ष  1978-79  के राष्ट्रीय  पन  बिजली  निगम  नई  दिल्‍ली  के

 कार्यक  रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्टीय  पन  बिजली  निगम  लि०  नई  दिल्ली  का  ag
 1978-79

 का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक की
 हिमत

 ।

 [watts  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०
 525/80]

 (ue)  )  जल  और  विद्युत  विकास  परामशंदात्री  सेवाए  नई  दिल्‍ली के

 बर्ष  1978-79  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ,  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष जल  और  fase  विकास  परामशंदात्री  सेवाएं  )  लि
 a

 1978 8-79  का  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  और
 दे  चेस  फ्र  नियंत्रण

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 [०-5 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल
 ०  80]

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  नई  | हज
 के  अद्यतन  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा

 राष्ट्रीय
 परियोजना  निर्माण  निगम  लि०  नई  ig  oT  का  ae  1978-79  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर
 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  f टिप्पणियां  1

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  |

 1948  की  धारा  के  अन्तरगत (2)  बिजली  अधिनियम  जारी  किए  गए

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  विनियम  1979  तथा  ग्रेजी  जो

 दिनांक 24  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे

 में  रखा  गया  ।

 mak
 संख्या  ए  [०

 टी  ०--528/80

 कल्याण  अधि  1947  की (3)  कोयला खान  श्रम कल
 |

 धारा  10  की  उपधारा 3

 के  अन्तर्गत  कोयला  खान  श्रम  कल्याण आ  1980  और
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 सभा पटल पर  रख  गए  पत्र  18  1980

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जौ  भारत  के  राजपत्र  में  दिनांक  5  1980

 की  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०
 a  somite फर

 में
 रखा  गया  ।  दे  ब्  रस पाया  |  |  to  टी

 टी ०--529/80 ] |]

 1978 के  लिए  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  का  कार्यकर्ता

 संबंधी  प्रतिवेदन

 बाघ  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  पी०  दिव  :

 मैं
 एकाधिकार

 और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  62  कें

 अंतर्गत  1  जनवरी  1978  से  31  1978  की  अवधि के के  लिए  एकाधिकार  और  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  के  कार्यकरण  संबंधी
 प्रतिवेदन  moe ( ferat

 तथा अ  ग्रेजी  की  एक

 प्रति सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 =
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  Ueto

 भारतीय  तार  संशोधन  नियम  980

 संचार  मंत्री  सी०  एस०  स्टीफन  :)

 मैं  भारतीय  तार  1885  की  धारा  7  क  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  भारतीय

 तार
 1980  तथा  oe  |  की

 एक
 प्रति  जो  दिनांक

 16  1980  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  ato  1
 fro  196  में  प्रकाशित

 हुए  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी «  31/80]

 राष्ट्रीय  लोकवित्त  और  नीति  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1978-79  वार्षिक  प्रतिवेदन

 के  साथ-साथ  विलम्ब  कारण  बताने  वाला  विवरण  तथा  प्रतिवेदन  का  हिन्दी  जिस
 आक्साइड  पर  उत्पाद-शुल्क  में  छूट की  सीमाशुल्क  अधिनियम  1962  के  बारे में

 मध्यप्रदेश  सामान्य  विक्रय  कर  1980  और
 भारतीय

 रिज  बेक

 सामान्य  1949  का  संशोधन  ।

 वित्त और  उद्योग  मन्त्री  आर०  :  मैं  श्री  जगन्नाथ  की  ओर

 से  :  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हं

 (1)  )  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और  नीति  नई  f  नी  के
 ad

 1978-79  के

 रवा
 शक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 afer  को  सभा
 टल  पर  सल  eee  ca  हिन्दी  संस्करण

 पटल  पर  न  इंदिके  earn  बताने  वाला  एक  विवरण  ( faret
 तथा

 अंग्रेजी

 *[ wrataa  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०
 ai}
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 18  1901  .  समा पटल
 पर

 रखे  गये  पत्र <<  ee

 (2)  केन्द्री य ट्रॉय  उत्पाद  शल्क  19 edd  क  अन्तर्गत  जारी  का  We  ू  अधिसूचना  संख्या  सा  ०

 सां०  नि०  47  तथा  अन्नज  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  19  1980  के

 भारत के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसके  द्वारा 3  घि सूचना  संख्या

 उत्पाद  शुल्क  दिनांक  1  मान  1973  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  जिसके

 अन्तर्गत  जिंक  ऑक्साइड  पर  बिना  शत  छट  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 (3)  सीमाशुल्क  1962  की  धारा  1509 के  अन्तर्गत  जारी की  गई  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  अग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ।

 alo  ato  नि०  76  जो  दिनांक  6  मान  1980  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  पौंड  स्टिंग  को  भारतीय  मुद्रा में  और  भारतीय  मुद्रा को
 पौंड  स्टिंग  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दर  सम्बन्धी  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन

 ‘alo  ato  नि०  79  जो  दिनांक  11  1980  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुई  थी  जो  दिनांक  6  1980  की  अधिसूचना के  अधिक्रमण  में  जारी
 की गई  है  जिसमें  पौंड  स्टिंग  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को  पौंड

 स्टिंग  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दर  दी  गई  है  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या

 (4)  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  17
 बि 1980  को  उद्घोषणा  खे  खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के  अनुच्छेद  213  (2)

 के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  सामान्य  विक्रय  कर  1980  (1980  का  संख्या  1)
 की  एक  प्रति जो  राज्यपाल  द्वारा  18  1980  को  प्रख्यापित  किया  गया  था  ।

 त्  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल

 (5) 1)  रिवेंज  बैंक  1934  की  धारा  58  की  उपधारा (4
 के  अंतगर्त

 भारतीय  रिज
 दें  बेक  सामान्य  1949  के  विनियम  23  में  संशोधन  की  एक प्रति ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  536/80)

 उत्तर  प्रदेश  स्थानीय  शासन  विधियां  )  1980  भोर  पंजाब भूमि  सुघार
 1979  के  साथ  हिन्दी  संस्करण

 न  रखे  जाने  का  कारण  बताने  वाला  एक
 विवरण ।  लिक

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  ato  :  मैं  निम्नलिखित पत्र
 रद सभापटल पर  रखता  हूं  :

 (1)  उत्तर  प्रदेश  राज्य
 के

 संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जा  की  गई  दिनांक  17
 1980  की  उद्घोषणा के  खण्ड  के  साथ  पठित  विधान  के  अनुच्छेद  213  (2)
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 सभापटल पर  रखे  गये  पत्र  18  1980

 के  अंतगर्त उत्तर  प्रदेश  स्थानीय  सासन  विधियों ि  Be  be  ह +  198 _  ee  पड  औ  द  0  (1980  का  संख्या

 3)  तथा  अंग्रेजी
 ath  की  एक  afk  जी  दिला  है  1980 980  को

 पया  हत
 प्रख्यापित  पा  गया था  ।

 ध्  ध्
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल

 (2  \ \+)  पंजाब  के  सम्बन्ध  में,राष्ट्रपति  द्वारा  जारी की  गई  दिनांक
 17.

 1980  की  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  पंजाब  '
 द ~~

 ) 1972  की  घारा  26  के  अंतगर्त  पंजाब  भूमि  सुधार
 1979  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  23  1979 के  पंजाब  सरकार

 . राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  162  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 अधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा  पटल  पर  न  रख ेजाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण f
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल

 मुरादाबाद  के  निकट  भकौपड़ियां  जलाये  जाने  के  समाचार  के  बारे में  वक्तव्य

 गृह  मंत्री  क  क

 /
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  मुरादाबाद

 Tet F até 12
 बाहरी  हि  गुस्से  में  बंगला  गांव  वस्ती में  म्यूनिसिपल  बोर्ड  की  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  बनाएँ  कई

 73  झोंपड़ीयाँ  15  1980 की  रात को  जला  दी  गई  इसमें  कोई  मी  जन  हानि te  नहीं
 at

 हुई
 ।  जलने  से  एक  महिला  के  मामूली  जख्म  पशु  जीवन  की  भी  कोई  हानि  नहीं

 अनुमान  है  कि  आग  से से  37000  रु०  की  हानि  हुई  ।  घटना  के  तुरन्त  बाद  Yo  डी०  एम०  एक
 ब  wes  पुलिस  अधिकारी के  साथ  घटना  स्थल  पर  गये  ।  राज्य  सरकार  ने  यह  भी  सूचित  किया

 है  कि  एक  माली  और  कुछ  हरिजनों के  बीच  निकट के  एक  खेत  के  बारे  विवाद था  ।  कुछ
 दिन  पहले  माली  ने  इस  संबंध  में  न्यायालय  से  मुकद्दमा  जीत  लिया  था  ।  अग्निकांड  के  मामल

 दौनों  तरीकों  द्वारा  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  रिपोर्टि  at  कराई  गई  हैं  ।  उनकी  जांच  की  जां  रही  है

 जिससे  आग  लगने  के  कारण  का  पता  चलेगा  |  डी०  एम०  तथा  एस०  एस०  पी  ने  घटना  स्थल  का

 दौरा  किया  है  ।  राज्य  सरकार  को  शीघ्रता  से  जांच  करने  तथा  आगे  कार्रवाई  करने  के  लिए

 कहा  गया  है  ।  पीड़ितों  के  लिये  कुल  7450  रु०  की  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।  राज्य  सरकार

 से  इन  हरिजनों  के  मकानों  की  आवश्यकताओं  पर  गौर  करने  और  शीघ्र  ही  उनका  संतोष
 w

 रूप  से  हल  करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  |

 दी  श्री  चन्द्रपाल  दलाली  :  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  उन्होंने  अवध  FT  लियां

 था  किसी  जमीन  पर  तो  उन  पर  मुकद्दमा  कान्‌नी  कार्यवाही  अदालत  में  ले

 वहा ंसे
 जो  सजा  मिलती वह  इसका  मतलब

 यह  तो  नहीं
 है  कि

 सत्व  ष  जला
 भू

 और  उनको  जिन्दा  जला  दिया  जाए  ॥

 पुलिस  द्वारा  लाठी  प्रहार  में  कुछ  अंधे  व्यक्तियों के  लापता  होने  के  बारे  में

 प्रो ०  मधुदण्डवते  :  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  अन्यों  के  साथ  घटी  घटना  के

 ्
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 सभा पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 18  1901

 म्यान  ण  er  ण

 बारे  में  यहां  र  नष्ट  आश्वासन  दिया  था  ।  [८  ar  सिन  का  स्वागत  करते  हैं  बसद  मैं

 ग - 4 [्  त्री  महोदय  को  यह  बता  चाहता  हूं  कि आज  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित हुआ  है  कि

 प्रदान  में  भाग  लेने  वालों  में  से  दो  व्यक्ति  कल  आधी  रात  तक  गुम  थे  ।  सभी  समाचार-पत्रों में
 यह  समाचार  मुख-पृष्ठ  पर  छपा  है  ।  टाइम्स  आफ  इण्डिया  ने  तो  इसके  बारे  में  मुख  पृष्ठ  पर

 fate  रूप  से  समाचार  छापा  है  ।  मैं  गृहमंत्री  महोदय से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  उन
 areal  में  से  जिन्होंने  प्रदान  में  भाग  लिया  गुम  होने  वाले  दो  व्यक्तियों  को  ढूंढ़  कर  उस

 संघ  को  वापिस  सौंप  दिया  गया  है  जो  उनकी  खोज में
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आपने  उस  ओर  उनका  ध्यान  दिला  fear  |

 गृहमंत्री  :  अध्यक्ष  इनकी  जानकारी  के  लिये  स्टेट  गर्वनमेंट  को

 और  पलिस  कमिश्नर  को  कहा  गया  है  ।  उन्होंने  बताया  कि  एक  जिन्हें  इम्तहान  देना

 उसको  लखनऊ  भेजने  के  लिए  छोड़  दिया  गया  था  ।  लेकिन  इसके  द  मैं  तमाम  जानकारी

 करके  हाउस  को  इन् फार्म  कर  TAT  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  कि  ag  सदन  को  सूचित  करेंगे  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन्होंने  तो  कुछ  और  ही  बात  कही

 Sto  मधु  दण्डवत  :  क्या  आपकी  समय  में  उनकी  वात  आ  Q  कृपया कुछ

 मैंने  कहा  है  वह  उन्हें  बता  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ज्ञानी  उन्होंने  ब्लाइन्ड  मेन  के  लिए  पुछा  था  उन्हें बाद  में
 इन्फेक्शन  भेज  दीजिएगा ।

 श्री  जल  मैंने  ब्लाइंड  मेन  के  बारे  में  ही  बताया है  ।  ब्लाइंड मैन  में  से  एक

 हरीशंकर  नाम  का  ब्लाइंड  परसन  था  ।  उसने  कि  मेरा  इम्तहान  है  लखनऊ  में और  पुलिस

 ने  इन्फ़ो  किया  है  कि  हम  ने  उसको  छोड़  दिया  था  ।  वह  लखनऊ  इम्तहान  देने  गया

 Zl rz

 लेकिन

 इसके
 रि  मे

 हसी
 ay  को

 वहा  है कि  लखनऊ से  पता  करके  कि  वह  वहां  पहुं  है  नहीं

 है  और  दूसरे  भादमी  का  मी  पता  करके  कि  वह  कहां  गया  कहां  पहुंचा

 ,

 न्कामेंशन पहुंचा है
 दें  ।  प्री  इन्कार शन  मिलने  के  बाद  सदन  के  सामने  सूचना  रख  दी  जायगी  t

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  सेठी

 गृह  मन्त्रालय  और  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  पी०  ame स  :
 क्या  मैं  एक  निवेदन  कर  सकता हूं

 ?  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  प्रो०  मधु  दण्डवते ने  कुछ
 स्पष्ट रण  '  मांगा है  या  गुह  मन्त्री  जी  से  कोई  वक्तव्य  देने  को  कहा  है  ।  और  ag  भी  उस  घटना
 के  बारे

 में
 जो  कि  कल  ही  घटी  उन्हें  अध्यक्ष  महोदय  को  सूचित  करना  चाहिये  ।  यदि  इसी

 प्रकार  मामले  उठाने  की  अनुमति  मिलती  तो  यहां  ऐसी  बातों  का  कोई  अन
 लगीं  हवा

 ।

 ध

 aeqe  सदक  इसमें  मैं  अपने  विवेक  का  प्रयोग कर  सकता  ra
 प्रो ०  मधुदण्डवते :  भाप  निर्मित

 ra
 ओर  से

 प्रकिया  weal  कोई  गलती  नहीं

 होगी  ।  मैंने  तो  लिखित  में  दिया  है  ।
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 18  1980 नियम  377  के  अधीन  मामले
 ग  ग

 सिक  किलिक
 अध्यक्ष  महोदय  र  त  धान  न्त्री जी  द्वारा  fat  गये  आश्वासन  की  बात कर  रहे

 ठी  ।
 इसीलिए  मैंने  उन्हे

 नहें  नन  श्री

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  अर्जन  विधेयक

 निर्माण  तथा  आवास  मन्त्री  पी०  ato  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि

 स्थावर  सम्पत्ति  के  अधिग्रहण  और  अबू न  1952  में  और  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक

 को  qa carted  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 लाया  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  अर्जन  1952 में  और  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  को  ga:  स्थापित  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाये  14.0  क

 at  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  पी०  सी०  सेठी  :  मैं  विधेयक  को  पूरा  स्थापित  करता  हूँ  ।

 थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  aa  न  अध्यादेश  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्री  पी०  सी०  सेठी :  महोदय मैं  स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  asia

 1980  द्वारा  तुरंत  विधान  बनाये  जाने  के  कारण  बनाने  वाला  एक  व्याख्यात्मक
 विवरण

 तथा  भी  सभा  पटल  पर  रखता  हु

 *  तस्कर  और  विदेशी  मुद्रा  साधक  समय हरण  संशोधन  यधिक  ._

 वित्त  और  उद्योग  मन्त्री  आर  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 तस्कर  कौर  विदेशी  मुद्रा छल  साधक  1976  में

 संशोधन
 करने

 बाले  विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 श्रेय  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 ग्रीक  तस्कर  और  विदेशी  मुद्रा  छल  साधक  समय हर  1976  में

 संशोधन
 क
 करने

 वाले  विधेयक  को  पुन:स्थापित  करने  की  अनुमति  प्रदान «
 कीने

 ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ह  र  हस

 को  आर०  बंकर रामन  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता हूं
 फन  नियम  377  के  अधीन  मामले  te

 .  बोड़ो  से  उपकर  हटाया  जाना
 ~  ¥ a  श्री  ई०  बाला  नन्दन

 :  मैं  उद्योग  और  वित्त  मन्त्री  महोदय  ध्यान  देश

 में  संगठित  बीड़ी  उद्योग  द्वारा  झेले  जा  रहें  गम्मीर  संकट  की  ओर  तुरंत  आकृष्ट  करना  चाहता हूं  ।
 उनमें  से  बहुत  से  एकक  तो  ae  होने  वालें हैं  ।  मैं  सरकार का  विशेष  ध्यान  केरल  दिनेश  बीड़ी
 औद्योगिक  सहकारिता  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो लगभग

 25,000  मजदूरों  को  रोजगार  देती

 है  ।  महोदय यह  एकक
 उत्पादन  जारी  रखने  मैं  सकने

 हैं
 सौर  किसी

 जी
 दिन यह  बन्द हो

 सकती है
 जिन  निर्माणों PEM  anh  उत्पादन  OU का  anfee  scores  Cn

 दफ़  ara  ae  द  ie  Q:  ria  जवाद  मे
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 उन  पर  प्रति 1  000  विधि  पर  3.60  रुपये  ९  नवी  लगाई  rel  ।  इसके  परिणामस्वरूप  बहुत  से  निजी

 कों  ने नियोक्ताओं ने  लेखा  में  गड़बड़ी  करके  लेवी  के  भुगतान  से से  मुक्ति  पाली है  ।  कुछ  अन्य  नियोग

 अपने  प्रतिष्ठानों को  विभाजन  करके  उनको  अलग-अलग नामों  से  चलाया  तथा  अपने  उत्पा

 लेवी  सीमा  से  नीचे  रखा  ।  उनमें  से  कुछ  जिनको  व्यापार  चिन्ह  का  अच्छा  नाम  था  ऐसा  नहीं  कर
 a सके  और  u  नहें  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  वे  बाजार  प्रतियोगिता  के  आगे  नहीं  ठहर

 सकते  |  इसका  शुद्ध  निकला  है  कि  सरकार  को  उत्पाद-शुल्क  की  प्राप्ति  में  पर्याप्त  कमी

 आई  है  ।  लाखों  कामगर  बेकार  हो  गए  हैं  और  जिनको  काम  मिलता  है  उनको  नाममात्र  मजदूरी
 पर  काम  करने  को  बाध्य  किया  जाता है  चूंकि  उनकी  लाभाजंन  शक्ति  नष्ट  हो  चुकी  है

 .
 मेरा  सरकार से  निवेदन  है  कि  वह  बीड़ियों  पर से  लेवी  हटा  ले  और  तैयार

 तम्बाकू  पर  पाद-शल्क  लगाये  जिससे  सरकार  को  अघिक  राजस्व  की  प्राप्ति  हो  सकेगी  और

 मजदूरों  को  विंमान  कठिनाइयों  से  बचाया  जा  सकेगा  ॥

 जब  तक  इस  प्रकार  का  कदम  नहीं  उठाया  उस  समय  तक  केरल  दिनेश  बीड़ी  और  |

 सहकारी  समिति  के  इस  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  किया  जाए  ।  भारत  में  कर्मचारियों  द्वारा  चालू

 खान  से  बड़ी-बड़ी  औद्योगिक  सहकारी  समिति है  जिसमें  कर्मचारियों की  सेवा  शर्तें और

 मजदूरी  अन्य  उद्योगों  की  अपेक्षा  अच्छी  है  ।  भारत  सरकार  को  इसकी  सहायता  '  के  लिए  सामने

 गाना  चाहिए  ।

 परिवार  बांध  में  पानी  का  भंडारण  कुम-कुम  एन०  नटराजन

 अभी  हाल  में  केरल  usa  के  अधिकारियों  ने  घोषणा  की  है  कि  परिवार  बांध  केवल  136  फूट

 गहरा  पानी  ही  स्टोर  किया  जाएगा  और  फालतू  qt  कपिल  वे  द्वारा  केरल  को  दिया  जाएगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  ने  बांध  की  सुरक्षा

 को  प्रमाणित  किया  है  और  156  फुट  गहरे  पानी के  स्टोर  करने  की  अनुमति  दी  मं  हा
 को  156  फट  गहरे  पानी  के  करने  तथा  फालतु  पानी  को  कपिल  वे  द्वारा  बेबी  डेम  में  डालने

 प्रस्ताव  को  रोकने  सम्बन्धी  उचित  आदेश  दें  ।  केरल  तथा  तमिलनाडु  को  छोड़  कर  अन्य  राज्यों  के

 जीनियरों  को  बांध  की  सुरक्षा  का  अध्ययन  करने  के  लिए  भेजा  परिवार  ata  के  प्रस्तावित

 काम को  उस  समय  तक  रोक  दिया  जाए  ।  श

 |  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  समस्या  की  ओर  तुरन्त  ध्यान  दें  और  तमिलनाडु

 को  अकाल  और  सूखे  से  बचायें  ।

 )  राजस्थान  में  गंगा  नहर  को  नजर  अवस्था

 कुम्भा राम  .  अध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  आपके  द्वारा
 नक छत  महत्वपूर्ण  विषय  सदन  के  चाहता

 गंग
 के  नाल

 श्री  राजस्थान  अत्यधिक  जर्जरित  हो  चुकी  है  क्योंकि

 r  |  कनाल  का
 निर्माण

 3 इसे  बने  बहुत  समय  हो  गया है  से  पचास  वर्ष  पहले  हुआ  था  ।  आज  वह
 क्षत  विक्षत होने  के  कारण  रा  पानी

 भी  नह  at
 >  र  और  वर्षाकाल  में  बिखर सकती  है  ।

 ऐसा  हो  जाता  है  तो  गंग  कैनाल क्षेत्र  का  हरा  भरा  इलाका  और  वहांਂ का
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 rll

 निदार क्ति. ध
 उजड़  जायेगा  |  को  फिर  से  आबाद  करने  और  क्षेत्र  को  हरा  भरा

 करने  में  भारी  और  समय  लगा  कर

 हो

 कास

 aT —  नहीं
 तगा  सरे  इसलिए  सरकार

 अविलम्ब  ध्यान  देकर  गंग  कैनाल  को  नया  बनाये  ।  अर्थात्‌  बनाने  के  लिए  योजना कार्य
 ans

 और  गंग  कैनाल  क्षेत्र  को  सीमित  रखने  के  लिए  राजस्थान  कनाल  और  भाखड़ा  कैनाल से  सिंचाई
 की  व्यवस्था  अविलम्ब  व्यवस्था  की  जाये  ।

 माल  डिब्बी  की  कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  में  आवश्यक  acquit
 का  लेसें

 कारण  तल थ्री  रूप चन्द  पाल  :  वैगन  न  होने के  पी नीरे रे
 ।  राज्य  में  a  नहीं भारी-आदि  भिनाय  वस्तुएं  पश्चिम  बंगाल  में  नहीं  पहुँच  रही  हैं

 है  ।  यदि  दो  सप्ताह  के  अन्दर  पश्चिम  बंगाल  में  खाद्यान्न  तथा  अन्य  अनिवार्य वस्तुएँ नहीं  पहुंचती
 तो  एक  गम्भीर  स्थिति पैदा  हो  जाएगी  ।  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमंत्री  इस  बारे  मे ं3 ava  चिंता  व्यक्त

 कर  चुके
 हैं  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  एक  अविलम्बनाधि  संदेश  भेजा  जा  चका  है  ।

 थ  .
 ato  मालवाहक  जहाज  गायब  होने  का  समाचार

 श्री  ए०  निवालों  हि थाड सन  )  :  केरल  नौवहन  निगम  का  जहाज  वी०

 करालीਂ  पूर्वी  जमाने  के  रास्तों  पत्तन  के  माफंउपेक्षा  से  लोह  अयस्क  तथा  50  व्यक्तियों  के

 साथ  रवाना  भा  ।  गुम  हुए  इस  जहाज  की  खोज  करने  के  बजाय  अधिका  री-गण  इस  मामले
 को  किसी  न  किसी  रूप  में  समाप्त  करना  चाहते  हैं  और  वीके  की  राशि  लेना  चाहते हैं  ।

 यद्यपि  जहाज ने  निगम से  4-7-1979 से से  6-7-1979  तक  भेजे  संदेशों  को  प्रात  नहीं
 फिर  भी  अधिकारियों

 ने
 न  तो  कोई  कार्यवाही  की  और  न  ही  इस  मामले को  उचित

 कार्यवाही के  लिये  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  समय  पर  भेजा है  थ

 |
 15-7  1979  को  नौवहन  निगम  के  कंट्रोल  रूम  एन०  एस०  ने  एक

 जहाज की  वेद्यशाला  से  यह  संदेश  प्राप्त  किया  कि  जैसा  जहाज  सकात्रा  द्वीप  के  निकट
 देखा  गया  ।  संचार  की  गड़बड़ी  न ट  ।  इसस  अगले लेकिन  सब  सुरक्षित  दिन  निगम

 अधिकारी  ने  जहाज  कराली  नहीं  बल्कि  .  कोयली ह ैदै  ।  लेकिन  गुम  हुए  जहाज  में  बैठ  लोगों के

 eras  परिवार  के  सदस्यों  का  अनुमान  है  कि  यह  जहाज  कराली  ही  था  और
 शायद

 इसका
 .

 अपहरण  हुआ

 अपहरण  के  अनुमान  की  पुष्टि  इस  बात  से  होती  है  कि  एक  अरब  नौवहन  कम्पनी  ने  गुम
 नोंमें  भारत  23-7-1979  को  जहाज  और  यात्रियों  को  ढूढ़ने  की  पेशकश की होने के  कु

 थी  ।  अब  भी  इस  वारे  में  कोई  लाभदायक  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  आठ  मह

 महीने
 के

 वाद

 भी

 केरल रही  कि  जहाज नौवहन  निगम  तथा  केरल  सरकार  यह  बताने  में  अस
 कसे  गुम  हुआ

 मैं  माननीय  q  arena  करता हुं  कि  इस
 नव  इल  ह  ——  गन मामले पर  विचार  करें

 न  ee  are

 क

 लिक  fart  cera  कयों a  लेनी  पड़े  ताकि उस  पर  काट  51

 निर्दोष  व्यक्तियों  की  जानें
 बच

 सकें  ।
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 18  1901  पंजाब  80-81  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 पंजाब  लेखानुधनों  की  मांगें  1980-81  और  अनुदानों

 की  अनुपूरक  मांगें  )  1979-80

 ट  की  मद  संख्या -  11,  12  तथा 13  पर  विचार
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पंजाब

 करती  है  जिसके  लिये  एक  घंटे  का  समय  क  किया  गया  a

 श्री  सुशील  न  भट्टाचार्य  ।  नहीं  हैं  ।

 श्री  सू  TATA  ।

 श्री  सूरजभान  :
 अध्यक्ष  पिछले  महीन  मुल्क  दो

 ग्रहण  लगे-एक
 सूरज  ग्रहण  था  जो  16  फरवरी  को  लगा  और  चन्द  घण्टे  मुल्क  पर

 दूसरा  सियासत  का = ग्रहण मु  जो  16  फरवरी  के  अगले  दिन  यानीं  17  फरवरी  को  लगा  और  मुल्क  के
 दो-तिहाई

 हिस्से

 पर  wa ी  त  क  कायम है  ।  सूरज  ग्रहण  के  पूरे  असर  से  बचने  के  लिए  aga  लोगो ंने  अपने

 aes  दुकानों  के  दरवाजे  बन्द  कर mie  लेकिन  इस  सियासी  ग्रहण  से  बचने  के  लिए  कुछ

 लोगों ने  हरि  दल बदलियां हिमाचल  प्रदेश  और  कुछ  दूसरी  जगहों  पर  थीं  ।  हरियाणा

 में  तो  यह
 यहां  तक  हुआ  कि  भजन  लाल  अपनी  पूरी  की  पूरी  भजन  मण्डली  को  लेकर  चले  गये  ।  जिन

 म जे
 सियासत  के  ग्रहण  से  बचने  के  लिए  दल बदलियां  की  मैं  इन  लोगों  को

 चन्दा  चन्दी
 टुकड़ों के  लिए  या  कुर्सी  के  लिए  इनको  जहां  चाहें  वहां  ले  जाया  जा  सकता  है  ।  मैं  पंजाब  के

 थ

 -  एवं  माननीय  सदस्य  :  क्या  यह  संसदीय है
 ?

 श्री  सूरज  भान  हा  @  वस् या  ही  कहता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  भाषा  को  स्वच्छ  रखिए  ।  मैं  रिका  यह  देखने  की  कोशि

 कर  रहा हूं
 कि  कया  दाऊद  संसदीय  या  नहीं  |

 अध्यक्ष  पंजाब  के  बजट  में  41  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया  है  और  एक

 पस  का  faq  नहीं  लगा  है  ।  यह  पंजाब  के  लोगों  की  आंखों  में  बल  किने  की  कोशिश की  है

 कि  हम  कोई  टैक्स  नहीं  लगा  रहे  ताकि वे  आइन्दा  होने  वाले  चुनावों में  उन्हें  वोट  डाल  दें  ।

 लेकिन  जाब  के  लोग  सुभ-बुक  के  मालिक  वे  इनको  मुंह-तोड़  जवाब  देंगे  ।
 उन  को  पता  है ||  12 ह: |  सही  बजट  आयेगा  उस  वक्त  यह  घारा 4  1  करो ड़  के  बजाय

 0-70  करोड़  का  हो  सकता है  लोग  कौर  तब  कमर-तोड़  टेक्स  इसलिए  वे  इलैक्शन  के  मौके
 पर  मुंह-तोड़  जवाब  देने  के  लिये  तयार है

 न  थ
 क

 जब  से  वहां  पर  राष्ट्रपति  राज  हुआ  तीन-चार  उल्लेखनीय  हुई  हैं  ।  पहली

 सर  शराब  के  इस्तेमाल  पर  पाबन्दी  लगाई  लेकिन  अब  शराब  की  खुली  gE  कर  दी

 लि me  महात्मा  गांधी  की  आत्मा  को  शान्ति  देने  का  ag  एक  तरीका  है  ।  दूसरी  चीज़
 ए पंजाब  एक  कृषि  प्रधान  प्रदेश  न  वहां  डीजल  मिलता  न

 मिट्टी
 का  ल  ह  न  बिजली

 न
 ae

 प्  उ  ठ
 मिल  रही

 न
 pacers से  ज्यादा  किल्लत  अब  फसल  काटने  का

 कन  अध्यक्ष पीठ  के
 वृत्तान्त  दिया  गया  ।
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 अनुदानों  की  109  18  1980 पंजाब
 चेलराद्हरो

 द
 अनुपूरक  मांगें

 न
 — ‘ —+  ae ae

 टाइम आ  गया  डीजल  की  ज्यादा  जरूर  बिजली बदला  चला  SOQ] अ  ज्यादा

 द्
 जरूरत  मैं  मांग  करता

 हूं  कि  पंजाब  हरियाणा  दोनों  कृषि  प्रधान  प्रदेश  hed  इनमें  ड डी  जल  की  मिकदार को

 बढ़ाया  जाय  दौर  बिजली  की  कटौती  को  कम  किया  ज्यादा  बिजली  दी  जाय  ताकि वे  गेहूं

 और  दूसरे  अनाज  निकाल  सके  ।

 तीसरी  बात--वहां  पर  मंहगाई  प  चले  से  ज्यादा  बढ़  गई  है  जनता  पार्टी के  afc  में स का  आय |  ह

 राशन  कार्डों को  मूल  गये  लेकिन आज  चीनी  तो  टूर  गुड़  भी  लोगों को  नहीं
 मिल

 रहा
 कौर सरसों  का  तेल  जनता  राज  में  साढ़े  सात  रुपये  किलो  था  अब  किस  भाव

 मिल
 रहा .  है

 इस  बजट  के  बाद  मंहगाई  कहां  इसका  अन्दाजा  आप  स्वयं  सकते  हैं  fare  रूप

 से  तीन  चार  चीजों  की  मंहगाई  चीनी  और  बिजली  की  कमी  को  रोकना

 चाहिए  ।

 चौथी  चीज--सरकार  की  तरफ  से  दिखावा  जा  रहां  छोटे-छोटे  दुकानदारों

 को  .  पकड़ने  की  कोशिश  की  रही  हैरिस  करने  की  कोशिश  की  qr  रही  लेकिन  जो  बड़े

 मगर-कच्छ  उनके  खिलाफ़  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।:  जो  ब्लैक-मार्केटिंग  करते  मुनाफाखोरी
 करते  उनके  खिलाफ़  कार्यवाही  होनी  चाहिये  ।  आज  पंजाब  में  व्यापारियों  की  सलज  टैक्स  के

 ईहाम  नहीं  मिल  रहे  लोगों  का  माल  स्टेशनों  पर  पड़ा  बैंकों  बिल्टियां  नहीं  छूट  रही

 हैं--इसका  बन्दोबस्त  तुरन्त  होना  चाहिये  .।
 कर

 बहुत  as  पैमाने  पर  वहां  जाली  वॉट  बनाये  जा  रहे  ताकि  इलैक्शन  को  जीता

 जा  सके  |  इस  सम्बन्ध  में  बार  के  लोगों  को  हाई  कोर्ट  की  शरण  लेनी  पड़ी  है  स  की  जांच

 नी  चाहिये  ।  अब  तक  वोफर्स-लिस्ट  न  वहां  पर  इलैक्शन  नहीं  होने  च  लिये  ।

 थ  अध्यक्ष  पं  जाब  में  कोई  सरकार  नहीं  उसकी  मेदारी  केन्द्र  सरकार  पर

 इसलिये  दो  शब्द  में  हरिजनों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  दूसरी  ज्यादतियां  तो  उनके  साथ

 होती  ही  लेकिन  सर्विसिज  में  पंजाब  में  हरिजनों  की  जो  हालत  है--उसको  भी  देख  लीजिये  ।

 सुपर  जुडीशियल  सर्विसिज  में  25  फीसदी  के  बजाय  fas  2  फीसदी  लोग  सर्विसिज  में  है  ।  क्लास

 25  फीसदी  के  बजाय  7.2  प्रतिशत  सर्विसिज  में  हैं  क्लास  2  में  25  फीसदी  के  बजाय

 5-9:  फीसदी  हैं  और  क्लास  3  में  25  फीसदी  के  बजाय  12,13  फीसदी  लोग  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 इसके  वारे  में  कानून  बनाया  जाय  ताकि  जहां  हमारा  र्जिवेदान  का  कोटा  पुरा  हो  सके  |  इस  तरह
 ा  कानून  तीन  स्टेट्स  में  पहले  ही  बनਂ  चुका  वेस्ट  उड़ीसा  कौर  मणिपुर  ने  इस

 सिलसिले  में  अपने  यहां  कानून  बनाकर  कदम  उठाये  हैं  ।

 aq  आखरी  बात  कह  कर  मैं  बेठ  चाहता  हुं  ।  पंजाब  में  जन-सेवाओं  में  बहुत  बड़

 पैमाने पर  ट्रांस्फर  हो  रही  हैं  ।  एक-दो  तो  Tam  मे ंआ  सकती है  ।  मेरी

 अमस  कि  एक  निरंकारी  आई०  To  एस०  अफसर  उसको  गलत  तौर  पर  केस  में

 बाद
 द  में  अदालत  ने  उसको  बरी  कर  दिया  ।  उसको  आपने  किसी  जगह  पोस्ट  कर  दिया

 यह  मच्छी  बात  नहीं  लेकिन  जिस  ढंग  से  आज  वहां  ट्रांस्फर्स हो  रहे  यह  बहुत वह  ठीक  है

 गम्भीर  बात  है  ।  चीफ़  सेनेटरी
 नेਂ

 ट्ॉस्फर्स क की  उनको  कैनसिल  र  दिया गया  और  सेन्टर

 इससे  अफ़सरान  के  मन
 ्ययखये  arq-ayst-  |

 के  इशारे  पर  ट्रांसफर
 की  जा  रही

 हैं
 क  मन  बहुत बहुत  असन्तोष  पैदा  हो
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 पंजाब  1980-81  अनुदानों की  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 उत्तरी भारत  का  एक  f  बार  उसका  उसने  '  अपने  एडिटोटियल में
 i लिखा  है--मैं  उसे  पढ़कर  सुनाता

 हूं  ।

 जसे  इन  तबादला स  तभी  के  ऐसे  कामों  के  र  अपने  प्रभाव  का  उपयोग

 किया  है  जिससे  उसके  उम्मीदवारों
 के

 आगामी  चुनावों  में  लाभ  पहुंचेगा  ।  3  1980  को

 प्रकाशित  र सूची  द्वारा  वित्त  aged  तथा  सचिवों  सहित  24  भाई  To  Tao  भा शिकारी  स्थानांतरित

 किये  गये  |  माई०  पु  एस०  अधिकारियों  चैक  ats  को  गोटियों  की  तरह  पटका  गया  |

 तरहा  पर  ag  भाम  बात  हो  रही  a ४  कि  होम  मिनिस्टर  सा  ट्रांस फर्ज  को  करा

 रहे

 भारत  के  गहमंत्री  दिल्‍ली  में  रह  रहे  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  हैं  ।

 इन  सब  बातों  के  कारण  मैं  इस  बजट  का  विरोध  करता

 श्री  रघनन्दनलाल  भाटिया  अध्यक्ष  के  चनावों  में  अकालियों

 की  पराजय  अपने  पिछले  कार्यों  के  कारण  हुई  ।  इस  संसद  में  उनका  कोई  प्रतिनिधि  नहों  ।

 द्ग
 हमारे  हरियाणा  के  मित्र  से  अपनी  बात  कहने  को  कहा  ।  अतः  जो  कुछ वे  कहते  सच

 ने  तीन  साल  का नहीं  ह ैहै  ।  पंजाब  में  हरिजनों  और  किसानों  की  जो  भी  स्थिति  उसके  लिए  पिछले

 अकाली  शासन  जिम्मेवार  है  ।  अकाली  शासन  से  पहले  जब  कांग्रेस  सत्ता  में  थी  तो  हरिजनों
 को  जमीन  बांटी  गई  थी  ।  लेकिन  यह  जमीन  aa  उनसे  वापिस ले  ली  गयी  है  और  sa ह  चट्टा  ह

 हटा  दिया  गया  है  ।  हरिजनों  पर  कई  अत्याचार  जिनके  बारे  में  इन्होंने  सभा  में  चर्चा  की

 मेरे  मित्र  अकालियों  की  वकालत  क्यों  कर  रहे  जिन्हें  पंजाब  के  लोगो ंने  अमरीका  कर दै

 दिया है
 ।

 बजट  को  पेश  करते  हुए  वित्त  मंत्री ने  ठीक  ही  कहा है  कि  जनता  सरका  के  कुशासन

 war  दिशाहीन  नीतियों  से  देश  में  कुशासन  जैसी  स्थिति  पैदा  हुई  ।  शासन  करने  की  योग्यता न

 रखने  वाले  अकालियों  ने  हमारे  लिए  पंजाब  में  कई  समस्याएं  पैदा  कीं  |  हमें  खर्श  कि  इस
 बजट  को  केन्द्र  के  मंत्री  ने  पेश  किया  है  ।  उन्हें  अकालियों  द्वारा  पैदा  समस्याओं  का  भी

 रखना  चाहिए  ॥

 fer पंजाब  एक  कृषि  प्रधान  राज्य  है  और  हमारी  समस्याएं  भी  कृषि  सम्बन्धी  ।  पजा  ण फुधन

 की  आधुनिक  तकनीकों  को  अपनाने  और  फालन  खाद्यान्न  पैदा  करने  के  मामले  में  सबसे  आगे र रहा
 है  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  पंजाब  के  किसानों  को  अपनी  मेहनत  का  फल  नहीं  मिलता

 कादर दन कग
 लागत द  हू  गई  ट्रैक्टरों  तथा  अन्य  कृषि  उपकरणों  की  कीमतें  बढ़  रही  हैं  |  डीज़ल  मिल  नहीं
 रहा ।  इन

 सब  बातों  के  कारण  उत्पादन  लागत  अधिक  हो  गयी  है  लेकिन  भापने  ख  याल  के

 वसूली मू
 ai  के  लिए  अधिकतम  मुल्य  निश्चित  कर  लिए  हैं  ।  जब  उत्पादन  लागत  बढ़  ्  डी  है  तो

 किसानों  को  भी  इसी  अनुपात  में  अपनी  मेहनत  का  फल  मिलना  चाहिए  ।  इन  हालातों  में  पंजाब  के

 किसानों के
 लिए  खाद्यान्न  पैदा  करना  बहुत  कठिन  हो  रहा  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  अकाली  किसानों  के  प्रतिनिधि  थे  ।  od  i  किसानों को  मी
 काफी  परेशानियों का  सामना  करना  पड़ा  ।  पंजाब के  किसानों  को  अकाली  शासन  के  दौरान  अपनी
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 पजाब  हे  अनुदानों  की  अनुचर  1979-80  18  1980
 —

 पैदावार  के  लाभदायक  मूल्य  नहीं  मिले  ।  उन्हें  बहुत  कम्  ८  ए  जिसके  फलस्वरूप  उस

 शासनकाल में  पंजाब  के  किसानों  को  बहुत  परेशानी  हुई  ।

 1977  से  पंजाब  के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  श्री  बादल  ने  इस  संसद  भवन भवन से  बाहर
 क्विंटल था कपास  जलाई  थी  ।  उस  समय  कपास  का  मूल्य  400  रुपए  तथा  500  रुपये  कत

 त  सरकार ने श्री  बादल  800  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  मांग  कर  रहे  थे  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  किंग्स

 किसानों  को  बर्बाद  कर  दिया  है  ।  लेकिन  अकाली  शासनकाल  में  पंजाब  में  कपास  के  भाव  250

 रुपये  प्रति  क्विंटल  थे  |  लेकिन  उसी  व्यक्ति  बादल  ने  भवन  संसद  के  बाहर  कपास  का का
 टुकड़ा  जलाया

 स्पष्ट है  कि  अकाली  सरकार  ने  पंजाब  के  किसानों  को  बर्बाद  किया  ।

 पिछले  ad  भाल  सड़कों  पर  फेंके  गये  ।  बंदरों  ने  भी  उन्हें  नहीं  खाया  ।  भालू
 भाव  5  रुपये  प्रति  क्विंटल  था  ।  बोरी  की  कीमत  भी  5  रुपये  ् >  |  प्राप्त  मूल्य  से  तो  भाड़ा मी

 नह  |

 इसका  परिणाम  ag  हुआ  कि  पंजाब  के  लोगों  ने  अकालियों  को  मत  नहीं  दिये  ।  उन्होंने

 वायदा  किया  था  कि  वे  किसानों  को  लाभ  पहुंचायेंगे  तथा  उनके  मित्र  होंगे  लेकिन  उन्होंने  पंजाब

 के  किसानों  को बर्बाद  किया ।

 सरकार  ने  गेहूँ  के  वसूली  मुल्य में  2  रुपये  को  वृद्धि की  है  ।  पहले  यह  मूल्य  115  रुपये  प्रति
 valet था  और  अब  117  रुपये है  ।  यह  बहुत  कम  है  ।  आपने  पंजाब  के  किसानों के  साथ  मज़ाक

 >
 |  ९  ।  2  रुपये की किया है  ।  आपने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि

 मूल्य  में
 20  प्रतिघात  की  वृद्धि  हुई

 यह
 1@Q@ afg  किसानों  के  लिये  aga  ही  कम  है  ।  हम  इसे से  स्वीकार  aah  करते  ।  जहां  तक  पंजाब  तथा

 पैदा  करने  वाले  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  हम  इसका  मूल्य  कम  से  कम  125  रुपये  प्रति  क्विंटल
 चाहते  हैं  ।

 अब  मैं  अन्य  समस्याओं  की  चर्चा  करता  हूं  ।  पंजाब  में  ड़ीजल  की  बहुत  कमी  ह

 पास  एक  लाख  ट्रेक्टर  तथा  6  लाख  डीज़ल  7 afeqa  सेट  हैं  ।  आप  हमें  प्रति  मास  ल
 rae

 0
 =

 हजार  किलोलीटर  डीजल  दे  रहे  ।  डीजल की  यह  मात्रा उस  समय  1974 में  निशचित  क  |  ह

 की  स्थिति  बनी  हुई  थी  ।  उसके  बाद
 6

 ag  के  अन्दर  पंजाब  ने  तहत  प्रगति को  है  तथा
 x ay तथा  पम्पिंग  सेटों  की  संख्या  में  वृद्धि  हु  ध  और

 तेल  की  खपत  में  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  मात्रा

 हमारी  जरूरत को  देखते  हुए  aga  त  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  हमारी  सहायता
 4  7 करें  कयों  पंजाब  के  लिए  अगले  दो  महीने  aga  ही  महत्वपूर्ण  आपको  काफी  गेहूं  मिले मा

 द्  या  शान्ति  में  हमेशा  केन्द्र  की  आज्ञा  का  पालन  करता  पंजाब  मदना  केन्द्र  को  सहायता

 कि  आप  हमारी  मद आगे  रहा  है  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  करें  और  हम  अच्छे  परिणाम

 पंजाब  में  कोई  भी  भारी  उद्योग  नहीं हैं  i  पर  ऊनी  माल  औजार  बनाने
 के  लिए न आदि  के  उद्योग  है  ।  इन  सब  उद्योगों के  कोयले  की  कमी  है  ।  पंजाब  में  बिजली की  भी  वहुत

 लोग  दल  ल  के  सेटों
 का  उपयोग

 कर  रहे  इम ह्म  डीज़ल  की  कमी  अनुभव  कर  रहे
 हैं  और

 र  के  उद्योगों को  बहुत  नुकसान  हो  रहा  है  ।  सरकार  उनकी

 saan  tl A हैं  ।  छोटे  र

 बर्बाद  हो  रहे  हैं  ।  मेरे  चुनाव  अमृतसर में  कम  से  कम  30  उद्योग  बन्द  हो
 पंजाब  के  उद्योग
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 1
 अनुदानों

 की
 अनुपूरक

 मांगें  1979-80
 5.  साना

 गए  हैं  और  >a:
 से  मदीने  खरीदी  ठ  याक  प  ज ज्ञ  ब  मे  बिजली

 पं  ह  |  उद्यागा  को  कच्चा  माल  AT  ं  मिल  रहा  है  ।  इस्पात  ले
 जैरी  कच्चा

 माल  वहां  उपलब्ध  नहीं  ।  पंजाब  में  बेरोजगारी  भी  बहुत  है  |

 वित्त  मंत्री  के  सामने  मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  प्रदान  रखता हूं  ।  आप  इस  परियोजना  के  लिए
 दो  करोड़  रुपये  और  छोटी  सिचाई  की  एक  दूसरी  योजना  के  लिए  चार  करोड़  रुपये दे  रह ेहैं  ।  मेरे  पास

 जो  आंकड़े  उनके  अनुसार  पंजाब  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  832  करोड़  रुपये  जमा  "fig  और

 राष्ट्रीयकृत  बे बैंकों  ने  पंजाब  में  केवल  311  करोड़  रुपये  लगाये  lam  हमें  विभिन्‍न  छोटी

 परियोजनाओं  के  लिए  40  अथवा  50  करोड़  रूपये  दे  रहे  होंगे  ।  लेकिन  पंजाब  से  500  करोड़
 रुपये ले  जाने  के  बारे  कया  स्थिति है  ?  आप  धन  पंजाब  से  बाहर  लें  जा  रहे

 हैं  ।  इसी व कारण  पूंजी
 निवेश  के  अभाव  में  उद्योग  तथा  afa  क्षेत्र  में  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।  आप  धन  राज्य  से  बाहर  ले

 जा  रहे  हैं  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला है  और  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  इस
 atte

 ध्यान  दें
 | क्योंकि यह  आपके  विभाग  से  प् ी आ ष सम्बन्धित  2

 थीन  डेम  के  बारे  की  एक  समस्या  है  ।  1969  में  भारत  और  पाकिस्तान  विषव  बेक के
 द्वारा  रावी  के  पानी  का  उपयोग  करने  के  लिए  सहमत  हुए  थे  ।  भारत  को  उसके  लिए  100  करोड़

 रुपए  देने  पड़े

 शिवराज  वी०  पाटिल  पीठासीन  हु

 कया हो  र
 ?  1969 से  लेकर  आज  हम  1980  में  हैं--पानी  पाकिस्तान को  जा  रहा

 जिसके  लिए  हमन  100  करोड़  रुपये  खर्च  किए  ।  क्यों  कुछ  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  पानी की

 हमें  है  ।  लाखों  एकड़  जमीन  जुताई  इस  पानी से  होगी  और  लाखों टन  खाद्यान्न

 प्राप्त  होंगे  ।

 पंजाब  ने  अपने  अल्प  साधनों के  बावजूद  1978  तक  12  करोड़  की  धन  राशि  इन  योजनाओं
 में  व्यय की  और  उसके  वाद  10  करोड़  रुपये  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए  खर्च  क्रिया  ि

 ey  केन्द्र
 भी  नहीं  किया  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  तकनीकी  समिति ने  परियोजना  को  स्वीकृत ने  सहायताए ंकुछ

 की  है  ।  मे मेरी  समन  में  नहीं  आता  कि  इस  महत्वपूर्ण  साधन  का  दुरुपयोग  क्यों  किया  जाता  है

 एक  बात  1977  के  a  राष्ट्रीय  मार्ग  नं०  1--  जो  अभी  शेरशाह

 सूरी  रोड  कहलाता  है  लेन  की  सड़क
 निर्माण  के

 के  लिए  प्रस्तावित  था  ।  वहां
 यातायात

 काफी

 बढ़  गया  है  ।  विदेशी  पर्यटक  वहां  आते हैं  |  उस  सड़क  पर  बहुत  सारे  दुर्घटनाएं  होती  हैं  जिस  पर

 घ्यान  देना  आवश्यक है  ।  यह  सहमति  हुई  थी  कि  10  मील  का  ant  हरियाणा  एवं  दूसरे  10  मील

 का  पथ  पंजाब  के  द्वारा  बनाया  जाएगा  ।  हरियाणा  को  मंजूरी  दी  गई  पर  पंजाब  को  नहीं  कृपया

 इस  प्रकरण  की  जांच  की  जाए  ।

 aa
 सर

 रकार  की  कृषि  नीति  व्यापक  होनी  चाहिए  ।  सरकार  कभी  ig  को  सहायता  देती
 कभी  चावल  को  इससे  1  सग  गया  सुलगेगी  नहीं  ।  अगर  आप  या  का  निराकरण  चाहते हैं  तो

 कृषि  नीति  ऐसी  बनानी बनानी  चाहिए  जिससे  कृषि  को  महत्व  देते

 क

 अदरक  a  हमें  बीज

 एवं  विभिन्‍न कृषि औजारों कृषि  औजारों  की  कीमतों पर  ध्यान  देना  दूसरी  और  अनाज के  मूल्यों  को
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 ण
 sty  दे  Toh a

 अपने  श्रम देखना  होगा  ।  द्  Senay पा  वक  अप  प  |  का  सही  मूल्य  पाते  हैं  या

 नहीं  ।  जब  तक  यह  नहीं  होता  तब  तक  हमें  परेशानी  रहेगी  ।  इसी  कारण  आपके  पर्याप्त  बीज

 नहीं  है  ।  जिससे  लोग  दूसरी  फसल  की  खेती  करते  हैं  ।  मुझे  भय  है  कि  कृषक  अन्य  फसलों की  खेती
 परिणामस्वरूप  लोगों  को  अडचनें  होंगी  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  समस्या की  समाधान

 हेतु  क़षि  सम्बन्धी  नीति  को  व्यापक  बनाये  ।  जव  आप  इसका  हल  करेंगे  तब  पंजाब  की  समस्या भी

 सुलभ  जाएगी  |

 श्री  सुशील  भट्टाचार्य  :  1980-81  के  पंजाब  के  अंतरिम  बजट  एवं  1979-80

 के  संपूरक  अनुदान  से  लोगों  की  इच्छा  एवं  आकांक्षाओं  की  अभिव्यक्ति  नहीं  होती  है  ।  राज्य
 विधान  सभा  अप्रजातांत्रिक  विघटन  के  सरकारी  कर्मचारियों  एवं  अधिकारियों  का

 सचिवालय  से  जिला  av  बड़े  पैमाने  पर  हो  रहा  है  ।  बहुत  से  उप-आयुक्त  एवं  पुलिस  अधीसकों

 का  स्थानान्तरण  किया  गया  है  ।  बहुत  से  अधिकारियों  का  सचिवालय  से  स्थानान्तरण  किया  गया

 |  यह  चुनाव  आयुक्त  के  परिपत्र  का  उलंघन  है  ।  ऐसा  विधान  सभा  चुनावों  में  जीत  की  इच्छा

 के  संकरण  उद्देश्य  से  किया  गया  है  ।  इस  बड़े  पैमाने  में  स्थानांतरण  से  प्रशासन  का  गिरेगा

 एवं  अन्ततोगत्वा  जनता  का  प्रशासन  में  विश्वास  खतम  हो  जाएगा  ।

 बड़े  समान  में  स्थानान्तरण  के  परिणामस्वरूप  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति  तेनी  से
 बदतर  होती  रही  है  ।  चोरी  एवं  डकैतियां  बहुत  हो  रही  हैं  ।  फरीदकोट  एवं  भटिण्डा
 इन  दो  जिलों  में  ये  चरम  सीमा  तक  पहुंच  गई  हैं  ।  अमृतसर  के  तरण  तरणजिला  में  एक  अप्रिय

 घटना  घटी  ।  दो  व्यक्ति  चोरी  के  जुमे  पर  पकड़े  गए  जिनकी  मृत्यु  पीटने  के  कारण
 हवालात में

 हुई  ।  स्थानीय  लोगों  ने  अधिकारियों  से  आवश्यक  कार्यवाही  हेतु  प्रदर्शन  किया  ।

 मुल्य  वृद्धि  सारे  भारत  में  हो  रही  है  ।  यहां  तक  कि  पंजाब  में  भी  गरीब  किसान
 एवं  श्रमिक  इस  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  पंजाब  बिजली  एवं  डीजल  के  मारी  संकट का
 सामना  कर  रहा  है  ।  वहुत  से  उद्योग  इस  सारी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  छोटे  उद्योग बंद  हो

 रह ेहैं  और  वहां  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  छंटनी  की  जा  रही  है  और  उनकी  सेवायें  रामायण की  जा

 रही
 मैं  पंजाब  के  तापीय  एवं  खाद्य  संयंत्र  का  उल्लेख  कर  सकता  हूं  ।  ये  कोयले  की  कमी  के

 कारण  संकट  भेल  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्यगण  इस  वात  से  वाकिफ  हैं  कि  पंजाब  में  गेहूं  और  चावल
 राज्य  की  आवश्यकता  से  अधिक  होता  है  जिस  पर  पूरा  देश  निर्भर  है  किन्तु  बिजली

 की  कमी  से  व्युत्पन्न  गंभीर  संकट  जिसका  सामना  किसान  कर  रहें  हैं  उसका  प्रभाव  पूरे देश  की

 खाद्यान्न  हर  पड़  सकता

 ठ  थीन  बांध  का  निर्माणकार्य  पिछले  सरकार  के  शासन  काल  में  शुरू  किया  गया  था  ।  क्या

 मैं
 माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  से  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  प्रदान  करने

 की  प्रार्थना  कर  सकता  हूं  ।  भूतपूर्व  सरकार  ने  सम्पूर्ण  सड़क  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 चका  >
 60  प्रतिशत  पहले  से  किया

 जा

 मैं  सरकार का  ध्यान
 पुलिस  के  कर्मचारियो की  दुर्दशा  की  ओर  आकर्षित  करता  हूं  ।  बड़ी
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 81.0  मों  की  अनुपूरक  मांगें

 1979-80 बहन  ame  —$$—$_$_—__—
 संख्या  में  सिपाहियों  को  अपनी  वैधानिक  मांग  को  र  qq  के  कारण  उत्पीड़ित  किया  गया  और  उन्हें

 frat  गया  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हुं  कि  उन्हें  ga:  नौकरी  में  बहाल  किया
 org मैं  भाषण  समाप्त  करने  के  पूर्व  अपन॑  हमदर्दी  पंजाब  वालों  के  साथ  व्यक्त  करता

 चूंकि
 मैं  पश्चिम  बंगाल  से  आता  हूं  जहां  कि  वामपंची  सरकार  बारहवीं  कक्षा  तक  के  छात्रों  को  मुफ्त

 बेरोज़गारों  को  छूट  या  ब्रूनो  किसान  एवं  असहाय  विधवाओं  को  भूमिहीन

 एवं  गरीब  किसान  को  कृषि  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  की  व्यवस्था  की  है  तथा  खाद्यान्न

 पदार्थों  के  मुल्यों  को  काम  के  बदलें  अनाज  की  योजना  सफलतापूर्वक  संचालन  के  नियंत्रण
 किया  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  ये  सब  प्रावधान  माननीय  वित्त  मंत्री  के  बजट  में  नहीं  है

 ।  इन  cy 4
 ड् साथ  मैं  बजट  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्रीमती  सुखबीर  कौर  :  सभापति  महोदय  पंजाब  इस  देश  में  सम्पन्न
 sired  जहां  है  प्रतिव्यक्ति  आय  उच्चतम  है  ।  गत  तीन  वर्षों  यद्यपि  राज्य  पर्याप्त  साधन  नहीं
 जुटा  पा  या  जिससे  योजना  के  विकास  की  दर  पर  गहरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 वर्तमान  संसाधनों  की  बचत  यह  पता  चलता  है  कि  राज्य  सरकार  के  व्यय से  भाव
 अधिक  है  तथापि  यह  भाव  संतोषप्रद  ढंग  से  नहीं  बढ़  रही  है  ।  सन्‌  1977-78  में  यह  राशि  81
 करोड़  रुपये  थी  एवं  1978-79  में  14  करोड़  की  अभिवृद्धि  से  यह  राशि  95  करोड़  हो  गई  ।  इस

 दि बर्ष  fat  से  यह  गिरकर  80  करोड़  रुपये  और  अग्रिम  वर्ष  यह  आशा  की  जाती  है  यह  रा  fet
 करीब  88  करोड़  a  जायगी  ।  इस  अकुशल  क्रियान्वयन  के  परिणामस्वरूप  राज्य  के  संसाधनों  ककी

 राशि  स्थिर  रही  है  ।  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  योजना  समिति  के  द्वारा  निर्धारित
 सीमा  तक  योजना  को  पूरा  नहीं  कर  रहा  है  ।  सन्‌  1977-78  में  योजना  की  लागत  राशि  254
 करोड़  योजना  समिति  के  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  जिसमें  50  करोड़  रुपये  की  राशि
 सहायता  के  रूप  में  केन्द्र

 से
 मिली  जेसे  वह  योजना  के  प्रति  संकल्प  कृत  परन्तु  राज्य  की

 उपलब्धि  मात्र  204  करोड़  रुपये  थी  अतः  50  करोड़  रुपए  की  कमी  थी  ।  ऐसे  ही  निराशाजनक
 असफलता  की  पुनरावृत्ति  सन्‌  1979  में  हुई  थी  उस  समय  लागत  राशि  260  करोड़  रुपए  योजना

 के  लिए  स्वीकृत  थी  परन्तु  राज्य  मात्र  221  करोड़  रुपये  प्राप्त  कर  सका  इस  तरह  करीब  40
 TT  की  कमी  रह  गई  ।

 राज्य  की  इस  असंतोषजनक  उपलब्धि  को  देखकर  योजना  समिति  ने  गत  a
 श्रे  के  बजट  में

 fre
 न  जल  के  लिए  जितनी  ही  राशि  स्वीकृत  की  ।  और  इस  वर्ष  भी  ऐसा  लगता  है  कि  राज्य की

 उपलब्धि  लक्ष्य  से  काफी  कम  रहेंगी  ।

 राज्य  के  विकास  के  लिए  बिजली  की  सुगम  उपलब्धि  भावुक
 य

 किन्तु  अनंतपुर  साहिब
 जल  परियोजना  के  संबंध  में  गंभीर  भूल  की  गड़

 यह  परियोजना  जिसे  1980-81
 ह  अ  4  q  it तक  चालू  होना  था  उसके  चालू  टोने  है  ।  सरकार  को  बहुत  सारी

 परियोजनाओं
 में  खर्चें

 करने  के
 बजाय  कुछ  महत्वपूर्ण  के  ही  लिए  घ्यान  देना  चाहिए

 जो  भविष्य  के  लिए  raga  सारी  पॉस्योचनाओं  में  एक  साथ  ध्यान  देने  के  कारण
 देरी  होती  है  |
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 रुपये  बिजली  के  लिए  एवं  41 er  सिंचाई  के  लिए  आबंटित  fra  गये

 हैं  जो  अधिक  से  अधिक  विकास  कार्यों  को  वर्तमान  स्तर  तक  रखने के  लि  rm
 पात

 है  तथा  इससे

 विद्युत  तथा  सिंचाई  के  वर्तमान  परियोजनाओं  का  काम  चालू  रखा  जा  सकता  है  ।  साथ  ही  बिजली

 एवं  सिचाई  के  कार्यक्रम  सुचा  रूप  से  चालू  रखना  भावुक  है  ।

 =  मैं  अनुरोध  करती  हूं  बिजली  एवं  सिचाई  के  क्षेत्र  में  बड़ी  राशि  व्यय  की  जाये  tua

 महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  जिनकी  राज्य के  मावी  विकास  से  सीधा  ताल्लुक  है  उन्हें  पूरी  की  जा

 ae  तभी  संभव  होगा  जब  राज्य  अपने  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  अतिरिकत  केन्द्रीय  सरकार  से  भी

 पर्याप्त  सहायता  प्राप्त  करे  परियोजना  जो  इस  दृष्टिकोण  से  महत्वपूर्ण  हैं  उसमें  थीन  बांध

 |  ने  चीन  बांध  का एवं  शाह  नहर  विस्तार  एवं  विकास  परियोजना  उल्लेखनीय  कुछ  सदस्यों

 विकास  जो  संतोषप्रद  नहीं  का  पहले  ही  जिक्र  फिया  ।  गत  वर्ष  वित्त  एवं  योजना  विभाग  ने

 मात्र  13.50  करोड़  रुपये  दिये  जबकि  बांध  संचालक-मंडल  ने  50  करोड़  रुपये  की  मांग  की  थी  ।
 ताया

 faa  के  सीमेंट  एवं  इस्पात  की  पूति  ठीक  नहीं  होने  के  कारण  परियोजना

 अवरुद्ध  ्य पड़ा  यह  कोई  अनुमान  नहीं  लगा  सकता  कि  इस  तरह के  वित्तीय

 asic
 हल्क परियोजना  को  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ।  विशेषज्ञों  के  विचार  के  अनुसार

 स्थिति  अस्सी  तक  भौर  भी  खराब  हो  जायगी  aa  तक  कि  चीन  बांध  जो  480  चत  W  fase

 निर्माण  को  भर  गति  प्रदान  करना

 अनुभव  से  यह यह  पता  चलता है  कि  भटिण्डा  तापीय  संयंत्र  को  वांछित  सफलता  कोयला की
 कमी के  क कारण  नहीं  मिली  |  कोयला  हजारों  fo  मी ०  दूर  से  लाना  पड़ता  है  और

 जरा-सा  रेल
 परिवहन के के  गड़बड़ी  के  कारण  बिजली  की  आपूर्ति  ठप्प  पड़  जाती है  |  भाखड़ा बांध  जो  बिजली
 प्राप्ति  का  दूसरा  साधन  है  प्रकृति  की  कृपा  पर  निर्भर है  |  इसके  TIN Qt afafraa  इसकी .  बिजली का
 उपयोग दूसरे  राज्य  भी  कर रहे हैं  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार से  आग्रह  करूंगा कि  वह  एक  arta

 संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे  में  गंभीरता  से  विचार  करे  ताकि  किसानों  और  उद्योग

 पर्याप्त  विजली  देने  में  सक्षम  हो  सके  ।  इससे  किसानों  और  उद्योगपतियों  में  अच्छा  विश्वास  जगेगा
 जिससे  भावी  विकास  के  लिए  धन  राशि  निवेश  करेंगे  ।

 गो  खोले ग्रामीण  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  की  भी  बुरी  तरह  से  उपेक्षा  की  गई  और  स्वास्थ्य  केन

 गये  उसमें  कमंचारी  नहीं  भेजे  गये  ।  पौष्टिक  आहार  एवं  पर्यावरण  के  सुधार  का  14  क्रम भी

 feat  में  उपेक्षित  रहा  ।  छोटे  किसान  के  विकास  का  कार्यक्रम  जो  केन्द्र  से  चलाया  गय  उसका

 उद्देश्य  गरीब  लोगों  को  फायदा  पहुंचाना  था  किन्तु  य  व्वपूण  कार्यक्रम  इतना  सव

 था  |  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  ना  चाहिए  जिससे  अधिकतम  लोग  लाभान्वित  हो  प  ।  ३

 कार्यक्रम  का  संचालन  ऐसा  हो  जिसने  पिछड़े  एवं  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  ara  मिल

 मेरा  चुनाव  क्षेत्र  सीमा  पर  स्थित है  इसलिए  राज्य  सरकार  से  आग्रह  करूंगी  कि  सी  मा  | qa

 के  विकास के  लिए  विशेष  ध्यान  दे  ।  मेरा  चुनाव  क्षेत्र  गुरदासपुरਂ  एक  पिछडा  इलाका  लघु  उद्योग qi  उद्यान

 की  स्थापना  की  दिशा  में  प्रयास किया  जाना  चाहिए  |  केन्द्र  और  सरकार  बड  उद्योग  स्थापना  के  लिए

 सकते  हैं  क्योंकि  यह सकते  सीमा  क्षेत्र  है  ।  पंजाब ज्यादा  | क  सरकार सरकार के  कर्मचारी  जो  मेरे
 हिचकिचाहट  महसूस  क

 =
 i

 तथा  विद्योष  प्रो
 '

 दिया  जाता  है  किन्तु जिले  सीमान्त  क्षेत्रों
 में

 काम
 करते

 हैं
 उन्हे  कुछ

 लाभ  तथा
 ह
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 चराग

 नही  मि  रहा

 जनजातियों के  im के  लिए 4  करोड़  रुपये  का अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 आवेदन  किया  गया  ।  शायद  बहुत  लोगों  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  कि  पंजाब  में  काफी

 संख्या  में  ऐसे  इसाई है
 2  जो  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  तरह

 ख  वह  उनकी  भोर  उचित  ध्यान  दें  तथा गरीब  है  मैं  राज्य  सरकार  से
 लदुरोध  करती  हूं

 उन  लिए  कुछ  विशेष  उपबन्ध  कहें  ||

 20  करोड़  रुपया  सड़क  परिवहन  के  आवंटित  किया  गया है  ।  पिछले  ढाई  वर्षों  में

 इको  की  हाल  त  बहुत  खराब  हो  गई
 है  मैं  गांव  की  सड़कों  की  बात

 कर  रही  हूं  जो

 कांग्रेस के  27  वर्षों  के  शासन  के  ate  बनाई  गई  मेरे  जिले  में  दो  पुलों  at  अत्यधिक  आवश्यकता
 है  क्योंकि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  कछ  क्षेत्रों  में  केवल  जम्म  कश्मीर  के  जरिए  ही  पहुँचा जा  सकता

 है  ।  रावी  नदी  पर  और  ब्यास  नदी  पर  पुल
 बनाने

 की  आवश्यकता है  ताकि  होशियारपुर  जिले  को

 गुरदासपुर  से  जोड़ा  जा  सके  ।  मैं  आशा  करती हूं  जब  नियमित  बजट  पेश  किया  जाएगा  राज्य

 सरकार  को  सहायता  के  रूप  में  वित्त  मंत्री  इन  afcitorarait  के  लिए  उसमें  उपबंध  करेंगे  ।

 जैसाकि  भाप  जानते हैं  कि  पंजाब  के  किसान  को  जब  पर्याप्त  बीज  खाद  आदि  लि
 सने  ag  दिखा  दिया  कि  ag  विश्व में  सबसे  अधिक  उत्पादन  कर  सकता  है  ।  यदि  विकास  की

 इस  दर  को  सुनिश्चित  करना  है  तो  यह  आवश्यक  है  कि  पंजाब  के  किसान  को  आगामी  दो  महीनों
 में  डीजल  भौर  खाद  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  की  जाए  ।  रबी  की  फसल  के  लिए  और  उसकी

 के  लिए  डीजल  बहुत  आवश्यक  है  ।  इसके  साथ  ही  फसलों  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  दिए

 जाने  चाहि  ।  117  रुपये  का  aca  निर्धारित  किया  गया  हम  सरकार  को

 क pt  |  जैसाकि  अन्य  सदस्यों  ने  कहा  मैं  भी  यह  कहना  चाहती  हूं  यह  पर्याप्त  नहीं 2  |  यद्यपि  ag

 मूल्य  Pret  fra  किया  गया  है  फिर  भी  ्  सुनिश्चित  करना  सरकार  का  काम है  कि  किसानों  4.0

 गह
 पल्प ः थाप पये

 प्राप्त  हो  ।  गत  वर्ष  धान  के  लिए  95  रुपये  प्रति  क्विंटल  का  मूल्य  निर्धारित  क्या
 गया था  ले  किन  किसान  को  84  से  लेकर  88  रुपये  तक  का  मूल्य  प्राप्त  हुआ  और  वहू  भी  दो-तीन

 nett
 we

 कपि  के  विकास  के  साथ-साथ  पंजाब  के  औद्योगिकीकरण  की  ओर  समुचित  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  नई  चीनी  कौर  कताई  मिलों  के  लिए  अधिकलाइसेंस  दिये  जाने  चाहिए  क्योंकि  कच्चा  माल
 उपलब्ध है  a

 श्री  सुन्दर  fog  :  सभापति  पंजाब  में  जहाँ  तक  लेंड  fears का  ताल्लुक

 है  1937  से  मैं  उसके  लिए  लड़ाई  कर  रहा हूं  ।  1952  में  मैं  वहां  लेकर  मिनिस्टर  था  और  लाला

 बला

 सच्चर  उस  वक्त  चीफ  मिनिस्टर  उन्होंने  मुझसे  साफ  कह  दिया  था  कि  जमीन  जिन
 a  और  जो  लेने  वाट  लें  |  कमज के  हाथ  में  है  वे  जबदंस्त  [४  ATT  और  चाहे  जो  मर्जी  भाए  ले

 यहां  जमीन  नहीं  निल  weet  पका  का  नाम  लेती  हैं भज  जितनी  पार्टीज़  हैं  तमाम  हरि  जनों

 मगर  मुरे  पहा
 है

 कि  दिल
 से

 इनकी  बेहत  _  नहीं
 pu

 चाहता
 |

 उसका
 नतीजा  यह  है

 aa  aaa कीजो  हरिजन  =  वे  अभी  तक
 तबकी  नहीं  कर  सके

 हैं
 ।

 जहां
 तक  लेंड  रिफार्म  का  ताल्लुक  है
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 तक  यह  मसला  te मे  ag  ag  ना  चतुर  ा  हूं  कि  जब  हरिजनों की  बेहतरी  नहीं  ही

 सकती &  कयोंकि  मैं  खुद  ‘sniere  ह  /  इसके  वाकयात  पता  हैं  |

 जहां  तक  जनता  पार्टी  का  ताल्लुक  अभी  मेरे  भाई  जनता  वाले  बोले  उन्होंने  कहा

 है  कि  पंजाब  में  कुछ  नहीं  हुआ  तो  मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  इसका  सबूत  यही  है  कि

 बाब  जगजीवन  जनता  या  लोक  दल  अच्छा  होता  तो  उसको  कभी  न  छोड़ते  ।  मगर  जनता

 पार्टी  और  लोक  दल  अच्छे  होते  तो  वह  उसमें  रहते  ।  लेकिन  वह  भाग  गए  इसलिए  कि  ये  निकम्मी

 आदमी  ये  कुछ  नहीं  कर  सकते  |  यही  इसका  सबसे  बड़ा  सबूत
 है  ।  जहां  तक  जाज  फ़र्नान्डिस  का

 ताल्लुक  है  पिछले  दिनों में  उन्होंने  वायलेंस  की  तमाम  गाड़ियां  उलटवा  दी  उनकी

 मौजूदगी  में  जब  ag  जनता  पार्टी  और  लोक  दल  में  हमारी  बहुत  बुरी  हालत  उनके  जमाने

 में  हरिजनों  पर  इतनी  मारपीट  हुई  हैं  कि  जिसका  कोई  हिसाब  नहीं  है  ।  इसलिए  उसका  जो  केस

 है  वह  भी  बड़ा  कमजोर  है  ।

 सी०  पी०  एम०  वाले  जो  हैं  वे  जनता  के  साथ  मिलते  हैं  और  मिल  करके  कहते हैं  कि  हम्
 हरिजनों  की  बेहतरी  करेंगे  ।  मैं  चाहता  हूं  उनका  जस्टिफिकेशन  क्या  है  ?  वह  कहते  हैं

 कि  हम  बड़ें  प्रोग्रेसिव  हैं  लेकिन  कोई  प्रोग्रेसिव  नहीं  हैं  ।  वह  बड़े  अच्छे  स्पीकर  हैं  और  अंग्रेजी  पर

 उनका  बड़ा  अच्छा  कमाण्ड  है  ।  अर्थात्‌  शिक्षा  का  अभिप्राय  यह  नहीं  हैं  कि  मस्तिष्क  में  नाना

 प्रकार  की  जानकारी  ठस  दी  जाए  और  उसका  जीवन  पर्यन्त  कोई  उपयोग  न  किया  उसे

 आपके  चरित्र-निर्माण  जीवन  के  विकास  में  सहायक  होना  चाहिए  ।  अगर  आप  केवल  पांच  विचार

 आत्म  सात्‌  कर  लें  और  उन्हीं  के  आधार  पर  अपने  जीवन  और  चरित्र  का  निर्माण  करें  तो  मैं  समझता

 आप  उस  व्यक्ति  से  कहीं  अधिक  शिक्षित  हैं  जिसने  पूरे  ग्रंथालय  को  कंठस्थ  कर  रखा  यदि

 न  1  और  ज्ञान  एक  ही  हो  तो  मैं  समझता  हूं  दुनियां  के  प्रन्थालय  भोर  विश्वकोष  सबसे  बड़े

 ऋषि  माने  किसी  को  बोलने  नहीं  देते  ।  वह  जनता  से  मिलकर  और  दूसरों से  मिल
 गर  हरिजनों  की  वेहतरी  करने  की  हामी  भरते  हैं  लेकिन  ae  उनकी  खाम  खयाली  है  कौर  इस

 तरह  वह  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  लण्ड  रिफॉर्म्स  का  ताल्लुक  पड़ाव  में  कोई  लैण्ड  रिफॉर्म्स  नह  |  |  हल

 कानून  बनते  थे  लेकिन  वह  कानून  अधूरे  रह  जाते थे  ।  अपनी  ज़मीन
 देने  के  लिए  att  dare

 नहीं  हैं  ।
 इसलिए

 मैं  कहूंगा  कि  जो  हमारी  हामी  भरते  हैं  वे  अगर  जमीन  नहीं द ेदेते  हैं  तो  वे  हमारे
 खैर-ख्वाह  नहीं हैं  ।  कोई  भी  आदमी  बिना  जमीन  के  देहात  में  रह  नहीं  सक  कता

 है
 ।  मैं  खुद

 एक  जमींदार  र  हूं  और  a  पता है  कि  देहात में  जब  तक  जमीन  नहीं  होगी  तब  तक  किसी  का  भला
 नहीं हो  सकता है  ।

 ्
 उपाध्यक्ष  महोदय

 eight
 हुए

 जहां तक  जनता  पार्टी  का  ताल्लुक
 &

 उसने  हमें  बड़ी  तकलीफें
 [  अब  जनता  पार्टी

 का  फ्यूचर  विल्कुल  डाक
 है है  और  वह पार्टी ह  लिए  डूम  हो  गई  है  हम  arena थे  कि

 पाल  सेसा  ह  हो  लह  लंगा  साय  कक  afr  हरक  भट्टा ही  दिया ।

 उन्होंने  सब  सत्यानाश  कर  दिया
 ।

 वे
 पं०  जवाहरलाल  नेहरू  का  नाम  लेते हैं  लेकिन में  हैरान हूं
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 ___

 q  तयार  dal  ठ +  a कि  जब  उनके  रास्ते  पर  चलने  के  लिए  उनका  नाम  क
 cere  सते  Tr चलना  हीं  है  तो  फिर  नाम  क्यों सहता

 Tren La

 र
 का  नाम  लेते  हैं  लेकिन  जब  उनके  रास्ते  पर

 लेते  हैं
 ? ?  सिवाये  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  के  हरिजनों  व  गरीबों  का  नाम  तक  नहीं  लेते  ।  अगर

 कोई  उम्मीद  हो  सकती  है  तो  केवल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  ही  हो  सकती  है  ।

 अब  मैं  थोड़ी  सी  बात  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  कहना  चाहता हूं  ।  मिसेज़  भिण्डर  ने  कर फ्लोर
 के  निकट पुल  बनाने  के  बारे  में  अभी  कहा  है  उसको  मस्तों का  पुल  कहते  हैं  ।

 मिसेज़
 भिण्डर

 इस  पुल  को  बनवाने  में  हमारी  मदद  करेंगी  कभार  ATT  यह  पुल  बन  जायेगा  तो  वहां  की  बेट  जनेस

 दूर  हो  सकती  है  ।  इसके  अलावा  हमारा  जो  इलाका  है  वहां  पर  नहरें  काफी  हैं  ओर  वहां पर
 बिजली  भी  बनाई  जा  सकती  जिससे  अभी  जो  वहां  पर  बिजली  की  समस्या  है  उसको  भी  दूर
 किया  जा  सकता  है  |

 कपूरथला--इस
 इलाक ेमें  बिजली  की  जो  तकलीफ

 है  इस  प्राब्लम  को  हल  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  कहता  हूं हूँ  कि  हमारे  यहां  सियालकोट  डिस्ट्रिक्ट  से
 लोग  भाए  हैं जो  आकर  जालन्धर में  बस  गए  हैं  ।

 चमड़े  की  हालत  यह  है  कि  अप  सारा  चमड़ा  एक्सपोर्ट  करते  हैं  जिससे  उनका भ

 ट

 हि
 रहा  है  ।  पहले  ये  लोग  चमड़ा  14  16  रु०  और  18  रुपए  में  लेते  किन्तु  चमड़े

 बढ़ने  से  उनको  24  रु०  25  रु०  और  26  तक  चमड़ा  लेना  पड़ता  है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  उस

 वी  लगनी  20  प्रतिष्ठित  तो  आपने  लगाई  है  यदि  20  प्रतिशत  ओर  लग  जाए  तो

 काम  बन  सकता  है  ।  एक्सपोर्ट  करने  की  वजह  से  कीमत  बढ़  हैं  जिसकी  वजह  से  वे

 हैं और  मृ खमरी  की  स्थिति पैदा  हो  रही  हैं  ।  मुझे  उम्मीद है  वित्त  गी  जी  जरूर
 -  उनका  ख्याल

 जहां  तक  बेकहे  इलाकों  का  ताल्लुक  है--गुरुदास  होशियारपुर
 और

 भटिण्डा  छोटे-छोटे  कारखाने हैं  ।  इन  कारखानों  को  केवल  इनकी  ज़रूरत  का  कच्चे  माल

 25  प्रतिशत  अधिक  कोटा  दिया  जाना  यदि  वित्त  मंत्री  जी  इनकी  समस्याओं  पर  ध्यान

 |.  |  दें  तो  ये  कारखाने  भी  तरक्की  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदया  :  आपके  पास  केवल  एक  मिनट  का  समय  बाकी  है  ।

 भी  सुन्दर  सिंह  :  इतने  में  तो  मेरा  काम  नहीं  चलेगा  और  जो  मैं  दिल  की  बातें  यहां  कहना
 चाहता  वह  रह  जायेंगी  ।  आपको  भीर  टाइम  देनां  चाहिए  ।

 जहां  तक  प्रोडक्शन  ऑफ  नांगल  फर्टिलाइज़र  का  ताल्लुक  इसका
 प्रोडक्शन

 दो  हजार
 टन  से  घट  कर  300  मीट्रिक टन  रह  गया  इससे  जमीदारों  को

 =
 मीट्रिक  नुकसान  हो

 =~  रहा
 है  ।  जव  तक  इन  लोगों  को  फर्टिलाइजर  नहीं  मिलेगा  तब  तक  इनका  काम  कसे  चल  सकता =

 मैं  समझता हूं  कि  जितने  भी  हरिजन  चाहे  कहीं  के  भी  उन  सबको  इकट्ठा  होना

 चाहिए  और  इकट्ठे  होकर  लड़ाई  करनी  चाहिए  ।  मैं  यह  नहीं  aaa  कि  मियां एक  ही  तरफ

 कमियां  दस
 री  तरफ  भी  हैं  और  जनता  पार्टी  ने  तो  इनको  विल  नज़र  अन्दाज कर  दिया था  ।

 मैं  उम्मीद  करता  हूं हूं  दि fi  के
 हमारी

 सरकार  इसकी  ब्यान  al उत  UTES  इनकी  समस्यायें  हल

 हो  सकें  ।

 इन  दादों  के
 साथ  मैं  आपको  aera @  देता  हूं  ।
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 ie
 1980 पंजाब

 बजट-1980- 81 नकानाकाममनहकामाक भवन  अनुदानों
 कीं  शदुदूदक

 मांगें
 19 गामा  एएए

 श्री  कमला  मिशन  मधुकर  :  सबसे  पहले  तो  मैं  इस  गात  का  विरोध  करता

 हूं  कि  केन्द्रीय
 स सरकार  ने  9  राज्यों  की  विधान  सभाओं  को  मंग  कर  दिया है  और

 or
 द  राज्यों

 zat  जे ॥ के  बजट को  यहां  पेदा  किया  गया  है  यह  एक  तरह  से  हिन्दुस्तान के  जनतन्त्र  पर द
 इमला  gil

 जनता  पार्टी  का  fears भी  इस  सम्बन्ध में  अच्छा  नहीं  रहा  उन्होंने  भी  सरकार  में  आने के
 बाद  ऐसा  ही  किया  था  और  आप  ने

 भी
 वही  कदम  उठाया  है  ।  ऐसी  कार्यवाही  पूंजीवादी  जनतन्त्र

 में  होती  उन  के  अपने  तरीके  होते हैं  ,  जिनके  अनुसार  वे  जनतन्त्र  को  अपने  ढंग  से  चलाते  हैं

 उसमें  कांग्रेस  हो  या  जनता  क  इससे  कोई  HH  नहीं  पड़ता  है  ।

 पंजाब  की  जनता  बहुत  महान  है  ।  उस  महान  जनता  के  राज्य के  सम्बन्ध में  जो  बजट

 कि पेश  किया  गया  वह  उनकी  मांगों  के  अनुरूप  नहीं  अभी  हम  को  जानकारी  मिली

 पंजाब  के  भूतपूर्व  मुख्य  जो  आज  केन्द्र  के  गह  मंत्री  उनके  इशारों  पर  पंजाब  में  बहुत  बड़े

 माने  पर  अधिकारियों  की  तबदीलियां  की  जा  रही  हूँ  और  हर  तरह  से  रोज़मर्रा  के  शासन  में

 उनके  मन हस्तक्षेप  किया  जा  रहा  जिस  से  प्रशासन  के  लोगो ंमें  मानसिक
 गिरावट

 आ  रहे
 में  मय  उत्पन्न  हो  गया है  कि  वे  अपनी  बुद्धि  और  अपनी  इच्छाओं के  अनुसार  भागे  किये  नहीं  कर

 सकेंगे  ।  यह  बात  ठीक है  कि  पंजाब  में  आज  डीज़ल  का  संकट  बिजली  का  संकट  > Q  क  रोबिन

 तेल का  संकट  है  और  मंहगाई  बढ़ती जा  रही  मैं  भाटिया  जी  की  इस  बात  से  सहमत हूं  कि

 पंजाब  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  भर  इस  दृष्टि  से  उस  प्रदेश  का  जो  विकास  पिछले  30  सालों  के

 कांग्रेंस  राज्य  में  और  बाद  में  जनता  पार्टी के  तीन  सालों  में  होना  वह  नहीं  हुआ  ।  ger

 उद्देश्य  यही  रहा  कि  वहां  की  कृषि  को  टेक्निकल  फार्मिग के  आधार  पर  डेवलप  किया  लेकिन

 इस  का  लाभ  किसको  जो  बड़े-वड़े  पूंजीपति  उन्होंने  उस  का  लाभ  गरीब  किसान

 को  इसका  कोई  लाभ  नहीं  मिला  ।  न  केवल  बल्कि  सारे  देश  के  किसानों  को  उनकी  फसल

 का  उचित  मूल्य  नहीं  मिला  और  आज  यह  एक  राष्ट्रीय  सवाल  बन  कर  रह  गया  है  |  पंजाब  में

 गन्ना  पदा  करने  कपास  पैदा  करने  आलू  पैदा  करने  वालों  को  आज  लाभप्रद  मूल्य
 नहीं  मिल  रहा  है--मैं  समानता  कि  भाटिया  जी  भी  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  ।  इस  सवाल  को

 हल
 करने  के  लिये  आपके  बजट  में  कोई  प्रावधान  नहीं  अ।प  ने  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है

 जिससे  उनकों  सही  मलय मिल  सके  ।
 पंजाब  मे  भूमि  सुधार  कानूनों  को  अभी  तक  ठीक  से  लागु  नहीं  किया  गया  है  ।  फाज़ित

 जमीन  का  बटवारा  टीक से  नहीं  पाया  है  ।  चूंकि  आपका  कानन  डिटेक्टिव  >  इस  लिए  इस

 सवाल  का  हल  नहीं  होता  आज  पश्चिमी  बंगाल  और  केरल  ने  हिन्दुस्तान  को  एक  राह  दिखलाई

 वहां  पर  भूमिसुधार  कानूनों  पर  अमल  सही  ढंग  से  किया  गया  है  ।  कया  पलायन  में  बसा  नहीं

 सकता  था  ?
 कुल  के  प्रभाव  में  भा  कर  वहां  की  पिछली  सरकारी  ने  पजाब  wa  पीछे

 जनता  के  हितों  की  उपेक्षा  की  जिनकी  संख्या  25  फीसदी  के  लगभग है  ।  मैं  आपसे  निवेश  1

 चाहता  g
 कि  आप  पंजाब  के  किसानों  को  लाभप्रद  मुल्य  उनकी  फसल  मर लगन  चाल  बागों

 उनको
 हो  बिजली

 उन क  कलम को  उचित  दामों  पर  उपलब्ध  उनको  ऋण  की  सहायता
 डीजल  उपलब्ध  कराइये  और  उनके  लिए f सीमा

 व्यय  तथा  कीजिए  ।  साथ को  सस्ते द
 ave  et  जरिए

 यह  भी  जरूरी  है  कि  भू मि सुघार  कानूनों

 हरिजनों  के  जीवत
 में

 ि ह ् पुधार
 फक  कक  रफी  किक  कक
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 लाए हलक़  —-—  ्
 दान श आज भी  qs  जाब  में  जो  भृमि  टीन  लोग  खेतों  में  काम  करते  उनको  उचित

 नहीं fi
 मलती  है  हरिजन  महिलाओं  की  शिक्षा  का  कोई  प्रबंध  नहीं  बल्कि  इस  बजट

 । में  उसके  लिए  कोई  प्र प्रावधान  नहीं है  अवसर  पर  एक  विशेष  बात  की  तरफ  मैं  आपका  ध्यान
 हमारे खींचना  चाहता

 हुं  जिसके  लिए  पंजाब  के  कम्यूनिस्ट  पार्टी  के  विधायक  दल  के  नेता  श्री

 सत्यपाल  डांग  ने  वहां  के  गवर्नर  को  भी  लिखा  है  ।  पंजाब  में  जो  मैडिकल  आफिसर्स  उनके

 ग  ग  में  जो  महिलायें  काम  करती  उनको  मैटरनिटी
 लोच

 नहीं  दी  जाती है  |  उनके  साथ  ठीक

 ।  इस  तरफ  आपको  ध्यान  देना मालदा  नहीं  feat  उनका  तिरस्कार  किया  जाता  है

 चाहिए ।

 आज  जावे  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  पर  है  ।  ज्ञानी  Ga  सिंह  पंजाब  के  मुख्य  ह

 भी  रह  चुके हैं
 हैं  और  आज  गुह  मंत्री हैं  ।  इस  बजट  को  देख  कर  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  में

 ।  मैं  चाहता हुं  कि  आप  इस  |) ्: ह तरफ गकसंच पंजाब  के  सर्वांगीण  विकास  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं है

 ध्यान  महिलाओं  को  मैटरनिटी  लीव  अवश्य  मिलनी  ल  वहां  के  मजदूरों  की  समस्याओं को

 हल  किया  जाना  चाहिए  कौर  महिलाओं  की  शिक्षा  के  लिए  विशेष  व्यवस्था  होनी  चाहिए ।

 पंजाब  में  सिचाई  और  इमेज  के  लिए  एक  सर्वागीण  योजना  बनाई  गई  थी  जिसके  लिए
 दल  की  सरकार  ने  कुछ  कदम  उठाये  थे  |  क्या  यह  सरकार  उस  योजना  को  लागू  करने के

 लिए
 कोई  कदम  उठाने  जा  रही है  या  नहीं  जा  रही  है  ?  इस  बजट  के  द्वारा  उस  योजना  को  पूरा

 रने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  इन  बातों  का  मंत्री  महोदय  जवाब  दें  और  मु आशा

 है  कि  वे  इन  पर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  हाकम  सिह
 (atest) crs # or

 उपाध्यक्ष  सबसे  पहली  बात  तो  मै ंयह  कहना

 चाहता हुं  कि  स्टूडेंट्स  बेकार हैं  और  जो  बेरोजगार  उनके  लिए  जो  बजट  1  करोड़  72  लाख
 61  हजार  रुपया  रखा  उसको  5  करोड़  रुपये  किया  जाए  क्योंकि  प्रजा  में  बेरोजगारी  बहुत बढ़  रही  है
 और  लोगों  को  नौकरी  में  aa  लिया  जाता  |  जिनको  नौकरी  नहीं  दी  जा  उनकों  उसके

 लिए  भत्ता  दिया  ऐसा  मेरा  आपसे  क  |

 इसके  बाद  सामाजिक  सुरक्षा  के  लिए  5  करोड़  81  लाख  3  हजार  रुपये  रखे  गए  हैं  ।  इस

 को  बढ़ा
 कर  10  करोड़  रुपया  किया  जाए  ।  खाद  के  लिए  जो  2  करोड़  76  लाख  48  हजार  रुपये

 गया  उसको  5  करोड़  रुपये  किया  जाए  ।  खेतीवाड़ी  के  लिए  6  करोड़  93  ला
 21  हजार

 रुपया जो  रखा  गया  उसको  10  करोड़  रुपये  किया  जाए  ।  किसानों को  सब्सीडी दी  जाए  ताकि

 धि
 छा  फसल  पदा  कर  सके  कौर  ज्यादा  गेहूं  पैदा  कर  सके ं|

 अब  मैं  सड़कों  के  विकास  के  बारे  में  यह यह  कहना  चाहता हूं  कि  इसके  लिए  जो  13  करोड़

 78  लाख  16  हजार  रुपये  रखे  गए  उनको  बढ़ा  कर
 20  करोड़

 रुपये  कि  न  जाए ।  पिछले  तीन
 सालों  में  सड़कों  का  कोई  विकास  नहीं  किया  गया है  और  aza  cat  पड़ी  हैं  और  उनकी  मरम्मत
 नहीं  हो  पाई  इसलिए  इसके  लिए  ज्यादा  रुपया  रख

 अन्त  में  मैं  यह  कह  इस  फिका  ar  Fra  50  करोड़  3  हजार  रुपया  रखा

 गया  उसको  बढ़ा  कर  60  करोड़  रुपया  किया  जाए  ।
 धन्यवाद  |
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 कते  हैं  । उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  दो  मिनट  का  समय  ले

 श्री  watts  उपाध्यक्ष  चूंकि  यह  मेरा  प्रथम  भाष  ण
 है  मै

 चाहता हूं  आप  नियत  समय  से  थोड़ा  अधिक  समय  दें  ।

 मैं  लेखानुदानों  का  समर्थन  करता  हूं  ऐसा  मैं  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  जानता हूं  कि

 हमारे
 रे  राज्य  को  इस  अंतरिम  अवधि  के  दौरान  भी  वित्त  की  आवश्यकता  होगी  ।  लेकिन

 जा
 हमारे  समक्ष  हैं  उनसे  तो  मूत पू वं  सरकार  की  विचारधारा  परिलक्षित  होती  है  क्योंकि  ste  ||  | ह

 आंकड़े  हमारे  लोगों  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।  योजना  उपबंधों  को  बढ़ाने  की

 आवश्यकता  है  ताकि  हमारे  राज्य  के  कृषि  और  औद्योगिक  विकास  हेतु  आधारभूत  ढांचा  बनाया  जा

 सके  ।  मैं  योजना  के  संबंध  बाद  में  बोलूंगा  सबसे  पहले  मैं  इस  बजट  से  संबंधित  कुछ  विषयों
 को

 लेता  हूं  ।  सबसे  पहला  विषय है  बिजली  ।  मेरे  कुछ  सहयोगियों  ने  भी  इस  विषय  पर  विचार  व्यक्त  किए

 हूं  लेकिन  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  भाज  पंजाब  के  लिए  यह  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  पानी  का

 हमारे  यहां  अत्यंत  अभाव  है  ।  ग्रामीण  औद्योगिक  और  घरेलू  क्षेत्र  में  भी  प्रतिदिन  16  घंटे  तक  बिजली

 नहीं  रहती  ।  हमारी  भावुकता  1.70  करोड़  युनिट  बिजली  प्रतिपक्षी  है  और  हमें  1.25

 करोड़  यूनिट  प्राप्त  हो  रही  है  ।  वास्तव  में  स्थिति  में  पहले  से  सुधार  हुआ है  ।  कुछ  सप्ताह  पहले

 बिजली  उत्पादन  1  करोड़  यूनिट  हो  रहा  at  जिसका  ad  ag  था  कि  बिजली  उत्पादन  मात्र  से

 40  प्रतिशत  कम  होता  था  बिजली  की  वृद्धि  दर  40  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  है  जसा  कि  पिछले  वर्ष  की

 मांग  की  तुलना  में  इस  वर्ष  की  मांग  को  देखने  से  पता  चलता  है  ।  कौर  यदि  यह  दर  जारी  रहती
 FS
 तो  जब  तकਂ  अगले  बिजली  जिसकी  स्थापना  1983  तक  हमारे  लिए  अगले  कुछ  वर्षों  में

 बिजली  की  कमी  रहेगी  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  भटिंडा  विद्युत  घर  के  लिए  विशेष  आबंटन  किया

 जाए  और  शीघ्र  कोयला  भेजा  ज़ाए  ताकि  बिजली  की  सप्लाई  नियमित  रूप  से  होती  रहे  ।  हमारे
 लिए  वर्ष  का  यह  समय  बहुत  महत्वपूर्ण  होता  है  पंजाब  में  अगले  महीने  से  रवी  की  फसलें  की  कटाई

 aren  हो  जाएगी  यह  तो  हमारा  सौभाग्य  था  कि  इस  बार  थोड़ी  वर्षा  हो  गई  अन्यथा  रवी  की

 सारी  फसल  नष्ट  हो  जाती  |  कटाई  के  बाद  उसे  खरीफ  की  बुआई  करनी  है  और  उसके  लिए  धाना

 ._  से  भी  अधिक  जल  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  मैं  सरकार  से  एक  बार  पुनः  अनुरोध  करत

 ह्  कि  सरकार  मर्टिडा  विद्युत  घर  के  लिए  कोयले  का  विशेष  आबंटन  करने  पर  गम्भीरता  पूर्वक
 .

 विचार  करे  ताकि  बिजली  की  सप्लाई  नियमित  रूप  से  हो  सके  ।
 मेरे  कुछ  सहयोगियों.ने  उन  नई  परियोजनाओं  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  जिनकी  स्वीकृति  दी

 जा  चुकी  है  उदाहरणों  थीन  रोपड़  तापीय  संयंत्र  और  आनन्द  पुर  साहिब  पन  बिजली  घर  |

 बिजली  बढ़ाने  के  लिए  हमारा  योजना  उपबंध  100  करोड़  रुपये  का  है  लेकिन  अकेले  थीन  बांध  की
 ये भआवइयकता  263  करोड़  रुपये  की  है  और  रोपड़  तापीय  सयंत्र  की  400  करोड़  रुपये  ।

 हमें  केवल  थीन  बांध  के  लिए  ही  50  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  नहीं  मिलेंगे  तब  तक  अगले  चार  पांच
 |  | वर्षों  में  इससे  बिजली  प्राप्त  नहीं  हो  सकती  ।  रोपड़  सयंत्र  के  लिए  अब  तक  कोई  उपबंध

 a  |  भौर  पन  बिजलीघर  भी  1983  ae  तैयार  होगा  ।  यदि  इन  परियोजनाओं के  लिए गया  हैं

 समुचित  उपबंध  नहीं  किया  जाता  अर्थात्‌  समय  समय  पर  अधिक  आबंटन  नहीं  किया  जाता तो  40

 प्रतिशत  वृद्धि
 दर  की  प्राप्ति  कर  पाना  असंभव  होगा ।

 +o 4 4
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 लेकिन  हमारी  मासिक  आवश्यकता  110,000  किलोमीटर  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  डीजल  अब  देग

 aaa में  उपलब्ध  है  ।  हमारी  सरकार  ने  इसे  उपलब्ध  कराया  हैं  लेकिन  रुकावट  परिवहन  की

 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  पंजाब  की  डीजल  सम्बंधी  आवश्यकता  '
 फसल  की

 कटाई  आरंभ  होने  से  पहले  पूरी  करे  अन्यथा  इसका  असर  कटाई  पर  होगा  और  हम  केन्द्रीय पुल  में
 उतनी  मात्रा  में  अनाज  नहीं  दे  पायेंगे  जितना  कि  हम  हमेशा  देते  रहे  हैं  ।  पंजाब  में  देश  का  केवल

 दो  प्रतिश्त  खेती  योग्य  क्षेत्र  है  जबकि  केन्द्रीय  पूल  में  हमारा  योगदान  50  प्रतिशत  है  |

 मैं  किसानों  को  भोला  वृष्टि  के  सम्बंध  में  जाने  वाली  राहत  का  भी  उल्लेख  करना

 aT  हता  हूं  ।  बजट  में  इस  उद्देश्य  हेतु  2.68  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन  पिछले  एक
 महीने  में  ओला  वृष्टि  के  कारण  30  करोड़  रूपये  की  क्षति  हुई  ।  इस  समय  हम  उन  किसानों को
 जिनकी  75  प्रतिशत  फसल  नष्ट  हो  हो  गई  है  300  रुपये  प्रति  एकड़  के  आधार  पर  मुआवजा  दे

 रहे  हैं  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  70  गांव  ओला  वृष्टि  से  प्रभावित  हुए  हैं  ।  जब  तक  हम  उन्हें  उपयुक्त
 और  अधिक  राहत  नहीं  प्रदान  करेंगे  तब  तक  उनके  लिए  अगली  फसल  बोना  तो  दुर  रहा  खाने को
 भी  नहीं  रहेंगा  ।

 ara  में  मैं  सम्पत्ति  कर  के  बारे  में  दो  शब्द  कहना  चाहता  हूं  यद्यपि  बजट  से  इसका  प्रत्यक्ष
 संबध  नहीं  है  फिर  भी  हमारे  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  से  इसका  aga  संबंध  है  ।  इसका  उन  छोटे
 किसानों  की  जीविकोपार्जन  से  बहुत  संबंध  है  जो  शहरों  के  साथ  साथ  रहते  हैं  ।  गत  पांच  छह  वर्षों
 में  विदेशों  में  रह  रहे  पंजाबियों  द्वारा  स्वदेश  में  धन  भेजने  के  जमीन  कीमत
 क्रीम  रूप  से  बहुत  बढ़  गई  है  पंजाब  के  केवल  ए०  बी ०  सी०  शहरों  में  ही  नहीं  अपितु  गांवों  में
 भी  जमीन  के  मुल्य  काफी  बढ  गए  हैं  और  कई  शहरों  में  जमीनें  1.5  लाख  रुपये  प्रति  एकड़  तक

 बिक  रही  हैं  जिसके  कारण  केवल  तीन  एकड़  भूमि  वालें  छोटे  अशिक्षित  किसान  को  भी  सम्पत्ति
 कर  देना  पड़  रहा  है  ।  उन्हें  न  केवल  विभाग  वाले  परेशान  कर  रहे  हैं  अपितु  वकील  भी  उनसे  काफी
 धन  ऐंठ  रहे  हैं  और  इन  लोगों  के  पास  कृषि  क्षेत्र  को  छोड़कर  अपनी  जमीन  उद्योगपतियों  या
 कालोनी  निर्माताओं  को  बेचने  के  अतिरिक्त  कोई  विकल्प  नहीं  रहेगा  ।  अतः  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  इस  मामलें  पर  तत्काल  ध्यान  दे  क्योंकि  यह  एक  गम्भीर  समस्या  है  ओर  हमारे  राज्य
 की  अव्यवस्था  को  प्रभावित  कर  रही  है  ।  कर  वसूली  की  मात्रा  से  ही  समस्या  की  गम्भीरता  का
 पता  चलता  है  ।  2400  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  की  कर  वसूली  में  7  करोड़  रुपया  कृषि  सम्पतिकर
 के  रूप  में  प्राप्त  होता  है  भर  इस  7  करोड़  रुपये  में  अकेले  पंजाब  का  योगदान  करोड़  रुपया

 जाब  में  देश  की  दो  प्रतिशत  खेती  योग्य  भूमि  है  और  वसूल  किए  गए  कर  में  gar  योगदान
 1 29  प्रतिदिन  है  इससे  पंजाबी  किसान  के  साथ  किया  जा  रहा  अनुचित  व्यवहार  स्पष्ट  होता  है  a

 वित्त  और  उद्योग  मंत्री  आर०  वेंकटरामन  :  श्री  मान  मैं  माननीय  सदस्यों  को  वाद-विवाद

 में  भाग  लेने
 तथा  उपयोगी  सुभाव  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  हम  राष्ट्रीय  राजनीति  में  पंजाब

 द्वारा  दिये  गये  शानदार  योगदान  के  प्रति  सजग  हैं श्श्  युद्ध  और  शान्ति  में  पंजाब  ने  aga  योगदान
 दिया

 जहां  तक  बजट  का  प्रश्न  है  हमने  1980-81  की  योजना  के  लिए  पर्याप्त  उपबन्ध  किया
 भ
 द  ६. में  मैं  ताना  चाहता हूं  कि  1979-

 80  में  260  करोड़  रुपए  वी
 याय  की  तुलना में  1980-81 में  284  करोड़  रुपए हो  गया  है
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 पंजाब  1  मांगें  1979-80
 18  1980

 as  eae  46  करोड़  रुपये  से नन  क  ty  46.0 और  केन्द्रीय  सहायता  अगले ड्
 र  52  करोड़  रुपए  कर  री

 me
 गई  है  ।

 काम के  बदले  AAA  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  हमने  29,000  मीट्रिक  टन  का  आवंटन
 किया  है  ।  राज्य  ने  सिचाई  और  बिजली  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  है  ।  इसके  लिए  150.30

 करोड़  रुपए  जिसमें  से  104  करोड़  रुपए  बिजली  के  लिए  तथा  46  करोड़  रुपए
 लगलग ।  यदि  हम पिछले  वर्षो  86  करोड़  रुपये  के  आवंटन  की  तुलना  में  इस  बार  आबंटन  श्रेष्ठ है

 1980-81  के  लिए  बृहत  तथा  माध्यम  श्रेणी  की  सिचाई  योजनाओं  की  प्रस्तावित क्ष
 reese 5000 ध्यान

 तो तो  इसकी  29,000  हैक्टेयर  बहत  तथा  मध्यम  -  सिचाई  योजनाओं  और  65

 हैक्टेयर  अ

 हिं

 क्षमता  होगी  ।  इससे  मुख्य  रूप  से  राज्य  की  स्वस्थ  आर्थिक  स्थिति  का  परिचय

 मिलता  है ठ
 ज  a

 अब  मैं  संक्षेप  में  माननीय  सदस्यों  ट्रामा  उठायी गई  बातों  को  लेता  हूं  ।  श्री  भाटिया ने
 राव

 नहीं  क  जल  के  उपयोग  का  मामला  उठाय  तथा  उन्होंने  कहा  कि  पाकिस्तान  को  100  करोड़  रुपए

 दिये  जाने  के  बावजूद  अभी  भी  इस  नदी  का  पानी  अप्रयुक्त  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  सिन्ध  जल

 भारत-पाकिस्तान  समझौते  का  पता  होगा  ।  fara  बैंक  ने  पाकिस्तान  को  भारत  द्वारा  उपयोग  किए

 जाने  वाले  पानी  के  बदले  100  करोड़  रुपए  का  योगदान  दिया ह ैदै  ।  यह  पानी  तर्क  उपयोग  में

 लाया  जा  सकता  है  यदि  थीन  बांध  प्रा  हो  जाता  है  ।  थीन  बांध  का  निर्माण  हो  रहा
 f

 ।  इस  समय  उसक  लिए  12 कार्य की  धीमी  गति  के  बारे  में  मुझे  भी  सदस्यों  के  समान  चिनता है
 करोड़  रुपए  आवंटित  किये  गये

 हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  नियमित

 बजट  में  थीन  बांध  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  जायेगी  ।

 श्री  भाटिया ने  दो  अन्य  बातें  भी  कही
 =

 ।  एक  का  संबन्ध  राष्ट्रीय  राजपत्रों  से  और  दूसरी
 का  ऊर्जा से  थ  ।  जहां  तक  बिजली  का  संबन्ध  है  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  प्रतीक  थापित  क्षमता
 बढाई  जा  रही  दै  |  वास्तव  में  अगले  वर्ष  क्षमता  1383  मेगावाट  से  बढ़ाकर  1549 9  मैगावाट  की

 जायेगी ।  जिन  सदस्यों  ने  माह है  कि  1983  तक  कोई  अतिरिकत  क्षमता  उत्पादित  नहीं  की

 उन्हें मैं  वताना  चाहता हूं
 कि  1980-81

 में
 क्षमता  को  बढ़ाकर  1549  मेगावाट  कर

 दिया

 जायेगा ।

 2  at  य  राजपथ  पर  कार्य  शुरु  हो  गया  है  ।  इस  योजना  पर  कुछ  समय
 अय  दीव तक  कार्य  पूरा  नही  हो  जाता  हर  वर्ष  उसके  लिए  उपबन्ध  किया  जाता  रहेगा  |

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह यह  भी  बताना  चाहता हूं  कि  बिजली  5  घंटे  के  eat नि
 पर  10  az

 प्रतिदिन  दी  जायेगी  ताकि  पानी  की  कमी के  प्रभाव  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 मैं  श्रीमती  कौर को  उनके  शानदार  भाषण  के  लिए  बधाई  देता  उन्होंने
 कहा  कि  छोटी

 योजना मों  के  लिए  अनुदान  बढ़ाया  जाये  ताकि  राज्य  में  अधिक  लघु  उद्योग  स्थापित  किये  जा  सकें
 ।

 मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  पंजाब के  लघु  उद्योग  देश भर  के  लिए  आदर्श  हैं  ।  साथ  ही  मैं  यह
 ="

 भी  कहना  चि  कि  वहां  कोई  भी  भारी  उद्योग  पित न  हीं  किया  गया  है  ।  भारी  उद्योगों

 कॉ
 a

 पहा  ही
 निर्भर

 मर
 की

 है

 mr  बूम  कच्चा  माल
 rene

 नहीं
 दी

 जा  सकती
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 पजाब बाण

 ne  नों  की  अनुपूरक  मांगें  1979-80
 on  1

 माननीय  सदस्य  ने  यह  बात  उठाई  थी  कि  यकृत  तक  में  अधिकांश  जमा  पंजाब  से

 ल  उसके  बहुत  कम  भाग  को  पंजाब  में  लगाया  नाता  समा  को  बताना प्राप्त होती  है  परन  xe)

 चाहता  हूं
 कि  जमा  ऋण  अनुपात  स्थानीय  आधार  पर  नहीं  निर्धारित  किये  जाते  ।  इनका  वास्तविक

 आधार  हर र  राज्य  तथा  क्षेत्र  की
 आवश्यकताओं  पर  आधारित

 है
 ।  यदि  उन  क्षेत्रों  में  पूंजी  लगाने

 की  अच्छी  योजना  हैं  तो  बैंक  ऋण देंगे  ही  ।  परन्तु यह  हना  कि  केवल  इसीलिए  कि  जमा  किसी
 में  किये  गये  हैं  इसलिए  उसका  तदानुरूप  भाग  उन्हीं  क्षेत्रों  में  लगाया  जाना  यह सिद्धान्त

 पूरे देश  के  लिए  स्वीकार  नहीं  है  ।  i

 श्री  आर०  एल०  atfzat  कपा  इसका  यह  अथ  2  कि  पंजाब  ने
 अच्छी  व्यवहार्य

 या जनाए  नहीं  मेजी  हैं
 ?

 (|  ato  वेंकटरामन  अच्छी  या जनाए  पद्  करन
 आपका  कार्य  है

 ।  उसके  बाद  आप

 बताये ंकि  उक्त  योजनाएं  स्वीकार  नहीं  की  गई  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  हूं  कि  पंजाब  में  ब्याज  में

 भिन्न  दरों  वाली  योजना  सफल  रही है  तथा  क्या  पंजाब  के  बेंको ंने  इस  बारे  में  अपना  कर्तव्य

 दत-प्रतिशत  निभाया  है  ?

 श्री  आर०  वेंकटरामन  :  मेरे  पास  यह  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  माननीय

 य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  व्यवस्था  को  इसमें  भी  स्वीकार  नहीं  करता  कि  केवल  इसीलिए
 कि  जमा  राशि  एक  क्षेत्र  में  की  गई  है  उसे  उसी  क्षेत्र  अथवा  राज्य  में  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 मुक्के  केवल  यही  कहना है  कि  परियोजनाओं  की  स्थापना  क्षेत्रों  की  आवश्यकता  तथा  मेजी  गई
 योजनाओं  के  गुणदोषों  के  आधार  पर  निर्भर  करेगी  और  तभी  पूंजी  लगाई  जायेगी  ।  इसीलिए  मैंने  कहा

 ह  कि  यदि  उचित  योजनाएं  स्वीकृत  नहीं  होती  तो  इस  मामले  पर  ford  बेंक  ऑफ  इंडिया  के  साथ

 बात की  जा  सकती  है  ।  मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत हू ंईं  कि  केवल  पंजाब  अपितु  सभी  राज्यों

 को  ae  परियोजनाओं  एवं  योजनाओं  के  लिए  धन  fe  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  मैं  इस सकें  से

 सहमत  नहीं  हूं  कि  किसी  विशेष  क्षेत्र  अथवा  राज्य  में  जमा  राशि  उसी  राज्य  में  उपलब्ध  की  जाए  ।

 मैं उन की  दप्ह् इस  अपील  का  समर्थन  करता  हूं  कि  पंजाब  समेत  सभी  राज्यों  को  पर्याप्त  धन  दिया

 जाये  ।  ः

 i  we
 और  नहीं  कहना  और  मेरा  निवेदन  है  कि  बजट  को  स्वीकार  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  मैं  पंजाब  राज्य  के  लिए  अनुदानों  की  मांगें  सभा  के  समक्ष
 रता d

 हूं  ।  प्रश्न  यह  है

 सकी  निम्नलिखित मांग  संख्या  1  से  41  के  लिए

 भग

 स्तम्भ  2  में  दर्शाये  गये

 मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1980 को  समाप्त ह  वर्ष  के  दौरान होने  वाले  खर्चों
 को  पूरा  करने  के

 लिए
 कार्य

 सूची
 के

 स्तम्भ
 3

 में  दिखाई गई  राजस्व  लेखा प  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी

 राशियों  से  अनधिक  लेखानुदान  राशियों  पंजाब  राज्य  की  संचित  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  ।

 जाये
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 पंजाब  80-81  अनुदानों  की  अनुपूरक  ATT  1979-80  18  1980

 मांग की  संख्या  दीक

 rr  ean  ar  em

 राजस्व  पंजी

 Bo  रु०

 Gea
 राज्य  विधान  मंडल  25,31,000

 2.  मंत्री  परिषद  ह  26,  19,000  ose

 3.  न्याय  92,85,000
 ee  89,89,000

 2,75,72,000
 6.  oe

 उत्पाद शुल्क  तथा  कर  1,02,22,000
 eee

 3,53,11,000  eee

 ee
 लोक  सेवा  आयोग  4,35,000

 9.  सिविल  सचिवालय  86,  87,000
 eee

 ee  क 10  जिला  प्रशासन  +30,94,000
 11.  8,58,02,000  oe

 eee 12.  70,41,000
 13.  1,14,86,000  4,33,000 लेखन सामग्री तथा  मुद्रण
 14.  पण  92,92,000
 15.  21,28,000

 .
 a  ese  TH  पुनर्स्थापन

 ee  ee 16.  शिक्षा  32,32,87,000

 17.  तकनीकी  दिक्षा  50,03,000
 eee

 t
 oe

 18.  चिकित्सा  तथा  लोक  स्वास्थ्य  1  2,55,000
 19.  आवास  तथा  नगर  विकास  eee

 71,99,000,  2,70,17,000
 eee

 20.  सूचना  तथा  प्रचार  43,20,000
 21.  पर्यटन  तथा  सांस्कृतिक  ant

 eee
 14,54,000  15,00.000

 EOD
 22.  रोजगार  तथा

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  1,72,61,000  000

 23.  सामाजिक  सुरक्षा  तथा  कल्याण
 कि शਂ  ए

 oe
 5,80,86,  48,33,000

 ee
 24.  आयोजना  तथा  सांख्यिकी  34,07,000

 16,000 25.  went
 nee

 1,82,  LUV  wid  ना  ay

 26.  कृषि  6,93,72,000  2,43,33,000

 27.  भूमि  तथा  जल संरक्षण  1,27,95,000

 28-  2,76,48,000  3,59,50,  21,000

 29.  *  2,25,97,000

 डेरी विकास  17.8  5,000  7,00,000
 30
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 18  1901  पंजाब  80-81]  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 य

 पूंजी

 Bo  Bo

 31  तस्य-उपयोग  15,08,000

 32  बन  1,16,04,000

 33  सामुदायिक  विकास  4,96,15,000

 34  उद्योग  1,89,73,000  59,17,000

 35  सिविल  विमानन  6:8  8,000  2,67,000

 36  सड़कें तथा  पुल  6,99,37,000  4,16,67,000

 37  सड़क  परिवहन  13,76,38,000  2,33,33,000

 38  बहुद्देश्यीय  नदी  प्रायोजना  2.29,  52,000  #05,99,000

 39  सिचाई  जल-निकास  तथा  बाढ़-निर्माण  10,07,95,000  10,68,08,000

 भवन 40  6,87,67;000  2,71,84,000

 41  राज्य  सरकार  द्वारा  कजे  तथा  पेशियाँ  42,80,82,000

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 wr  eases  ames wt उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  पंजाब  राज्य  ०  “24  मांगे  सभा  के  समझ

 हूँ  ।

 प्रश्न यह  है

 लिखित

 fend aah  सतत्  2  f
 गई  सिर

 ae

 1980

 को  समाप्त होने  वाले  ay
 होने  जले  करने के  लिए  कायें  सूची के

 शए  पग  अनधिक
 seg  राशियां  पंजाब

 राज्य  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  ।

 सांग  संख्या  1,3,4,  7  से  11,  13,  15,  17,  19  से  22,  24,  32  से  41
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 पंजाब  80-81  अनुदानों  की  अनुपम  माँगें  1979-80  18  1980

 मांग  की  संख्या  arf

 पूंजीगत

 Bo  रु०

 विधान  मण्डल  3,40,000
 न्याय  प्रयास  33,67,000

 ote  2,90,000
 7.  faa  1,93,73,000
 8.  सिविल  सचिवालय  29,93,000

 जिला  sererr  ce  49,72,000
 10.  4,43,52,000
 11

 ~~
 12,74  000

 13  विविध  सेव  ह  ह  29.  59,000
 15  दिक्षा  11,92,31,000
 17  चिकित्सा तथा  लोक  स्वास्थ्य  80,02,000
 19  सूचना तथा  प्रचार  33,87,000
 20  पर्यटन  तथा  5,60,000
 21  रोजगार  तथा  औद्योगिक  15,16,000

 22  भलाई  1,00,00,00
 24.  सहकारिता

 32.

 1  a
 aaa

 ७  5,30,1  1,000
 33.  उद्योग  21,36,000
 34  सिविल  विमानन  8,  39,000
 35.  सड़कें तथा  पुल  1,23,78,000
 36.  सड़क  परिवहन  4,35,13,000
 37.  बहुद्देश्यीय नदी  परियोजनाएं  24,27,000

 alc

 38  जल  निकास  तथा  बाढ  97,67,000  2,1  1,93,000

 39.  tg  ty  62,51,000  7,56,000

 40  राज्य  सरकार  द्वारा  कर्ज  और  9,000

 पेचीदगियां  |  अख

 41  आकस्मिक निधि  में  विनियोग  13,00,00,000

 प्रस्ताव  स्वीकार  हुआ
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 18  1901  पंजाब  1  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 )  1980

 faa  ee  आर०  a  :  मैं

 अपगम वित्तीय य  वर्ष  1980-81  के  एक  भाग व  वाओ  है  लिए  पंजाब
 र
 राज्य  की  संचित

 >  निधि  में  से  कतिपय  राशियों के  निकाले  जाने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 |  अ

 की  अनुमति दी  ज  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है

 वित्तीय  वर्ष  1980-81  के  एक
 a

 की  सवा  किए  पंजाब  राज्य की  संचित

 निधि में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने
 उपबंध

 करने
 वाले

 को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री «  आर०  वेंकटरामन  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 सेवाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संचित  निधि वित्तीय a  1980-81  के  एक  माग व

 में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध ea  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 ।”

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है
 re  ह

 वित्तीय  वर्ष  1980-81  के  एक  भाग  की  सेवाओं  नए  पंजाब  राज्य  की  संचित

 निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय ॥  ्
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।  यह  है
 हक

 खण्ड 2
 2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अं  ग

 बने
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड 2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक में  जोड़  दिये गए

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  शिक्षक  विधेयक
 में  जोड़

 दिये  गए  ।

 भी  वेंकट  रामन :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 सकी  विधेयक  पारित  किया  जाये  क

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाए  |
 te

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 पंजाब  विनियोग  1980

 वित्तमंत्री  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
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 —
 ——$————  ar

 के  वित्तीय  क्षे  (1979-80)
 ait

 सेवाओं  के  लिये  पंजाब  राज्य  की  संचित  निधि  मैं
 '

 कतिपय  और  राशियों के  संदाय  और  विनियोग  को प्राधिकृत करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थ

 करने की  अनुमति  दी  जाय े।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न यह  है

 ्  कि  वित्तीय  ay  1979-80  की  सेवाओं  के  लिये  पंजाब
 ‘eet

 की
 afaa Ta ch

 निधि  में  '.

 कतिपय  कौर  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  क  विधेयक को  पुर:स्थापिं

 करने  की  अनुमति  दी  जाए  क्

 ह  प्रस्ताव  स्वीकृत  | ॥

 WM  आर०  वेंकट  रामन  ;  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 सकी  वित्तीय  ag  1979-80  की  सेवाओं  के  लिए  पंजाब  की  संचित  निधि  में  से-करती

 पम  भोर  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  कृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 जाब  1”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1979-80  की  सेवाओं  के
 लिए  पंजाब  राज्य  की

 संचित  fate
 में  छे

 कतिपय  ओर  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 जाए

 श्रीताल  र

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  हम  खण्डों  को  लेंगे  ।

 प्रीत  यह

 कि  खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 और  3  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  शशांक  विधेय में  जोड़  दिए  गए

 श  tres  Sederue  !  मैं  प्रस्ताव  कर रता  हूं

 विधेयक  पारित  किया
 a

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 अनुपूरक  अनुदानों
 ee  a

 मांगें  1979-80
 ्

 8
 1901  wa) —  oe

 राजस्थान  1480-8  चर्चा  लेखानुदान  नों  कही गिनि  और

 अनुपूरक  अनुदानों  को  मांगें  1979-80

 ‘
 उपाध्यक्ष  महोदय :  सभा  अब  राजस्थान  बजट  के  सम्बन्ध  में  मद  संस्  18, 19  और

 ।
 20

 दर
 निशा

 र  करेगी  और  इसके  लिए  17  घंटा  आवंटित  किया  गया  है  वे  माननीय  सदस्यों

 ने  राजस्थान  बजट  पर  कटौती  प्रस्ताव  रखे  यदि  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते
 हैंतो  वे  15  मिनट के  अन्दर  पटल  पर  स्लिप  भेजें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  के  क्रमांक

 were  जायें  जिनको वे  वस्तुत  करना  चाहेंगे  ।  इन  कटौती  प्रस्तावों से  ही  प्रस्तुत  किया  गया  समझा

 श्री  दौलत  राम  सारण  सभापति  स्थान  को  आय-ब्या का  विवरण

 आज  इस  सदन  के  सामने  विचारार्थ  प्रस्तुत  है  ।  बड़  खेद  की  बात  है  कि  एक  निर्वाचित  सरकार

 को  भंग  कर  स  अप्रिय  कार्य  को  इस  लोकसभा  को  करना  पड़  रहा
 है  ।  इस  बजट  पर

 विचार  करने  का  अवसर  राजस्थान  की  निर्वाचित  विधान  सभा  को  होता  ।  परन्तु  जवान  राजनैतिक

 उद्देश्य  से  प्रेरित  होकर  उसकी  विचार  का  वहू  अवसर  नहीं  गया  ।  इस  परिस्थिति  में  मैं

 आपके  सामने  राजस्थान  के  विषय  में  कुछ  fate  बातें  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  राजस्थान

 सौभाग्यशाली  है  जो  उसके  पास  खेती  का  विशाल  भूखण्ड  है  और  उसके  पास  अच्छी  उपजाक  afa

 तथा  अपार  खनिज  सम्पदा  परन्तु  राजस्थान  में  पेरेनियल  elias  के  लिए  बारहमासी  बहने

 वाली  नदियां  नहीं  हैं  ।  इसलिए  राजस्थान  की  जो  भी  सिचाई  योजनाएं  बनीं  वह  दूसरे  प्रदेशों

 हरियाणा  और  मध्यप्रदेश  से  पानी  लेकर  के  बनों  ।  इसलिए  राजस्थान  प्रायः  अन्तर प्रान्तीय

 भेड़ों  में उल भा  रहता है  ।  राजस्थान  की  सिंचाई के  पानी  का  हिस्सा  gat  प्रदेय  हड़प

 जाते  हैं  ।  यही  हालत  की  बिजली के  मामले  में  भी  बिजली  के  मसले  में

 भी  राजस्थान  अधर  में  लटका  रहता  i  अण  बिजलीघर  रोज  खराब  रहता है  और  आज

 तो  राजस्थान  में  बिजली  की  यह  स्थिति  है  कि  एक  तरफ  बरसात  नहीं  उसकी  कमी  के  कारण

 खेती  उजड़  अकाल  पड़ा  हुआ
 है  तो  दूसरी  तरफ  विद्युत  संकट  भारी  रूप  में  सामने  आया  है  ।

 fara  संकट  के  कारण  राजस्थान  की  खेती  चौपट  हो  है  भौर  राजस्थान का  सारा  उद्योग  ¢
 पड़  गया  है  ।  इससे  राजस्थान  को  भारी  शारिक  हानि  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  अभी

 प्रधानमन्त्री  जी  ने  का  दौरा  किया  और  उन्होंने  मौके  का  जायजा  लिया  है  ।  उन्होंने  कहा

 है  कि  इसमें  शीघ्र  सुधार  किया  जायगा  परन्तु  शीघ्र में  इतना  समय तो  निकल  गया  है  और

 राजस्थान की  अकाल  की  भर्यकरता  कौर  चढ़ती  जा  रही  है  ।  राजस्थान में  बिजली  की  कमी  के  i
 कारण  कुओं  को  जो  सिचाई  के  लिए  बिजली  जाती  है  उसमें  भांरी  कटौती  कर  दी  गई  और  इस

 तरह  से  अव्यवस्थित्त  ढंग  से  बिजली  दी  जाती है  जिससे  किसानों  को  बड़ी  संख्या  में
 मशीनें  जल

 गई  और  उनकी  खेती  चली गई  '™t afar  दूसर  ah  उनके  ऊपर  जो  सरकारी ऋण  हैं  और
 wait री  संस्थाओं  का  कर्ण  है  उसकी  वसूली  के  लिए  ताकीद की  जा  रही  है  ।  उसके  लिए

 राज्य
 का

 धड़ा  भारी  दबाव  चल  रहा  है  ।  किसान  इससे  भयभीत  हैं  ।  एक  तरफ  डीज़ल  का  अनाज ई
 है  जिससे

 खेत
 की  पैदावार  पर  असर  दुसरी  तरफ़  बिजली  की  कमी  से  किसान  बरबाद हुआ  और  इधर

 जिससे  किसान की  हालत  aga वसूली  की  दयनीय हो  है  ।
 राजस्थान स्थान में  भयंकर
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 अकाल होने  की  वजह  से  आज  लाखों  लोग  राजस्थान  से  अपने पशु  :
 aire

 ay  बाल-बच्चे  लेकर

 अनाज  ,  पानी  और  रोजगार  के  लिए  gat  प्रदेशों  में  चले  गए  हैं  ।  उनकी  कोई  देख  रेखा
 नहीं जो  राजस्थान में  हैं  वे  मुसीबत  से  सड़  रहे  हैं  ।  |

 बक  ।  राजस्थान  में  किसान लाखों  पशु  राजस्थान  में  मर  रहे  प्रति  दिन  मरते  जा  we

 की  मुख्य  आमदनी  का  साधन  पशु  लेकिन  वही  पशु  बेरहमी के  साथ  चारा  और  पानी

 के  अभाव  में  मर  रहे  और  सरकार  की  तरफ  से  उनको  बचाने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ॥

 आज  के  किसानों  की  आधिक  स्थिति  बरबाद  हो  चुकी है  ।  अगले  दस सालो ंमें
 भी

 राजस्थान  का  किसान  ऊपर  नहीं उठ  सकेगा  यदि  उसकी  ओर  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ॥

 और  अब  तो  आदमियों  के  मरने  की  स्थिति  भी  आ  रही  है  क्योंकि  उनके  पास  रोज़गार  के  पर्याप्ता

 साधन  नहीं हैं  |  पंचायतों  में  छोटे-छोटे  स्कूलों  के  कमरे  और  पंचायत-घर  आदि  बनाने  कामा

 उनको  दिया  गया  है  लेकिन  इससे  पर्याप्त  रोजगार  नहीं  मिल  सफलता  है  ।  आज  राजस्थान में  लाखों

 लोग  मूखे  सोते  हैं  तथा  भर से  मर  रहे  हैं  ।  अनेक  प्रकार  की  बीमारियां  उनमें  फैली  हुई  हैं
 ऐसी  संकटापन्न  स्थिति  से  आज  राजस्थान  गुजर  रहा  है  फिर  भी  राजस्थान  की समस्याओं  की

 ओर  देखने  वाला  कोई  भी  नहीं है  ।  न  तो  उनके  कोई  पानी  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  न

 रोज़गार  के  साधन  उपलब्ध  किए  गए  पिछले  वर्षों  में  जो  जलप्रदाय  योजनायें  बनाई  गईं  जिन
 पर क करोड़ों  रुपया  खर्च  किया  उनको  बड़े  गलत  तरीके  से  बनाया गया  है  ।  उनको  बनाते

 स  ग

 xa  हुई  जनसंख्या
 और

 पशु  संख्या  का
 कोई  शुमार  a

 इका  पाया  SOE

 क  योजनाओं

 पानी दे  सकने  में  बिलकुल  अपर्याप्त हैं  से  टेक  बनाए  गए  नल  डाले गए  हैं  लेकिन  एक

 बूंद  भी  पानी  का  नहीं  मिल  रहा  इस  सम्बन्ध  में  बार-बार  शिकायत  करने  के  बाद  भी  शासन
 > की  तरफ  से  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  ed  |  डीज़ल  अथवा  बिजली  &  चलने  वाली  जलप्रदाय

 योजनाओं  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्ण  उपेक्षा  राजस्थान  में  अपार  प्राकृति  सम्पदा  के

 होते
 ते  हुए  मी  भारत  सरकार  ने  राजस्थान  की  घोर  उपेक्षा  की  है  ।  पब्लिक  सेक्टर में  भी  राजस्थान

 को  सबसे  कम  सहायता केन्द्र  से  दी  गई  है  ।  पब्लिक  सेक्टर में  सबसे  कम  उद्योग  राजस्थान  में

 लगाए  गए  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  राजस्थान  में  खनिज  सम्पदा  के  खनन  एवं  दोहन  के  लिए  भारत

 सरकार  से  कोई  माइकल  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।  राजस्थान  रेल  और  सड़क  यातायात  की  दृष्टि

 से भी  बहुत  पिछड़ा  हुआ  है  ।  राजस्थान  में  सैकड़ों  मील  तक  कोई  भी  यातायात  के  साधन  नहीं

 जिसका  वहां  के  आर्थिक  विकास  पर  बुरा  असर  पड़  रहा  इसके  बावजूद  भारत  सरकार  की

 र  से  कोई  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सड़क  कोष  या  ऐसी  दूसरी  मदों  से  भी  राजस्थान

 को  बहुत  कम  मात्रा  में  सहायता  दी  जा  रही  है  राजस्थान  की  धरती  को  पानी  देने  वाली

 प्रयोजनों  अन्तप्रंन्तीय  झगड़ों  में  उनकी  हई  हें  ।  मना  कनाल  राजस्थान  को  पानी  देने में  वरदान

 हो  सकती  है  लेकिन  उसका  कार्य  अगर में  है  ।  इसी  तरह  से  '  विमुख  नहर  कौर  नाथे  फीडर  नहर

 की  सचान
 भी  अधर  में  लटकी हुई  भन्डरग्राउन्ड  भूतल  जल  मी  राजस्थान  के  कई

 क्षेत्रों में  —ATHA  रन अपत  दस
 निकला  बाड़मेर  और  जैसलमेर  के  जिलों

 स्थान की  सूखी डाक  कलि  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  तरह
 की  योजनाओं

 से
 राज थाप 2 या शास  Po सन  ba  See  की  स्थिति  का hal  क  निकालने  में धरती  को  हरा-भरा

 pentane
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 काका
 ne

 aga  मदद  मिल  है  लेकिन  इस  ओर  मी  से  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  इसी  ae  से  तमाम

 ।  राजस्थान  सरकार  में  स्वयं वैली  से  मिलने  वाले  aa  की  योजना  भी  अधर  में  लटकी  है
 ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  को इतनी  बड़ी  योजनाओं  को  लागू  करने  की  क्षमता  नहीं है

 विशेष  सहायता दे दे  तभी  यह  सम्भव  हो  सकता है  भटियात  देश  के  लिए  अन्न  तथा  =

 माल  की  आपूर्ति  कर  सकता  है  बशर्तें  फि  इस  सम्बन्ध  में  उसकी  पूरी  मदद  की  जाए  ।  दुर्भाग्य  से

 ै  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  राजस्थान  के  लोग  लाखों  कौ  संख्या  में  अकाल  की  स्थिति  में

 र  वर्ष  अपने  oy  एवं  बाल-वच्चों  को  लेकर  मजदूरी  कमाने  के  लिए  दूसरे  अरदना  की  यात्री  करते
 xy  ।  यह  बड़ी  शर्मनाक  बात  है  फिर  भी  इसकी  ओर  किसी  का  ध्यान  नहीं  जाता

 सभापति  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं--यदि  राजस्थान  समस्याओं

 ठीक  तरह  से  देखकर  कौर  समय  कर  योजनायें  बनाई  जातीं  तो  राजस्थान  अज  ढदुस्तान म
 पहले  नम्बर  पर  होता  |  राजस्थान  हर  मामले  में  पिछड़ा  हुआ  चाहे  बिजली  का  कंजम्पशन

 सड़कों  के  निर्माण  का  मामला  हो  या  कोई भी  मामला  हो  ।  समय  इतना कम  है  कि  मैं  सब  बातों
 पर  विस्तार  से  रोशनी  नहीं  डाल  फिर  भी  थोड़े  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अगर

 राजस्थान  की  विकट  समस्याओं  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  गया  तो  वह॒  हिन्दुस्तान  के  लिए  एक

 समस्या  वन  सकता  है  ।  राजस्थान  की  600  मील  से  अधिक  की  सीमा  पाकिस्तान  के  साथ  लगती
 +

 यह  सारा  प्रदेश  बिना  यातायात  के  है  रोजगार  की  सुविधायें  तो  बिलकुल  शुन्य  इस
 ?

 इलाके  में  आये-दिन  अकाल  पड़ते  दो-तिहाई  भाग  अकाल  से  पीड़ित  रहता  है  ।  एडमिनिस्ट्रेशन

 at  तरफ  डवलपमेंट  के  नाम  से  कुछ  ग्रो जना यें  चलती  लेकिन  वे  ऊट  के  मुह  में  जीरे  के

 समान  हैं  ।  उनसे  राजस्थान  की  समस्याओं  का  समाधान  होने  वाला  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  केन्द्रीय

 सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  वह  राजस्थान  की  समस्याओं  को  पर  गम्भीरता  से

 विचार  करे  ।  \

 आप  राजस्थान  नहर  के  मसले  को  जा  एक  तरभ  से  अधर  में  लटकी  हुई

 जो  नहर  करीब  10  बचा  पहले  पूरी  होनी  वह  तक  केवल  अपना  प्रथम  चरण

 कर  सकी  है  ।  वह  एक  aga  बढ़िया  प्रोजेक्ट  जो  पाकिस्तान  के  बाहर  के  साथ-साथ  जाता

 डर ह लेकिन  उसकी  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।  नह  बन  गई  उसका  पहला  चरण  पूरा  हो  गया

 द

 वहां  की  उपज  को  लें  जाने  के  लिए  कोई  रेल्वे  लाइन  नहीं  है--यह  कितनी  आश्चर्यजनक
 प्  जि @  ।  वहां  पर  न  क्रोध  रेल्वे  लाइन है  और

 न  कोई  दूसरी  यातायात  की  व्यवस्था  है  ।  जो  सड़कें

 वे  बहुत  मामूली  बिलकुल  अपर्याप्त हैं  ।  इसी
 द

 से  विश्व  बेक  की  सहायता  से  जो  विकास
 कार्यक्रम  वहां  चल  रहा  उसमें  भयंकर  भ्रष्टाचार  किसानों  के  साथ  ज्यादतियां  हो  रही  हैं
 उनके  साथ  निर्देयतापूर्ण  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  बैंकों  की  तरफ  से  जो  ऋण  दिया  गया  वह
 किसानों के  नामਂ  लिख  दिया  गया  है  लेकिन  नाला  बना  ही  नहीं  बैंकों  की  तरफ  से  किसानों

 के  ऊपर  7-8  कीमतों  की  वसूली  के  लिये  चक्रवृद्धि  ब्याज  के  साथ  नोटिस  जारी  हो  गये  जिनमें

 मल धन से  ब्याज  की  रकम  कहीं  ज्यादा  इसके  बारे  में  कई  बार  वहां  के  किसानों  ने  अपने

 घि  मंडलों  के  साथ  जा  कर  अरका  से  निवेदन  लेकिन  राज्य  सरकार  बिलकुल  नहीं
 सरकार  के  हाथ  में  है सुनती

 @) an
 अग

 a

 कि  यह  मामला  केन्द्र  इसलिये  मैं  उनके  अस  तोष  को

 आपके  सामने  ना  चाहता  anor  चेतावनी  p27
 |  २  स  amin  दना  चाहता

 Laer  प  चाहता  गंगानगर  के  किसान  wa
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 नए  ee  a
 aaa

 न  करने  की  तैयारी  कर  रहे  हैं  ।  लो  कतन्त्रात्मक  तरीके से  oF  होंने  सारे  प्रयास कर  fait,

 अब वे  अहिंसात्मक  आन्दोलन  के  रास्ते  पर  जान ेके  लिए  आमादा  हैं  ।  यदि  सरकार  ने  उन  कसाना
 की  वाजिब  मांगों  पर  तुरन्त  ध्यान  नहीं  दिया  तो  किसान  अपने  आन्दोलन  के  द्वारा  सरकार  कीं

 भभका  उसको  अपनी  मांगें  मनवाने  के  लिए  मजबूर  कर  देगा  ।  इस  प्रकार  की  उपेक्षा  ale

 लोकतन्त्र  में  होती  है  या  किसी  भी  स्तर  पर  होती  है  तो  उसको  अदालत  नहीं  किया  सकता  ॥

 अन्त  मैं  आप  निवेदन  करना  चाहता  हूं--हमारे  यहां  डीज़ल

 सीमेन्ट  are  चीनी  के  अभाव  की  तरफ  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इनके  कारण  आज

 का  औद्योगिक  विकास खतरे  में  पड़  गया  राजस्थान  का  जन-जीवन  खतरे  में  पड़  गया
 राजस्थान  की  खेती  और  उद्योग  नष्ट  हो  रहा  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय

 राजस्थान  की  ज्वलंत  समस्याओं  की  तरफ  और  वहां  के  जन-जीवन  में  व्याप्त  असन्तोष  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  समय  रहते  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  बजट  में  विमान  अपनी  नीतियों  को  पैसों  की  भाषा  में
 apart san  अपा लिखती है  मैं  इस  अवसर  पर  अपने  वित्त  मंत्री जी  को  बहुत  धन्यवाद  देता

 शक्ति  है  कि  वे  दस-दस  राज्यों  के  बजट  पास  करवाते  साथ  ही  केन्द्र का  बजट  भी  पास  करवाते

 हैं  ।  इतनी  उम्र  में  इतनी  ताकत  की  तारीफ  सारा  हाउस  करेगा  और  हिन्दुस्तान  की  65  करोड़

 जनता  भी  करेगी  ।
 ज

 आज  राजस्थान  पर  जहां  9  अरब  51  करोड़  पये  का  कर्जा  जिसे  75  करोड़  रुपया

 प्रतिवर्ष  ब्याज  का  देना  पड़ता  है  और  जिस  राजस्थान  के  अन्दर  राज  32  हजार  गांव  अकाल  से

 पीड़ित  2  करोड़  40  लाख  आदमी  अकाल  थे  तड़प  रहे  जहां  केवल  3  किलों  अनाज  मिलता

 z  कौर  वह  भी  पुरा  नहीं  मिलता  क्योंकि  उसका  अनुपात  वह  काम  की  मात्रा  से  करते  मुख
 से  पीड़ित  होकर  जब  वे  पूरा  काम  नहीं  कर  पाते  तो  उनको  डेड़  किलो  अनाज  भी  ayes

 ol

 है--ऐसे  राजस्थान  कीਂ  हालत  का  अन्दाजा  आप  स्वयं  लगा  सकते  हैं  ।  हमारे  qq  वक्ता  ने  अभी
 बतलाया  कि  हजारों  परिवार  अपने  घरों  को  छोड़कर  चले  गये  मैं  आपको  बतलाना  चाहता हूं
 कि  वे  घर  छोड़कर  ही  नहीं  गये  हैं  बल्कि  अपनी  जमीनों  को  पूंजीपतियों  के  हाथों  में  कौड़ी  के

 मूल्य  बेच  कर  जा  रहे  हैं  ।  वहां  के  बड़े  काइतकार  जो  उनको  कर्जा  देते  40  परसेन्ट  ब्याज  पर

 कर्जा  दे  रहे  हैं  और  इस  तरह  से  उनकी  ज़मीनों  को  हड़पते  जा  रहे  हैं  ।

 एक  ओर  ताज्जुब  की  बात  है--इस  नेशनल  कले मिटी  के  लिये  राजस्थान  सरकार  ने  अपने
 बजट

 में  केवल  सात  करोड़  रुपया  रखा  है  जब  कि  हमारे  राज्यपाल  जो  हमारे
 राष्ट्रपति  जी  के  नुमाइन्दे  वह  कह  रहे  हैं  कि  इसके  लिए  100  करोड़  रुपये  दिये

 इस  तरह  का  कन्ट्राडिक्शन  इनके  स्टेटमेन्ट  में  है  ।  कमी  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  भजमेर  गईं

 तब  उन्होंने  उनसे  कहा  कि  हमें  इसके  लिये  100  करोड़  रुपया  aa  कि  उसी  सरकार के
 इस  काम  के  लिये  7  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  अपने  बजट  में  कर  रहे  हैं  ।  वह  समझतें

 हैं  कि  इस
 कंलेमिटी  को  फप  करने  के  लिए  7  करोड़  रुपया  पर्याप्त  है  ।  जनता  पार्टी

 की

 सरकार  चली  भगवान  ने  अच्छा  ही  किया  ।  मैं  उसमें  ज्यादा  नहीं  कहना  लोग

 लेकिन  अपने  शासन  काल  में  इन्होंने  जो  कुछ
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 कि  हर  साल  खर्चे  =|  कनक  ह  as  अ किया  उसका  नतीजा
 यह  राजस्थान  की  विधान सभा  में  एक

 193.63  करोड़ प्रश्न  पूछा  था--उसके  उत्तर  में  मालूम  हुआ  कि  1976-77  में  खच

 1977-78 में  218.63  करोड़  बढ़ा  और  1978-79  H  243.32  करोड़ ड़  बढ़ा ओर  aa

 नाम  डिमाण्ड की  aaa  में  1  अरब  रुपये की  मांग  लेकर  आये  हैं  ।  ये  लोग जो  सादगी

 से  रहना  चाहते  उनके  ठाठ-बाट  का  यह  नमूना  है  ।

 इस  पार्टी  ने  अपने  हासन-काल  में  एक  इंच  भी  ज़मीन  जागीरदारों  से  हासिल  नहीं  की

 सामन्तवादियों  से  नहीं  उसके  स्थान  पर  भूमि  कौर  भवन  कर  लगाया  |  io  उस  समय

 अपने  बजट  में  प्रावधान  किया  कि  हम  हाउस-टैक्स  प्रापर्टी  न 2  करोड़  पये

 की  बसूली  लेकिन  ये  वह  भी  नहीं  कर  पाये  और  इनको  अपने  एस् टी मेट्स  को  फिर  a

 रिवाइज  करना  उसको  घटाकर  85  लाख  पर  लाना  जब  कि  इस  काम  में  इनका
 त  बड़ा  स्टाफ  लगा  हुआ  si  aaa  सीलिंग  जिस  पर  इन्होंने  डेट  करोड़  रुपया

 aa— एडमिनिस्ट्रेशन  का  खर्च  किया  जयपुर  में  एक  इंच  भी  ज़मीन  नहीं
 |
 काम  इन्होंने

 aun  कार्यकाल  में  किया  ।  जो  हमको  कहते  थे  कि  हम  मुगलिया  ठाट-बाट  से  रहते  जिन्होंने
 ह ray  की  समाधि  पर  जाकर  शपथ  ली  थी  और  कहा  था  fa  हम  सादगी से  हमारा

 रहन-सहन  लोगों  के  सामने  एक  तस्वीर  नजर  आयेगी--यह  तिथि  य  जाहिर हो  गई  है
 में  वाण्डेड  लेबर  66  हज़ार  के  करीब

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाज़िर  आपने  क्या  किया
 =

 )

 oft  मूलचन्द  डागा  :  आप  जनना  पार्टी  को  सपोस  मत्त  करो  द
 परि

 क
 ही आपके  कम्युनिज्म  को

 ata  यह  कह  रहा  था  कि  66  हजार  बोंडे  लेबर  है  और  उस  बोंडे  way  के
 लिए

 जो
 ee
 lay  ग्रान्ट  2  करोड़  रुपये  की  वहभी  नहीं  ली  ।  उस  सारे  के  सारे  काम  को

 न
 लिया

 और  लेबर  की  तरफ  कोई  ध्यान
 नहीं

 दिया  गया  था  ।-  आप  ही  बताइए  कि  fa
 का

 aaa

 एक्ट  कहां  लागू  किया ।  at,  एक  बात  at  है  कि  दा रब बन्दी  करेंगे  और  इसके  लिए  शपथ ८ ली  और
 कहा  कि  1  1980  के  बाद  राजस्थान  में  शराब बन्दी  कर  जाएगी  लेकिन  ine  बल
 को  वही  ।  आमदनी  के  जो  आंकड़े  हैं  वे  वही  ।  ये  आपके  बड़े  बजट  बनाते  उससे
 एक्साइज  ड्यूटी  में  18  करोड़  50  लाख  रुपये  की  आमदनी  थी  कौर  अब  आमदनी  क्या

 होगी
 ?

 यह  18  करोड़  रुपये  की  होगी  ।  तो  प्रोहिबिशन  कहां  है  ?  इस  जनता  पार्टी  की  सरकार  कहा
 कि  उद्योग  खोलेंगे  |  बहुत  कमाल  का  काम  किया  aa  जगह  गांवो ंमें  दारू  बनने  लगी
 भर  भट्टियां  चलने  लगीं  ।

 कितना

 अच्छा  काम  इन्होंने  गाँव  गांव  में  कर  दिया  ।  यह  वहां  पर  एक
 तरह  से  होम  इंडस्ट्री  हो  गई  है
 ह्  ह  प्रः  पे

 अब  मैं  ag  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  यह  देखिये  कि 1
 तगा  विद

 कले  टशन
 है  ।  दय राव बन्दी

 की  जो  बात
 |  fag  दिखाने  qe  ली  पी  भ  भाप

 cero

 A]

 यहा प्रोग्रेसिव  बजट  है
 ।  यह  किस  प्रकार प्रकार  रखा  गया  है  ।

 mee  साहब  गये

 बड़ी  करामात |  सिला  ar  एजूकेशन  को  ही  aman  2  अरब  77  करोड़
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 रुपया  इसके  लिए  चम  जिसको  poor के  रीत  वर B44  DAIS
 ति

 स

 यह  हुआ कि  लगभग  1  अरब  17  करोड़  रुपया  घटा  दिया  भाव द्य कता  तोयह है  कि
 त  म  द  वि

 ave
 एजूकेशन  में  इम्प्रूवमेंट  हो  लेकिन  आपने  उस  पर  रुपया  घटा  दिया  ।  इंडस्ट्री  और  हैल्थ

 हाल
 है  ।

 एक  चीज  भर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  बिजली  नहीं  उसकी  कोई

 फिक्स्ड  एवेलएबिलिटी  नहीं  यहां  पर  होम  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  नाना  हुए  यह  अभी  उत्तर

 देंगे  क्योंकि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  नहीं  हैं  और  मिनिस्टर  इन्क्लुजन  एवरी  मिनिस्टर  ।  हमारे

 यहां  बिजली  की  कोई  फिक्स्ड  एवेलेबिलिटी  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  200  मेगावाट  का  एक  एटॉमिक

 एनर्जी  प्लान्ट  लगाया  गया  था  लेकिन उससे  हमको  सन्‌  1973  से  लेकर  राज  तक  20  पर  सेन्ट

 बिजली  ही  मिल  पाई  ।  पोंग  में  और  दहेज  में  जो  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  की  मशीनरी  लगाई

 उसकी  मशीनरी  खराब  जिसके  ag  जिम्मेवार  है  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता
 हूं  हमारे  चम्बल  में  न  पानी  है  भर  न  बिजली  है  ।  घरों  में  लोगों  को  पानी  नहीं  मिल  पाता  है  ।

 हमारे  मन्त्री  जी  क्या  भाषण  देते  हैं  ।  मैं  एक  बात  और  बताना  चाहता  हूं  कि  मिनिमम  चार्जेज

 कह  वहां  के  किसानों  से  2600  रुपये  देने  की  बात  कही  जाती  हैं  ।  उन  काश्तकारों  को  बिजली

 नहीं  दी  गई  और्‌,ज्तकी  फरार  बरबाद  हो  गईं  लेकिन  लेंड  रेवेन्यू  फिर  भी  वही  का  वही  एक

 फ्लैट  रेट  कर  दिया है  जबकि  बिजली  किसानों  को  नहीं  दी  जा  रही  ऐसी  स्थिति  में

 1980-81  में  उनके  यहां  क्या  फसल  पदा  होगी  ।  कैसे  आप  उस  लेंड  रेवेन्यू  की  रिकवरी  करना

 चाहते  हैं  ।  भाप  उनसे  न्यूनतम  चार्जेज  की  वसूली  करना  चाहते  हैं  जिन्हें  आपने  बिजली  नहीं  दी  है

 जिनको  इलेक्ट्रिसिटी  प्राप्त  नहीं  करा  डीज़ल  नहीं  दे  उनसे  वही  लेंड  रेवेन्यू  आप  रिकवर

 तो  वे  क्या  बचेंगे  ।  कया  वे  मर  नहीं  जाएंगे  और  क्या  उनके  बच्चे  बोंडेड  लेबर  नहीं  बन

 भाप  आराम  से  कुछ  भी  कह  दें  लेकिन  मैं  आप  से  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  के  लोगों

 से  मिनिमम  aris  फ्लैट  रेंट  पर  नहीं  लेने  लेकिन  रेवेन्यु  की  रिकवरी  वंद  होनी

 चाहिए  थी  पर  ae  बजट  में  यह  सारा  प्रोविजन  है  कि  रिकवरी  होगी  ।  काश्तकार

 यह  बराबर  कहता  है  कि  उसका  जो  नुकसान  उसका  कम्पेनसेशन  उसको  मिलना  चाहिए
 लेकिन  यह  नहीं  हो  पाता  है  ।  गवर्नमेंट  से  कोई  पूछे  कि  चम्बल  में  पानी  नहीं  है  ।  एटॉमिक  पावर

 स्टेशन  काम  नहीं  कर  रहा  आपने  बिजली  100  परसेंट  कट  कर  दिया  है  ।  सारे  उधोग  ठप्प
 ु

 पड़ गये  लाखों  मज़दूर  बेकार  हो  गये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  राजस्थान  केनाल  के  बारे  में  सब  जानते  हैं  कि  अगर  उसको  पूरा  कर

 दिया  जाए  तो  हम  आपको  अनाज  सारे  हिन्दुस्तान  को  अनाज  देंगे  ।  मैंने  क्वैश्चन  पूछा  है

 जिसमें  यह  बताया  गया है  कि  अमी  114  मील  काम  करना है  कौर  यह  1985-86 तक

 राजस्थान  नहर  को  एक  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  लिया  जाये

 लेकिन  यह  काम
 कब

 शुरू  होगा ?
 मेरे  ख्याल से  जब

 हम
 दुनिया  से  चले  जाएंगे तब

 किया  जाएगा यह  राज  ह क

 रुपया  दिया
 है  ?

 50  करोड़  रुपया
 ज्यादा

 दे
 दिया

 इतनी  कीमतें  बढ़  गयी  हैं  और  आपने
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 50  करोड़  पिया  ज्यादा  टे पद  दिया  छ  ।  इससे  तो  मैं  कहता हुं  कि  पहलें जो  इस  cari
 ie  अनय

 रुपया  दिया  था  उससे  और  कम  रुपया  हो  गया हैं  ।  हमारी  इण्डस्ट्री  की  सब्सीडी  52  लाख  रुपये

 आप  पर  बकाया है  जो  कि  हम  आपसे  मांगते  हैं
 जिसके

 बारे  में  आप  मान  भी  गये  हैं  1  वह

 सब्सीडी  ह हमें  चलना  वह  भी  आप  नहीं दे  रहे  हैं  ।  करोड़ों  रुपया  पिछली  मिलों  को
 far

 देना है  ।  52  लाख  रुपया  यह  मांगते  zl ट  qe  सब  रुपया  हमें दे दे  राजस्थान  पानी  के

 तरसता है
 ।  उसके  लिए  मी  60  करोड़  रुपये में  से  इतना  कम  रुपया  दिया  गया है  सब

 इसलिए  हो  रहा  है  कि  राजस्थान  का  कोई  फुल  फ्लैट  मिनिस्टर  नहीं  केबिनेट  में  कोई  मिनिस्टर

 केबल नहीं है
 ।  लिए  राजस्थान  को

 इग्नोर  किया
 जा  रहा है  ।  मेरे  से  सो  गुना

 वे  ही  गानों  मेंट  में  आ  जाएं  । तो  हमारे  माननीय  सुखाड़िया  जी  बैठे

 भाप  पानी  का  पैसा  क्या  दे  रहे  हैं  ?  राजस्थान  में  पानी  एक  रुपये  में

 मिलता
 एक

 रुपये  किलो  जानवरों  का  चारा  मिलता है  ।  यह  राजस्थान  के  लिए  गवर्नमेंट  करन ेज ता  रही  है  ।

 राजस्थान  में  नेचरल  केलेमिटीज  के  लिए  गाने र  ने  124  करोड़  रुपया  It Xal art  द  और
 |

 दे  रहे  साढ़े  सात  करोड़  रुपये  ।  आप  इस  बजट  को  पास  करके  खुश  होंगे  ।  इस  योजना में

 कोई  प्लानिंग  नहीं  कोई  पीकिंग  नहीं  कोई  इमेजिनेशन  नहीं  कोई  कल्पना  नहीं  है  ।

 प्रकार के  बजट  से  तो  भगवान  ही  बचायेगा  ।  ह

 =
 यह  केवल  लेखानुदान '  श्री  पी०  बल्कि  सुनाया

 ी  सूची  डागा  यह  वाट  आफ  भकाउटस  नः  लिए  राज्यपाल  कहते हैं  कि  इस

 मद  में  हमें  सो  करोड़  रुपए  दो  और  आप  साढ़े  सात  क  रुपए दे  रहे  हैं  ।  इस  से  तो  राजस्थान

 को  भगवान  ही  बचायेगा  |

 श्री  कुम्भा  राम  आर्य  :  मैं  प्रस्ताव  करता
 द्

 डिक  के ग्रीक  चिकित्सा  और
 लोक

 स्वास्थ्य  और  सफाई  STH
 के  अंतगर्त  लेखानुदान  की  मांग  को

 कम
 रुपया  किया  जाए  1”

 >
 द्वारा  गांवों  की  (30)

 पेय  जल  पूति  स्कीम  के  अन्तर्गत  लेखानुदान की  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया
 जाए ।

 क्षेत्रों  में  पेय  जल  की  पूरि  की  समस्या  को हल  करने  में  विफलता  (31)
 ग्ग्कि ष  प्राकृतिक  विपत्ति  में  राहत  शीर्षक  के  अन्तर्गत

 लेखानुदान  की  मांग  को  कम  करनी
 1  रुपया  किया  जाए  |

 हुए  कृषि  उत्पादों  के  लिए  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  किये  जाने  में  विफलता  (32)]

 efi  स्थानीय  निकाओं  और  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  प्रतिकर तथा  समनुदेशन  wires

 के  अन्तर्गत  लेखानुद
 की  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।'

 ~
 निकायों  के  बारे  में  नीति  (

 (33)]
 प्रो ०  नीमला कुमारी  शक्त  faa  संगो  afl  नें  1550-  हा  का  cece

 का
 जो

 बजट  पेश  किया  शक्‍्ताव मैं उसक  i  mai  राजस्थान
 हिन्दुस्तान  के

 पश्चिम में
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 बन —_——

 ही  पर  पाकिस्तान  का  बोर्डर  लगता  है  ।  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  से
 राजस्थान  हिन्दुस्तान  मे स्थित है  जह

 दूसरा  स्थान  रखता  है  ।  फिर  भी  राजस्थान  का  विकास  अभी  तक  क्यों  नहीं  हुआ  राजस्थान

 Tis  मार
 अभी तक  पिछड़ा  क्यों  है  ?  मैं  समिति हूं  कि  इसके दो  मुख्य  कारण

 राजन

 गैसोलीन  ।  राजनीतिक  दृष्टि  से  यहां  पर  हमेशा  सामन्ती  परम्परायें  रही  राजा-महाराजाओं

 का  शासन  रहा  है  जिन्होंने  कभी  भी  विकास  की  भोर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  दूसरे  राजस्थान  का

 भौगोलिक  स्थिति  ऐसी  है  कि  यहां  का  साठ  प्रतिशत  माग  रेगिस्तानी  है  ।  अरावली  पत  श्यूंखला

 इसको  दो  भागों  में  बांटती  है  ।  एक  हिस्से  को  तो  दक्षिण-पूर्वी  हिस्सा  कह  सकते  है  जहां  सो

 मीटर  बारिश  होती  है  और  दूसरे  वह  है  जिसको  पश्चिमी  भाग  कह  सकते  हैं  और  जहां  पर

 केवल  दस  मिलीमीटर  बारिश  होती  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  हर  वर्ष  वहां  अकाल  पड़ता  रहता  है

 अकाल  की  छाया  हर  बर्ष  राजस्थान  पर  मंडराती  रहती  है  ।  इसलिये  जो  कुछ  भी  बजट  में

 धान  किए  जाते  हैं  वे  सारे  के  सारे  इस  अकाल  राहत  में  चले  जाते  हैं  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि

 राजस्थान  में  भयंकर  अकाल  पड़ा  हुआ  वहां  पर  लोगों  को  पीने  के  लिये  पानी  नहीं  मिल  रहा
 =  ।  हमें  अकाल  का  सही  हल  ढूंढना  होगा  ।  केवल  हम  अकाल  राहत  के  काम  शुरू  कर  द  उसपे

 काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  अकाल  राहत  के  काम  जगह-जगह शुरू  किये  गए हैं  ।  परन्तु  मुझे  यह

 कहते  हुए  बड़ा  दुख  होता  है  कि  अकाल  राहत  के  कामों  में  काम  करने  वाले  जो  मजदूर
 हैं  उन्हें  तीन

 किलो  अनाज  मिलता  है  ।  आप  कल्पना  करें  कि  तीन  किलों  अनाज  से  किस  प्रकार  से  वे  अपने

 परिवार  वालों  का  पालन-पोषण  कर  सकते  हैं  Po  तीन  किलों  अनाज  को  क्या  आप  मिनिमम  वेजिज

 कह  सकते  इससे  मिनिमम  वेज  की  गारंटी  की  पूर्ति  होती  क्या आप  कह  सकते  हैं
 ?  मेरा

 निवेदन  है  कि  राहत  के  इन  कामों  में  जो  मजदूर  लगे  हुए  हैं  उनकी  गरीबी  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 उन्हें  पर्याप्त  अनाज  दिया  जाना  चाहिये  |

 =  उपाध्यक्ष  महादजी  लोग  अकाल का  अस्थायी  हल  ढ्ढ्त  ही  रहें  तो  राजस्थान  कभी  तरक्की

 हीं  कर  सकेगा  |  इसका  हमको  कोई  स्थायी  हल  ढूंढना  होगा  ।  हमारी  जो  नहर  योजनाएं  पीने

 के  पानी  की  जो  योजनाएं हैं  उनके  वास्ते  हमें  बजट  में  अधिक  प्रावधान  करना  होगा  ।  अभी  मेर

 पूर्वे व  वक्ता  ने  भी  कहा  कि  राजस्थान  कैनाल  कब्र  पूरी  होगी  ?  क्यों  नहीं  इसे  राष्ट्रीय  योजना
 दे

 के

 अन्तर्गत  सम्मिलित
 कर

 लिया  जाता है
 ?  कई  यो  जनायें  हमारी  सिंचाई  की  हैं  जो  अधूरी  पड़ी  हुई

 जैसे  औरार
 योजना

 पार्वती
 योजना  है

 हैं
 या  अन्य  कई  योजनाएं  हैं  ।  मादी  योजना  भी  एक  ऐसी

 ही  योजना है  ।  सबको  पूरा  लिए  बंजट में  गया है  नित
 अपर्याप्त  है  ।  इससे  इन  योजनाओं  को  कभी  भी  पूरा  नहीं  जा  सकेगा  ।  ऐसी  स्थिति  में

 अकाल  भाए  ae  राजस्थान  में  पड़ते  रहेंगे  और  इसी  प्रकार  से  भुखमरी  की  स्थिति  भी  वहां  पैदा

 होती  रहेगी  ।

 राजस्थान  एक  ऐसा  प्रान्त  है  जहां  steitfire  विकास  भी  नहीं  हुआ  है  ।  औद्योगिक  दू
 दृष्टि  से

 सं

 राजस्थान मे ंमें  अमी  तक  जितना  कुछ  हुआ  है  उसे  समुद्र  में  बंद  के  समान हुआ  ऐसा  कहा  जा  सकता

 कई  उद्योग  यहां
 व्य  किय

 जा
 इस

 दू
 जसे  मिनरल  aes

 cr  ate  इन् डस्ट
 इन्डस्ट्रीज  और  फारेस्ट  ।  इस  भोर  aga  कम  शए परान  दिया  सेव  ।  खनिज  पदार्थों

 की  दृष्टि से  र  ू
 स्थान  हिन्दुस्तान  में  तीसरा  कई  ऐसे  freer  हैं  जो  कि  केवल
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 राजस्थान में  ही  मिलते हैं
 ।  जैसे  राक  फास्फेट  को  ही  आप  ले  लें  ।  हिन्दुस्तान  में

 जितना  यह

 निकलता  है  उसका  96  प्रतिशत  राजस्थान  में  बांसवाड़ा  भौर  उदयपुर  जिलों में  यह  निकलता  है  |

 उदयपुर  में  कमर  कोटडा  नाम  का  स्थान है  जहां  पर  600  टन  प्रतिदिन  राक  फास्फेट
 निकलता

 दै  ।  परन्तु  उसका  रसायन  खाद  बना  करके  उपयोग  frat  इसकी  कोई  व्यवस्था  अभी  तक

 राजस्थान  में  नहीं  की  गई  है  ।  खाद  के  कारखानों  की  बात  मैंने  पहले  भी  की  थी  और  फिर से
 मैं

 निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  राजस्थान  में  चित्तौड़गढ़  एक  ऐसा  स्थान  जहां  पर  रसायन  ख।1द

 कारखाना  डालकर  वहां  के  लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  सकता  है  ।  वहां  पर  कैचमेंट  एरिया  भी

 अच्छा  ।  इसके  साथ  ही  रोक  फोसफेट  भी  उपलब्ध  है  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  क्यों  नहीं  इस  ओर

 ध्यान  दिया  गया  ?  इसके  साथ  ही  सोप  स्टोन  सारे  देश  में  जितना  सोप  स्टोन  होता  है  उसका

 95  प्रतिगत  हमारे  यहां  मिलता  है  ।  परन्तु  उससे  सम्बन्धित  कोई  उद्योग  वहां  नहीं  डाला  गया  ड

 इसी  प्रकार  से  लाइम  स्टोन  के  हमारे  यहां  भंडार  हैं  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  राजस्थान  में  केवल

 5  सीमेंट  HICH  ही  हैं  ।  मेरा  तो  निवेदन  है  कि  राजस्थान  को  qr at  दिया

 पना  चाहिए  जिससे  are  देश  की  सीमेंट  की  आवश्यकता  पूरी  हो  सकती  है  ।  इसके  साथ  ही  साथ

 fat  सीमेंट  प्लान्ट  बनाकर  करके  गावों  में  उद्योग  स्थापित  कर  सकते  हैं  जिससे  गांव  के  लोगों  को

 मिलेगा  और  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  होगा  |

 इसी  प्रकार  से  कृषि  उपज  में  राजस्थान  बहुत  अधिक  धनी  है  ।  वहां  कपास  ओर

 अफीम  पैदा  होती है  ।  दुनिया में  जितनी  अफीम  पैदा  होती  है  उसका  80  प्रतिशत  भाग  हि  दास्तान
 में  भारत  में  पैदा  होती  है  और  हिन्दुस्तान  का  वह  भाग  मध्यप्रदेश  और  राजस्थान  है  इसमें

 सारी  की  सारी  अफीम  देश  की  पैदा  होती  है  ।  मेर  निर्वाचन  क्षेत्र  चित्तौड़  और  कोटा  में  दुनिया  के

 यदि  आंकड़े  लें  तो  30  प्रतिशत  अफीम  पैदा  होती  है  जो  दवाई  बनाने  के  काम  आती  परन्तु

 दवाई  बनाने  का  एक  भी  कारखाना  वहां  पर  नहीं है  ।  इसके  अलावा  जो  अफीम  के  डोडे
 होते

 कपल्स  हैं  उनसे  भी  अफीम  निकलती  है  ।  लेकिन  इस  प्रकार  कोई  कारखाना  arrears  में

 में  नहीं  है  ।  वहां  पर  10  रु०  क्विंटल  अफीम  के  डोडे  खरीदे  जात ेहैं  लेकिन  उसके  बाद  उनको

 600,  700  ०  क्विंटल  के  भाव  पर  बेचा  जाता  है  ।  तो  इस  प्रकार  के  उद्योग  राजस्थान  में  क्यों

 नहीं  काप्रम  किये  जाते  हैं
 ?

 राजस्थान  का  टूरिज्म  की  दृष्टि  से  भी  बहुत  अधिक  विकास  हो  सकता  ।  बटोरी

 राजस्थान  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  पर  ऐतिहासिक  परम्परायें  रही  हैं  ।  खास  तौर  चित्तौड़गढ़  के  बारे  में

 कहना  चाहती  हूं  कि  वहां  पर  ऐतिहासिक  पुरुष  हुए हैं  जैसे  पन्ना  भामाशाह

 जिनकी  गा धायें  वहां  के  कण-कण  में  छिपी  हुई  हैं  ।  वहां  पर  टूरिज्म  को  यदि  विर्क  सित  करें

 तो  हमारे  लिए  अच्छा  हो  सकता  है  ।  मैं  तो  सुभाव  देना  चाहती हूं  कि  चित्तौड़गढ़ में  यदि एक

 एयरपोर्ट वना  जाय  तो  इससे  हम  विदेशी  टूरिस्टों  को  बहुत  आधिक  आकर्षित  कर  सकेंगे  और

 agi  के  लोगों  की  कई  प्रकार  की  आर्थिक  समस्याओं  का  भी  समाधान  होगा  |

 राजस्थान  का  विकास  करने  के  लिए  और  भी  बहुत  सी  बातों  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  आज

 अन्त्योदय  के  नाम  पर  जनता  पार्टी द्वारा  कई  योजनायें  चलायी  गयीं  नाम  बड़ा  आकर्षक
 बाड़ा  aTo  सै  ।

 महात्मा  गांधी  द्वारा  aa  गया  sua  हू
 त  परन्तु  उसमें  हुआ  है

 ?
 वास्तव  में  जो  गरीब  है
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 उसको  कर्जा  नहीं  मिल  पाया  ।  अन्त्योदय  को  कुछ  लोगों  ba |  सीमित  कर  गांव  के

 पांच  लोगों
 को

 ही
 उसका  लाभ  हुआ  है  ।  कया  गांव में  और  लोग  गरीब  नहीं  हैं  ?  ऋण  देने  में  भी

 बहुत  धांधली
 ह  ई  है  ।  एक  आदमी  यदि  ऋण  लेता  है  तो  आधे  से  अधिक  भाग  उसका  बिचौलिए

 हड़प जाते  हैं  और  जब  ऋण  अदा  करेगा तब  सही  चेहरे  सामने  आयेंगे  ।  इसलिये  मेरा  कहना  है

 कि  अन्त्योदय  योजना  थोथी  व्यवहार  में  इससे  गरीबों  को  कोई  फायदा  नहीं
 ्  साथ  काम  के  बदले  जो  अनाज  योजना  कायम  की  गई  उसके  बारे  में  भी  कहना

 चाहती हूं  हूँ  कि  जनता  पार्टी  के  मुख्य  मंत्री  श्री  भैरों  सिह  शेखावत  जब  मुख्यमंत्री  चुने  गये  उस

 समय  उन्होंने  यह  वात  कही  थी  कि  आज  से  भ्रष्टाचार  अलविदा  हो  गया  ।  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं
 कि  भ्रष्टाचार  तो  उन्होंने  गांव-गांव  तक  पहुँचा  इस  के  बदले  अनाजਂ  की  योजना  के

 माध्यम  से  ।  उन्होंने  सरपंचों  को  इसमें  इन्डिज़  करा  दिया  जगह-जगह  अनाज  मज़ार  लेकिन

 उसकी  व्यवस्था  ठीक  रखने  का  कोई  प्रोग्राम  नहीं  है  ।  जगह-जगह  उसके  लिए  गड्ढ़े  खुदवा  दिये  गये  हैं

 और  उस  पर  धूल  डलवा  दी  गई  है  ।  इस  प्रकार  से  सारे  राजस्थान  को  aa  से  जोड़  दिया  गया

 डस  से जो  अस्थाई  तौर  पर  काम  किया  इससे  देश  तरक्की नहीं  कर  सकता है  ।  यह

 काम  के  बदले  अनाज  योजना  अब  भी  चाल  मैं  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  इसको  सुव्यवस्थित

 ढंग  से  चलाया  जाना  चाहिए  और  महत्वपूर्ण  कामों  को  इसके  अंतगर्त  लाना  चाहिए  ।

 ज
 साथ  ही  दो  शब्दों  में  यह यह  भी  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  शिक्षा  की  दृष्टि  देश  राजस्थान

 बहुत  पिछड़ा  हुआ  है  |  यहां  19  ‘afirera  व्यक्ति  शिक्षित  महिलाओं  का  प्रतिदिन  इसमें  नगरों  में

 4  प्रतिशत  होगा  और  गांवों  में  केवल  2  प्रतिशत  ।  ऐसी  स्थिति  में  शिक्षा  के  लिए  जो  बजट  रखा

 वह  अपर्याप्त  है  ।

 _  मैं  यह  भी  बहना  चाहती हू ंकि  जनता  पार्टी  के  राज्य  में  शिक्षा  को  आर०  एस०  एस०  के

 orale  fear  गया ह ैa  a  से  लेकर  प्रारम्भिक  शिक्षा  माध्यमिक  शिक्षा  तक  कें

 स्तर की  शिक्षा  को  आर०  एस०  एस०  के  साथ  जोड़
 inal

 ।  वहां  पर  मुख्यमंत्री  जी  ने  शिक्षा  मंत्री

 ऐसे  व्यक्ति को  बनाया  जो  आर०  एस०  एस०  क ेहैं  उन्होंने  इस  प्रकार  के  आदेश  इस  प्रकार

 की  व्यवस्थाएं  की  कि  विश्वविद्यालय में  आर०  एस०  एस०  पहुंच  गई  ।  हमारे  तीन  विश्वविद्यालय

 राजर  उदयपुर  और  जोधपुर  TH  आर०  एस०  एस०  की  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  कायम

 क

 कि  उसे  देखकर  में  धर्म  आती  है  ।  शिक्षण  संस्थाओं  में  आर०  एस०  एस०  के  कम्प

 लगाये ज  ते  हैं  ।  ऐसी  चीजों  को  देखकर  यदि  यह  कहा  जाये  कि  राजस्थान  में  दिक्षा  के  साथ  आर

 cars  को  जोड़  दिया  गया  तो  यह  कोई  अतिशयोक्ति  न  होगी  ।  मैं  यह  कहना  चाहती

 शिक्षा  के  स्थानों  पर  जहां  बच्चे  सरस्वती  आराधना  के  लिए  आते  वहां  मार०  एस०  एस०  को

 जोड़कर  उन  बच्चों  के  जीवन  के  साथ  खिलवाड़  न  किया  '  जाये  ।  ee

 -
 इससे  अधिक  और  कुछ  न  कहकर  मैं  केवल  इतना  भौर  कहना

 चोदती
 हूं  कि  अगला  बजट

 प्रावधान
 किन  ऐ  उसमें  राजस्थान  के  लिए  अधिक  से  अधिक  फिया

 जायें
 |

 इतना  कहकर PATI ती  हं  |  i मैं  अपनी  वात  समाप्त
 क

 श्री  sage  चौधरी  :  महोदय  मैं  सर्व  प्रथम  माननीय  वित्त  मंत्री  का

 एक  ऐसा  बजट  प्रस्तुत  करने
 के  लिए

 स्वागत  करना  चाहता  हूँ
 जिससे  केन्द्र में  सत्ताधारी  दल  के
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 Seager  Maa

 की  मांगें  1979-80

 a  nee
 वास्तव  में  केन्द्र प्रति  राजस्थान '  के  लोगों  का  भ्रम  दू  el  जात ति  el  at

 में  सत्ताधारी  दल  से  में  सक
 प्रगतिशील  बजट  की  आशा  नहीं  कर  सकता  था  |

 है  नील
 .  कल  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  का  उत्तर  सुन  रहा  था  ।  वह  उसका  उल्लेख  कर  रहे  थे  जो

 श्री  जाज
 नें-फर्नानन्‍्डी स  ने  कहा  |  उन्होंने  उत्तर  दिया  कि  श्री  जार्ज  फ़र्नान्डिस  अथंव्यवस्थ्रा  में

 भावनाओं को  ज ेतोड़ने  में  चतुर  हैं  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  वे  अर्थंव्यवस्था  भावनाओं  में  बदलने  में  परिपूर्ण
 मैं  जानता  हूं  कि  जिन  लोगों  ने  emai  दल  को  मत  दिया है  वे  चाहते  हैं  कि  उनकी

 वास्तविक  समस्याएं  हल  की  जायें  ।  किन्तु  उनका  क्या  हुआ  ?  उनकी  आकांक्षाएं  जीवन  की

 वास्तविकता  से  बाहर  की  गई  हैं  ।  हम  जानते हैं  कि  अर्थव्यवस्था  में  राजनीति  आ  गई  हैं

 उनकी  राजनीति  आर्थिक  आवश्यकताओं  से  निश्चित  की  जाती है  |  इस  सम्बन्ध  में  इस ब बजट  ने
 फिर  यह  सिद्ध  किया  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  ही  यह  देश  मध्यम  वर्ग  के  गुज़रों  और

 जमींदारों  at  नीति  से  शासित  रहा है  ।  हमारे
 देश

 में  प्राथमिकताएं  क्या हैं  ?  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के
 111.0  वर्ष  बाद  भी  अब  हमारी  प्राथमिकताएं हैं  शिक्षा  आवास  |  उच्च

 प्राथमिकता  पीने  के  पानी  है  |  म  जानता  हु  कि  भारत  के  विकास  के  वारे  में  बहुत  कुछ  कहा

 है  ।  ये  घटनाए  क्‍या  इन  33  वर्षों  g  सड़कें  बनाई  गई हैं  |  कई  बहु  मंजली  इमारतें  ब बनाई
 गड़  कई  विकास  परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  हैं  मूलतः ।

 किन्तु  जिसके  काम  के  लिए ?
 सत्त  धारी  वर्ग  की  समृद्धि  के  लिए  ॥  जैसा  कि  हम  देखते  हैं  इन  सब  गतिविधियों  के  बावजूद  गों
 की  गरीबी  इस  हद  तक  बढ़  गई  है  इसके  चारे  में  सोचा  हो  महीं  ला  सवो  दे  |  78  प्रतिशत से
 धिक  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  ।  इस  बजट में  कोई  दिशा  नहीं  हम  बहुत  कुछ

 चाहते  थें  कि  एक  दिशा  होती  fe  प्राथमिकताओं  के  सम्बन्ध  में  कैसे  कार्यवाही  की  जाये  और  लोगों

 के  दुखों  को  कैसे  ax  किया  जाये
 ?
 संविधान के  अनुच्छेद  41  के  बारे  में  कया  हैं

 ?  चित्ति  मंत्री ने
 यों  प्रस्ताव  नहीं  किया  है  कि  शिक्षा  और  रोजगार  को  संविधान  में  मूलभूत  अधिकारों  के  क्षेत्र  में

 स्थानांतरित  किया  जाये  ?
 निर्यात

 के  प्रतिस्थापन  के  लिए  हमारे  पास  धनराशि है  हम  साधनों  की
 कमी  केवल  तब  महसुस  करते हैं  जब  तक  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  तक  शिक्षा के  कार्य  सामना
 करना  पड़ता  है  ।  1978  के  आंकड़ों के  अनुसार  सर्वोच्च  औद्योगिक  गृहों  ने  400  करोड़  से

 धक  का  काम  कमाया  |  उन  पर  बेरोजगारी  की  सहायता  के  लिए  व्यवस्था  करने  के  लिए  कर  क्यों
 जाना  चाहिए  ?  आप  उचित  प्राथमिकताएं  क्यों  नहीं  निर्धारित  करते  ?  आप  दावा

 क  ते  हैं ट्  कि  आप  राष्ट्र  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ?  किस  राष्ट्र  का  यदि  ऐसा  है  तो  हमारे  दो  राष्ट्र x
 एक  कांग्रेस  पार्टी  के  लिए  जो  केन्द्र  में  शासन  कर  रही है  और  वे  बहुत  थोड़े  हैं  तथा  दूसरा  शेष

 लाखों  लोगों  के  लिए  ।  इस  सन्दर्भ  में  सभी  पक्षों  के  उन  माननीय  क  समर्थन  करता  हूं
 होंने  राज्यों  के  लिए  अधिक-आर्थिक  afer देने  की  मांग  उठाई  है  ।  हमारा  संघीय  स्वरूप ह ैदे  और

 |  उप  पों  को  स्वायत्तता  दी  जानी  चाहिए  ।  हम  सभी  राज्यों  को  शक्तिशाली  बनाना  चाहते हैं  और

 उनके  लिए  अधिक  शक्ति  चाहते  हैं  ।  किन  मैं  भीख  मांगना  अच्छा  नहीं  समझता  जेसा  इस  विषय  पर

 बोलते हुए  मालूम  हुआ
 ह ैहै  ।  मैं  समभता हूं हं  कि  राज्यों  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  धार  शि  केन्द्र

 . से  संघीय  स्वरूप के  अन्तर्गत  स्वाभाविक  तरीके  से  आनी  चाहिए G1  केन्द्रीय  सरकार ने ने  एक दिती  बजट
 Yor  sour  का au तैयार  किया  हैं  और

 चकमें  35
 घाटा  दिखाया  गया है  इस  घाटे  को  कहां  से

 पूरा  किया  जायेगा  ?  निदेश निर्देश  कया  है  ?  चुनावों  के  गद  यदि  वे  लोगों  को  अपनी  मीठी  वाणी से
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 जलाई  चाट
 1980-81  अनुपूरक  अनुदानों  को  मांग  1  /  2-50  18  1980

 क  oO eer ofr  पगा
 धोका  देने  में  सफल  और  लोगों  पर  भारी  कर  लगायेंगे  ।  एक  मद  है :  योजना

 क
 इसका  क्या  अर्थ  है  ?  केन्द्र  ने  राष्ट्रीय  आपदाओं  का  सामना  करने  के  लिए  14.05  करो

 राशि  दी  है  ।  इसे  योजना  अन्तिम  क्यों  दिखाया  गया है  सरकार  एक  बाहरी  देश  के  साथ

 व्यवहार  कर  रही  है  ?  क्या  राष्ट्रीय  विपदाएँ  राज्य  का  विषय  है  ?  इसे  समवर्ती  सूची  में

 प्राथमिकता  दीਂ  जानी  चाहिए  ।  1880-81  में  योजना  परिव्यय  यथा-स्थित  रहना  चाहिए  ।  अध

 अविकसित  और  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  राज्यों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  का  आदर  करता  हुं  ।  किन्तु  जब  वे  कहते  हैं  कि  वे  राज्य  विधान  सभाओं  को
 भंग  करने  में  जनता  दल  का  अनुसरण  कर  हैं  तो  दुख  होता  है  ।  प्रबन्ध  की  दुष्टि से  हो
 सकता  है  जनता  सरकार  का  वह  गलत  रास्ता  हो  किन्तु  सत्ताधारी  दल  को  उसी  रास्ते  पर  क्यों

 चलना  चाहिए  ?  कांग्रेस  ने  आज  तक  विधानसभा  मंग  किये  जाने  का  विरोध  किया  था  |

 कसी  सिद्धान्त  पर  तो  दृढ़  रहा  जाना  चाहिए  कौर  यह  सिद्धान्त  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  हमने  घोषणा  की  थी  कि  हम  राजनीतिक  आधार  पर  लोगों

 गिरफ्तार  करने  के  विरोध  में  हैं  ।  हमने  उस  समय  केन्द्र  में  सत्ताधारी  दल  कांग्रेस  के  आंतकवाद

 का  सामना  किया  था  ।  20,000  लोगों  को  उनके  घरों  से  उजाड़ा  गया  था  ।  मेरे  साथियों  भर

 दोस्तों  को  जेलों  में  मारा  गया  ।  वाद  में  हमारी  सरकार  बनी  ।  मैं  शब्द  का  प्रयोग  नहीं

 करना  चाहता  हूं  अथवा  में  यह  नहीं  नहीं  कहना  चाहता  क्यों  कि  जब  हम  में  आये  थे  तो  कई

 वरिष्ठ  सदस्य  इसका  गलत  भर  लगाते  थे  ।  हमने  वहां  केवल  सरकार  बनाई ।  हमने  सभी

 राजनीतिक  बन्दियों  को  रिहा  किया  ।  किसी  को  भी  राजनीतिक  आधारों  पर  गिरफ्तार  नहीं

 या  गया  |  हम  उस  रास्ते  को  अपना  सकते  थे  जो  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय  ने  अपनाया  था  ।

 किन्तु तू  हमने  यह  नहीं  किया  ।
 बुद्धिमान

 लोग  गलत  रास्ते  पर  नहीं  चलते  ।  यहां  इस  बात  की  रोज
 मैं यह  जोरदार  चर्चा  होती  है  कि  कांग्रेस  को  लोगों  का  भारी  समर्थन  मिला  है  |  ba

 यही  agar  कि  भ्रमित  अल्पमत  जनता  का  यह  समन  है  ।  जिन्होंने  यह  भारी  g1 8% aaa anda feat % a

 ईमानदार  लोग  हैं  ।  किसी  दिन  उन्हें  वास्तविकता  का  सही  पता  लग  जायेगा  और  तव  ये  लोग
 सत्ताघारी  दल  को  लोकतंत्र  का  सबक  दिखायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  रामसिंह  यादव  ।
 क

 प्रत्येक  माननीय  सदस्य  को  केवल  पांच  मिनट  मिलेंगे  |  श्री  रामसिंह  यादव  यहां  नहीं  हैं  ।

 श्री  बनवारी  लाल  |

 थ्री  बनवारी  लाल  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  इस  सदन  में  राजस्थान  के

 लिए  जो  लेखानुदान  पेश  है  उसका  अनुमोदन  करते  हुए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 स  समय

 में  अकाल  की  बड़ी  भीषण  स्थिति  है  ।  वहां  पर  लोगों  को  काम  नहीं  दिया जा  रहा

 कौर  अगर  दिया  भी  जा  रहा  है  तो  इस  तरीके  से  दिया  जा  रहा  है  कि  वह  लोगों  के  लिए  निकायों

 है  ।  काम  के  बदले
 अनाज

 की  योजना  चालू  की  गई  हैं  उनमें  लिमिटेड
 काम

 दिया
 जाता  है  जबकि  अकाल  असीमित  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  यदि  वहां  पर  नान-प्लान  स्की

 कर

 नहीं  किया  गया  तो  मुखमरी  की  स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  ।  अकाल  राहत  के  लिए जो  पता

 मंजूर हुआ  है  व
 बहुत  कम है  गौर  उससे  काम  चलने  वाला  नहीं है  ।  1967-68 में  tae mame aa

 दा  वह  भी  इतना  ही  मीषण  था  और  उस  समय  तकरीबन  30  लाख  लोगों को काल  माया  न्र
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 अनुप्रास  अनुदानों  की  मानें  1979-80

 scene

 अनसुनी  दी  गई  थी  जबकि  आज  |  ह  केवल  6  लाख  लोगों  को  a  देने

 की  है  ।
 कि

 स

 सम्बन्ध  में  मै ंयह  भी  निवेदन  करना  चाहता हू  इस  समय  गांवों  में  जो  कार्य
 इसमें  सबसे  बड़ी  त्रुटि

 यह
 है

 कराएं
 जा  हैं  वह  ग्राम-पंचायतों  के  माध्यम  से  कराए  जा  ही  हैं  ।

 कि  जो  सरपंच किट  सवीर  या  जनता  पार्टी  के  है ंदें  उनकी  मान्यता है  कि  हरिजनों  ने  कांग्रेस  पार्ट डी  को

 चोट दि  ए  वे  काम  करने  के  इच्छुक  हरिजनों  के  सामने  पानी  का  लोटा  रख  देते  हैं  और  क  हते  हैं

 कसम  अगर  कांग्रेस  को  वोट  दिया  है  तो  घर  चले  जाओ  और  अगर  लोकदल  और  जनता

 पार्टी  को  वोट  दिया  है  तो  काम  पर  लगा  देंगे  ।  ऐसी  स्थिति  में  वित्त  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन

 कि  ग्राम  पंचायतों  के  माध्यम  से  काम  लेने  के  बजाय  राज्य  सरकार  सीघे  उनको  काम

 पर  लगाए  तभी  उनको  कोई  राहत  मिल  सकती  है  ।  गांवों  में  ग़रीब  लोग  हरिजन  ही  विशेषकर

 गरीब  होते  हैं  और  उन्हीं  के  साथ  दुर्भाव  किया  जा  रहा है  ।  )
 ह

 = बात  कह  रहा  हूं  ।  जिला  टोंक  में  ही  एक  गांव  चार  पांच  गांव
 मोर

 भी  हैं  जहां  से  आकर

 लोग  शिकायतें  करते  हैं  ।  इसलिए मेरा  निवेदन  है  कि  तत्काल  इसका  कोई  उपचार  किया  जाए  ।

 चूंकि  समय  आप  ने  बहुत  कम  दिया  इसलिए  मैं  अपनी  बात  को  सीमित  करते

 हुए  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  टोंक  जिले  से  चुनकर  आया  हू  मेरे  क्षेत्र  में  बीसलपुर  बांध  का

 मामला  बहत  सालों  से  चल  रहा  लेकिन  उसका  काम  अभी  तक  चालू  नहीं  हुआ  हैं  ।  कई

 सर
 योजनायें  रुपया  मन्जूर  लेकिन  पता  नहीं  मामला  कहां  उलहक़  जाता है  इरिगेशन

 बाले  कहते हैं  कि  इसको  पेयजल  के  लिए  काम  में  लाया  जाना  इसलिए  हम  इसमें  क्यों  पैसा

 मग लगायें स उस

 ।  वे  ie  यह  बात  नहीं  समझते हैं  कि  पैसा  सब  मिला  कर  सरकार  लगाती  वे  भवन

 से  उसमें  लगाने  के  लिये  पेसा  नहीं  लाते  गर्मी  का  मौसम  आ  रहा  है  ।  इस  मौसम  में  a

 क्रिशनगढ़  और  नसीराबाद  में  ऐसी  एक्यूट  पोजीशन  आ  कर  खड़ी  हो  क ज  का
 हक

 समाधान  मुश्किल  हो  जायगा  ।  अकाल  अभी  हमारे  सामने  चुका है
 है  ।  पहले  भी  ऐसी  fe

 re
 भा  चुकी  हमको  पीन ेके  पानी के  लिये  टैंकरों  को  भेजना  पड़ा  था  ।  इसलिए मेरा  निवेश  नहू

 कि  जब  तक  यह  बाध  नहीं  वहां  पर  पीने  के  पानी  की  स्थिति  नहीं  सुधरेगी  गौर  न  कृपि
 व्यवस्था  में  सुधार  हो  पायेगा  |
 z  मेरा  gaia  है--यदि  इरिगेशन  वाले  ae  समझते  हैं  कि  यह  योजना  केवल  पेयजल ले

 तो  आप  उसको  पेयजल  के  लिये  ले  हम  को  चम्बल  का  पानी दे  दीजियेगा  ।  हम्

 जितना  क्षेत्र  पानी  की  सप्लाई  के  लिये  गया  उसके  अनुसार  करीब  50  हज़ार  हैक्टेयर
 को  तमा नन् रक हैं Qr  तने  एनर्जी  में  पानी  जा  सकता  फिर  भी  यदि  आप  उस  योजना से  पीने

 के  पानी  की  व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  तो  आप  लेकिन  मेरा  एक  अल्टरनेटिव  सुभाव  यह  है
 जायदा कि  जयपुर  को  यदि  पानी  देना  है  तो  अप  बहां  से  नेचुरल  festa  काम  में  लायें  फिर

 पानी  जरूरत  पड़ती  है  तो  हरिपुरा  में  बांध  बनाकर  वहां  पानी  ले  जाया  जा  सकता  rs  ।

 हरिपुर  बांध  का  जो  कमेन्ट  एरिया  वहू  1500  मील  का  वहां  से  जयपुर  पानी  दिया  जा

 सकता है  ।

 वहां  रेल  लाइन  नहीं  हैं  ।  इसी  कारण  वह  क्षेत्र  पूरी
 तरह  से

 पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  बनकर  रह  गया  इसके  लिए  कई  बार  यहां सदन
 प्रश्न
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 ——  ==

 उठाया  गया ।  पिछले  सदन  में  जन  यह  प्रदान
 उठाया  तत्कालीन  रेल  मंत्री  जी

 ने  सदन  को  आश्वासन  दिया  था  कि  अगले  सेशन  के  अन्दर  इसका  काम  चालू  किया

 जायगा ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उस  आश्वासन  के  तेहत  हमारे  क्षेत्र  को  रेल्वे  लाइन
 ae लाइन इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुभाव  हैं  कि  सवाई  माधोपुर  से  अजमेर  के  लिये  डायरेक्ट  ला  निका

 वहां  से  मीटर-गेज  और  ब्राड-गेज  का  जो  रास्ता  .  वह  बहुत  शार्ट  हो  जायगा  ।

 माननीय  अध्यक्ष  जी  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  बे  इस
 पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करें  ।

 पूरे  देश  के  अन्दर  हरिजनों  पर  एट्रॉसिटीज के  मामले  सदन  के  सामने  आये  हैं  ry  मैं  इस

 ह

 सम्बन्ध  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  अत्याचारों  में  किसी  तरह  की  कोई  कमी  नहीं  हो

 रही है  ।  पिछले  दो-तीन  सालों  में  लोगों  के  मन  बहुत  खराब  हुए  हैं  उसके  अन्तर्गत  इन  अत्याचारों

 में  तेजी  भाई  है  ।  उदाहरण के  तोर  पर  24-2-1980  को  भरतपुर  जिले  के  कुम्मी  गांव  में  हरिजनों

 पर  हमला  किया  गया  |  हमला  करने  वालें  लोकदल  के  लोग  जिन्होंने  गोलियां  दो  आदमी  मर

 गये  और  कुछ  लोग  घायल  हो  गये  ।  आज  तक  उन  को  नहीं  पकड़ा  वे  पुलिस  से  मिल  गये  हैं  ।

 वे  बहुत  पावरफुल  लोग  उनको  राजनीतिक  संरक्षण  मिला  हुआ  इसी  कारण  उनको  नहीं  पकड़ा

 जाता  है  ।  जनता  पार्टी  के  रिजीम  में  जो  सबसे  बड़ी  घातक  बात  वह  यह  थी  कि  राजस्थान  के

 अन्दर  हमने  30-35  साल  तक  जिन  सामानों  का  करके  शान्त  किया  गया  वे  फिर  से

 पुनर्जीवित  होकर  खड़े  हो  गये  हैं  ।  गांव-गांव  में  इन्द्रक  लिये  घूमते  जन-जीवन  असुरक्षित
 गया  हैं  ।  पिछलें  चुनाव  के  समय  जब  3  जनवरी  को  वोट  पड़  रहे  उसके  पहले  31  दिसम्बर

 को  एक  हरिजन  को  इसलिये  मार  दिया  गया  कि  उसने  अपने  घर  पर  कांग्रेस  का  भण्डा

 लगा  रखा  था  |

 है  |  इस  समस्या  समाधान  तब  तक  नहीं  होगा  जब  तक  कि  इन  लोगों  पास  से  ले  कर

 सरकार  के  पास  न  जमा  करवा  दिये  जाएं  ।

 एक  बात  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  यह  आश्वासन

 दिया  था  कि  हरिजनों  की  सुरक्षा  के  लिए
 विशेष

 व्यवस्था  की  जाएगी  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 लोग  जात-पात  के  अन्दर  विश्वास  नहीं  करते  हैं  उन  लोगों  के  जिम्मे  इस  काम  को  रखा  जाए

 अन्यथा  हम  इस  समस्या  का  समाधान  करने  में  सफल  नहीं  होंगे  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  एक  विशेष

 व्यवस्था  इन  लोगों  के  लिए  की  जाए  कौर  जिस  घटना  का  मैं  ने  जिक्र  किया  उसके  जो  मुल्जिम
 उन  लोगों  को  तत्काल  गिरफ्तार  कराया  जाए  क्योंकि  उन  लोगों  में  आतंक  का  वातावरण  बना

 भा  है  |  वे  दिल्‍ली  के  अन्दर  पढ़ें  और  वे  अपने  घरों  को  वापस  नहीं  जा  सकते  हैं  क्योंकि
 जे उनसे  वहां  की  उच्च  जाति  के  लोगों  ने  यह  कहा  था  कि  अगर  वापस  oa  जान |  आप

 ऐसी  व्यवस्था  को  जिससे  वे  वापस  लौटकर  अपने  घरों  को  जाएं  और  फिर  से  इस  तरह की  घटना

 की  पुनरावृत्ति
 मैं  आपके  माध्यम  से

 सरकार
 से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उन
 eats

 तमाम
 हरी

 को  गिरफ्तार  कराया  जाए जो  आतंक
 त

 फला  ष्ह् रहे  हैं  और  जो  इस  घटना  के  लिए

 जिम्मेवार  हैं  ।

 इतना  कहकर  में  तात
 गाता

 घन्यवाद  |
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 न्  al  ह 18  1901  al  980-8 1  अनुपूरक  |  की  मांगें  1979-80
 सन  निधि

 s ~~
 श्री  कृष्ण  र  Sic  |  mic  ॥  धता धधा om  ध्या  काह  1.0  क्  माननीय  सदस्यों  ने

 राजस्थान  की  आर्थिक  समीक्षा  की  उससे  मैं  अपने  आपको  जोड़ते  हुए  कुछ
 निवेदन

 करना

 चाहूंगा ।
 हिन्दुस्तान  के  जितने  राज्य  अगर  क्षेत्रफल  क्रि  दृष्टि  से  देखा  तो  —  सबसे

 पास
 प्रदेश  है  ।  राजस्थान  का  क्षेत्रफल  कुल  हिन्दुस्तान  के  क्षेत्रफल  के  मुकाबले  में  लगभग  I

 प्रतिशत  हैं  और  इसके  मुकाबले  में  राजस्थान  की  आवादी  केवल  4.7  प्रतिशत  है  ।  अगर  क्षेत्रफल

 र  आबादी  के  अनुपात  को  देखा  तो  अपने  आप  में  राजस्थान  की  तस्वीर  किस  प्रकार की
 कि  राजस्थान  क  जितना आती  इसको  साफ  करने  के  लिए  ag  काफी 2  ।  पह  बात  सच  है

 उसका  लगभग  55  प्रतिशत  क्षेत्रफल  केवल  रेगिस्तान  से  घिरा  हुआ  है  ।  जहां  55
 ।  मदान प्रतिशत  रेगिस्तान  वहां  लगभग  25  और  30  प्रतिशत  क्षेत्रकल  पहाड़ों  से  घिरा  हुआ है

 इलाका  राजस्थान  के  अन्दर  बहुत  कम है  लेकिन  इसका  तात्पयं  वह  नही ंहै  कि  राजस्थान  के  अन्दर

 विकास  की  क्षमता  नहीं  है  ।  मैं  यह  अवद्य  कहना  चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  जिस  प्रकार  से

 अन्य  प्रदेशों  को  विकसित  किया  अगर  राजस्थान  की  सम्पदा  को  देखा  तो  ag  किसी  अन्य

 प्रदेश  की  सम्पदा  से  पिछड़ा  हुआ  नहीं  है  ।  मैं  यह  निवेदन  कि  में  अगर  afrat

 मौर  मिनरल्स  को  देखा  तो  आज  ब्रिहार  के  बाद  राजस्थान  अपना  स्थान  क्लेम  कर  सकता  है
 र  वह  दूसरे  नम्बर  पर  आता  है  ।  वहां  पर  खनिजों  के  भण्डार  भरे  पड़े  आज  राजस्थान  के

 र  संगमरमर  भर  सीमेंट  बनाने  के  लिए  लाइम  स्टोन  भरा  पड़ा  है  ate
 ग  जो  जियोलाजिकल  सव  हुआ  था  उसके  अनुसार  राजस्थान  के  अन्दर  मिनरल्स  के  भंडार 8

 करोड़  मालिक  टन  से  अधिक  के  भंडार  हैं  ।  राजस्थान  पशुधन  की  दृष्टि  से  भी  अगर  देखा  ज  at

 केसी  भी  प्रान्त  की  अपेक्षा  पीछे  नहीं  है  बल्कि  जो  नसलें  राजस्थान  में  हैं  चाहे  वे  बैल  गाय  हों

 या  भेड़  उनके  मामले  में  राजस्थान  किसी  भी  प्रान्त  से  पीछे  नहीं  है  ।  भाज  यहां  ऊन  जो

 पैदा  होता  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  जितना  ऊन  पैदा  होता  उसका  60  प्रतिशत  केवल

 राजस्थान  के  अन्दर  है  |

 '  इतनी  सम्पदा  हमारे  पास  मिनरल्स  इतना  अधिक  हमारे  नकी  तनी  ज्यादा

 पैदावार व  रने  की  सम्पदा  हमारे  पास  फिर  भी  राजस्थान  अन्य  प्रदेशों  के  मुकाबले  में  आगे  नहीं

 बढ़  पाया  है  |

 उपाध्यक्ष  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  राजस्थान  की  माली  हालत  कया वहां

 की  गरीबी  हालत  क्या है
 ?  आपको  जानकर  आइये  होगा  कि  इतनी  सम्पदा  होने  के  बाद भी

 = माली हा  पर  किसा  च इनकम  की  दृष्टि से  हमारी  हालत  अन्य  प्रदेशों  के  मुकाबले  में  बहुत  पीछे .

 सारे  देना  में  गरीबी  की  रेखा के  नीचे  जीवन  व्यतीत करने  वालों  औसत  42.46  प्रतिशत

 है  जबकि  राजस्थान  के  अन्दर  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं
 उनका  प्रतिशत 56  30%  ।  इसमें  भी  सबसे  भयानक  स्थिति है है  खेतिहर  मजदूरो ंव की  ।  जो  खेतिहर

 न में  किलो  पार्टी  लाइन  का  जीवन  व्यतीत  कर
 पदे  दै  TST

 प्रतिशत 81  है  ।  जो
 छोडे  किसान  गरीबी की  रेखा  के  नी  अपना  जीवन  ala  कर  रहे च  अपना  Ma  कर

 रहे  हैं
 उनका  राजस्थान  में  58

 प्रतिष्ठित है  ।
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 राजस्थान
 80-81  अनुपूरक  अनुदानो ंव  ही  मांगें  1979-80  18  1980

 ट  —

 जहाँ  हमा
 रे  देश  का  पर  केपिटा  नेशनल  एवरेज  850  रुपये  वार्षिक

 antes
 वहां  राजस्थान में

 ब्यक्ति  aa  ara  केवल  750  रुपये  वार्षिक है  ।  यह  सब  हुआ
 ?

 क्योंकि  राजस्थान  का

 are  उतना  नहीं  हुआ  जितना  कि  अन्य  प्रदेशों  का  हुआ  ।  यह  ठीक  है  कि  हमारी  wri fere

 स्थिति  कुछ  ऐसी  रही  है  जिसके  कारण  हमारे  यहां  अकाल  रहता  है  ।  लेकिन  जहां  यह  कारण  है

 वहां  यह  भी  कारण  है  कि  योजनाओं  की  दृष्टि  विकास  की  दृष्टि  से  आजादी  के  30-32  सात

 निकल  जाने  के  बाद  भी  उस  तरफ  पूरा  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।

 राजस्थान
 कितना  पीछे  पड़ा  हुआ  उसके  आंकड़े  उपाध्यक्ष  महोदय  देखे  जाए  ।

 में में  शिक्षा  की  अन्य  प्रदेशों  के  मुकाबले  में  कया  स्थिति है
 ?  area  में  दिक्षित  व्यक्तियों  में

 राजस्थान  का  स्थान  राजस्थान में  सौ  में  से  केवल  19  इंसान  ही  शिक्षित
 कहे  जा  सकते

 इस  पिछड़ेपन  में  केवल  जम्मू  कश्मीर  राज्य  ही  हमसे  आगे  अन्य  सभी  प्रदेश
 रश अर्थात्‌  दिक्षा  की  दृष्टि  से  राजस्थान  केवल  जम्मू  कश्मीर  राज्य  से  ही  आगे  बाका

 हमसे  आगे
 हैं

 ।

 राजस्थान  में  सड़कों  की  हालत  पर  दृष्टिपात  किया  जाए  ।  राजस्थान  का  सड़कों  की  दुष्टि

 नपी  ra से  भारत  में  स्थान  है  ।  राजस्थान  में  प्रति  सौ  किलोमीटर  पर  केवल  14.6

 सड़कें
 हैं  जबकि  भारत  में  सड़कों  का  सौ  किलोमीटर  पर  37  किलोमीटर  औसत है

 |

 डसी  प्रकार  ग्रामीण  विद्युतीकरण  मी  राजस्थान  कीं  स्थिति  को  देख
 ।

 रूरल

 इलेक्ट्रिफिकेशन  में  भी  राजस्थान  का  स्थान है  केवल  22  प्रतिशत गांवों  में  हो

 विद्युतीकरण  हुआ  है

 राजस्थान  में  कुल  सिंचित  क्षेत्र  17  प्रतिशत  मात्र  हैं  ।  अर्थात्‌  वहां  की  17  प्रतिशत  भूमि

 |  ही  सिचाई  की  सुविधा  प्राप्त  है  ।  इसी  कारण  राजस्थान  विकास  की  दृष्टि  से  सारे  प्रदेशों  से

 we छड़ा  हुआ  है  ।  यह  ठीक है  कि  राजस्थान  में  रजवाड़े  aga  अधिक  थे  वहां  पर  फेमिना  की

 स्थिति  बनी  wa  |  लेकिन  इसमें  इन  30-32  सालों  में  केन्द्र  से  जितना  सहायता  विकास  के  लिए

 वकास राजस्थान  को  मिलनी  चाहिए  उसके  न  मिलने  का  भी  कारण  रहा  है  ।  भारत  सरकार

 पर  कुल  खां  की  गई  राशि  का  केवल  2.11  प्रतिशत  राशि  ही  राजस्थान  को  ब्रिटिश  के  लिए  दी

 ह
 सेन्ट्रल  असिसटेंट  के  मामले  में  राजस्थान  की  बहुत  उपेक्षा  की  गई  है  ।  सेन्ट्रल  फ़ाइनेंशियल

 इंस्टीच्युदांस  ने  केवल  2.49  प्रतिशत  राशि  ही  राजस्थान  में  इनवेस्ट  की  है  जबकि  वहां  सारे देश

 की  4.7
 प्रतिशत  आबादी  है

 ।

 %  इन  सबको  देखते  हुए  आने  वाले  दिनों  में  इतिहास  के  को  कभी  माफ न  करत  dict

 =
 राजस्थान  की  सेन्ट्रल  भसिसटेंध  के  मामले  में  बहुत  उपेक्षा  हुई  राजस्थान  को  भारत  सरकार

 श ने  जो  भसिसटेंश  दी  है  वहू  बहुत  कम  दी  है  ।  पब्लिक  सेक्टर  में  लगी  कुछ  राशि  का  केवल केवल  Loe
 प्रतिशत  ही  वहां  इनवेस्ट  fear  गया  है  ।  सेन्ट्रल  फाइनेंशियल  इंस्टीच्पुशांस  ने  भी  के द दर

 राशि
 वहां  इनवेस्ट

 की  है  ड
 >>

 पब्लिक
 सैक्टर  yt  स्थिति  यह  है  कि  इने  गिने  प  जक  सेक्टर  के  कारखाने  वहां  लगाए गए

 हैं  1  ना
 TD WIEN <a acne sa ~  पब्लिक  सैक्टर  ने

 के
 अन्दर  देवा  में  किया गया  है  उसको  राजस्थान  में  केवल

 गया  है  ।  राजस्थान की  आबादी  4.7  प्रतिशत  क्षेत्रफल  हिन्दुस्तान  का 2.2  प्रतिश्त ही  किया
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 18  1901
 राजस्थान

 1  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1979-80
 ——

 1  प्रतिशत  है
 लेकिन  इतना  होते  हए  भी  केवल  2.2  प्रतिशत  रुपया  ही  पब्लिक  सैक्टर  के  लिए

 ।  क्या  इतना  सा  योगदान  करके  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  का आपने  राजस्थान  पर  खर्चे  किया

 विकास  कर न  सकती  हमारे  fa  पन  को  दूर  कर  सकती  अकाल  की  छाया  से  हमको

 बचा  सकती  है  ?  इस  साल  ही  नहीं  हर  साल  वहां  अकाल  की  छाया  पड़ती है
 ।  इस  साल  तीस  हजार

 ta  अकाल  से  पीड़ित  हैं  ।  क्रि तनी  आवादी  होगी  इन  गांवों  की  इसकी  एक  भयावह  र  अभी

 लाा

 सदस्य  ने  आपके  सामने  पेश  की  है  ।  अकाल  प्रदेश  का  एक  परमानेंट  फीचर है  मैं

 हता  हूं  कि  अकाल  राहत  कार्यों  के  लिए  समुचित  मात्रा  में  पैसा  राजस्थान  को  दिया  जाना
 च ्चाहिए

 और  म्ह  सारा  प्लान  से  बाहर  रखकर  उसको  दिया  जाना  चाहिए  ।

 राजस्थान  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  हो  रहा  इसकी  भी  एक  कौर  मिसाल  मैं  पेशा  करना

 यह  काम  ला
 wear

 &  idea  असिस्टेंट  गाडगिल  फार्मूले  को  आधार  बना  कर  दी  जाती  है  ।

 पुलेला  को  आधार  बनाकर  चलता  है  ।  अगर  राजस्थान  जसे  पिछड़े  हुए  राज्य  को  आप  इस

 be  पर  सहायता  देंगे  तो  वह  कभी  भी  अपने  पैरों  पर  खड़ा  नहीं  हो  उसका  पिछड़ापन
 कमी  भी  दूर  नहीं  हो  सकेगा  ।  इस  आधार  पर  तौ  साठ  परसेंट  रिलीज  केवल  पापुलेशन  के  आधार

 पर  बड़े-बड़ें  और  घनी  आबादी  वाले  प्रदेशों  के  पास  चली  जाती  ।  इस  त्रस्त  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 इस  मामू  ले  को  आप  रिव्यू  करें  और  पापुलेशन  के  बजाय  क्षेत्रफल  तथा  उसके  पिछड़ेपन  को  ध्यान
 में  रखकर  उन  सब  के  अनुपात  को  देखकर  भोर  गाडगिल  gra  को  रिव्यू  करके  सेंट्रल
 facta  दी  जानी  चाहिए  ।

 राजस्थान  के  कितने  जिले  हैं  सभी  विकास  की  दृष्टि  औद्योगीकरण  की  दृष्टि  से  वेन्सडे

 हूँ  और  किसी  जिलें  को  चुनकर  वेक्वर्ड  न  घोषित  feat  बल्कि  सभी  जिलों  वैलर्ड

 षित  किया  जाए  ताकि  वहां  पर  कारखानों  को  एट्रक्ट  किया  जा  सके  ॥

 डे  बैंक  से  जो  आपको  लोन  मिलता  आपको  सुनकर  आशइ्चयं  होगा  कि  उसका  केवल

 सत्तर  प्रतिशत  रुपया  ही  सेंटर  स्टेट्स  को  रिलीज  करता  है  ।  इसके  पीछे  क्राइटीरिया  क्या  तर्क

 का क्या है  यह  बताया  जाना  चाहिए  ।  वह  सारे  का  सारा  रुपया  रिलीज  किया  जाना  चाहिए  र

 और  नटा  कंडीशंज  पर  किया  जाना  चाहिए  जिन  पर  वर्ल्ड  बैंक  ने  केसेडी  स्टेट  को  किसी  प्रोजेक्ट

 के लिए वह  रुपया  दिया  हो  ।  जब  तक  आप  यह  नहीं  राजस्थान  जैसी  स्टेट  जो
 पिछड़ी  हुई

 उसक  fasta  दूर  नहीं  हो  वह  अपने  पैरों  पर  खड़ी  नहीं  हो  सकेगी  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता हूं  कि  जव  तक  राजस्थान  अन्य  प्रदेशों  के  मुकाबले  में  भाकर

 बराबर  खड़ा  न  हो  जाए  तब  तक  कितनी  धनराशि  राजस्थान  को  चाहिए  वह  वह  दी  जानी  चाटिए

 जो  पहले  से  एडवांस्ड  जो  पहले  से  तरक्की  कर  गई  राजस्थान  से  आगे बढ़  गई  हैं
 रिलीज  को  ay  करके  ag पैसा  राजस्थान  को  दिया  जाना  चाहिए  और  तब  तक  दिया  जाना

 चाहिए  जब  तक  राजस्थान  उनके  बराबर  न  आ  जाए  |  ्

 मैं  आलोचना  करना  नहीं  चाहता  हूं हुं
 ।  मैं  नहीं  चाहता

 फि
 बज  ट

 के
 अव  पर  पर  यहं  बताऊ

 = > > कि  जनता  सरका ए  कया  किया  और  कांग्रेस  सरकार  ने  कया  किया  ।
 मैं  समझता हूं  कि  इस  तरह

 oe
 की  बात  करना एक  छोटी  बाते  घिनौनी

 नास  ell  इसमें  मेँ  पढ़ना  नही  चाहता हूं  ।

 इसको ae  सरकार  ने  केवल
 ढाई
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 दाढ़ीवाले
 1980-81  अनुपूरक  अनुदानों की  मांगें  1979-80  18  1980

 ड  करा

 साल  में  क्या  कुछ  f  किया  है  ।  वहां  पर  जो  अन्त्योदय य योजना  शुरू  की  गई  है  उसके  अन्तर्गत  राजों
 को  या  ब्राह्मणों  को  नहीं  लिया  गया  है  बल्कि  5  परसेंट  लोर्गट  फैमलीज  इन  ए  विलेज  को  ही  लिया

 गया  है  ।  गरीब  छोटे  से  छोटे  निर्धन  जो  जिन्दा  नहीं  रह  सकते  ऐसे पस
 पांच-पां  a  परिवारों  को  राजस्थान  के  अन्दर  राजस्थान  की  सरकार  ने  चना  और ह हमें गर
 राजस्थान  के  अन्दर  ढाई  ara  परिवारों  को  केवल  एक  साल  के  अन्दर  इस  समूची  मजाक  अन्दर

 लाकर  अपने  परों  पर  खड़ा  किया  गया  है  ।

 फूड  फोर  वक॑  की  आलोचना  की  गई  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  काम  के  बदले  अनाज  योजना

 ने  राजस्थान  का  नक्शा  बदल  दिया  एक  एक  गांव  के  अन्दर  अस्पताल
 खोजे  भोर  कुओं  का  निर्माण  हुआ  है  ।  यह  हो  सकता  है  कि  कहीं  कोई  गड़बड़ी  लेकिन

 यह  कहना  कि  सारी  पंचायतें  और  सरपंच  बेइमान  यह  उचित  नहीं  है  ।  कहना  चाहते हैं
 आप  ?  क्या  आपका  लोकतंत्र  के  अन्दर  विश्वास  नहीं  है  ,  डेमोक्रेटिक  सैट  अप  में  विश्वास  नहीं है  ।

 ैं  पुरजोर  दाब्दों  में  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  "a! Q) atfaar  हैं  तो  वह  दूर  की  जाएं  ।  मैं  जानना  चाहता

 ह
 कि  क्या  यह  सच  है  कि  जो  फेमिना  के  काय  अभी  तक  राजस्थान  के  अन्दर  पंचायतों  के  द्वारा

 कराया  जा  रहा  है  क्या  उस  काम  को  अब  पंचायतों से  छीन  लिया  गया  है  ?  यदि  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  इससे  अधिक  लज्जा  की  बात  राजस्थान  के  लिए  और  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  और  कोई  नहीं

 हो  सकती  है  ।  मेरी  मांग  है  कि  जो  फल  फौर  वर्क  की  योजना  राजस्थान  के  अन्दर  चाल  की  गई  है

 उसको  चालू  रहना  चाहिए  ताकि  राजस्थान  का  विकास  हो  सके  ।  इन  दादों  के  साथ  मैं  अपनी  बात

 समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  बिरमी  चन्द  जेन  उपाध्यक्ष  जो  बजट  प्रस्तुत  कियां  गया  है  उस

 सम्बन्ध  में  मैं  अधिक  न  कहकर  कुछ  समस्याओं  के  बारे  में  आपका  ध्यान  आक्षित  करना  चाहता

 हूं  ।  पहले  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जिस  क्षेत्र  से  मैं  चुना  गया  हूं  वह  बाड़मेर  और  जैसा मे  निर्वाचन

 क्षेत्र  है  जो  दुनिया  का  सबसे  वड़ा  निर्वाचन  क्षेत्र  है  कौर  क्षेत्रफल  में  केरल  प्रान्त  से  ढाई  गुना  बडा

 है  माननीय  गोयल  जी  कह  रहे  थे  गाडगिल  फौरमूले  के  बारे  में  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके

 अन्तर्गत  सबसे  ज्यादा  अन्याय  sat
 है  तो  हमारे  वाड़मेर  भर  जैसलमेर  निर्वाचन  क्षेत्र  का

 हुआ  है  ।
 कल  मैंने  पीने  के  पानी  के  बारें  में  प्रश्न  पूछा  था  ।  इस  ओर  वाड़मेर और  जैसलमेर की

 तरफ  सबसे  कम  ध्यान  गया  है  ।  वहां  आज  स्थिति  यह है  कि  10,10  मील  से  लोगों को  पानी

 लाना  पड़ता  है  ।  महिलाओं  को  चार  मील  पानी  लाने  के  लिए  जाना  और  चार  मील  वापस  लौट

 कर  आना  पड़ता  है  |  मतलब  यह  कि  परिवार  का  एक  आदमी  केवल  पीने  का  पानी  लाने  के  लिए

 लग  जाता  है  ।  राजस्थान  की  सरकार  ने  33,000  गांवों  से  24,000  गांवों  की  समस्या प्रद  बताया

 जबकि  मेरे  सवाल  के  जवाब  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  केवल  4,000  गांव  ही  समस्या प्रद  माने  |  इसका

 परिणाम यह  होता  है  कि  हम  आधिक  सहायता से  वंचित  हो  जाते  हमें  राशि  का  मिलती  है  ।
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 कि समय  में  नहीं  भाता  |.  &
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 sage  दी  पग

 इकाई  80
 es  ह  on

 जनसंख्या  के  भाव  र  पर  नहीं  बल्कि  पिछड़ेपन  और  क्षेत्रफल  को  आधार  a nr
 करके  सभी  areal

 स्पॉन्सर्स  स्कीमों  के  लिए  आपको  धनराशि  देनी  चाहिए  तभी  हमारा  विरासत  हो  सकेगा  ।

 रक  .  र  |  ह भाप  हमसे  भाया  करते हैं  कि  डिफेंस
 a

 मामले  में  हम  प्रहरी  होकर  काम

 सीमा
 से  पाकिस्तान  लगा  हुआ  है  ।  आप  चाहते  है ंकि  हमारा  मौरेल  बूस्ट  हो  ।  लेकिन

 हमारी  स्थिति  यह है  कि  हमेशा  हर  योजना  में  बाशा  अवहेलना  की  जाती है  ।  जैसलमेर

 aa  कह  दिया  1963  से  लेकर के  करीब  10,12  वर्ष  तक  यह  कह  दिया  गया कि  आ

 हर
 नेचुरल  गैस  कमीशन  ने  कोशिश  की  और  उस  क्षेत्र में  गेस  प्राप्त

 होने
 की  बहुत  ही  नाइक

 जबकि  पास  में  ही  पाकिस्तान  में  सुई  क्षेत्र  में  गैस  मिली  हमारे  क्षेत्र  में  भी  गस  मि  लने  की

 काफी  सम्भावना  है  ।  परन्तु  राजनीतिक  कारणों  जो  पहले  केन्द्रीय  मंत्री  थी  उस  उन्हों  ने

 उस  कायें  को  बन्द  करके  पीलीभीत  पहुंचा  दिया  ।

 इस  प्रकार  से  राज  अगर  हमारे  क्षेत्र  में  आयल  निकलता  है  भर  Ta  उपलब्ध  ी  है  तो
 हमारा  क्षेत्र  विकसित  हो  सकता  है  और  उसके  विकसित  होने  की  संभावना  परन्तु  पोलिटिकल

 राजनीतिक  कारणों  से  हमारा  क्षेत्र  अविकसित  है  ।  अभी  हमार  माननीय  सदस्य  श्री  डागा

 कह  रहे  थे  कि  हमारे  राजस्थान  का  कोई  भी  मैम्बर  कैबिनेट  स्तर  का  मंत्री  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 यहा ंके  कं  सीनेट  में  राजस्थान  किसी  मेम्बर  को  मंत्रिमण्डल  सदस्य  नहीं  जाता

 केवल  श्री  राजबहादुर  जी  पिछलें  वर्षों  में  केबिनेट  स्तर  के  मंत्री  रहे  ।  उनके  अलावा  किसी  को

 भी  कभी  कैबिनेट  स्तर  का  मंत्री  नहीं  बनाया  गया  ag  बड़ा  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 हमार  यहां  डीजल  और  पैट्रोल  की  जो  कमी  उसको  हमारा  जैसलमेर  क्षेत्र  प्रा  कर
 प्लस सकता  है  ।  वहां  पर  जो  सवाल  हो  रहा  उसको  भूरा  छोड़  दिया  गया  है  ।  ४

 को  अगर  पूरा  किया  तो  यह  कमी  दूर  हो  सकती  है  ।

 अकाल  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वाडेकर  और  जैसलमेर  में  जो  अकाल  की

 भीषण सि
 स्थति  वैसी  हिन्दुस्तान  के  और  किसी  ह  में  नहीं  है  ।  आज  स्थिति इस प्रकार की  है

 कि  aga  कम  मजदूर  काम  पर  लगे हु  उनको  भी  जो  पेमेंट  होता है  वह  मी tat  महीने

 बाद  होता  हैं  ।  उस  पेमैंट  में  भी  50  और  75  परसेंट  तक  डिडक्शन  की  जाती है  ।  जिनके

 |  मकर  क  ह
 ऐसा

 f
 किया  जाता  उनकी  क्या  स्थिति  होती  यह  आप  जान  सकते हैं  महोदय

 कि  वह  इस  समस्या  पर  गौर  करें  । से  निवेदन  कर  रहा  हूं

 हमने  1967-68  में  भी  निवेदन  किया  था  कि  हमारे  जिले  में  भी  कोई  प्रोडक्ट  बक

 हीं  हो  रहा  कोई  इरिगेशन  का  वक  नहीं  हो  रहा  वहां  कोई  भी  प्रोडक् टिव  4.0

 करना  तो  कोई  भी  गुंजाइश  नहीं  मैंने  पहले  भी  विधान-सभा  में  निवेदन  किया  और

 aa  फिर  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  कि  हमारे  यहां  15  रुपये  प्रतिव्यक्ति
 जति  माद

 आप

 दे  दीजिए  जिसमें  आधी  सब्सीडी हो  और  आधा  लोन  हो  और  लोन  विद्  आउट  पन्ट  स्ट  हो  ।  पहले
 1967-68  में  मी  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गई  उससे  ही  लोग  बचे  थे  ।  Wa  यह  व्यवस्था

 नहीं  करेंगे  तो  लोग  भूखे  मरेंगे ।  मैं  यह  भी  कहन  चाहता हूं  कि  आगे  जो  विधान-सभा  के  चुनाव
 भा  रहे  इनमें  भी  कां  ग्रेस  (ars)  को  बहत  af

 फ  नगा  me पि  ।  इसलिए  यह  आवश्यक है  कि

 इस  समस्या  का  निदान  तुरन्त  मन  feat  art
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 राजस्थान  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1979-80  18  1980
 —  एएए

 श्री  मनफूल  fag  चौधरी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  हमारे  वित्तमंत्री

 महोदय  ने  जो  राजस्थान  का  बजट  रखा  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।  मैं  आपकी  मार्फत

 राजस्थान  की  कुछ  समस्याओं  की  तरफ  उनका  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 राजस्थान  के  अन्दर  जोधपुर  और  कुछ  हिस्सा  गंगानगर  का  ऐसा

 है  जिसके  अन्दर  पशुधन  बहुत  अधिक  है  भोर  अकाल  में  सबसे  ज्यादा  पशुधन  मारा  जाता  है  ।

 अकाल  की  परमानन्द  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  मैं  आपको  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 पहले  भी  हमारी  कांग्रेस  सरकार  ने  2,3  लिफ्ट  योजनाएं  तैयार  की  थीं  उसके  अन्दर  यह  एक

 योजना  थी  लूनकरनसर  लिफ्ट  वह  पूरी  करली  इसके  अलावा  तीन  योजनाएं  और

 हैं  और  उनका  सर्वे  भी  हो  चुका  है  वे  हैं  एक  कोलायत  एक  नागौर  योजना  और  एक  चूरू
 यह  तीनों  पूरी  नहीं  की  गईं  और  इनका  काम  जनता  सरकार  ने  बन्द  कर  दिया  था  ॥

 अगर  यह  तीनों  योजनाएं  पूरी  हो  तो  मैं  सम  पता  हूं  कि  रेगिस्तान  का  सबसे  ज्यादा

 इनमें  कवर  हो  जाता  है  alt  ara  राजस्थान  का  अकाल  इन  तीन  योजनाओं  को  पूरा

 बाद  समाप्त  हो  सकता  है  ।  ये  तीन  लिफ्ट  योनजाएं  पूरी  हो  जायें  तो  राजस्थान  का  अकाल  खत्म

 हो  सकता  है
 ।

 शिवराज  पी०  पाटिल  पीठासीन

 बीकानेर  जैसलमेर  जिला  और  कुछ  हिस्सा  गंगानगर  जिले  का  है  इसके  अन

 ए
 नस्ल  की  बहुत  अच्छी  गायें  होती  हैं  जो  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  मशहूर  गायें  ता

 हैं  ।  इस  वर्ष  जो  अकाल  पड़ा  है  जिसके  कारण  चार  की  भारी  कमी  पड़  गई  और  वहां  का

 किसान  बहुत  कमजोर  हो  गया  इसकी  वजह  से  वहां  at  राठी  नस्ल  की  गायें  खत्म  होती  जा

 रही  हैं  ।  वह  गायें  टूर  नहीं  जा  सकती  इसलिए  उनके  लिए  उसी  जगह  चार  का  इन्तजाम  किया

 जाय तो  वह  नस्ल  राठीं  बचायी  जा  सकती  है  ।  संवत  1925  का  जो  अकाल  पड़ा  था  उसमें  एक

 गाय  के  लिए  सौ  रुपया  सरकार  ने  ऋण  दिया  था  ।  उस  ऋण  का  एक  पैसा  भी  राज

 बाकी  नहीं  सारा  अदा  कर  दिया  है  ।  मैं  यह  सुभाव  वित्त  मंत्री  जी  को  देना  चाहता  हूं

 fe  आज  चूंकि  ग्वार  और  दाना  वगैरह  सब  मंहगा  हो  गया  इसलिए  उस  राठी

 नस्ल  की  गाय  को  बचाने  के  लिए  जिसका  दूध  दिल्‍ली  के  अन्दर  भी  लोग  पीते  सौ  रुपये  प्रति  गाय

 ज  चले  दिया  था  उसके  बजाय  कम  से  कम  तीन  सौ  रुपये  प्रति  गाय  उस  किसान  या  पशुपालक  को

 दिया  जाय  तो  ag  राठी  नस्ल  की  गाय  वच  सकती  है  ।  इसी  तरह  से  वहां  चारा  पहुँचाने  की  बात

 रेल  के  माफंत  पहुंचाएंगे  तो  पहली  बात  तो  यह  है  कि  रेलवे  अभी  तक  कं सं यान  नहीं  दे  रही  हैं

 चारा  नीरा  वर्ग रह  पहुंचाने  के  लिए  ।  जैसलमेर  और  बीकानेर  में  जो  चारा  पहुंचाने  की  बात  है
 तो वह  पंजाब  हरियाणा  से  और  गंगानगर  से  लाते  उसमें  उनको  चारा  पहुंचाना  बहुत

 कठिन है  और  खर्चे  भी  बहुत  पड़ता  है  ।  मैं  यह  सुभाव  देना  चाहता  हूं  कि  वह  जो  चारा  वहां

 पहुंचाया जाय
 उसमें  पशुपालन  को  चारे  की  सब्सिडी  गवर्नमेंट  को  देनी  चाहिए  और

 अलावा  सरकार  ट्रकों  का  भी  इंतजाम  करे  जाय  जिससे  कि  चारा  आसानी  से  साइड  पर  पहुंच
 NST ab  मिल  जाय  ।  एक  सुभाव  और  देना  चाहता हूं  कि  गाय  का  सबसे
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 ज्यादा  जो  खाद्य  है

 वह ह  ठ  ग्वार  ।  उस  ग्वार  ष्  सपाट  at  रहा
 वह  फैक्ट्रियों  में  जा

 wei  यह  ग्वार  गाय  का  ऐसा  खाद्य  पदार्थ है  3  चार  सेर  दूसरे  दाने  के  ae ह  ae
 सरगोठ  लाद ट  तुरंत अगर  दिया  र जाय  तो  वह  उसके  मुकाबिले  में  अच्छा  है  ।  इसलिए  उस  ग्वार  का  एक्सपोर्ट

 बन्द कर  दिया  जाय  |

 नहरों  के  सिलसिले  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता हू  गंगानगर  जिले  के  अन्दर  बहुत त  नहरें

 हैं--राजस्थान  गंग  कनाल  ।  राजस्थान  कैनाल  के  सम्बन्ध  में  वह
 ह

 निवेदन

 करना  चाहता  हू  ‘fe  इन  तीन  वर्षों  में  जब  से  कि  जनता  सरकार  एक  इंच  भी  वह  कनाल
 wer

 नहीं  ay  ।  कोई  भी  एक  अध्ययन  दल  बैठाकर  उसका  अध्ययन  किया  जा  सकता है दै  ।  उससे
 |  लगेगा  कि  राजस्थान  कैनाल  जो  वहां  की  मन  कैनाल  है  जिस  पर  राष्ट्र  की  ao  बड़ी

 hy
 दा  लगी  हई  उसके  अन्दर  घास  खड़ी  है  ale  पानी  चलने  की  व्यवस्था  पूरी  तरह  से

 नहीं  है  ||

 एक  निवेदन  भौर  करना  चाहता  हूं  ।  एक  हमारी  लिक  कैनाल  बनी  थी  राजस्थान  कनाल
 से  भाखड़ा  में  पानी  डालने के  लिए  ।  लेकिन  राज  पांच  साल  से  वह  बन्द  है  ।  उसके  अन्दर  पानी

 हीं  चला  राज  क्योंकि  बरसात  नहीं  गेम्स के  अन्दर  पानी  नहीं  के  कारण

 घड़ा  कैनाल  का  जो  एरिया  है  वह  अकाल  से  बहुत  बुरी  तरह  प्रभावित  एक  तरह  से  नहरी

 a.
 चाचा इलका  होते  हुए  भी  वहां  अकाल  पड़  गया  है  क्योंकि  बरसात  नहीं  हुई  इसलिए  राजस्थान

 =
 ल  से  जो  लिक  कैनाल  करोड़ों  रुपये  लगाकर  बनी  थी  और  जो  बन्द  पड़ी  है  उसके  अन्दर  पानी

 १.  '  यि डालना  यह  मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  सभापति  भारत  सरकार  के  वित्त  मंत्री  महोदय ने

 करोड़
 घाटे  का  राजस्थान  बजट  सदन  के  सामने  पेश  किया  है  ।  यह  सही  कि  राजस्थान

 ए  राज्यों  में  वहां  पर  बहुत  बेकारी  और  शिक्षा  है  ।  इन  बुराइयों  क
 x

 के  लिए  साधनों  की  आवश्यकता  है  ।  वहां  पर  साधन  at  सामग्रियां  रहते  हुए  भी  साधन

 जुटाने  में  कांग्रेस  की  सरकार  भी  असफल  रही  है  कौर  जनता  पार्टी  की  सरकार  भी  असफल  रही  ।

 शराब वन् दी  का  विरोधी  नहीं  दाराब  पीने  वालों  का  बड़ा  विरोधी  हूं  लेकिन  शराबबंदी  करके

 जो  एक  अव्यावहारिक  काम  आपने  किया  है  वह  भी  आपकी  भाय  की  कमी  का  एक  कारण a  ।

 व्यवहार में
 शराववन्दी  होती  लोग  धड़ल्ले  से  गर-कानूनी  तरीके  पर

 शराब  पीते  हैं
 लेकिन

 bee

 साधन  में  कमी  भा  जाती है  ।  साधन  में  कमी  आने  का  एक  दूसरा  कारण यह  है
 कि  पिछली  रकार  ने  बड़े-बड़े  व्यापारियों  फे  लिए  सेल्स  टेक्स  में  छुट  दे  दी  ।  =

 >

 ने aray  पाइ  ि  बहन पि
 श्री  मूलचन्द डा  )

 !  भाप प्र  क
 हैं  या  नहीं ?

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :.  प्रोहिबिशन  हीं  दोता  ee  क्योंकि ag  अव्यावहारिक
 पह  बात  मैंने  कही हैं  ।  आप लोगों में  बहुत  सारे लोग  ढालने

 बाले  हो  सकते
 हैं  लेकिन मैं  उनमें

 नहीं  हूं  ।

 यहां  पर  यह  बात  ठीक  कही  कि  राजस्थान  खनिज  सम्पदा  से  भरपुर  खनिज

 20
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 ड  लाए
 सम्पदा  में  बहार  के  बाद  राजस्थान  का  ही  नम्बर  आता है  ।  लेकिन  खनिज  सम्पदा
 a  उसको  निकालकर  भाम  जनता  की  खुशहाली में  लगाया

 awa— Bo oe
 यह  प्रयास  कोई  सरकार  नहीं  करती  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  खनिज  सम्पदा  के  विकास  के  लिए एक

 मिलन कार्पोरेशन  की  स्थापना  की  जाए  जिसकी  यह  जवाबदेही  हो  कि  वह  इसको  विकसित  करे

 और  राज्य  की  प्रगति  में  उसको  लगावे  ।  जाहिर  बात  है  कि  अगर  साधन  की  कमी  है  तो  भारत
 सरकार  आधिक  मदद  दे  ।  यदि  राज्य  के  ऊपर  ही  छोड़  देंगे  तो  यह  काम  चलने वाला  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  अकाल  भी  भाता  हूं  और  बाढ़  भी  आती  है  जिसमें  अरबों  रुपए  की  बरवादी

 होती  है  ।  प्राकृतिक  प्रकोप  के  नाम  पर  इसमें  1,43,52,000  रु०  की  व्यवस्था की  गई  है  जोकि
 बहुत  कम  इसको  गौर  बढ़ाया  जाना  चाहिए  लेकिन  इससे  भी  जरूरी  बात  यह  हैं  कि  उसका

 उपयोग  दुरुपयोग  न  al  सभी  राजस्थान  तथा  दूसरे  प्रदेशों  में  इस  प्रकार  की  राशि  का

 दुरुपयोग  होता  है  ।  राजनीतिक  कं ट्रक्टर  ate  निहित  स्वार्थ  के  लोग  उसका  ज्यादा  हिस्सा

 हड़प  जाते हैं  ।  इसको  बचाने  का  प्रयास  होना  चाहिए  ।  तब  आप  सही  मायनों  में  मदद  दे  सकते

 यही  बात  सहयोग-समितियों  के  बारे  में  है  ।  सहयोग  समितियों  का  जाल  वहां  भी  है  और

 परे  राज्यों  में  भी  उसके  लिए  8  करोड़  79  करोड़  66  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  आपने  की

 इसका  उद्देश्य है  कि  साधारण  किसानों  का  भला  जो  मारजिन  aaa  जो  गरीब

 किसान  उनका  भला  लेकिन  होता  क्या  बड़े  किसान  कुण्डलियां  मार  कर  सहयोग

 समितियों में  बेठ  जाते  हैं  और  सारी  राशि  हड़प  जाते  हजम  कर  जाते  हैं  ।  इसको  रोकने की
 ला वद यकता  है  |

 गा |
 ait  एक  माननीय  सदस्य  ने  बतलाया  कि  वहां  पर  मजदूरों  को  तीन  किलो  गेहूँ  दिया

 रहा  जिसके  विरोध  में  उनकी  हड़ताल  चल  रही  काम  के  बदले  अनाज  योजना  के
 अन्तगंत

 मजदूरों  को  5  से  6  किलो  अनाज  जाता  लेकिन  उसके  बजाय उन  मजदूरों  को  3  किलो

 अनाज  दिया  जाय--यह  कहां  का  न्याय  मैं  चाहता हूं  कि  आप  तुरन्त  इसमें  हस्तक्षेप  करें  ताकि

 उनकी  मजदूरी  को  बढ़ाया  जाय  भौर  वह  हड़ताल  समाप्त  हो  सके  |

 राजस्थान  नहर  की  चर्चा  लगभग  सभी  सदस्यों  ने  की  है  ।  इसके  लिए  कांग्रेस  की  सरकार

 दोषी  थी  और  जनता  पार्टी  की  सरकार  भी  दोषी  थी  ।  इन  लोगों  ने  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  उस
 क्षेत्र में  जितने  बड़े-बड़े  किसान  उन्होंने  वहां  जमीनों  पर  कब्जा  कर  रखा  उनकी

 जारेदारी  उनकी  मोनोपोली  को  तोड़ा  जाय  |  इस  नहर  योजना  को  शीघ्र  से  शीघ्र  पूरा

 जाना  अन्यथा  मरुममि  ज्यादा  बढ़ेगी  कौर  सम्भव  है  वह  मरून मि  बढ़ते-बढ़ते  एक  दिन  दिल्ली

 को  भी  अपने  बाहों  में  समेट  उस  समय  बड़ी  दयनीय  स्थिति  हो  जायगी  ।  इललिए  राजस्थान
 र  का  काम  ठीक  से  और  जल्दी  पूरा  होना  चाहिये  भर  साथ  ही  जिन  धनी  किसानों  ने  वहां

 जमीनों  पर  कब्जा  कर  रखा  उनकी  मोनोपोली  को  तोड़ा  जाय  ।  यदि  आप  ऐसा  कर  तभी

 arg  वहां  के  पिछड़ेपन  वहां  की  गरीबी  को  दूर  कर  सकते  हैं  ।
 _  मैं  आप  से  यह  भी  निवेदन कर  दूं  कि

 a
 — a  याँ

 1  सी०  पी०  भाई० सवालों को  ले  कर  वहां  27  ard  at  एक  बड़ा  मारी  प्रदर्शन  होने  जा  रहा

 सी०  argo
 लोकदल

 और
 काब  स  के  लोग  मिलकर  a  en

 करत
 ना
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 यदि  भाप
 a  य au  हिम  नहीं  किये  तो  were  ज |  है  है  अ  seme  wesmenesnee ष  AT us  ae  करना  होगा  और  फिर

 आपकी  कोई  बात  नहीं  चल  सकेगी ।

 श्री  भीखा  भाई  )  सभापति  मैं  पहली  वार  सदन  में  बोल  रहा हू  इस

 लिए  मेरे  साथ  समय  का  लिहाज  नहीं  बरता  जाना  चाहिए  ।  द  मारे  राज्य के  अनेक  संसद  सदस्यों
 > जो  अलग-अलग  स्थानों  से  चुनकर  यहां  आये  [९  अपने  भाषणों  में  इस  बांत  को  प्रमा  fra  किया  है

 कि  राजस्थान  आज  तक  वहुत  उपेक्षित  रहा है
 ।  राजस्थान  के  वारे  में  जो  स्टेटिस्टिक्स  यहां  पर

 पेश  किये  गये  उन  से  सभी  सहमत  हैं  कि  जब  तक  गाडगिल  फार्मूला  में  संशोधन  नहीं

 तब  तक  राजस्थान  की  अर्थ-व्यवस्था  कभी  अच्छी  नहीं  हो  सकती  ।

 राजस्थान  के  पिछड़े  होने  के  कई  कारण  हैं  ।  राजनीतिक  कारण  ऐतिहासिक  कारण हैं

 तथा  कुछ  नेचुरल  कैलेमिटीज  के  अलावा  भौगोलिक  कारण  भी  हैं  ।  जहां  राजस्थान  के  &
 अन्दर  कुछ

 विषमताएं  वहां  उसकी  कुछ  विचित्रता यें  भी  हैं  भारिक  विषमता  तो  इतनी  ज्यादा  हैकि
 शायद  किसी  भी  प्रदेश  में  नहीं  होगी  ।  राजस्थान  के  अन्दर  ऐतिहासिक  रूप  से  देखा  जाय तो  यह

 22  रजवाड़ों  का  समुदाय है  ।  यहां  पर  केवल  अजमेर  और  मेठवाड़ा  ही  ऐसा  क्षेत्र जिसमें

 ब्रिटिश  इण्डिया  के  द्वारा  शासन  होता  था  ।  इस  लिये  हिन्दुस्तान  में  कोई  ऐसा  राज्य  नहीं  हैं  जो

 राजस्थान  के  समान  हो  ।  जैसा  मेरे  पूर्वे  वक्ता  ने  विस्तार  की  दृष्टि  से  राजस्थान  देश  में

 दूसरा  राज्य  है
 ।  जन-संख्या  के  भ्रनुसार  जैसा  बतलाया गया

 देश
 की  4.5  प्रतिशत  इसकी

 a जनसंख्या  है  ।  एक  तरफ  राजस्थान  के  उत्तर  पश्चिमी  भाग  रेगिस्तानी  टीले हैं  और  म  री  तरफ

 अरावली  पोतों  से  आच्छादित  आदिवासी  क्षेत्र  है  ।

 उन  दोनों  के  बीच  में  जो  इतना  बड़ा  असंतुलन  उसको  मिटाना  बहुत  ही  जरूरी  है  ।  क्या

 राज  की  सरकार  या  भूतपूर्व  सरकारों  ने  इस  वात  को  देखा  था  कि  जब  तक  एरिया  प्लान  नहीं
 बनाया  तब  तक  सही  महीनों  में  विकास  नहीं  हो  सकता  है  ।  यातायात  के  मामले  सड़कों

 के  मामले  उद्योगों  के  मामले  में  राजस्थान  पिछड़ा  हुआ  है  और  राजस्थान  के  अन्दर  ही  ge

 जिले  दूसरे  जिलों  से  पिछड़े  हुए  हैं  ।  उत्तरी  जिलों  में  पानी  की  डिफीकल्टी  होने  के  बाद  मैं  यह

 कह  सकता  हूँ  गांगानगर  और  जालौर  के  मुकाबले  में  हमारे  बांसवाड़ा  भोर  उदयपुर  जिले
 बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  ।  वहां  पर  आदिवासी  रहते  हैं  और  उनका  आवादी  का  घनत्व  वहां  पर  इतना

 बढ़ा  हुआ  है  कि  उसके  बारे  में  कुछ  कहा  नहीं  जा  सकता  ।  शेड्यूल  एरिया  घोषित  होन  क
 बावजूद  भी  गवर्नर  साहब  ने  उसके  बारे  में  अपना  प्रतिवर्ष  का  प्रतिवेदन  राष्ट्रपति  जी  को  बहुत

 सालों  से  नहीं  मेंदा  है  जबकि  इसका  प्रावधान  संविधान  में  है  और  इस  तरह  से  संविधान  की

 जो  आवश्यकता  उसको  पुरा  नहीं  गया  है  ।  अब  आप  ही  बता  सकते  हैं  कि  ऐसे  क्षेत्रों  के

 आदिवासियों  की  क्या  स्थिति  हो  सकती है  |  उनकी  रोज़ी-रोष  का  क्या  प्रबन्ध है  ।  अभी  तक  कोई
 प्रवर्ध  उनके  लिए  नहीं  किया  गया  जिसके  कारण  वहुत  से  लोग  अपना  गांव  छोड़कर  चले  गये

 भा आपको  यह  सुनकर  ताज्जुब  होगा  कि  जिस  गांव  की
 आबादी

 एक  हजार  यहाँ  पर  पोलिंग

 स्टेशन  जहाँ  पर  एक  हजार  वोट  कहीं  तीन  वोट  पड़े  हैं  ,  कहीं  पांच  वोट  qe
 हैं  और  कहीं

 दस  वोट  पढ़े ंहैं  इन
 चुनावों में  ऐसा  क्यों  हैं

 ?  यह  र  ह  कि  वहां  से
 लोग  _  बाहर  दूसरे

 गुजरात  प्रदेश  म
 icra

 प्रदेशों  में  चले  गये  गुर  Sa  गय  मुश मध्य  प्रदेश  चल ने  गये  हैं  और  जब  इस  प्रकार  का
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 पलायन  हुआ  तो  क्या  उम्मीद  की  जा  सकती  है  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है है
 कि  वहां  पर  वहुत

 बड़े  पैमाने  पर  काम  शुरु  किये  जाएं  ।  मैं  यह  कह  सकता  हूँ  कि  कांग्रेस  के  शासनकाल  में  1968-69

 में  और  1975  में  जब  अनिल  पड़ा  वहां  पर  लाखों  लोगों  को  मजदूरी पर  लगाया  गया  था
 लेकिन  इस  बार  जो  अकाल  पड़ा  तो  वहां  पर  लोगों  को  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  है  और  वे

 बाहर  चले  गये हैं  ।  एक  तरफ  तो  यह  स्थिति है  और  दूसरी  तरफ  वहां  पर  पूरी  तरह  से  वसूलयावी

 की  जा  रही  है  ।  जब  अकाल  की  घोषणा  हो  af,  तो  ag  वसु लया वी  बन्द  की  जानी  Lv)  ऐसा

 मेरा  आप  से  निवेदन  है  लेकिन  वहां  पर  उस  पैसे  को  वसूल  करने  के  लिए  सख्ती  बर्ती  जा  रही

 मैं  यह  भी  बताना  चाहूँगा  कि  अदालत  की  जो  डिगिरियां  हुई  उनको  भी  उनसे  age  किया

 रहा
 है  ।  उनको  बन्द  किया  जाना  चाहिए  |

 अब  मैं  अपने  यहां  की  कुछ  योजनाओं  के  वारे  में  ag  कहना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  यहां  जो
 कमला  सोमकादर  भौर  डाया  सिंचाई  योजनाएं  इन  केलिए  उचित

 प्रावधान  करके  इनको  भागे  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ताकि  हमारे  क्षेत्र  का  विकास  द्रुत  गति  से  हो  सक े।

 इसके  अलावा  एक  सुभाव  भर  देना  चाहता  हूँ  ।  जो  कुछ  कर्जा  फेमिना  के  नाम  से

 जा  रहा  है  ।  जैसा  कि  अभी  माननीय  कोटा  ने  कहा है  कि  यह  2.4  करोड़  रुपए  मैं  यह
 ब  ने  100 निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  इसको  जाना  चाहिए  ।  हमारे  यहां  के  गवर्नर  साहब

 करोड़  रुपए  की  मांग की  है  ।  क्यों  नवदीं  वहां पर  एक  स्टडी  टीम  को भेजते हैं  ?  वह  स्टडी  टीम

 हां  पर  जाए  भर  सारी  स्थिति  का  जायजा  लेकर  रुपए  देने  की  सिफारिश  करे  मैं  खास  तौर

 पर  यह  कहना  चाहूँगा  कि  वित्त  मंत्री  उनको  निदेश  दें  कि  वहू  आदिवासी  इलाके  में  जाए  भर

 वहां  पर  जो  लोगों  की  हालत  उस  पर  ध्यान  दे  ।

 एक  सुभाव  भर  देना  चाहता  हूँ  अभी  एडवान्स  प्लान  एक्सीलेंस  के  नाम  से  पैसा  दिया

 रहा
 है  ।  प्लान  एसिसटेंस  के  नाम  से  जो  पैसा  दिया  जा  रहा  क्या  राजस्थान  उससे

 कभी  ऊपर  उठ  सकेगा  ?  रुपए  कर्जे  के  हैं  और  75  करोड़  रुपए  ब्याज  है  जबकि  आपने

 जो  बजट  बनाया  वह  13  करोड़  रुपए  का है  ।  अब  भाप  ही  बताइये  कि  जब  9  करोड़  रुपया
 कर्जा  और  इतना  ब्याज  तो  इस  बजट  से  क्या  यह  राज्य  ऊपर  कभी  उठ  सकता  है  ?  ० कसे

 उस  राज्य  का  उत्थान  हो  सकता  है  ।  वहां  पर  खनिजों  के  मंडार  भरे  पड़े  हैं  भौर  सारी  चीजों के
 के  वावजूद  वह  राज्य  प्रगति  नहीं  कर  रहा है  मैं  खास  तौर  से  फाइनेंस  मिनिस्टर  र साहब

 हक
 वेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  नये  ढंग  से  राजस्थान  का  प्लानिंग  होना  चाहिए  भौर  प्लानिंग के

 जो  नाम  उनको  बदलकर  नये  ढंग  से  प्लानिंग  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।
 ज

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  पर  प्रकाश  डालना
 =

 चाहता  |  हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  जिन्होंने  अपने  घर-बार  को  राजस्थान  में  बसाया

 गया है
 ।  किन्तु  वहां  हालत  संतोषजनक  नही ंहै

 और  राजस्थान  सरकार  सबसे  पहले  उन्हें  तंग
 करने

 पर  उतारू  रहती  है  ।  यहां  तक  कि  27,000  परिवारों  में  से  जो  विस्थापित  हो  र गए  थे  तथा

 जिन्हें  अधिकार  बीकानेर  जिले  में  तथा  अनूपगढ़  तहसील  में  बसाया  4500  परिवारों  को

 e सी  बहाने  उ उस  जमीन से  जो उन  मगाबंटित  की  गई  वंचित  किया  गया  है

 अतः  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  राजस्थान के  लेखानुदान

 262)
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 18  1901  राज  धान  80-81  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1979-80

 थ
 समस

 पेश  करें  ।  उन्हें  इस  राल  या  की  जांच  हेतु  भा  1  का  ब  द  से  एक  केन्द्रीय दल  भेजना

 चाहिए  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  उन  लोगों  को  जिन्होंने  राष्ट्र  के  विकास के  लिए  सर्वस्व

 sy
 दिया  कम  महत्तर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  और  न  ही  उन्हें  परेशान  किया  जाना

 चाहिए ।  ह कृपया  उस  दल  के  सदस्यों  को  हिमाचल  हिमाचल  प्रदेश  के

 और  केन्द्रीय  सरकार  में  से  लें  ताकि  इस  समस्या  का  सदा  के  लिए  समाधान  हो  जाए

 माननीय  वित्त  मंत्री । सभापति  महोदय

 सभापति  दुर्भाग्य  से  राजस्थान  सू aa  मंत्री  आर०  :  Ro]
 xo

 ख़  और  बाढ़

 दोनों से  प्रभावित  रहा है  ।  पिछले  वर्ष  इसे  बाढ़  का  अनुभव  हुआ  दौर  यह  स ंरख  से  भी  काफी

 प्रभावित
 रहा  ।

 मैं  सभा  के  समक्ष  इस  विपत्ति  से  प्रभावित  लोगों  के  दुखों  को  दूर  करने  के  लिए  उपायों  से

 संबंधित  आंकड़े  रखना  चाहता  हूं  |  जहां  तक  बाढ़  स्थिति  का  संबंध  केन्द्रीय  सरकार  ने  19.9

 करोड़  रुपये  का  नुकसान  होने  का  अनुमान  लगाया  किन्तु  इसने  वास्तव  में  केन्द्रीय  निधियों  में  से

 इसकी  75%
 राशि  अनुदान  के  रूप  में  दी

 जहां  तक  सुखे  की  स्थिति  का  संबंध  केन्द्रीय  सरकार  ने  18-75  करोड़  रुपय ेके  नुकसान
 का  अनुमान  लगाया  ।  लगभग  7.74  करोड़  रुपये  की  सहायता  देने  के  पश्चात्‌  इस  संबंध  में

 16°85  करोड़  रुपये  तक  की  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।

 1°81  लाख  अनाज  दिया इसके  अतिरिक्त  के  लिए  अनाजਂ  हेतु  सामान्यत

 जाता  है  और  इस  विशेष  परिस्थिति  का  ध्यान  रखते  हुए  1.05  लाख  टन  अतिरिक्त  अनाज  सप्लाई

 किया
 गया  है  ।  मैं  ये  आंकड़े  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  दे  रहा  हूं  कि  केन्द्र  बाढ़  भर  सूखें की

 म
 पूर्णतया  अवगत  रहा  है  और  वह  सब  कुछ  करने  के  लिए  तयार  है  जो  इन  परिस्थितियों

 में  किया  जा  सकता है  ।  मैं  यह  आश्वासन भी  देना  चाहता हूं  कि  यदि  *'काम  के  लिए  अनाजਂ  योजना
 के  लिए  अधिक  सहायता  की  आवश्यकता  पड़े  तो  राजस्थान  केन्द्र  सरकार  के  पास  आ  सकता है

 और
 केन्द्र  इस  पर  सहानुभूति  से  विचार  करेगा  |

 वर्ष  1980-81  की व्यापक  योजना  यह  है  कि  इसके  लिए  325  करोड़

 किए गए  हू ँजबकि  वर्ष  1979-80  में  275  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  थे  और  अ
 अब  ita

 सहायता  115  करोड़  रुपये  है  ।  योजना  सहायता  में  वृद्धि  की  गई  है  और  योजना  धन
 के  वंटबारें  में

 भी  ।  इससे  यह  भी  पता  चलता  है  कि  प्राथमिकता  क्षेत्र  पर  उचित  बल  दिया  गया  है  ।

 उदाहरण  के  पानी  और  विद्युत  विरासत  पर  189  करोड़  रुपय  व्यथ  किए  जाएंगे

 जो  कि  कुल  आवंटन  का  60  प्रतिशत  होगा ।
 वास्तव  में  विश्व  बैंक  या  अन्तर्राष्ट्रीय विकास

 एसोसिएशन
 र  अन्तर्राज्यीय  सहायता  से  चल  रही  सभी  परियोजनाओं  का  परा  वित्त  पोषण

 किया  जाएगा

 मैं  अब  बहस  के  म  तय  मान  Nt
 उठाए  गए  मुद्दों  को  लेता  हूं  ।  श्री  मूलचन्द

 डागा  ने  सूखे  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  को  कहा  है  ।  जैसा  कि  पहले  कहा  गया  है  कि  सरकार
 ने  काम  के  लिए  अनाज  कौर  नकद  दोनों  तरह तरह  से  काफी  सहायता  दी
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 as
 मैंने  आंकड़े  दिए हैं  |  प्रतीत  होता है है  कि  उन्होंने  आंकड़ों  को

 गलत  पढ़  लिया
 ह

 माननीय कोला  सान  wae
 द  कि  बदी  से  शापा  के  लिए  केवल 7  करोड़  रुपए  दिए  गए

 सदस्य  जानते  हैं  कि  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  राज्य  को  अन्तर  घन  राशि  उपलब्ध

 करानी  होती  है  ।  इस  मामले  में  करोड़  रुपए  का  अन्तर  आता  अतः  इसकी  अवस्था

 राज्य  के  बजट  में  कर  दी  गई  है  ।  शेष  धनराशि  जसा  कि  मैंने  कहा  है  16  करोड़  रुपये  हैं  ।  यह
 सहायता के  रूप  योजना  सहायता  के  रूप  में  तथा  1  लाख 5  हजार  टन  मनन  विशेष  रूप

 सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लिए  दिया  गया  ।  श्री  डागा  ने  कहा हैं  कि  राज्य  ऋण  बढ़
 उन्होंने  कहा है  कि  केन्द्र के  बोझ  को  कम  किया  जाए  ।  माननीय  सदस्य  जानते हैं  वित्त
 आयोग  की  सिफारिशों  के  अधीन  वित्त  आयोग  द्वारा  सिफ़ारिशों  देने  तक  के  ऋणों  को  दो  २  mi it

 विभाजित  किया  गया--कुछ  को  ag  खाते  में  डाल  दिया  गया  भर  कुछ  को  रिशेड्यूल  कर  दिया

 |  जहां  राजस्थान  का  प्रश्न  है  45  करोड़  रुपए  बट्टे  खाते  में  डाल  दिए  गए  पौर  शेष  धन
 को  इस  प्रकार  रिशेड्यूल  कर  दिया  गया  कि  वर्ष  1979-84  के  दौरान  137'98  करोड़  रुपए  की

 राहत  मिल  सकेगी  भर्थात  सातवें  वित्त  आयोग  की  अवघि  के  दौरान

 इसके  अतिरिक्त  श्री  डागा  ने  यह  कहा  है  कि  शिक्षा  के  लिए  अपर्याप्त  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 जहां  तक  शिक्षा हेतु  आबंटन  का  प्रशन  इसके  लिए  पिछले  वर्ष  अर्थात्‌  1979-80  की  तुलना  में

 10  करोड़  रुपये  अधिक  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसे  बजट  में  शामिल  किया  गया  हैं  ।  इन  मामलों
 में तो

 मैं  पहले  ही  कहता  रहा  हूं  कि  यह  आन्तरिक  बजट  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  का  गठन  होता है
 और

 ee
 वह  आबंटन  को  बढ़ाया  या  कम  करना  या  अपनी  प्राथमिकताओं  का  समारोह  न  करना

 चाहती  है ंतो  वह  ऐसा  कर  सकेगी ।
 श्री  सरन  ने  सूखे  और  ऋण  की  वसूली  के  कारण  निधियों  को  कष्ट  हुए  उसका

 उल्लेख  किया  है  ।  जहां  तक  उन  लोगों  के  राजस्व  का  सवा  जो  कि  उन्होंने  असीमित  भूमि  के

 लिए  देना  उसे  रोक  दिया गया  है  ।  जहां  तक  सहकारी  संस्थाओं के  देय  ऋण  का  सवाल है  यह
 अनुरोध  किया  गया  है  कि  अल्पकालिक  ऋणों  को  '  मध्यम  अवधि  के  ऋणों  में  बदल  जाएगा

 गि  एक  अवघि  में  इसे  वापस  कर  सकें  ।  इसी  प्रकार  मध्यम  अवधि  के  ऋणों  को  घ घं निधि

 ऋणों  में  बदला  जा  सकता  है  ।  इससे  कपटों  को  दूर  करने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  श्री  सरन  ने

 यह  भी  कहा  हैं  कि  राजस्थान  में  सार्वजनिक  निवेश  बहुत  कम  किया  जाए  ।  भारत  में  व्यय  किए

 जाने  वाले  कुल  15000  करोड़ रुपए  में  से  219  करोड़  रुपए  राजस्थान  में  व्यय  किए  एंग े।
 इसमें  वास्तव  में  सघार  की  ग  जाइए  है  और  भारत  सरकार  इसका  ध्यान  रखेंगी  |

 fatal  कुमारी  शक्तावत  ने  राजस्थान  नहर  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  एक  जोरदार

 भाषण  दिया  हैं  जिसको  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  हू  ।  वास्तव में  वर्ष  1980-81  के  लिए

 इतनी  बड़ी बजट  प्राक्कलनों में  31  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था की  गई  हैं  और  उन्होंने  कहा हैं  कि

 परियोजना  के  लिए  31  करोड़  रुपए  काफी  नहीं  यह  सब  इस  पर  निमेख  करता ह ूहै  कि  इसमें

 से  कितने  की  खपत  होती  है  और  यदि  कार्य  में  प्रगति  होती है  तो  धनराशि  को  elas  सकता

 हू  ।  मी  र  अगर  बजट  में  इसका  प्रावधान  कर  दिया  जाए  और  इसे  न  दिया  जाए  तो  यह  बजट  में

 ple
 vor

 होगा  ।  यदि  काम  सन्तोषजनक  ढंग  से  और तेज
 गति  से  होता  है  तो  यह  सदा

 प्राक् कल लगों  में  इसकी  व्य पुर  nmin >  | ह  ce  v  में  वृद्धि  कर  दी  ae
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 अनुपूरक  अनुदानों  को
 मांगें  1979-

 80.

 श्री  सतीश  अग्रवाल  वित्त  मत  परि  || योजना  हेतु  बाहर से  धन

 प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  विश्व  बेक  से  90  करोड़  रुपए  और  210  करोड़  रुपये  ईरान  सरकार

 से  इस  परियोजना  हेतु  प्राप्त  हुए  थे  ।  किन्तु  इस  परियोजना  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  आर०  वेंकटरामन  :  मरे  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  ।  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  और

 बाद  में  इसे  आपको  सुचित  करूंगा  क्योंकि  आपकी  इसमें  रुचि  है  ।

 मैंने  आपको  बताया  है  कि  यह  आबंटन  इस  वात  को  ध्यान  में  रखकर  किय  गया है  कि

 इसमें  से  कितने  की  खपत  हो  सकती  है  और  कितना  खर्चे  हो  सकता  है  ।  इसमें  औचित्य  नहीं

 है  कि  पहले  आवंटन  कर  दिया  जाए  और  बाद  में  उसे  व्ययगत  हो  जाने  दिया  जाए  ।  पिछले  वर्षों

 में  जिस  दर  से  धन  बच  हुआ  है  उससे  भी  पता  चलता है  कि  इसके  लिए  जितने धन  की
 .

 व्यवस्था  की  गई  है  उससे  अधिक  धन  खरच  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 फिर  श्री  गोयल  ने  भी  राजस्थान  राज्य  के  संबंध  में  बड़ा  अच्छा  भाषण  दिया  है  ।  व

 उन्होंने  वे  सब  आंकड़े  दिए  हैं  जिससे  राजस्थान  के  पिछड़ेपन  का  पता  चलता  है  ।  मुझे  उन  दिनों  की

 याद  आती  है  जब  हम  सब  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  में  भाग  लेने  जाया  करते  थे  ।  श्री  सुखाड़िया

 राजस्थान  का  प्रतिनिधित्व  किया  करते  थे  और  मैं  तमिलनाडु  का  ।  हम  सब  वहां  जाया  रते  थे  ।

 हम  एक  दूसरे  से  प्रतिस्पर्धा  किया  करते  थे  कि  हम  एक  दूसर  से  अधिक  पिछड़ें  हुए  हैं  fF  केन्द्र
 से  अधिक  सहायता  मिल  सके  ।  असली  मुद्दा  यह  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  के  इस  देश  में  जहां  राज्यों

 भी  भिन्न  ऐसा  फार्मूला  तेयार  करना  जो  सबको  सन्तुष्ट  कर  सके  अत्यन्त
 fot  है  ।  उदाहरण  के  लिए  महाराष्ट्र  और  पश्चिमी  बंगाल  को  अंग्रेज़ों  के  शासन  के  दौरान  उनके

 inf रा  किए  गए  निवेश  का  लाभ  मिला  और  इस  कारण  प्रशासन  और  ओद्यौगीकरण  में

 फी  प्रगति  की  ।  तमिलनाडु  और  ऐसे  ही  एक  दो  अन्य  राज्यों  ने  प्रशासन  के  क्षेत्र  में  तो  प्रगति
 र  परन्तु  औद्यौगिक  क्षेत्र  में  नहों  ।  परन्तु  वे  राज्य  जो  राजाओं  की  रियासतें  पिछड़ी  हो

 और  मुझे  श्री  गोयल  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  से  पूर्ण  सहानुभूति
 है  और  यह  उन  दिनों  मेरे  मित्र

 रा  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  किया  जाता  था  ।  स्थिति  यह  है  कि  इतिहास  के  परिणामों  को  आप  रात

 भर  में  नहीं  बदल  सकते  ।  श्री  गोयल  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  यह  है  कि  गाडगिल  काम  स्वीकार

 नहँ
 थीं किया  जा  सकता  ।  परन्तु  सभी  राज्यों  के  लिए  एक  फा भू  ला  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता

 द  और  इस  हमले  पर  कई  वार  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  और  यह  केवल  वही  aaa  है  जो  1967

 968  से  स्वीकार्य  रहा है  और  खरा  उतरा है  ।  इस  फामू  ले  के  अधीन  केन्द्रीय  सहायता  का

 0%  जनसंख्या  के  आधार  पर  दिया  जाता  10%  पिछड़ेपन  के  आघार  10%,  चल  रही

 ashen  मे के  लिए  दिया  जाता  है  ।  अतः  यदि  आप  ऐसा  काम  ला  बनाना  चाहते हैं  जो  सभी र
 ज्यों को  स्वीकार्य  हो  तो  आपको  ऐसा  मामू  ला  बनाना  होगा  जिससे  वे  सब  सहमत  हों  1  राजस्थान

 अन्य  राज्यों  को  पूरी  स्वतन्त्रता  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बैठक  में  इस  फार्म  ले  डरा

 की  वात  करें ।  परन्तु  हमें  जहां  तक  ज्ञान  है  और  अनुभव  है  ऐसा  कोई  काम  ला  बनाना  कठिन है  जो

 राष्ट्रीय  विकास
 के  एक

 बड़ें  झाग  को  स्पीकर
 सद  बातों

 जो  सामना
 ैं  अब  भी

 रकार  की  यह  Se.  se  2  uw Th
 mg  कहता

 हूँ
 कि  जेन्दर

 सर  उच्  यह  विशेष  AQIS  |...
 bel  वहू  पिछड़े  राज्यों

 की
 सहायता

 करे  |
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 ्  म

 मैंने  उड़ीसा
 बारे  में  कल  भी  यदि  बात  कही  थी  ।  राजस्थान  की  भी  वही  स्थिति

 AX  कसे  इस पिछड़े  राज्यों  की  सहायता  करना  केन्द्र  का  विशेष  उत्तरदायित्व  है  तौर  वे  ऐसा क
 मामले पर  राज्यों  भौर  केन्द्र  के  बीच  भौर  आगे  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  इसका  एक  रास्ता  जो  मेंरी

 निगाह  में  वह  यह  है  कि  उन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  निवेश  में  वृद्धि  की  जाए  जिनमें  रोजगार  के

 अधिक  अवसर  हैं  तथा  जहां  विकास  की  अधिक  गुंजाइश  है  ।  यदि  इसके  अन्य  ऐसे  भी  रास्ते  है

 जिनके  द्वारा  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हो  सकती  है  तो  उन  पर  कभी  भी  विचार-विमर्श  किया जा  सकता

 ह्  ।  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिला  सकता  हुं  कि  केन्द्र  राज्यों  को  उनके  सम्पूर्ण  सहयोग

 के  साथ  आगे  लाना  चाहता  है  और  केन्द्र  यह  भी  देखना  चाहता  है  कि  सभी  राज्यों  में  विकास  को

 उस  स्तर  पर  प्रोत्साहित  किया  जाए  जोकि  स्वयमेव  राज्यों  के  लोगों  के  लिए  सही  ढंग  से

 जनक  होगा  ।  कुछ  राज्यों  को  पिछड़ा  ही  छोड़कर  कुछ  राज्यों  में  मारी  विकास  करने  का  कोइ  al

 प्रयास  न  तो  पूरे  राष्ट्र  के  हित  में  होगा  और  न  ही  विकसित  राज्यों  के  भी  faa  में  होगा  ।  माननीय

 सदस्यों  को  उस  पुरानी  कहावत  का  तो  बता  ही  है  कि  कहीं  की  गरीबी  सब  जगह  की  अमीरी  को

 समाप्त  कर  सकती  है  ।  यदि  कुछ  जगहों  पर  सम्पन्नता  है  कौर  बाकी  सब  जगह  विपन्नता  व्याप्त  है

 तो  वह  सम्पन्नता  भी  नहीं  रहेगी  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 पिछड़े  राज्यों  में  तीब्र  प्रगति  के  लिए  सभी  प्रकार  के  प्रयास  किए  जायेंगे  ।
 थ

 विश्व  बैंक  से  प्राप्त  हुई  धनराशि  का  कया  हुआ  ?  केन श्री  कृष्णकुमार  गोयल

 द्वारा  राज्यों  को  कितना  धन  वितरित  किया  जा  रहा
 श्री  भार०  वेंकटरामन  :  श्री  गोयल  स्वयं  जानते  हैं  कि  अब  तक  तो  विश्व  बक  सहायता  का

 केवल  25%,  ही  राज्यों  को  दिया  गया  उसे  बढ़ाकर  अब  70%  कर  दिया  गया हूं
 तथा

 इसलिए  इस  मामले  में  इस  समय  कोई  संशोधन  करने  की  बात  सोचना  बहुत  जल्दबाज़ी  होगी  ।

 परन्तु  wat  कि  मैंने  कहा  है  पिछड़े  राज्यों  की  सहायता  करने  के  अनेक  रास्ते  ।  यह  एक

 ऐसा  मामला  हो  सकता  है  जिस  पर  आगे  विचार-विमर्श  किया  जा  सकता  जैसा  कि  मैं  बता
 ्  कि  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  25%  से  बढ़ाकर  70%  करके  एक  बड़ा  भारी

 कदम  उठाया  गया  ।  अब  तक की  गई  प्रगति  को  कम  से  कम  संतोषजनक तो  मान  लिया
 जाए  यद्यपि  हम  और  अधि  की

 मांग
 कर

 सकते  हैं  ।
 अनेक  माननीय  सदस्यों ने  यह  बात  उठाई है  कि  आवर्ती  अकाल  की  समस्या  का  हल  सशक्त

 और  दृढ़  आधार  पर  ढूंढा  जाए  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता  ही  है  कि  राजस्थान  में  हमने  सूखा
 क्षेत्र  राहत  काय  क्रम  और  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  जैसे  कार्यक्रम  चला  रखे  आगामी  वह

 अर्थात्‌  1980-81  के  लिए  हमने  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम के  लिए  11.8  करोड़  रुपये  और  सुखा
 क्षेत्र  राहत  कार्यक्रम  के  लिए

 10.
 8  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया है  ।  इसके  अतिरिक्त  राजस्थान

 नाहर
 जसी  अन्य  योजनाएं  भी  है ंहैं  जिनके  लिए  भी  जैसा  कि  मैं  बता  चुका  हूं  प्रावधान  feat  गयां

 mr  विस्वास 1  मेरा  विचार  है  कि  मैंने  उठाये  गए  सभी  मुद्दों  के  बार ेमें  सही  उत्तर  दिया  है  ।  भा

 Sines  राज्यों  के  साथ-साथ  राजस्थान  भी  सभी  दिशाओं में  शीघ्र  प्रगति  करेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  ag  नहीं  चाहता  कि  उसके  किसी  कटौती

 प्रस्ताव को  अलग  से  रखा
 में वर्ष  1980-81  के  लिए

 राजस्थान  से  सम्बद्ध  लेखानुदान की SS थ
 भी  कटोती  प्रस्तावों  को  एक एक  साथ  at  मादा  न  के  लिए मांगों पर  आए  सभी  ए  रखूंगा ।

 |
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 कटौती  प्रस्ताव
 मतदान  के

 लिए  रखे  गए
 और  et  gu

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  लेखानुदानों  की  मांगों
 को  मतदान  के  लिए  रखता

 ens.

 प्रदान  यह  है

 कार्यसूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  मांग  सं०  1  से  49  के  सम्बन्ध में  31

 1981  को  समाप्त  होने  वाले  ag  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को
 at  की  हुद  करते

 के
 Ferg  कार्य

 सुची  के
 AN स्तम्भ  3  free  गई  बा  जीव

 लेखा  तथा  प ूis जाल खा

 राजस्थान  राज्य  की  संचित  निधि
 में  से  राष्ट्रपति

 को  दी
 जाए

 वग ।**

 साग  सख्या  शोषक  राशि

 राजस्व  रुपये  पूंजी  रुपये

 विधान  मंडल  ve  ve  8  23,21,000

 मंत्रो  परिषद  we  10,79,000

 च सचिवालय  चे  1,08,69,000

 . जिला  प्रशासन  2,18,36,000

 se ७  91,97,000 प्रशासनिक  सेवाएं  .  .

 न्याय  प्रशासन  ७  1:38,3  1,000

 निर्वाचन  ०  ः  ve  2.22,37,000

 ७  ७  3,65,.72:000

 चन  ७  ७  3,24,56,000

 10  विविध  सामान्य  सेवाएं  2,13,000

 11.  विविघ  सामाजिक  सेवाएं  क  ७  55,24,000

 12  अन्य  करे  .  .  क  ह  wv.  71,42,000

 भाव कारी  .  . 13  56,64,000

 14  बिक्री कर  .  .  .  1,00,15,000

 15
 केशन

 व
 eT  सेवा  afer  are

 6,07,38,000

 16  11,90,26,000

 17  कारागार  74,41,000
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 1  2  3

 18  जन  सम्पक  28,72,000  on

 19  लोक  निर्माण कायें  4,91,30,000
 8,01,84,000

 20  गिरवास  63,75,000  1,00,62,000

 21  सड़कें  एवं  पुल  6.8  1,  15,000  5,57,18,000

 22  क्षेत्र का  7.27:26,000
 ्र

 00,000

 23.  श्रम  और  रोजगार  19,09,27,000

 24  शिक्षा कला  एवं  संस्कृति  43,80,70,000  1,000

 os.  BYATUTT  व  लसा  TATA +  72,27,000

 26

 निशिका हने कग

 स्वास्थ्य  बर  सफाई

 27  पेय  जले  6,13,97,000  6,21,42,000

 28  सूखा  भांशकित  क्षेत्र  काय  क्रम  3,60,00,000

 29  नगर  भायोजनां ta  प्रादेशिक  विकास  1,33,19,000  15  00,000

 30  जन  जाति  क्षेत्रीय विकास  2,90,50,000  1,82,42  000

 31  9,34,000  34,000

 32
 नागरिक  34,52,000  4,04,000

 33  सामाजिक  सुरक्षा  और  कल्याण  4,91,89,000  1,000

 34  प्राकृतिक  आपदाओं  से  राहत  15,17,11,000  7,000

 35  विविध  सामुदायिक एवं  भारिक  सेवाएं  64,76,000  3,67,000

 36  3,04,22,000  3,09,75,000

 37  5,99,3  6,000  4,86,000

 38  लघु  सिंचाई  एवं  भूमि  संरक्षण
 2,56  69,000  47,59,000
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 राजस्व  रुपए  पूंजी  रुपए

 39  पशु  पालन एवं  चिकित्सा  .  2,52,86,000  7;75,000

 40  राजकीय  उपक्रम  48,0  1,000  81,68,000

 41  सामुदायिक  विक्स  16,25,26,000

 42  उद्योग  ह  ee  1,21,33,000  1,57,87,000

 43  खनिज  3,21,89,000  42,17,000

 44  लेखन  सामग्री  एवं  मुद्रण  1,07,77,000

 45  राज्य  कर्मचारियों को  ऋण  4,44,35,000

 46  es  ee  17,20,06,000  36,65,65,000

 47  पयटन  ह  7,59,000  *19,01,000

 48  विद्युत्‌  1,000  27,2 1,  33,000

 49  स्थानीय  निकायों  भोर  पंचायती  राज  संस्थाओं

 1,71,48,000 को  मुआवजा और  समनुदेशन

 प्रस्ताव

 तिम a  होदय  :  अब  मैं  ad  1979-80  के  लिए  राजस्थान  अनुदानों  की  अनुपूरक
 मांगों को  मतदान  के  लिए  हूँ  ।  प्रदान  यह  है

 art  सूची  के  स्तम्भ  दो  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  on  मागों  के  संबंध  मे  31

 1980  की  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को
 पूरा  करने

 के  लिए  ars  सूची  के

 स्तम्भ  3  में  दिखाई गई  राजस्व  लेखा  तथा  पंजी  लेखा  राशियों  से  अनधिक  अनुपूरक  राशियां

 राजस्थान  राज्य की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 मांग  संख्या  1  से  7,  9  से  11,  15  से  22,  24,  26,  27,  29  से  32  मौर  34  से  48.
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 राजस्थान  1  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1979-80  18  1980

 मांग  समस्या  शिक्षक

 क  erees

 I

 बे  केन  SS
 राजस्व  रुपए

 1.  संसद  ह  ee  ह  2,69,000  ret

 2.  मंत्री  परिषद्‌  .  ,  ह  oe  2,66,000

 3.  सचिवालय  ce  न  oe  32,42,000

 4.  जिला  प्रशासन  ae  ee  ्  20,11,000

 5.  प्रशासनिक  सेवाएं  oe  a  44,78,000

 6.  न्याय  प्रशासन  ह  ह  3,92,000

 निर्वाचन  ae  क  oe  3,09,23,000

 *9.  वन  न
 84,2  1,000

 10.  विविध  सामान्य  सेवाएं  ,  1,96,000

 11.  विविध  सामाजिक  सेवाएं  oe  a  र  82,76,000  13,97,000

 e  89,46,000 15.
 पेंशन  अन्य  सेवा  नियुक्ति  लोच

 +

 न 16.  पुलिस  न  ee  ह  3,42,20,000

 17.  कारागार  च्  ह  ह

 18.  जन  सकें  oe  ce  a  ह  3,31,000

 ह  4,78,91,000  2,000 19.
 लोक  निर्माण  कार्य

 20.  आवास  ह  ह  ब  4,  00,000  ae

 न 21.  सड़कें एवं  पुल  1,57,30,000  2,78,91,000

 न  4,000  28,00,000 22.  क्षेत्र  का  विकास
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 रुपए  पूंजी  रुपए
 24.  शिक्षा  कला  एवं  aeafa.  1,83,37,000  21,99,000

 26  14,97,000 निइ
 अनिशा  इसरा

 27  पेय  जल  योजना  2,5  1  18  3,000  2,20,39,000

 29  नगर  आयोजना  एवं  प्रादेशिक  विकास  2,54,000

 30  98,28,000 जन  जाति  क्षेत्रीय
 विकास

 31  पुनर्वास एवं  सहायता  4,99,11,000  1,84,34,000

 32,  नागरिक  आपूर्ति  ह  7,51,000  4,02,000

 34  प्राकृतिक  आपदाओं  से  राहत  .  -  +  37,80,52,000  1,43,97,000

 35  विविध  सामुदायिक  एवं  आधिक  सेवाएं  20,42,000  1,000

 36  सहकारिता  .  .  4,73,61,000  9,14,21,000

 37  कृषि  .  2,19,26,000  1,58,50,000

 38  4,21,22,000 लघु  सिचाई  एवं  भूमि  संरक्षण

 पशुपालन  एवं  चिकित्सा  .  .  1,17,00,000 39

 40  राजकीय  उपक्रम  24,49,000  4,00,000

 41  सामुदायिक  विकास  .  5,00,000

 42  उद्योग  1,85,00,000  38,80,000

 43  खनिज  1,90,47,000

 44  लेखन  सामग्री एवं  मुद्रण  26,000  1,42,000

 45.  राज्य  कर्मचारियों  को  ऋण  12,55,000

 46  सिंचाई  50,6  2,000  9,000

 47  पेंशन  1,34,000

 48  fara चके  १५  6,45,00,000
 ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 राजस्थान  अनुकूल  निदान
 ना  की

 की  मांगें
 1979-80  18  1980

 एएए

 1980 राजस्थान  विनियोग

 श्री  ०  वेंकटरामन :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  चित्ती  वेष  1980-81  के  एक  भाग

 की  सेवाओं  के  लिए  राजस्थान  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों के  निकाले  जाने का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुनः:स्थापित  करने  की  अनुमति त डा  ना  1

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 ग्रीक  वित्तीय  ag  1980-81  के  एक  भाग  की  सेवाओं मे के  लए  corer  इतनी  की  सखि

 निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकालें  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 कौ

 पुन:स्थापित

 करने
 की  अ  अनुमति  दी  जाए  ग

 ्

 उक प्रस्ताव  स्वीकृत हु

 श्री  आर०  वेंकटरामन  :  मैं  विधेयक  पुन:स्थापित  करता  हूँ  ।

 at  ote  वेंकटरामन  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 वित्तीय  वर्ष  1980-81  के  एक  भाग  क  वाले के  लिए  राजस्थान राज्य  की  संचित
 निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकालें  जाने  क  पसन्द  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।”
 |  ~

 ’

 सभापति  महोदय  :  प्रदान यह  है

 ग्रीक  वित्तीय  वर्ष  1980-81  के  +  सेवाओं के  लिए  राजस्थान  राज्य  की  संचित

 fafa में  से  कतिपय  राशियो ंके  निकाले  जाने  |  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  कियां

 जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  : :  प्रदान यह  है
 :

 ग्रीक  खण्ड 2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक का  अंग  बने  ।”
 '

 प्रस्ताव  स्वी

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  भार०  वेंकटरामन  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ
 ry? विधेयक को  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :  wet  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  11.0
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 अ  (0  1६  पु 1 18  1901  1
 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1979-80

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 राजस्थान  विनियोग  विधेय  980

 मैं  प्रस्ताव  करता  य  वित्तीय  वर्ष  1980-81  के वित्तमंत्री (  श्री  आर ०  वेंकटरामन  )  :

 एक  भाग की  सेवा  ओं  के  लिए  राजस्थान  राज्य  की  संचित  निधि  में
 Emin

 पय  राशियों  के  निकाले

 जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुज  तति  दी  जाय े।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  1979-80  के  एक  माग  की  सेवाओं  के  लिए  राजस्थान  राज्य  की  संचित

 निधि में  से  व कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक

 को  पुन:स्थापित

 करन की  अनुमति  दी  जाए  क्य

 प्रस्ताव  स्वीकृत ह

 श्री  आर०  वेंकटरामन :  मैं  घायल  पु
 पुनर्स्थापित

 करत
 हैँ

 श्री  आर०  वेंकटरामन :  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ
 वित्तीय  वर्ष  1979-80  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  राजस्थान  राज्य  की

 संचित  निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  का  तान  और  विनियोग  प्राधिकरण  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाए
 लि

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 वित्तीय  वर्ष  1979-30  के  ए
 हि

 की  सेवाओं  के  लिए  राजस्थान  राज्य  की

 न  कौर  विनियोग  प्रभावित  करने  वाले  विधेयक संचित  निधि में  से  कतिपय  कौर  राशियों  का  मी
 पर  विचार

 किया  जाए
 | 8

 cara  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  aer:  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  2  att  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का
 बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 द  ws  2  और  3  तथा  अन  विधेयक में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  ओर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए
 श्री  ato  वेंकटरामन :  मैं  प्रस  सोच

 कर्ता
 हूँ

 विधेयक को  पारित  क्रिया  जाए  ।
 ती सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  Se,

 विधेयक  पारित  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 ्य
 ्

 a

 तमिलनाडु  क  पक्षों  की  अनुपूरक मांगें में  1979-80  18  1980
 —  assy  गए

 त  नीता  ब

 1979-80 लेखानुदानों  की  मांगें  1980-81  भोर  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें

 भाजपा  महोदय  :  अब  सदन  में  तमिलनाडु  के  बजट  से  सम्  मद संख्या  25,  26  पर

 विचार  fear  जायेगा  जिसके  लिए  22  घर  का  समय  निश्चित  किया  गया  है  ।,

 जिन  माननीय  सदस्यों  ने  कटोती  प्रस्ताव  भेजे हैं  यदि  वे  अपने  कटौती प्र  तारों को  पेश

 करना  चाहे  तो  वे  जिन  कटौती  प्रस्तावों  को  पेशा  करने  =  इच्छुक  हों  उनका  ste ai  10

 मिनट के  भीतर-भीतर  अपनी  पर्चियां  पटल  पर  भेज  दें  ।  केवल  उन्हीं  कटौती  प्रसर  पावों
 प्रस्तुत हुआ  माना  जाएगा  |

 क्या  मैं  माननीय  सदस्यों  से  आग्रह  कर  सकता  हूँ  कि  वे  यथासम्मव  कम  से  कम  समय  ले
 य्

 जिससे  हम  उन  सभी  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  दे  सकें  बोलना  चाहते  हों  भी

 कार्य  द  ही  पूरी  हो  सके  ।  हम  दोनों  ही  बजट  पास  करने  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश

 अब  मैं  श्री  अब्दुल  समद  से  बोलने  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 ि  शी  अब्दुल  समद  छल  की  नीति  पर  चलने  वाली  अन्ता  द्रव  सरकार

 को  बर्खास्त  किये  जाने  का  स्वागत  करने  में  इण्डिया  यूनियन  मुस्लिम  लीग  देश  की  aa  सभी

 लोकतान्त्रिक  तथा  प्रगतिशील  शक्तियों  के  साथ  है  ।  अपना-द्रमुक  सरकार  भ्रष्टाचार  तथा  साम्प्रदायिकता

 का  asst  थी  ।  अन्ना-द्र.मुक  पार्टी  सदा  राज्य  मामलों  में  गेर-कानूनी  और  असंवैधानिक  हस्तक्षेप

 करती  रही  ।  इस  प्रकार  पार्टी  समग्र  रूप  में  सरकार  का  दायित्व  निभाती  रही  है  ।  सभी  सरकारी

 क्रियाकलाप  इस  ढंग  से  किये  जाते  थे  ।  जैसे  किसी  फिल्म  की  शूटिंग  की  जा  रही  हो  जिसमें  कि

 कोई  संकीर्ण  हृदय  अभिनेता  तानाशाही  शक्तियां  अपने  हाथ  में  ले  लेता  है  ।  हाल  ही  में  अंजना-दुमका

 दल  को  छोड़ने  वाले  मुख्य  नेताओं  द्वारा  जारी  किये  गये  वक्तव्यों  से  अभिनेता  मुख्य  मंत्री  की  अक्षमता

 तथा  तानाशाही  का  पता  चलता  वास्तव  में  अन्ना-द्रमुक मूक  शासन  में  कोई  सरकार  नहीं

 अपितु  केवल  अराजकता  थी  ।  इसलिए  ऐसी  अक्षम  सरकार  के  पदच्युत  किये  जाने  पर

 असंतुष्ट  राजनीतिज्ञों  का  सभी  वर्गों  ने  लोगों  में  इसे  सही  fear  में  बताकर  संवैधानिक

 गयें वाही  इसका  स्वागत  किया  है  ।

 सभापति  मक  अपने  राज्य  की  कुछ  समस्याओं  का  उल्लेख  करने  का  अवसर  दें  ।

 वहां  पर  बिजली  की  बहत  कमी  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  औद्योगिक  उत्पादन  बहत  ही  अनि

 a  गया  है  तथा  राज्य  के  औद्योगिक  क्रियाकलापों  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़  रहा  है  |

 बिजली  के  संकट  के  अतिरिक्त  मिट्टी  के  तेल  तथा  डीजल  की  भी  कमी  है  ।  ws  विश्वास

 है  कि  वास्तव  में  इन  चीज़ों  की  कमी  नहीं  मेरे  राज्य  में  वास्तविक  दोष  वितरण

 गदग पिछली भ्रष्ट  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  उत्पन्न  हुए  दोषों  को  राष्ट्रपति  शासन के
 शीघ्र  दूर

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  तमिलनाड ुमें
 बिजली  की  कटौती  तथा  इधन  eee

 ज्वलंत  समस्याओं  का  समाधान  किया  जा  सके  |

 खेद  है  कि  मेरे  राज्य  में  कृषि लाभदायक
 व्यवसाय

 नहीं  है  ।
 |  किसानों  को  दिया  जाने  वाला झ ae हीं  गन्ने  के

 wera  शम्भु  भी  किसानों को  अपनी  लगाई  गई  पूंजी  तथा
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 पर्त

 श्रम  का  पूरा  लाभ  नह हीं  मिल  पाता  | हर  च  मिलना

 te

 scree  को
 उ  चित्त  मुल्य  मिलना  चाहिए  ।

 उत्पादन  नहीं  स्कर्ट
 eT, wn  लिये

 और  भी जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  किसान  गन्ने  का

 गम्भीर  हो  ज
 जायेगी  ।  pe  पूरा  विश्वास है  कि  केन्द्रीय  सरकार  जो  कृषकों  के

 हित  संरक्षण के  लिए

 वचनबद्ध है  उनकी  स्थिति  सुधारने  तथा  उनके  कष्ट  दूर  करने  के  लिए  तुरन्त उ उपाय  करेगी  ।

 चीनी  का  भाव  बढ़ना  दू:खद  बात  >

 क
 |  वर्तमान  सरकार  द्वारा  चीनी  का  जोकि

 एरबंवर्ती
 ती  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  बढ़ा है  ,  चन्द्री-पूर्वे  स्तर  पर  लाये  जाने  के  प्रयास

 किये  जाने
 चाहिए  ताकि  नागरिकों  को  शीघ्र  ही  राहत  मिले  ।

 मेरे  राज्य  में  इस  लोकप्रिय  सरकार  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  करने  वाला  पा  पो  जना  तू

 समुद्रम  fora ~  विना  विलम्ब  गम्भीरतापूर्वक  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  मैं  सरकार  का

 ध्यान  रामास्वामी  मुदालियार  प्रतिवेदन  की  भोर  दिलाता  हूं  जिसमें  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया है

 कि  सेतु  समुद्रम  परियोजना  न  केवल  व्यावहारिक  ही  अपितु  लाभदायक
 मा  है  |  दूसरे  पंबल  पुल

 की  समस्या  पर  भी  तुरन्त  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  मु  इस  पुल
 के  महत्व पर  बल

 देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  जो  न  केवल  हमारे  देश  के  भीतर  हमारे  मित्र  देश  श्रीलंका के
 ल प साथ  भी  सम्यक  जोड़ता  है  ।  पंबल  पुल  का  कार्य  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  स

 राष्ट्रीय

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  के  काय  को  एक  अयोग्य  ठेकेदार  को  सौंपा  गया  था  इसक  नए
 सिरे  से  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  तथा  इस  पुल  के  कार्य  को  शीघ्र  निष्पादन  के  लि  ए  योग्य

 व्यक्तियों  को  सौंपा  जाना  चाहिए  ।

 सलेम  इस्पात  संयंत्र  के  कार्य  में  न  जाने  क्यों  इतना  विलम्ब  हुआ है  ।  यह  त्र  की  बात

 है  कि  स्थल  के  चयन  के  बारे  में  बहुत-सा  भ्रम  बना  हुआ  है  तथा  ater  मे  अपने  भविष्य के

 बारे  में  अनिश्चितता  फली  हुई  है  ।  सलेम  इस्पात  परियोजना  राजनीतिक  प्रतिष्ठा  का  मामला  नहीं

 अपितु  तमिलनाडु  की  अर्थ-व्यवस्था  सुधारने  का  उपयोगी  माध्यम  है  जिसका  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था

 पर  मी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसलिए  इस  संयंत्र  के  सभी  स्तरों  को  पुरा  किये  जाने  के  लिए  धन  के

 आवंटन  में  किसी  प्रकार  का  संकोच  नहीं  बरता  जाना  चाहिए  तथा  इस  संयंत्र  के  निर्माण  द्वारा

 व्यक्तियों  में  आशावाद  पैदा  किया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  में  सभी  मीटर-गेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  की  राष्ट्रीय  नीति  को

 a री शक्ति  के  साथ  तथा  शीघ्र  ही  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  पल्ल पाट री

 ग  भी  इस  नई  लाइन  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  क्षेत्र  पूरे  देश  मे  व्यापार

 करने  वाले  एक  समुदाय  की  निवास  भूमि  है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  मद्रास  महानगर  में  एक  मुद्रिका  रेलवे  लाइन  fa  छाई  जानी

 चाहिए  जो  नगर  सभी  भागों  को  जोड़े  ।  यदि  यह  बन  जाती  >
 २  निःसन्देह  यह  व्यवहार्य  है---तो

 यह  निःसन्देह  ह  मद्रास  नगर  में  बढ़ती  हुई  यात्रियों  की  आवश्यकता  की  ga  करेगी  ।

 यह  वास्तव  में  विचित्र  बात  हैं  कि  मलना-द्रमुक  सरकार  के  पदच्युत  किये  जाने के  बाद  भी

 उसके  द्वारा  f
 oe

 बोर्डे  कार्य रत  हैं  ।  यह  भी  पता  चला है  कि  अन्ना-द्रमुक ने  इन  वों

 को  अनुदेश दिये  हैं  कि  वे  त्यागपत्र  न  दें  ।  यह  काय  एक  प्रकार  a  मान  सरकार का  विरोध

 &  fica  कि  rer
 को  sence  नहीं  होगा  ।  नहा  तक  राज्य  वक्फ  बोर्ड  का  सम्बन्ध  है  |
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 लाएएएएएएएााएएएण  —

 भरतपुर  सरकार के  वक्फ  मंत्री  के  कारण  जोकि  मुख्य  मंत्री  के  निष्ठावान  अनुयायी  वक्फ  as  ने

 अपने
 ee

 में  सबसे  बुरी  स्थिति  प्रदर्शित  की  है  |  अपना-द्रमुक  द्वारा  नियुक्त  बोर्डों को  केन्द्रीय

 वक्फ  als  भ fafa,  1954  के  उपबन्धों  के  प्रति  कोई  सम्मान  नहीं  है  पता  नही  ं
 किसके  आदेश से  तमिलनाडु  राज्य  वक्फ  बोर्ड  बिना  जांच  किये  केन्द्रीय  वक्फ  बोर्ड  अधिनियम  का  उल्लंघन  करते

 हुए  भादेश  जारी  करता  रह  है  ।  मद्रास  उच्च  न्यायालय  ने  भारी  संख्या  में  रिट-याचिका  मंजूर
 कीं  और  इनके  द्वारा  कई  मामलों  में  अन्ना  सरकार  के  आदेशों  पर  कार्यवाही  रोक  दी

 इससे  वक्फ  बोर्डों  के  कदाचार  सिद्ध  होते  हैं  बोर्ड  का  चेयरमेन  कार्य  का  निष्पादन  इस  प्रकार  करता

 है  जैसे  कि  वक्फ. वो डें  उसकी
 निजी

 सम्पत्ति  हो  ।  वक्फ  als  अद्ध॑-न्यायिक  अधिकरण है  जो

 धार्मिक  संस्थाओं  से  संबंधित  हैं  |  चेयरमेन  के  में  ऐसे  व्यक्ति  का  नियुक्त  किया  जिसकी

 संस्थाओं  के  धम  एवं  नियमो ंके  प्रति  कोई  आस्था  a  हो  अनुचित  तथा  अक्षम्य है  ।  तमिलनाडु  का

 मुस्लिम  समुदाय  वक्फ  छोडें  के  व्तंमान  चेयरमैन  के  अनियमित  क्रियाकलापों  से  तंग है  ।  इसलिए

 वक्फ  als  विंमान  चेयरमेन  को  अविलम्ब  पदच्युत  किया  जाना  चाहिए  ।  उसके  बाद  जब  तक  नये

 वक्फ  बोर्ड  का  गठन  नहीं हो  जाता  किसी  सक्षम  अहर्ता  प्राप्त  व्यक्ति  को  विशेषाधिकारी  नियुक्त

 किया जाये  ।  तमिलनाडु  का  मुस्लिम  समुदाय  सरकार  से  इस  बारे  में  तुरन्त  कार्यवाही  की  aya

 करता  ।  यह  भली  प्रकार  विदित  है  कि  यद्यापि  मद्रास  दूर  दक्षिण  में  स्थित  एक  नगर  फिर

 भी
 वहां  उर्दू  बोलने  वाले  काफी  लोग  रहत ेहैं  ।  विंमान  लोकप्रिय  सरकार  को  नीति  महत्व पण

 कि  मद्रास
 यद  भाषी  केन्द्रों  में  उदू  अकादमी  स्थापित  करने  की  है  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करता  हूं

 कि  इसके  लिए  मान नगर  में  भी  - =  एकादमी  स्थापित  की  मेरा  यह  मी  निवेदन है
 अंतरिम  बजट  में  भी  व्यवस्था  की  जाये  |

 अन्ना  द्रमुक शासन  के  दौरान  किए  गए  एक  और  अत्याचार  की  ओर
 बसाल  दिलाते  हए

 इकस  होता  है  ।  मेरा  संकेत  तमिलनाडु के  दूर  जिले  में  पिलानी  पुलिस  स्टेशन क ेके  भीतर  की

 गई  हत्याओं
 की  ओर  है  ।  गरीब  परन्तु  ईमानदार  इब्राहीम  की  हत्या से  पूरे

 तमिलनाडु  आत्मा  कांप उ  इतने  को  ही  पर्याप्त  नहीं  सभा  गया  ।  उसकी  विधवा  का

 ल  ग  गया  जो  कि  महिलाओं  की  प्रतिष्ठा के  विरुद्ध  जाता  ।  इन
 अमानवीय  तथा

 निर्दयता  पूर्ण  घटनाओं  जांच  करते  हुए  मैं  गहरे  दुःख  एवं  रोष  के  साथ  कहना  चाहता हूं

 जिस  x  में  एक  सिद्धांतवादी  अनुशासनप्रिय  महिला  प्रधान  मंत्री  वहां  पर  महिलाओं ii  का  इम

 प्रकार  अपमान  असहनीय है  |  इसलिए  कानून  की  स्थापना  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाय ेतथा

 ऐसे
 घोर  अपराध  करने  वालों  के  विरुद्ध  दृढ़  कार्यवाही  की  जाये  ॥

 मैं  अपने  कत्तव्य  से  विमुख  माना  जाऊंगा  यदि  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं

 पर  ध्यान  नहीं  दिलाता  ।  यह  भली  प्रकार  विदित है  कि  घान  के  उत्पादन  में  उत्तर  आरे काट

 जिसमें  कि  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  स्थित है  केवल  तंजावुर  जिले  के  बाद  आता है  ।  पालर  नदी  जिसके

 तट  पर  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  छह छह  महीने  पानी  से  भरी  रहती है रे  ।
 =

 यह दु  खद  वात  है  कि  पानी

 पहार  के  बहुत  बड़े
 भाग  को  यों  ही  समुद्र मे  जाने  दि  ara  ee

 के  इस  प्रभु-प्रदत्त उ

 नदी  के  जल  का  क  याँ  क  ग  उपयोग
 ‘fen

 यादा  ट
 दी  दे WaTa  है  कि  zTHYET  घाटी  of

 ह्री  क्रांति  क्क्  युग  अवद्य
 A आयगा  ।  मरा  सुझाव  है  कि  4ITIMN  घाट  अमरीक

 218



 18  1901  तमिलनाडु  0-81  अनुदानों की  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 की  टेनेसी घाटी  परियोजना  की  तरह  पालर  नदी  के  अमूल्य  जल  के  संरक्षण  तथा  समुचित  उपयोग

 के  लिए  पालर  विकास  परियोजना  का  तुरन्त  निर्माण किया  जाये  ॥

 सभापति  लोकसभा के  इस  ऐतिहात  में  बोलने  का  अवसर  देने के  लिए

 मैं  आपको ga:  धन्यवाद देता  हूं  ।

 श्री  अब्दुल  समद  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 औद्योगिक  विकास  पर  पूंजी  परिव्यय  tae  के  अत़्यंत  लेखानुदानों  की  मांग

 पष्ठ  3)  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं

 इस्पात  परियोजना  के  कायें  पूरा  किए  जाने
 में  विलम्ब  ।  (1) ]

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं श्री  अब्दुल  समद

 :

 सड़क  और  पुलों  पर  पूंजी
 परिव्यय

 alia  के  अं  तर्गत  लेखानुदानों  को  मांग  3)
 में  100  रुपये  कम  किए  जायें  0.0 4.0

 और  गुडियथम  के  नजदीक  पोलार  पर  पुल  की  आवश्यकता  ।  (2) ]

 और  वनियमवाड़ी  के  नजदीक  पुल  की  आवश्यकता  ।  (3) ]

 श्री  अब्दुल  समद
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  प्रकीण  परिव्यय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  4)  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।

 के  समीप  सेतु  समुद्रम  परियोजना  का  काम  शुरू  करने  में
 जिसकी

 सिफारिश  सर  To  रामास्वामी  मुख्तियार  समिति  ने  को  (4)

 [asrqa  और  धनुषकोड़ी  को  जोड़ने  वाले  पुल  के  निर्माण  का  art  छोड़  दिये  जाने  का
 rage  निर्णय  (5)

 [Axi  पुल  के  निर्माण का  कार्य  शुरू  किए  जाने में  विफलता  जिसका  शिलान्यास  पहले
 हो  चुका  है  ।  (6)

 श्री एन०  डेनिस  :  मैं  बजट  का  समर्थन  करते
 हुए  कुछ  बातों  की

 ओर

 आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हू  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  भूतपूर्व  सरकार  द्वारा  अर्थव्यवस्था  और  प्रशासन में  फैलाई गई

 अस्तव्यस्तता  और  गतिहीनता  को  दूर  करके  एक  अत्यधिक  संतुलित बजट  पेश  किया  है  ।

 नहीं  किया  ॥
 मुतु  सरकार  ने  किसी  योजना  तथा  कार्यक्रम  के  आधार  पर  कायें

 वित्त  मंत्री  इस  बात  से  अच्छी  तरह  परिचित है  कि  राज्य  में  1967  से  कोई  औद्योगिक

 विकास  नहीं  हुअ भा
 placid

 क्षेत्रों  का  विकेंद्रीकरण  रूप  में  औद्योगिकीकरण  करने  अधिक  घन

 का  आवंटन  किया  जाना  च  हिए  और  राज्य के  औद्योगीकरण  के  लिए  नए उ उपक्रम  आरंभ  करने

 होंग े।

 भला-द्रमुक शासन  के  स्वरूप  राज्य  में  नौकरशाहों का  स्थानीय  निकायों पर  जसे
 पंचायत  और  पंचायत  यूनियनों तथा  सहकारी  संस्थानों में  म्यूनिसपल  कौंसिल  में  उनका  प्रभुत्व है
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 Ta  +
 और

 कई
 वर्षों  से  उनके

 तनाव  नदीं  हए  छु  Isallaqd  के  स्थान  पर  सलाहकार  निकायों  का

 गठन  किया  गया है  और  इनमें  तत्कालीन  सरकार  अन्ना-द्रमुक दल  के  व्यक्ति  नामनिर्देशित हैं  ।

 अतः  इन  निकायों  में  चुनाव  अविलंब  कराया  जाए  |

 राज्य  में  प्रायः  बिजली  की  कटौती  होती  रहती  है  जिससे  राज्य  के  आद्य arta  rita  उत्पादन पर

 त बुरा  प्रभाव  पड़ता  ।  कई  स्थानों  पर  अतिरिक्त  ट्रांसफार्मरों  की  आवश्यकता  है  क्योंकि इन
 स्थानों  में  बिजली  बहुत  मंद  रहती  है  ।  fara  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त  आवंटन  किया  जाना

 चाहिए  ।  सड़क  की  बत्तियां  भी  नियमित  रूप  से  नहीं  जलतीं  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  राज्य  की  स्कूलों  की  बिल्डिंगों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  इन
 बिल्डिंगों  की  हालत  बहुत  खराब

 है
 |  कई  स्कूल  भवनों  की  हालत  तो  बहुत  ही  खतरनाक कई

 वर्षो ंसे  उनकी  मरम्मत  नहीं  हुई  है  ।  पुराने  स्कूलों  की  मरम्मत  तथा  रख-रखाव  >  फिश ण  लिए
 और

 स्कूलों  के  निर्माण  के  लिए  एक  वही  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  की  अत्यधिक  कमी है  ।  भूतपूर्व  सरकार  ने  काश्तकारों

 पड़ के  हितों  की  सुरक्षा  नहीं  की  ।  इन लोगों  को  काफी  कठिनाइयों  सामना  करना  है॥

 नब  जबकि  बांधों  और  टैंकों  में  पर्याप्त  जल  है  जल  की  उचित  सप्लाई  और  वितरण  पड़ क ेcara में
 ा  oY फसलें नए  ८  gl  रहीं  है  विशेषकर  धान  की  फसल  ।  छोटी  नहरों  का  उचित  रख-रखाव

 नहीं  किया
 जा  रहा  और  गाद  भी  हटाई  नहीं  जाती  ।

 न  त्व पूर्ण  बात  यह  है  कि  1978  की  बाढ़  से  जो  दरारें  पदा  थीं  वे  आज  तक

 भरी नहीं  गई  हैं  ।  किसानों  की  समस्याओं  को  टूर  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  जाने

 क्षण  के  जिलों  में  बहुत  से  लोग  खजूर  पेड़  से  रस  निकालने  तथा  उससे  संबन्धित
 व्यवसायों  में  लगे  > ए  ।  वह  अत्यंत  निर्धन  हैं और  सरकार  द्वारा सहायता  अभाव में  उनका

 व्यवसाय  बह ुeq  मन्दा  पड़  रहा  है  ।  ऋण  राज  सहायता  तथा  अन्य  सग  सहायता  देकर

 उन्हें  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 ।  अधिकांश  मत्त तमिलनाडु  में  मछुओं  की  आर्थिक  स्थिति  बहुत  खराब है  दए
 रानी  aifa aati  सा

 अनुसरण  कर  रहे  हैं  और  सीजन  न  रहने  पर  वह  बेकार  रहते  हैं  ।  पश्चिमी  तट  ड  पर

 मछुओं
 को  समुद्र  के  भयंकर  कटा तर  से  प्रति  वर्ष  काफी  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  उनके म हे

 मछली  पकड़ने  के  सामान  जैसे  जाल  इत्यादि  खराब  हो  जाते  हैं  इसलिए  समुद्र
 के  कटाव

 को  रोकने  के  लिए  कुछ  स्थायी  उपाय  करने  होंगे  ।

 मिट्टी  का  डीजल  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  अभाव  के  कारण

 लोगों  को  कठिनाई  हो  रही  ।  इस  अभाव  को  शीघ्र  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  कन्याकुमारी  जिले  का  संबंध  औद्योगिक  रूप  में  यह  एकਂ  सबसे  पिछड़ा  हुआ

 जिला है  ।  सरकार  द्वारा  इसे  औद्योगिक  दृष्टि से  अत्यघिक  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  किया  जाना

 चाहिए  ।  इस  जिले  में  सरकारी
 क्षेत्र  का  एक  भी  अं

 औद्योगिक  उपक्रम  नहीं  है  ।  जिस  जिले में  तथा

 अन्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकेन्द्रीयकरण  रूप  में  उद्योगों  की  स्थापना  की  जानी  जिले  में
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 निजी
 जिनके  लिए  पर्याप्त  अवसर  तत्काल  कदम  उठाए निम्नलिखित  उद्योगों  की  स्थापना  के

 इस
 जिले  में  रबड़ जाने  चाहिए  ।  रबड़  आधारित

 उद्योग
 यहां  स्थापित  किया  जा  सकता  है  क्योंकि

 का  उत्पादन प्रचुर
 मात्रा

 में  होता है  यहाँ  पर  रवि  का  प्रति  एकड़  उत्पादन  भारत  में
 er

 अधिक

 है
 ।

 इस
 क्षेत्र

 में
 रबड़  पर  al  उद्योगों  की  स्थापना  करना  उचित

 होगा  ्र इस  जिले  में

 टिटेनियम  फैक्ट  री  भी लगाई  जा  सकती  है  ।  इसके  लिए  कच्चा  माल--इलमेनाइट है
 े  जोकि  जिले

 है  और  अब  उसका  निर्यात  विदेशों  को  किया
 जा  रहा के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध है

 ।  इसे  कन्याकुमारी  जिले म में  लगाया
 है  ।  तमिलनाडु  में  एक  टिटेनियम  फैक्टरी  लगाने  का  प्रस्ताव है

 जाए ं|
 सके  अतिरिक्त  जिले  में  नारियल  रेशे  से  सम्बंधित  .  लघु  उद्योग  भी  खोलने  की  काफी

 गंजाइदा है  ।

 इस संबंध  में  मैं  एक  और  विषय  की  तरफ  आपका  ध्यान  दि
 ता  चाहता  हूँ

 ।
 इस  जिले  में

 स्थित  काज  के  कारखानों  को  पर्याप्त  काजू  नहीं  मिल  रहा  है  गी  वजह  से  सैकड़ों लोग
 a  |  तमिलनाडु  के  जिला  का  एक  एकक  बनाया बेरोजगार

 जाना  चाहिए  ।

 कोलोन  बन्दर गा  जोकि  तमिलनाडु  में  पश्चि  तट प
 कोताह

 ह

 में  दुधार करने के  लि लए  भी  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 क  आकर्षक  प्यारे हजारों  wen  प्रतिदिन  कन्याकुमारी  जाते हैं  इसका  विकास  ए

 केन्द्र  के  रू  प  में  किया  जाए  ॥

 न्या कमा री  जिले  में  एक  कृषि  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव था  |  कोयम्बतूर

 था  ।  भूमि भी
 हेत  रिलनिदासिय

 के  उपकुलपति  ने  इस  सम्बन्ध  में  इस  स्थान  का  दौरा  किय

 उपलब्ध है  ।  अनुसंधान  केन्द्र  के  लिए  यह  स्थान  बिल्कुल  उपयुक्त  रहेगा  ।  सभी  किस्म  की  फसलें

 खाद्यान्न  संबंधी  तथा  नगद  फसलें  जैसे  कि  काली  fad,  कोको  यहां  उगाई  जाती  है  और

 इसीलिए  मैं  अनुसंधान  केन्द्र  हेतु  इस  स्थान  को  अत्यधिक  उपयुक्त  समझता हूं  ।

 नागरकोइल  सड़क  राष्ट्रीय  राजपथ है  ह  एक  अन्तर्राज्यीय  सड़क  ।  सड़क

 का  वह  भाग  जो  केरल  में  पड़ता है  उसका  रख-रखाव  rt  परन्तु  जो  भाग  तमिलनाडु में

 पड़ता है  उसका  रख-रखाव  किया  जाना  चाहिए  ।
 |

 इन  दा  साथ  में  बजट  प्रस्ताव  का  समान  करता

 सभापति  सबसे  पहले  मैं  केन्द्र  सरकार  को ग  के०  माया तेवर

 तमिलनाडु  में  फिल्म  अभिनेता  श्री  रामचन्द्रन  द्वारा  चला  जा  रही  निष्क्रिय  तथा  जनविरोधी

 सरकार का  समापन  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 द चूंकि समय  का
 see

 ae

 े  मंत्री  मह  T  ध्यान  कुछ  महत्वपूर्ण विषयों
 की

 भोर  भारित  करना  चाहता  हूं  जहां  गेहूं
 _

 ग
 संबंध  =) =

 इस  सभा  में
 वर्ष

 1973  से  जनता  सरकार  का लेवी  मुल्य  dart  { pt afin अधिक  किया  है  ।  कई  बार  मैंने  सभा

 tz aaa में  धान  के  वसूली  मूल्य को  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  है  ।  लेकिन भाषा  में  भेदभाव  के  साथ-साथ
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 reura  चि घान  कौर  गेहूं  का  ब सूली  मुल्य  निर्धारित  करने में  भी  जाता  है  ।  अतः  मैं  आशा
 हतों  की  रक्षा  करेगी  ।  चावल करता  हूँ  कि

 क
 कम  से  कम  यह  सरकार  दक्षिण  के  धान  उत्पादकों के

 का  लेवी  मुल्य  इतना  बढ़ाया  जाना  चाहिए  कि  वह  किसानों  के  fare  लाभप्रद  हो  तभी  तमिलनाडु

 के  किसानों  के  हितों  और  समग्र  दक्षिण  भारत  की  सुरक्षा  होगी  ।

 जहां  तक  गन्ने  का  संबंध  गरना  उत्पादकों  को  काफी  कठिनाइयों का
 सामना

 करना

 पड़  रहा  है  ।  उन्हें  अपने  उत्पाद  का  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिलता  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हुं  कि  वह  गन्ने  का  मुल्य  बढ़ाकर  उसे  किसानों  के  लिए  लाभप्रद  बनाए  |

 तक  भखिल  भारतीय  ऋण-मुक्ति  अधिनिय  का  संबंध  है  सभा  में  सभी  दलों  के

 ने  गरीब  तथा  मध्यम  किसानों  को  कुछ  राहत  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  ऐसा  अधिनियम  पुरःस्थापित

 रने  का  अनुरोध  किया  है  यह  उचित  समय  है  कि  सरकार  इस  अधिनियम  को  लाए  ताकि  उन

 गरीब  किसानों  को  जिनके  पास  पांच-दस  एकड़  भूमि  कुछ  राहत  मिल  सके  भर  जब  तक  हा

 राहत  नहीं  देंगे  तब  तक  हम  उन  निधन  किसानों  की  रक्षा
 नहीं

 कर  सकते  जो  हमारी  ग्रामीण

 अर्थव्यवस्था का  आधार  है  ।  अतः  में  इस  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  न  केवल  तमिलनाडु

 | बल्कि  समूचे  भारत  में  सभी  ऋणों  को  माफ  करके  मध्यम  तथा  rita  किसानों  को  राहत दे
 ्

 जहां  तक  बिजली  कमी  का  सम्बन्ध  तमिलनाडु में  यह  सबसे  समस्या  है

 तमिलनाडु  की  तत्कालीन  सरकार  द्वारा  बिजली  की  सप्लाई  में  60  प्रतिशत  की  कटौती  कर  दि

 जाने से  किसानों  तथा  उद्योगपतियों  को  मारी  हानि  उठानी  पड़ी  ।  इसके  कारण  न  तो  किसान  अपने

 कृषि  सम्बन्धी  कार्य  कर  सके  भर  न  ही  उद्योगपति  अपने  उद्योगों  को  चाल  रख  सके  ।  ae आशंका

 है  कि  इसके  परिणाम  स्वरूप  कृषि  एवं  भौद्योगिक  दोनों  क्षेत्रों  में  उत्पादन  कम  हो  जायेगा ।  कल

 मैंने  मद्रास  में  द्रददंन  का  एक  कार्यक्रम  देखा  था  जिसमें  बिजली  बोड़ें  के  अध्यक्ष  कह  रहे  क ००४४४

 सभापति  महोदय  :  मापकों  अपना  भाषण  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।  आ  1  समय  समाप्त

 हो  चुका

 श्री  के०  साया तेवर  जैसाकि  श्री  अब्दुल  समद  द्वारा  ठीक  ही  बताया  गया है  कि

 तमिलनाडु  के  बिजली  मंत्री  तथा  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  एवं  विजली  के  समाप्ति  के  आलस्य

 तथा  गेर-जिम्मेदारी  पूर्ण  रवैये  के  कारण  ही  स्थिति  ऐसी ब  न  गयी  कि  सर
 गर  को

 60  प्रतिशत

 की  कटौती  लाग  करनी  पड़ी  ।

 ट्यूटीकोरिन  में  ट्यूटीकोरिन  संयंत्र  के  लिए  40  करोड़  रुपया  नष्ट  किया कया  गया  किन्तु
 उसमें  उत्पादन  बिल्कुल  ही  नहीं  हुआ  है  ।  इसी  प्रकार  नेवेली  में  यद्यपि  6000  लाख

 उत्पादन  होना  फिर  मी  वहां  उत्पादन  नहीं  हो  रहा
 है  एनोड

 तापीय  एकक
 में  केवल

 33  प्रतिशत  उत्पादन  हो  रहा  है

 विभिन्‍न  स्थानों में  एकक  समुचित  रूप से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  अतः  मैं  इस  सरकार सें
 थ् उ  ने  का

 यह  सुनिचित  करने  के  लिए  पय  अनुरोध  करता हूं  कि  वर्तमान अथवा  भविष्य
 में

 रहे  ताकि  किसान  और  उद्योगपति  अपनी  गतिविधियों को  जारी  रख  सके बिजली की  कमी  न

 और  उत्पादन  में  कोई  कमी
 न

 हो
 ।
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 तमिलनाडु  में  अन्ता-द्रमुक  शासन  के  अनत्तगंत  अनोखे  मुख्य  मंत्र  ी  ने  जिनहें  मैं

 कहकर  केवल
 मुख्य  हम  कहूंगा--इंस्पैक्टर  जनरल  के  4  पद  बनाये  आपने

 पहले  ऐसा
 त  उदाहरण  भारत  संघ  के  किसी  राज्य  में  देखा है  कि  पुलिस  विभाग  में  4  इंस्पैक्टर

 जनरल  इसके  अतिरिक्त  उन्होंने  पुलिस  के  महानिदेशक  का  एक  अन्य  अनोखा पद  भी

 बनाया  ।  यह  सब  करदाता  के  धन  का  अपव्यय ही  सरकार  से  ।  मैं  श्री  एम०  जी०  आर०  द्वारा

 नो  को  लेशमात्र  भी  नहीं  हैं  बनाये  गये  इन  महानिदेशक  तथा  इंस्पेक्टर  जनरल

 के  अतिरिक्त  पदों  को  समाप्त  करने  की  प्रार्थना  करता  हूं  वह  फिल्म  अभिनेता  हैं  जो  प्रशासन के
 मत  सिद्धांतों  को  नहीं  जानते  ।  वहां  इंस्पैक्टर  जनरल  का  केवल  एक  ही  पद  होना  चाहिये

 इसके  अतिरिकत  जैसा कि  मैंने  गत  सत्र  में  कहा  था,*  वह  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री थे  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  में  निश्चित  प्रक्रिया  का  पालन  करना  होता  है  ।  एक  व्यक्ति

 की जो  यहां  आरोपों  का  उत्तर  देने  के  लिए  उपस्थित  नहीं  इस  सभा  में  इस  प्रकार  आलोचना
 को की  जा  सकती  |  आपको  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाना  चाहिये  ।  श्री  कृ ०  टी०  कोसल

 च  मिनट  दिये  गये  हैं  ।

 ७.1 |  सके  alo  कोसल राम  मेरे  लिए  पांच  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त

 रना  बहुत  ही  असम्भव  बात  है  ॥

 सभापति  मैं  सबसे  पहले  गत  ag  की  तुलना  में  तमिलनाडु  के  इस  वर्ष के  बजट
 में  4  करोड  रुपया  अधिक  रखने  के  लिए  श्री  आर०  कटरा मन  का  अभिनन्दन  करना  चाहता  हुँ  ।

 तमिलनाडु  सरकार  में  मंत्री  थे  और  यह  पर्याप्त  होगा  कि  मैं  समस्याओं  के  बारे  में  केवल  संकेत
 में  उल्लेख  करूं  और  वह  इनको  अपने  आप  समय  लेंगे  ।

 मैं  तमिलनाडु  में  अन्नाद्रमुक  सरकार  बर्खास्तगी  के  औचित्य  से  पूरी  तरह  सहमत
 जैसाकि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  अब्दुल  समद  तथा  श्री  मायातेवर  द्वारा  बताया  गया  अब मैं इस

 बात  का  उल्लेख  करूंगा  कि  विश्व  बक  पर्याप्त  कई  करोड़  ऋण  के  रूप  में  देने  के  लिए
 तयार  हो  गया  है  ।  यह  राणा  वास्तव  में  तमिलनाडु  में  तहत  भूमिगत  जल  निकासी  पूरे
 तमिलनाडु  में  पेय  जल  तीब्र  परिवहन  पद्धति  के  रूप  में  प्रसिद्ध  भूमिगत  रेलवे  परियोजना
 के  लिए  होगी  ।  अन्नाद्रमुक  सरकार  की  अकमेंण्यता a  fara  बक  को

 भी
 शान्त  कर  दिया ।  श्री

 कटरामन  जान  जानते  हैं  कि  बेगम  नहर  को  गहरा  खोदा  जा  सकता है  और  उसमें  भूमिगत  रेलवे
 का  निर्माण  किया जा  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  पेयजल  की  एक  निप हु विस्तृत  योजना  तैयार  करते  के

 लिये  नगर  पंचायत  संघों  तथा  पंचायतों  को  भी  संबंधित  किया  जानों  चाहिए
 माननीय  वित्त  मंत्री  को  इन  योजनाओ ंके  लिये  fara  बेक  से  ऋण  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  को

 उचित रूप  देने  के  हेतु  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  |

 अन्ना-द्रमुक  सरकार  तमिलनाडू  सरकार  का  प्रवासन  चला  रही  तब  संसद

 विधायकों भारी  जैसे  जनप्रतिनिधियों के  पत्रों  के  प्रति मंत्रियों और  सचिवों  ने  कठोर  रवैया

 के  आ  देना  साਂ सार  इ  पीर  का

 तमिलनाडु  मेद  भ  ar
 के के ata  डाका  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 अनुपूरक

 माँगें

 a अपनाया  वे  सरकार  की  कार्यक्षेत्र ही  के  लिये  अनुरोध  करने  वाले  पत्रों  की  ओर  घ्यान  नहीं

 देते
 aft  एक  सदस्य  प्रधानमंत्री  को  लिखता  तो  उसे  तीन  fea  के

 के  भीतर  उसकी
 प्राप्त  हो  जाती  है  और  एक  महीने  के  भीतर  उसे  उसके  पत्र  के  संबंध  में  की  गयी  कार्यवाही

 के  बाई  में  सूचित  कर  दिया  जाता  है  ।  उसके  साथ  इस  प्रकार  सम्मानपूर्वक  एवं  बहुत  अच्छे  ढंग

 से  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  तमिलनाड़ु  में  वहां  के  सरकारी  तंत्र  पर  से  अन्नाद्रमुक  सरकार  का  प्रभाव

 अभी  दूर  नहीं  हुआ है  ।  मैंने  कुछ  दिन  ge  राज्यपाल  को  एक  पत्न  लिखा  और  राज्य  प्रशासन  के

 भवर  सचिव  से  उत्तर  प्राप्त  हुआ  ।  यह  वास्तव  में  लॉक  प्रतिनिधियों  का  अपमान  है  ।  aa  जबकि

 राज्य  प्रशासन  केन्द्रीय  राज्य  के  नियंत्रण  में  तो  प्रशासन  को  अवद्य  ही  इस  बात  के  निदेश  जारी

 किये  जाने  चाहिए  कि  वह  लोगों  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  प्रति  समुचित  सम्मान  प्रदर्शित  करें

 atc  जिनको  ऐसे  पत्र  लिखें  उन्हीं  के  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  के  बारे  में  उन्हें  सूचित  किया

 चाहिये  ।

 मुक्के  खेद  से  कहना  पड़ता  है  कि  राज्य  प्रशासन  के  लिये  अमी  तक  कोई  aria  सिद्धांत

 नहीं  dare  किये  गये  हैं  ।  हाल  में  हुये  चुनावों  के  दौरान  हमने  कार्यक्रम  को  अपने  चुनाव

 घोषणापत्र  के  रूप  में  अपनाया  था  ।  वास्तव  में  यह  कार्यक्रम  हमारे  लोगों  का  मांगपत्र

 इसमें  मिट्टी  के  तेल  आदि  जसी  आवश्यक  वस्तुओं  की  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने

 ants  3 में  चोरबाजारी  को  रोकने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  पग  शामिल हैं  ।  हमने  अभी  तक  राज्य

 प्रकाशन  को  पूरे  उत्साह  तथा  शक्ति  के  साथ  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 निदेश  नहीं  दिया

 चीनी  के  कुल  उत्पादन  में  से  35  प्रतिशत  खुले  बाजार  के  लिए  होती  है  तथा  65  प्रतिशत

 लेवी  क्षेत्र  के  लिये  दी  जाती  लेवी  चीनी  को  रु०  2.95  Fo  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  बेचना  होता

 है  ।  चीनी  के  मिल  मालिकों  के  लिए  खुले  बाजार  की  चीनी  का  मुल्य  4.50  रुपये  प्रति  fi  पम

 निर्धारित  किया  गया  है  ।  जबकि  खुले  बाजार  की  चीनी  किसी  भी  मुल्य  पर  बेची  जा  सक  11.0  दू
 जिसकी  कि  कानून  द्वारा  भी  अनुमति  दी  गई  लेवी  की  चीनी  को  खुले  बाजार  में  7  से  8  रुपये

 पति  किलोग्राम  बेचा  जाता  जब  हम  इसका  कारण  ged  तो  हमें  बताया  जाता  है  कि  यह
 खले  बाजार  की  चीनी  ।  क्या  इससे  अधिक  खराब  स्थिति  हो  सकती है  ?  यह  बनात  नहीं  है  कि

 इसमें परम्परागत  जमाखोरी  चोरबाजारी  करने  वालों  का  इस  चीनी  घोटाले  में  हाथ  है
 नागरिक  पूति  निगम  के  विक्रेता  अन्तर्ग्रस्त हैं  ।  उप-तहसीलदार  एवं  बी०  डी०  ज «  क

 उन्हें  गिरफ्तार  उन्हें  हथकड़ी  लगाने  तथा  पेरेड  कराने  की  शक्ति  प्रदान  की  जानी  चाहिए

 ताकि  यह  दूसरों  के  लिए  निवारक  का  काम  कर  सके  ।  दोहरी  मूल्य  नीति  ही  इस  सब  गड़बड़

 मुख्य  कारण  है  ।  उसे  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  भर  3°50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  करा  बुक
 ष  -

 समान  मलय  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  ।

 स  समय  एस०  माई०  ई०  टी०  कालेज  कई  महीनों  से  बन्द  पड़ा  हुआ  है  ।  यह  मद्रास के
 >

 उज्ज्वल  नाम  पर  एक  अमिट  कलंक  है  |  श्री  वेंकटरामन  जानते  कि  जब  श्री  अविनाशीलिंगम

 चेतियार  frat  मंत्री  तौरसे  गर
 सरकारी  कालेजों  ea

 नों  के  प्रबन्ध  जो  उनके

 प्रबन्धकों  द्वारा  बन्द  कर  दिये  गये  अपने  नियंत्रण  में  लेने  की  sitter  wesc  यो  aires
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 |  ह  किया  गया  |  astra समद  वच  प ्य
 लिए  एक

 अधिनियम पारित  वक्फ  बोर्ड  के  को  रोकने

 के  लिये  केन्द्र के  हस्तक्षेप  करने  का  अनुरोध  कर  रहे  प्रे  ।  यहां  में  मांग  करता  हूं
 कि  केन्द्र

 सरकार

 राज्य  प्रशासन  को  एस०  भाई०  ई०  टी०  कॉलेज  को  अपने  हाथ  में  लेने  और  aanet  छात्रो के  लाभ

 के  लिए  इसे  खोलने  का  निदेदा दें  ।

 कालायनार  करुणानिधि  जव  वह  मुख्य  मंत्री  पान्गयार  सिंचाई  परियोजना के
 |  हर faa  i

 नींव  पत्थर  रखी  थी  ।  इसे  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  जब  4,5  मुझ

 सचिव  को  मिलने  का  अवसर  तो  मुझ  बताया  गया  कि  वन  विभाग  इसके  fae  niftaa  किये

 जाने  में  बाधक  है  ।  क्या  इससे  बढ़कर  कोई  अन्य  बात  शर्मनाक  हो  सकती है  कि  सरकार का  ही

 एक  विभाग  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करन ेमें  बाधक  हो  ?  हमारे  वित्त  मंत्री ने  स्वयं  राज्यपाल
 को  एक  पत्र  लिखा  है  ।  उस  पर  भी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि
 तमिलनाडु  में  fina  प्रकार  का  प्रयास है  ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  एक  सलाहाकार  पर्याप्त  नहीं  गत  बार
 जब  वहां  तीन

 सलाहकार  थे  तो  कार्यभार  अधिक  होन ेके  कारण  कायें  तेजी  से  नहीं  हो  रहा था था  ।  दो  अन्य

 सलाहकारों  की  तुरन्त  नियुक्ति  की  जानी  चाहिये  ।

 अन्नाद्रमुक  सरकार  ने  मन्दिर  सहकारी  सलाहकार  निकायों  आदि
 मे
 में

 अपने दल  के  प्रतिबद्ध  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  ।  उन्हें  राज्य  सरकार  की  बख
 स्तिति

 के  पश्चात्
 भी  त्यागपत्र  न  देने  का  परामर्श  दिया  गया  इन  राजनीतिक  कर्मचारियों  को  बिना  किसी

 विलम्ब  के  इन  निकायो ंसे  हटाया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  अब्दुल  समद  ने  सेलम  इस्पात  सेतू  समुद्रम  परियोजना  आदि  का  उल्लेख  किया

 जहाँ  तक  तमिलनाडू  का  संबंध  मैं  उसे  दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं  समझता  ।  हाल ही  में
 नों  के  आन्दोलन  के  दौरान  अन्नाद्रमुक  सरकार  ने  इस  आन्दोलन  को  कुचल  उनके

 सामान  को  जब्त  कर  लिया  तथा  उसे  नीलाम  करने  का  भी  प्रयत्न  किया  ।  माननीय
 वित्त  मंत्री

 को

 चाहिये  कि  वह  ऐसे  जब्त  किये  गये  सामान  को छोटे  किसानों  को  वापस  करने  का  नीचे  श  दें  ।  उन्हें

 दिये गये  ऋणों  तथा  उस  पर  लगने  वालें  ब्याज  को  भी  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा

 उनके  दुख  दूर  नहीं  होंगे  ।  इन  दादों  के  साथ मैं  अपने  भाषण  को  समाप्त  करता

 थ्रो
 सो

 चिन्नास्वामी  (Maa  ट्रिलियन  अन्नाद्रमुक  दल  की  ओर  से  मैं  तमिलनाडु  के

 बजट  के  संबंध
 में में  कुछ  शब्द  बोलना  चाहता  हूं  ।  इस  बजट  को  वास्तव  में  तीन  गाड  में  लोक

 नदियों  द्वारा  बनाया  तथा  पेश  किया  जाना  किन्तु  केन्द्र  द्वारा  अनावश्यक  तानाशाही
 जिसका  कोई  कं

 > अन्य  उदाहरण  नहीं  कार्यवाही  से  तमिलनाडु  वास्तविक  तथा  प्रत्यक्ष  लोक

 अर्थात्‌  aye  सरकार  को  अपने  राज्य  के  बजट  को  प्रस्तुत  करने  से  वंचित  कर

 दिया  गया  ।

 टशन  ज  ी  त
 मु  किस  ANAT तथा  दक्ष  ar  करती  रही है

 उसका  पता  स्वयं  बजट  से  ही  लग  1978-79 के  आंकड़ों  |  0°32  करोड़  रुपये  के  घाटे

 को  तुला  में
 3.66

 करोड़  wa  का  शुद्ध  अधिशेष
 दिखाया  गया  1979-80  में  सौदों

 के
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 तमिलनाडु  ania
 0-81  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें

 1979-80
 18  1980

 —

 फलस्वरूप 2°41  करोड़  रुपये  के  शुद्ध  अधिशेष  की  भाशा  है  भाप  एक  लोकप्रिय सरकार  के
 जिसे  1977  से  पांच  वर्ष  के  लिए  तमिलनाड ुके  लोगों  का  जनादेश  प्राप्त  हुआ  दक्षतापूण
 कार्य-संचालन  का  कौन-सा  बेहतर  प्रमाण  चाहते  हैं  फिर  भी  कांग्रेस-आई०  सरकार र  ने  अपने  नये
 भागीदार  के  साथ  अपवित्र  षडयंत्र  करके  एक  लोक  प्रतिनिधि  विधान  सभा  की  हत्या  करने  में  कोई

 पर rT  अपनी बुराई  नहीं  सभी  ।  वे  सभी  लोकतंत्र  सिद्धान्तों  की  अवहेलना  करके  किसी  भी  मृत्य
 शक्ति  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  यह  महसुस  करती  है  कि  वह  अधिक  बुद्धिमान

 तो  उसे  अपने  बजट  की  ओर  देखना  चाहिये  ।

 1979-80  में  1382  करोड़  रुपये  घाटे  का  अनुमान  लगाया  था  जो  दुगन ेसे  भी  बढ़कर

 2700  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।
 1980-81  में  1235  करोड़  रुपये  का  घाटा  होने  अनुमान

 लगाया  गया  है  जिसके  बढ़कर  दुगने  या  तिगुने  हो  जाने  की  भयानक  आशंका  है  ।  यह  a  केस  य

 सरकार  है  जिसने  एक  फांसी  देने  वाले  की  तरद्  तमिलनाड़ु  की  लोकप्रिय  सरकार  का  गला घोटा

 है  ।  समय-समय  पर  हम  संसद  में  अत्याचारों  के  बारे  में  कहते  रहते  हैं  ।  माननीय  संसद  सदस्य  इस

 बात  की  ओर  अवश्य  ध्यान  देंगे  कि  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जाना  गरीब  तथा  सुरक्षाविह्दीन
 लौगों  पर  किया  गया  सबसे  बड़ा  अत्याचार  है  ।  मैं  यह  बात  के  साथ  कह  रहा  हूं  कि  लोकतंत्र
 तथा  राजनीतिक  ईमानदारी  के  सभी  सिद्धान्तों  को  उल्लंघन  करके  सलाहकार  शासन  एक  पक्षपाती

 शासन
 की  तरह  कार्य  कर  रहा है  ।  यह  शासन  कांग्रेस-आई०  तथा  डी०  एम०  के ०  दलों के  स्थायी

 मोर्चे  की  तरह  अधिक  कार्य  कर  रहा  है  और' *

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिये  ।

 श्री  alo  चिन्नास्वामी  विरोधी  पक्ष  का  केवल  मैं  ही  एक  सदस्य  उपस्थिति

 कृपया  मुक्के  पुरा  समय  दीजिये  |

 इस  शासन  ने  अपने  शुद्ध  कामचलाऊ  कार्यों  का  अतिक्रमण  किया  |

 अपने  सहयोगी  दलों  के  साथ  मिलकर  अन्नाद्रमुक  दल  ने  2  1980  को  तमिलनाडु  में

 राष्ट्रपति  शासन  को  अनुचित  ढंग  से  लागू  करने  के  प्रति  विरोध  करने  के  लिए  एक  सामूहिक  रेली

 का  आयोजन  किया  ।  तमिलनाडु  की  कामचलाऊ  सरकार  ने  जो  केवल  कांग्रेस-आई०  डी०  एम०  के०
 मोर्चे  की  पिट्ठू  अपनी  चुनाव  सम्भावनाओं  के  प्रति  खतरा  महसूस  किया  और  इसलिए  पुलिस
 को  रेली  को  पूरी  तरह  तितर-बितर  करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  के  लिए  लगा  दिया  ।  उत्तेजक

 एजेंट  के  रूप  में  एक  आधुनिक  आक्रमक  राज्य  की  तरह  सभी  चालों  का  उपयोग  किया  गया
 बोद

 कानून  और  व्यवस्था  के  कथित  उल्लंघन  के  लिए  अन्नाद्रमुक  तथा  अन्य  सहयोगी  दलों  के  हजारों
 कार्यकर्ताओं  को  पीटा  गया  तथा  उन  पर  गोली  चलाई  गई  ।  हजारों  कार्यकर्ताओं  को  अस्पताल में

 ले  जाना  इस  प्रकार  एक  छोटा  जलियांवाला  बाग  बना  दिया  गया  ।  किस  प्रकार  का लोकतंत्र

 आ  रहा
 ?  प्रतिक्रियावादी  शक्तियों  दवारा  भयानक  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  जिससे  हमें  हिटलर

 की  याद  आ  जाती  तमिलनाडु  में  बिजली  की  कटौती की  जा  रही  है  ।  मैं  माननीय

 मंत्री से  प्रार्थना  कर
 रहा

 सभापति  महोदय
 :

 महत्वपूर्ण  बातों  के  वारे  में  बोलिए
 ।
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 ता  ह  ही  की  र  स  O11
 18  1901  भ्रनुदानों की  अन ुतु पूरब  मांगे

 1979-80
 यस  —  oo  एएए  —

 पार यार 1  ला  at भी  Adalat  sid राया  >
 श्री  सी०  चिन्नास्वामी :  तथा  यह  औद्योगिक

 दृष्टि से  पिछड़ा  हुआ  है  ।
 पेरियार  जिलें  नं  पुलयामपट nef

 धारा पुरम  और  कांगयाम  में  और  अधिक  उद्योगों  स्थापना  गी  जानी  चाहिए ।

 इसे  तुरन्त
 किया  जाना  चाहिए  t  ही

 आम  चुनावों  के  दौरान  वर्तमान  कृषि  मंत्री ने  यह  प्रचार  किया  था  कि  वे  कृषकों  के  हितों

 को  प्राथमिकता  देंगे  तथा  उनकी  सभी  शिकायतों  को  दूर  किया  जाएगा  ।  किन्तु  हम  वास्तव  में  कया

 देख  रहे
 हैं  ?  इस  प्रकार  सहजता  से  किये  गए  वचनों  को  शीघ्रता  से  बुलाया  जा  रहा  है  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।  धन्यवाद  |

 सभापति  श्रीमान  जी  मैं  माननीय श्री  एस०  ए०  दौरान  सेबस्तियान

 वित्तमंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  तमिलनाडु  के  बजट  का  हार्दिक  स्वागत  करता  हूं  ।  मैं  अपनी

 प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  प्रति  अपना  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  जो  हाल  में  हुए
 चनावों  के  दौरान  देश  भर  में  अल्पसंख्यकों  सहित  करोड़ों  साधारण  लोगों  के  लि  प्रेरणास्रोत

 रही  हैं  ।

 सबसे  पहलें  मैं  औद्योगिक  क्षेत्र  तथा  सहकारी  क्षेत्र  आदि  में  सभी  सलाहकार  निकायों एवं

 समिति पों  को  जिनमें  अन्नाद्रमुक  दल  के  लोग  हैं  मंग  करने  की  मांग  करता हूं  ।  बाढ़  राहत तथा  कार्य

 के  अनाज  arden  के  लिए  दिया  गया  धन  शोचनीय  रूप  से  अपर्याप्त है  ।  कार्य  के  इन  दो मुद्दों
 के  लिए  अधिक  धन  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  जनसाधारण  की  व्यथा  को  कम  करने
 में  काफी  सहायता

 पि

 इस  बात  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  कि  दिए  गए  धन  को  कस  प्रकार

 या जा  रह  संसद  सदस्यों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 छोटे  किसान  भारी  ऋणों  के  नीचे  दवे  हुए  कराह  रहे  हैं  ।  इन  ऋणों  को  तुरन्त  1७1 किया
 जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  विशेषकर  कि  कृषि  श्रमिकों  को  खले  आसमान के
 नीचे  कष्टों  को  सहन  करना  पड़  है  ।  एक  व्यापक  ग्रामीण  आवास  योजना  को  व्रत  लागू
 किया  जाना  चाहिए  और  हमारे  माननीय  faa  मंत्री  को  इस  योजना  के  लिए  निस्संकोच  पर्याप्त

 धन  की  ट व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  शन

 ne  तो  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  जहां  कहीं  भी  ऐसी  सड़कें  ग्रामीण  सड़कों  की  सही  ढंग

 से  देखभाल  नहीं  रखी  जाती  ।  यह  कोई  बात  को  बढ़ा-चढ़ाकर  कहना
 नहीं

 है  कि  सड़कों  का  उचित

 जाल  बिछाए  बिना  गांव  वास्तव  में  अलग-अलग  किए  गए  द्वीप  से  हैं  ।  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था पर

 पनपने  वालें  हमारे  जैसे  देश  के  लिए  यह  अपरिहार्य  है  कि  हमारी  नियोजित  गतिविधियों की  योजना

 में  ग्रामीण  सड़कों  को  मुख्य  स्थान  दिया  जाए  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  को  ग्रामीण  सड़कों  के

 लिए धन  का ग प्रावधान  करना  चाहिए  t

 TTI  |
 समापति  महोदय  जब  हम  सिंचाई  की  सुविधाओं  की  |  परेशान हैं  तो  हम  केरल  में

 परिचमोत्तर
 बहने  वाली  नदियों के  पानी  को  बेकार  सकते  ।  जबकि  पूर्वी  भाग  में  तुलसी

 *तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 तमिलनाडू  अनुदानों  की  अनुपूरकਂ  मांगे  18  1980
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 हुई  धरती  तो  पश्चिमी  भाग  में  पानी  को  बेकार  समुद्र  में  चला  जाने  दिया
 जानो  g —

 दा  पानी

 वर्षों  से  कावेरी को  काम  eee  पूर्वी  भाग  के  लिए  सिंचाई  के  उपयोग  में  लाया  जाना  चाहिए ।  Se
 की  जलपूर्ति  कम  हो  जाने  के  कारण  इसका  महत्व  और  भी  बढ़  गया  हैं  ।  श्री  कामराज  के  शासन

 काल  में  मेरे  जन्मस्थान  मनाप्पाराई  में  पीने  के  पानी  की  एक  योजना  तयार  की  गई  थी  ।  इस  पर

 अभी  तक  अमल  नहीं  किया  है  ।  इस  योजना  को  कौर  बिना  किसी  विलम्ब  के  चालू  किया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  प्रति  हजार  की  जनसंख्या  के  पीछे  एक  सहकारी  समिति  होनी

 ा  जिसके  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  का  वितरण  किया  जाना  चाहिए  ।  तमिलनाड ुमें  विजयी

 की  कटौती  एक  राष्टीय  घटना  का  रूप  धारण  कर  गई  है  ।  तापीय  एकक  अपनी  प्रस्थापित  क्षमता

 से  कम  काम  कर  रहे  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  में  तमिलनाडु  कोयलें  की  घोर  कमी  व्याप्त  है  ।  इसी
 प्रकार  रेलों  के  चलाने  के  लिए  भी  कोयलें  का  अभाव  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  तुरन्त  तमिलनाडू  को

 कोयला  भेजना  चाहिए  ।  मेरे  करूर  में  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  मी  उद्योग  नहीं  है  ।

 करूर  में  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  औद्योगिक  एकक  चाल  करने  का  मेरा  वित्त  मंत्री  महोदय  से  निवेदन

 जिससे  कि  इस  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसरों  को  जुटाया  जा  सके  ।  जसा  किसी

 और  श्री  अब्दुल  समद  ने  भी  जोर  देकर  कहा  सलेम  करूर  डिन्डीगल  बड़ी  रेलवे

 लाइन  पर  काम  शुरू  कर  देना  चाहिए  |  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्र  आन्तरिक  रूप  से  पिछड़  रह  जायेंगे

 यदि  वहां  पर  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  जाते  ।

 नेहरू-योजना  के  नाम  से  जानी  जाने  वाली  ग्रामीण  औद्योगीकरण  की  एक  योजना  मैंने

 जांच-पड़ताल  और  अनुमति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  है  ।  यदि  यह  मेरे  क्षेत्र  में
 >

 पूर्वक  लागू  कर  दी  जाए  तो  इसे  देश  के  अन्य  भागों  में  चालू  किया  सकता  ठ  मेरा  निवेदन

 है  कि  माननीय  मन्त्री जी  इस  योजना  की  स्वीकृति  दे  दें  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  आवश्यक  इस

 योजना  को  चालू  करने  के  लिए  धन  प्रदान  करें  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  तमिलनाडु  में  इस्पात  की  कमी  स्थायी  रूप  धारण  कर  गई  है  ।  तमिलनाडु

 के  लिए  और  अधिक  इस्पात  आबंटित  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  ग्रामीण  क्षेत्र

 के  छोटे  छोटे  कलाकारों  और  दस्तकारों  को  अचानक  ऋण  देना  बन्द  कर  दिया  है  ।  इस्

 सम्बन्ध  में  मुझे  कई  तार  मिले  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  वित्तमंत्री  महोदय  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  इन  लोगों

 को  ऋण  सहायता  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  आदेश  दें  ।  सुखा-प्रीत

 और  बाढ़-ग्रस्त  क्षेत्रों  में  किसानों  को  दिये  गए  ऋणों  को  माफ कर  जाना  चाहिए ।  मेरे

 चुनाव  क्षेत्र  के  मरुंगा पुरी  कड़ावूर  और  मनाप्पाराई  पंचायत  संघ  खण्डों  को  औद्योगीकरण  में  पिछड़ें

 हुए  क्षेत्र  घोषित  किए  जाने  चाहिए  और  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  सभी  प्रकार  के  आधिक  और

 भौतिक  प्रलोभन  दिए  जाने  चाहिए  ।  इस  मामले  में  भी  मैं  अपना  अभ्यावेदन  प्रस्तुत कर  चुका  हूं
 इस  पर  विचार  किया  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  *

 इन  weal  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ef}  एम०  कन्या  स्वामी  :  :  माननीय  सभापति  महोदय  वित्त  मात्र  महोदय

 द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  तमिलनाडु  के  बजट  की  चर्चा  में
 भाग  लेने  का  अवसर  देने  के  fag मैं  आपका

 ण

 िन *तमिल  में  दिए  गए एं भाषण  के
 जों

 es
 का  हिंदी  हपात्तरण ॥
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 ताम 18
 190  a)

 के  नाम  198  0-  8)  अनूप  नों  की  अनुपूरक  मां  गें  1979-80
 पण

 [|  डा०  कल नाई गन  शरार  fs  जिनके  प्रोत्स
 annette  में  प्रतिशत  आहित  करने  पर  ही

 मैं  इस  महान  सदन  का  सदस्य  बन  सका के  प्रति  सम्मान  प्रकट  करता हूं  ओर  बिग  चुनाव-क्षेत्र  के

 ताओं के  प्रति  भी  अपना  आभार  प्रकट  करता  हूं  जिन्होंने  मुझे  अपना  प्रतिनिधि  बनाकर  इस

 सदन  में  भेजा  ||

 यह  आम  बात  है  कि  राज  से  30  मास  पूर्व  तमिलनाडु  का  प्रशासन  प्रतिभाशाली  नेताओं

 तथा  प्रतिष्ठित  अधिकारियों  के  हाथ  में  था  ।  परन्तु  गत  2b  वर्ष  में  तमिलनाडु  का  प्रशा  सैनिक  स्तर

 मिट्टी
 में  मिल  गया  ।  औद्योगिक  उन्नति  रुक  गई  ।  टाल-मटोल  करना  रोज  की  आदा  त  बन  गई  1

 घपलेबाजी
 बढ़ती  गई  ।  किसी  प्रकार  के  दृढ़  facia  नहीं  लिए  गए  भर  समस्याओं  के  हल  नहीं

 ढूंढे  गए  ।  विभिन्‍न  राजकीय  क्रिया-कलाप  ठप्प  पड़  गए  बताने  की  आवश्यकता ही
 न

 ं  है

 कि  तमिलनाडु  की  इस  हालत  के  लिए  मृख्यरूप  से  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड़  ae  कषगम

 सरकार  उत्तरदायी  है  ।
 श

 एम०  जी०  Ato  सरकार  ने  शराब बन्दी  के  बारे  में  एक  अप्रिय  कानून  पास  किया  जिससे

 आम  आदमी  प्रभावित  हुआ  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  को  शराब  पीते  हुए  पाथा  जाता  उसे 3  मास

 का  कारावास  देने  के  अतिरिक्त  उस  पर  1000  रुपये  का  जुर्माना  भी  लगाया  जाता  ।  क्या  भाप

 किसी छोटे  आदमी  से  यह  भाषा  कर  सकते  हैं  कि  वह  इस  कमर-तोड़  सजा  को  सहन  कर े।  मन्त्री

 महोदय  को  चाहिए  कि  इस  कानून  को  तुरन्त  संशोधित  करें  जिससे  आम  आदमी  को  इस  क्र

 कानून से  छ  टकारा  मिल  सके  ।

 डॉ०  के ०  करुणानिधि  जब  मुख्य  मन्त्री थे  तो  उन्होंने  हरिजन  निवास  निगम
 शुरू  किया

 और  उन्होंने  यह  वादा  किया  कि  हरिजनों  की  भलाई  के  लिए  40000  छोटे  aaa त  dare
 किए

 जाएंगे  श्री  एम०  जी०  आर०  ने  इस  समाज  कल्याण  कार्य  को  रुकवा  दिया
 ।

 मैं
 मांग  करता  हूं

 कि
 तुरंत

 इ  इस  योजना  को  फिर  से  चालू  fear  जाए  जिससे  तमिलनाडु  के  हरिजनों  का  मला  हो
 सक े।

 जन  किसानों  ने  हाल  के  आन्दोलन  में  भाग  लिया  था  उनके  विरुद्ध  अनेक  अपराध  मामले

 wt  किए  गये  हैं  ।  इन  मामलों  को  अविलम्ब॑  वापिस  लिया  जाना  चाहिये  ।  कृषिजन्य  ऋण

 समितियों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  को  वापिस  करते में  छोटे  किसान  असमर्थ  हैं  ।  इन  ऋणों  को  माफ

 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन  किसानों  को  पर्याप्त  मात्ना  में  डीजल  दिया  जाना  चाहिये  जिनके  पास

 डीजल  इस् जन  हैं  ।  प्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  डीजल  और  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध  कराया
 जाना  चाहिए  ।  आवश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  तन्त्र  को  न  केवल  सुदूर  ।  शक्तिशाली  बनाया  |

 अपितु  कारगर  भी  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  भावश्प्रक  वस्तुए  उन  किसानों  को  बिना  किसी

 तकलीफ  के  उपलब्ध  हो  सकें  जो  पहले  ही  अनेकानेक  कष्टों  में  पिस  x

 हल्दी
 पर  प्रति  क्विन्टल  200  रुपये  का  निर्यात  शुल्क  लगाने  से  किसानों  पर  वज्रपात  हुआ

 है  ।  हल्दी के  लाखों  बोरे
 के  पड़े

 जिसने
 इस वर्ष  हल्दी  के  उत्पादन को  भी  प्रभावित

 किया  है  और  हल्दी की  कीम
 र्म  किसानों के  सहायताएं  सरकार

 को

 ह्य  विस  दीं  का  मॉ  का
 सेरा

 सादी
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 कावेरी  के  '  पूर्वी  किनारे  पर  मेट्टूर  से  लेक
 मोह नूर  तक

 os रेत
 परमिट  से  किसान

 उठान-सिंचाई  में  जुटे  हुए  हैं  |  मेरी  मन्त्री  महोदय  से  अपील  ष्  वे  राज्य राज्य  प्रशासन  को  ऐसे

 आदेश  दें  कि  उठान-सिंचाई  में  संलग्न  किसानों  को  बिजली  पहुँचाई  जाए  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में
 लाइसेन्स  लेकर  हथ-करघा  बुनकर  कार्य  कर  रहे

 हैं  ।  हाल  ही  में  उन  पर  भारी  जुमनि
 we लगाए  गये  जिसे  उन्हें तंग  करने का  एक  अजस्र  स्रोत  बना  लिया गया  है  ।  इस  प्रकार  के

 जुर्मानों  पर  अभी
 से

 रोक  लगनी  चाहिये  और  हथकरघा  बुनकरों को
 विना  किसी  दवाव  के

 उत्पादन  करने  देना  चाहिये  ।

 एम०  जी०  Alto  के  प्रबन्ध काल  में  मजदूरों  को  प्रतिशोध  का  शिकार  बनना  तथा  ।  यहां

 तक  कि  जब  वे  शेषासामी  पेपर  मिल  और  सहकारी  चीनी  मिल  में  विधिवत  हड़ताल  पर  थे  तो

 उन्हें  निलम्बित  किया  गया  और  दण्ड  दिया  गया  ।  भारत  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  मजदूरों

 उनके  अधिकारिक  भुगतान  दिलवाए  ।  मेरे  चुनाव-क्षेत्र  में  पीने  का  पानी  एक  दुलेंभ  aed  बन  गई

 है
 ।

 पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  नलकूप  खोदे  जायें  ।  त्रिर्चेनगोड़े  में  नहरों की  fe

 बड़ी ही  नाजुक  है  ।  पानी  जमीन  में  सोख  लिया  जाता  है  जो  पानी  की  सरासर  बर्बादी  है  ।  इन

 नहरों
 की  तुरन्त  मरम्मत  की  जानी  चाहिये  ।  इरोडे  को  एक  औद्यौगिक  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित

 या ्  जाना  चाहिये  और  उद्योगियों  को  सभी  प्रकार  के  औद्योगिक  और  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिये
 ल  चाहिये  जिससे  वे  इस  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  कर  सकें  और  रोजगार  के  अवसर  जुटा  सकें  || |

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  ईरा  अनवारासु  उल्लेखनीय  बजट  लाने  के  लिए  चित्त  मन्त्री

 महोदय  को  बधाई  देते हुए  WH  गर्व  का  अनुभव  रहा  है  ।  यह  एक  निर्विवाद  तथ्य  है  कि

 तमिलनाडु  औद्योगीकरण  वर्तमान  वित्त  मन्त्री  श्री  थीरू  AITo  वेंकटरामन  के  अनथक  प्रयासों

 से  उसर  समय  हुआ  जबकि  वे  तमिलनाडु  के  उद्योग  मन्त्री  थे  ।  मैं  एक  बार  फिर  उनसे  यही  आशा
 करता  हूं  कि  वे  समस्त  देश  का  औद्योगीकरण  करें  और  मके  अट्ट  विश्वास  है  कि  बहुत से  मूल
 उद्योग  भारत  में  स्थापित  करने  और  फिर  देश  को  अग्रिम  पंक्ति  में  लाकर  खड़ा  करने  के  लिए  उचित

 कदम  उठायेंगे  |  तमिलनाडू  के  बजट  का  स्वागत  करते  हुए  मन  गव  का  अनुभव  हो  रहा  पर्त

 फिर  मैं  अपने  वित्त  मन्त्री  महोदय का  ध्यान  कुछ  उन  महत्वपूर्ण  पहलुओं  की  भोर  दिलाना

 चाहता
 हूं  जिनके  लिए  अधिक  धन  जुटाने  की  आवश्यकता  है  ।

 हमारी  नीति  का  उद्देश्य  तो  समाजवादी  पद्धति  के  समाज  की  स्थापना  है  ।  मन  पता  चला

 हैकि  मन्त्री  और  मुख्यालय  कर्मचारीगणਂ  के  अंतगर्त  5.38  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया है  ।  मैं  अनुभव  करता हूं
 कि  यह  राशि  वहुत  अधिक

 भर  पदूदलितों के
 क्त क कल्याण के  हिदायतें  इस  राशि  को  घटा  दिया  जाना  चाहिये  और  बढे  हुए  शेष  धन

 उपयोग  कल्याण

 उपाय  करने  के  लिए  किया  आगा  चाहिएं
 द

 ._  इससे  आगे  मैंने
 पाया

 at

 कि  दुग्ध  आपूर्ति  योजना  के  लि  गया  धन  बहुत  ही  थोड़ा

 है  ।  तमिलनाडु  के  लोग  दूध  क
 ही  अपर्याप्त  पूर्ति से  afer

 हैं  और  इसलिए  1980-81  के  लिये

 हूं ता नियमित

 बजट  लाले  समय  इसके  लिए  अधि

 धन  विधान  किया  लाता  चाहिए

 ।
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 यदि  में  तमिलन  डु  में  न्यायालयों  की  निंदनीय  f स्थिति  और  भवनों  के  अनुरक्षण के  बारे  में

 न
 कहूँ

 तो  मैं
 एस  क  वकील  होने  के  नाते  अपना  कर्तव्य  पूरा  नहीं  कर  सकता  ।  न्यायालयों  की  अधिकांश

 ore

 क का  निर्माण  ब्रिटिश  काल  में  गया  था  और  अव  तक  ऐसे  उपाय  कतई  नहीं  किए  गये

 हैं  जि
 17a  पर्याप्त  सुविधाओं  और  उपरकरणों  के  साथ  नये  भवनों  का  निर्माण  किया  जा  सक े।

 और वकालत  के  धन्धे  में  लगा  वकील  होने  के  क्राइम  मैंने  न्यायालय-भवनों  की  अनुपूरक

 दर्जा  विधि  पुस्तको ंके  उपलब्ध  न  होने  की  कमी  की  व्यक्तिगत  रूप  से  अनुभव  किया  है  ।  वास्तव

 में  तमिलनाडु  के  अधिकांश  न्यायालयों  में  पुस्तकालय  होता  ही  नहीं  |  तमिलनाडु  के  न्यायालयों

 में  लम्बे  समय  से  आस्थगित  पड़े  हुए  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  न्याधिक्र  अधिकारियों  की

 संख्या  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  ।  न्याय  प्रयास  को  दी  जाने  वाली  धनराशि  अपर्याप्त  दै  अं

 उसमें  बढ़ोतरी  करके  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।

 यह  एक  सुविदित  तथ्य  है  कि  arm  भारत  की  रीढ़ हैं  ।  परन्तु  भूतपूर्व  अ  ०  भाग  द्र ७

 qo  क०  स सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  में  अब  तक  किए  गये  विद्यमान  जन-स्वास्थ्य  उपाय  निंदनीम

 हूप  में  अपय ara  मैंने  पाया  है  कि  mm HA-EqCET  के  लिए  केवल  14.86  करोड़  रुपये का  प्रावधान

 किया  गया  है  ।  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  नियमित  बजट  में  इस
 राशि  को  बढ़ाया

 ह
 जाना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय :  क्या  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूँ  कि  इस  प्र
 का  उसे

 पढ़कर

 सुनाने  का
 चलन  इत  सभा  में  नहीं  है

 ?  scr  a  पढ़ी  दं  जद  साद

 श्री  ईरा  अनबारासु  :  मैं  तो  अपनी  टिप्पणियों  को  मात्र  देख  ह ही
 रहा  हूँ

 ait  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  सभापति  महोदय  यदि  आप  हमारे  दल के  ब्यक्ति  को

 बोलने के  लिये  नहीं  कहते  तो  हम  विरोध  में  उठकर  बाहर  चले  जायंगे  हां पर  हमारा  दल

 दूसरे  नम्बर
 का  सबसे  बड़ा  विपक्षी  दल  है  ।  आपको  सम्बन्धी  नियमों  के  अनुसार  सदस्यों

 को  बुलाना है
 ्

 सभापति  महोदय  :  मैंने  सोचा  कि  उस  राज्य  के  सदस्यों  को  ही  पहले  बोलना  चाहिए  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  यह  कोई  तमिलनाडु  विधान  सभा  नहीं  है  यह  तो  भारत  की

 लोक  सभा  है  जिसमें  हमारा  दल  दूसरे  स्थान  पर  सबसे  बड़ा  विपक्षी  दल  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  अभी  बुलाता हूं

 श्री  ईरा  मछली  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  केवल  न  ड  रुपये  रखे

 गये हैं  ।  तमिलनाडु  के  समुद्र  तटीय  क्षेत्रों
 की

 भारी  सम्भावना
 को

 ह
 zat  एक  करोड़

 रुपये का  प्रावधान  वहुत  कम  है  और  अधिक  धन देने  से  सागर  उद्योगों को  बढ़ावा  मिलेगा  ।
 हवा  भी  मिले मि इससे  हमारे देश  को  अधिक  विदेशी  मु  गी  ।  3  क  ा  il  दुगना क  न  आबंटन

 को  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  हन

 तमिलनाडु के  पि  राया  की  बड़ी  भारी  1  है  और  उनको  सर्वाधिक  कष्ट

 उठाने  पड़  रहे  हैं  ।  अव  तक  वेन्नीयाकुला  सेनमुन्था  बाल जा  नायडू  मछुआरे
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 नाई  और  भोर  जैसे  सबसे  अधिक
 पिछड़े  aati  feat  an  निमित्त कुछ  मी

 नहीं  उठाये  गये  हैं  ।  हरिजनों  से  दूसरा  सबसे  बड़ा  a  सबसे  अधिक  गरीब  एकमात्र

 समुदाय  केवल  oe  क्षत्रिय  समुदाय  और  बार-बार  आन्दोलन  ओर  धरनों  के

 सभापति  महोदय :  कृपया  अपनी  वात  समाप्त  करें  ।

 1Q@q4 श्री  ईरा  अनबारासु  :  मेरे  भाषण  में  दूसरे  सदस्यों  ने  व्यवधान  डाला  था
 श

 एक  मिनट  का  समय  atk  मिलना  चाहिए  ।

 मैं  वेन्नीयाकुला  क्षत्रिय  समुदाय  के  बारे  में  बोल  रहा  था  ।  झ०  भा०  ie |* ह  Fo  पि  Fo

 खेलना  की  जै सरकार  इस  समुदाय  के  हितों  की  सुरक्षा  में  असफल  रही  है  कौर  उनकी  अव  ett
 यदि  हमारी  प्रिय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जोकि  इस  सरका  vagal q

 >
 हैं  और  तमिलनाडु  के  लोग  जिन्हें  अपनी  अम्मा  मानते  ऐसा  करने  में  असफल  रहती  R

 तो  फिर  कोई  भी  सरकार  इस  समुदाय  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  सकती  ।

 तमिलनाडु  के  गांवों  के  लोग  अभी  भी  अन्धकार  में  हैं  ।  अधिकांश  गांवों  में  बिजली  ही  नहीं

 पहुंची है  ।  अ०
 भा०  भ्रू ०

 द्रमुक  सरकार  ने  इस  वादे  के  साथ  कि  उन्हें  बिजली  जायेगी  प्रत्येक

 व्यक्ति  से  2  रुपये  वसूल  परन्तु  धन  एकत्र  करने  के  बाद  तमिलनाड  सरकार  ने  केवल  उनकी

 अवहेलना at  और  ग्रामीणों  को  ठगा ।  बहुत  से  गांवो ंमें  बिजली  ठीक  ढंग से  नहीं  पहुंचाई

 गई  है
 अब  मैं  चंगलपट्टू  स्थित  कोलावई  भील  पर  बने  नौसेना  पत्तन  परियोजना  की  बात  करता

 हूं  ।  यद्यपि  परियोजना  को  तत्कालीन  कांग्रेस  सरकार  ने  शुरू  किया  लेकिन  जनता  सरकारे  ने

 परियोजना  को  चालू  करने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाए  ।  मैं  अपने  प्रिय  वित्त  मन्त्री  महोदय
 से निवेदन  करूंगा  कि  इस  परियोजना  को  चाल  करने  के  लिए  और  आगे  कदम  उठाएं  |

 वित्त  मन्त्री  महोदय  को  मली-भांति  पता  है  कि  कांचीपुरम  सिल्क  साड़ियों  और  अन्य
 रैदासी  सामग्री  के  लिए  प्रतिबद्ध  है  ।  परन्तु  जनता  सरकार  ने  इस  उद्योग  को  पोषण  देने  के  बजाय

 इस  उद्योग  पर  और  अधिक  कर  लगाए  ।  मेरा  faa  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इस

 उद्योग  को  राहत  देने  के  लिए  उचित  कदम  उठाएं  ।

 आज  से  लगभग  दस  वह  पूरव  कांग्रेस  सरकार  ने  चिंगलपेट  में  कल्पना  आणविक  विद्युत

 ऊर्जा  परियोजना शुरू  की  परन्तु  उसमें  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  मेरा  इस  सदन  से
 अनुरोध दर्शा

 है  कि  इस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जाएं  जिससे  तमिलनाड़ु

 को  बिजली  के  घोर  संकट  से  निकाला  जा  सके  ।  प्

 श्री  एम०  रामन्ना  राय  :  में  तमिलनाडु  विधान  सभा  मंग  करने  एवं  t

 रामचन्द्रन  सरकार  को  करने  की  क्रिया  की  मैं  निंदा  करता  हूं  ।  मुझके  इस  सदन  में  द्र  ह

 सदस्यों के  तर्कों  को  सुनकर  विस्मय  हुआ है  ऐसा  जान  पड़ता है  कि  a  सोच  झिंदा  सकी  थ्फ् i

 द्वारा  इसके  पूर्व  द्रमुक  मंत्रिमंडल  की  बर्खास्तगी  को  मूल  गये  हैं  ।  क्  ~

 )
 ग्य

 इतना  ही  गह  णा निधि  भोर  उनक  सा  थ  लोगों  के  खिलाफ  इंदिरा  गांधी
 से  संबंधित  अपराधिक  1 Meum ATaAT  भी  है  और  अब  उसी  इंदिरा  गांधी  की

 at  हत्या की
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 कद  aaa
 हि || -चढ़ाकर  प्रशंसा  की  ज जा  रही  है  ।  महारशधघ  जा  +ठ  कुछ  नहीं  णा निधि एवं  इंदिरा

 ?
 गांधी का  पाखंड  है  ।  यदि  यह  पाखंड  नहीं  तो  कौर  क्या है

 अब  इस  तरह  का  पाखंड  और  इस  तरह  की  सांठ-गांठ  केवल  तमिलनाडु  तक  ही  सीमित

 नहीं है  ।  आपको  यह  मालम है  कि  हाल  के  लोकसभा  एवं  विधान  सभा  चुनाव  के
 दौरान

 केरल

 में  क्या  हुआ  ?  इंदिरा  गांधी  कांग्रेस  ने  आर०  एस०  एस०  की  समर्थक  एन०  डी०  पी०  पार्टी

 से  चुनाव  समझौता  कर  लिया  किसलिए  ?  कुछ  सीटें  जीतने  की
 से  अगर यह

 पाखंड  तो  और  क्या  मैं  तमिलनाडु  विधान  सभा  को  मंग  करने  एवं

 एम०  जी०  रामचन्द्रन  के  मंत्रिमंडल  को  बर्खास्त  करने  की  क्रिया  की  निंदा  करता हूं  ।

 इस  बजट  प्रस्ताव में  कुछ  मी  नई  चीज  नहीं  है  ।  तमिलनाडु  को  उतनी  ही  राशि

 प्रदान  की  गई  है  जितनी  सन  1979-80  में  की  गई  थी  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  भाखिर  तमिलनाडु

 सरकार  को  बर्खास्त  क्यों  किया  गया  ?  विधान  सभा  को  क्यों  मंग  किया  गया  ?  ort इसा  संदभं में में
 मेरा  अगला  seq  यह  है  कि  जब  लोकसभा  चुनाव  हुए  थे  उनके  मुद्दे  अन्तर्राष्ट्रीय  राष्ट्रीय थे  ।

 परन्तु  यहां  अन्ना  प्रवीण  मुनेत्र  कलाम  के  मंत्रिमंडल  जो  तमिलनाडु  में  सुचारु  रूप  से  कार्यरत था  उसे

 मंग  किया  गया  ।  मेरी  समय  में  यह  बात  तब  आ  सकती है  जब  पूरे  भारत  सरकार  की  पार्टियां

 अगर  चुनाव  हारती हैं  तो  उन्हें  मंग  किया  जाय  ।  यहां  एक  मात्र  द्रमुक  पार्टी  ही  af
 तमिलनाडु  में

 नवा  गद  द  म

 कुछ  सदस्य--पह  अखिल  भारतीय  अन्ना  डी०  एम०  के ०  है  |

 |  क  श्री  एम०  रामन्ना  राय  क्षेत्रीय  दल  से  केवल  यही  आशा  की  जाती  है  वहू  लोगों  की

 क्षेत्रीय  आवक्प्रकता  को  पूरी  कर  सकती है  lag  बात  सुसंगत  नहीं  कि  जो  पार्टी  लोकसभा  चुनाव

 में  हार  जाय  तो  उस  पार्टी  से  संचालित  राज्य  सरकार  को  भी  बर्खास्त  किया  जाय  ।  डी
 ०

 के०

 Mar
 में  लम्बे  ae  से  शासन  में  थी  ।  इसके  ge  कांग्रेस  पार्टी  सता  में  थी  ।

 agran
 Go:  fo  ए०  डी०  एम०  Fo  सत्ता  में  परन्तु  इसमें  किसी  भी  पार्टी

 ने  कोई  महत्वपूर्ण

 जैसे

 ब

 बीड़ी  एवं  सिगार  का  कानन  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा  पारित  किया  गया  का  क्रियान्वयन

 नहीं  करवाया  ।  हालांकि  इन  पार्टियों  ने  एक  के  बाद  दूसरी ने  राज्य  पर  शासन  किया  ।  परन्तु

 केरल  में  इस  अधिनियम  को  लाग  किया  गया  है  भर  इसका  लाभ  लोग  उठा  रहे

 मैं  aa  वित्त  इस  और  सभापति  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  1968  से  केरल

 सरकार  सिगरेट  अधिनियम  को  कार्यान्वित  कर  रही  ।  इस  अधिनियम  को  लागू  का

 यह  उपयुक्त  अवसर  है  क्योंकि  तमिलनाडु  केन्द्रीय  शासन  के  अधीन  है  ।  इससे  उन  बीड़ी  म
 दरों

 की  जो  कम  वेतन  पाते  सहायता  की  जा  सकती  है  ।  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उच्च  मजदूरी
 भौर  अन्य  सुविधाएं  देने  के  कारण  केरल  में  बीड़ी  उद्योग  अत्यघिक  क्षति  उठानी

 रही  है  ।

 परन्तु  इसके  साथ-साथ  बीड़ी  मजदूरों  को  बीड़ी  उद्योगों  के  मालिकों  के  कारण  हानि  उठानी  पड़

 रही  है  ।  तमिलनाडु  के  मामलों  में  इस  अधिनियम  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  ह ैहै  जिसके

 स्वरूप  बीड़ी  मजदूरों
 1  को  कम  मजदूरी दी  जा  रही  है  ।  अब

 तमिलनाडू  केर
 ata

 शासन  के  अधीन
 ह  क  oe  कलक  करना  चाहिए  कि

 लाग हो  ।
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 मैंने  नोट  किया  है  कि  बजट  भूमि  सुधारो ंके  लिए पर्याप्त धन
 की  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 है  ।  इस  पर  आपको  सबसे  पहले  विचार  करना  चाहिए  |

 सभापति  महोदय  :  आपका  समय  समाप्त  हो  गया  tae
 ईरा मोहन

 झाई

 श्री  एम०  रामन्ना  राय  :  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  चूंकि  कर्नाटक

 के  मुख्य  मंत्री  aaa  आफ  दी  सायल  नीति  को  लागू  करने  जा  रहे  हैं  ।  इसलिए  तमिलनाडु  के  बहुत
 से  लोग तमिलनाडु  में  वापस  आ  जाएंगे  ।  बजट  में  उन  तमिल  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई

 व्यवस्था की  गई  है  जो  वापस  आयेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  राय  आपको  पांच  मिनट  का  समय  दिया  गया  था  ।
 आप  7  मिनट

 बोल  चुके हैं  ।  कृपया  चल  जाइये  ।  आप  अपनी  वात  कह  चुके  हैं  ।

 श्री  एम  रामन्ना  राय  :  तमिलनाडू  विधान  सभा  को  मंग  किए  जाने की  निन्दा

 करनी है  ।  ora सभापति  महोदय  :  आप  उसी  बात  को  म  त  दोहराए  7  आप  पहले कह  चुके  हैं ।

 श्री  एम०  रामन्ना  राय  कांग्रेस  और  द्रमुक

 ी

 बीच
 हुआ

 अनुचित  गठबन्धन

 अत्यन्त  भ्रामक  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  इसे  भली-भांति  स्पष्ट  बैठ  जाइये  । wag
 झगा श्री  एम०  रामन्ना  राय  :  मैं  सभा  रे

 को  मंजूरी न  दे  ।

 |
 अनुरोध  करता  हूं  कि

 यह
 उजट  में  की  गई  व्यवस्था

 सभापति  महोदय  श्री  ईरा  मोहन  ।
 प

 की  ओर  से  मैं  वित्त  मंत्री ‘eft  ईरा  सोहन  :  अपनी  प्रवीण  मुनेत्र

 द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  तमिलनाडु  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  और  मैं  बोलने  का  अवसर  दिये  जाने

 के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता

 यह  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  है  कि  भ्रष्ट  अन्नाद्रमुक  सरकार  के  जाने  पर
 तमिलनाडु  के  #5

 करोड़  लोगों  ने  राहत  की  सांस  ली  ।  सरकार  को  बर्खास्त  करना  केवल  राजनीति  सेही

 प्रेरित  नहीं  था  ।  जब  हमारे  राष्ट्रपति  हाल  ही  में  मद्रास  गए  थे  तो  हमने  उन्हें  अन्नाद्रमुक  सरकार

 के  विरुद्ध  भ्रष्टाचारों  का  एक  आरोप-पत्र  पेशा  किया  इस  आरोप-पत्र  पर  द्र  क  afer

 मुस्लिम  फारवर्ड  ब्लाक  और  गठबन्धन  के  अन्य  सहयोगियों  के

 हस्ताक्षर  किये  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  yy  यह  भाशंका  है  कि  ato  पी०  एम ०  के  माननीय  जो

 मेर ेसे  पहले  बोले  इसको  कहीं  गम्मीर  से  न  लें  ।  यदि  सी०  बी०  आई०  द्वारा  जांच का  आदेश

 दिया  जाए  तो  सच्चाई  सामने  भ  जाएगी  ate  भ्रष्टाचार  के  आरोप  सिद्ध  हो  जाएंगे  ।

 मुख्य
 मंत्री  श्री  एम०  जी०  श्रार०  ने  पृमफुहार  शिवलिंग  कारपोरेशन  के  लिए  अत्यन्त  ऊंची

 प्
 दरों  पर  समुद्री  जहाज

 खरीदने  के  लिए  एक  पर्यन्त  ि  mo या  ।  इस  मामले में  करोड़ों रुपए  लगाए

 *  तमिल में  दि  गए  माषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 का  अपव्यय  किया गया  ।  इस गए  ।  इस  प्रकार  पिल  के  धन  नग  SUS,  जनाया  सध
 ्य

 on

 के  दौरान  एक
 चोरों  से  धान  मुक्के  पूर्ण 4  विश्वास  प  र  कि  fra  मंत्री इससे नारा  था

 अवगत है  ।

 द्रमुक  सरकार  ने  लोगों  के  हित  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  आदेश  दिया  था  कि  निजी

 बसों के  मालिकों  को  3  से  अधिक  बसें  चलाने  की  अनुमति  न  दी  जाए  परन्तु  अन्नाद्रमुक  सरकार
 a ने  सार्वजनिक  हित  की  इस  नीति  में  संशोधन  कर  दिया  भौर  आदेश  दिया  कि  निजी  q  a  मालिक

 5  बसें  चलों  सकते  हैं  ।  यह  आधिक  लाभों  को  देखते हुए  किया  गया  है  ।  यह  इस  अकाट्य  तथ्य  से

 सिद्ध  होत  ा  है  कि  आर०  टी०  To  ने  Uo  आर०  गोपालन  ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  तिरने
 लवेली  को

 गम्भीर  परिणामों  की  धमकी  दी  थी  क्योंकि  उन्होंने  मुख्य  मंत्री  को  गुप्त  रूप  से  घन  देने  से  इन्कार

 किया  था  इस  मामले  की  सत्यता  सी०  बी०  argo  की  जांच  से  fas  हो  जाएगी  ।

 तमिलनाडु में  विद्युत  की  काफी  कमी है  उद्योग  बन्द  कर  दिए  गए हैं  और  उत्पादन  की

 सेकड़ों  करोड़  की  हानि  हो  रही है  ।  मजदूर  बेरोजगार  हो  गए हैं  ।
 गन्नौर

 थमंल  टू  टी को रिन
 नेवेली  प्लांट  अपनी  निर्धारित  क्षमता  से  बहुत  कम  उत्पादन  कर  रह ेहैं  |  मैं  यह  मांग  करता

 कि  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  जाए  जो  इन  प्लाटों  में

 घिसता  स्तर  तक  उत्पादन  करने  के  लिए  उपायों  का  सुभाव  दें  ।  हम  केरल  से  विद्युत  प्राप्त
 के  लिए  करोड़ों  रुपए  व्यय  कर  रहे  हैं  द्र ञ मुक्त  सरकार  ने  राज्य  के  प्रत्येक  जिले  में  50

 मेगावाट  की  उत्पादन  क्षमता  वाला  एक  युनिट  स्थापित  करने  की  एक  स्कीम  बनाई  थी  और  इसे
 केन्द्र  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  था  ।

 केन्द्र  सरकार  को  इसकी  जांच-पड़ताल  करके  शीघ्र  ही  इसे  स्वीकृति  देनी  चाहिए  ।  मेरे

 विचार
 में  कुछ  आधुनिक  मशीनों  के  अभाव  में  नेवेली  में  लिग्नाइट  उत्पादन  गिर  रहा  है  ।  नेवेली

 लिग्नाइट  परियोजना  हेतु  मशीनरी  प्राप्त  करने  के  लिए  उचित  कदम  उठाए  जाने  चाहिए ।  fara

 ने  तमिलनाडु  में  पीने  के  पानी  की  एक  व्यापक  योजना  और  भूमिगत  जल  निकास  योजना  के
 > लिए  पर्थाप्त  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  रखा  ष  |  ag  दुर्भाग्यपूर्ण

 है  कि  राज्य  की

 बन्नादुमुक
 सरकार  और  केन्द्र  में  जनता  सरकार  दोनों  ने  इस  ऋण  पर  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  काम

 करने  क का  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  विश्व  बैंक  से  यह  ऋणं  प्राप्त  करने
 के

 लिए
 7s atte  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  तमिलनाडु  में  स्वर्णकारों  को  बचाने  का  भी  अनुरोध  करना

 देवल
 को  स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिनियम  के  कारण  अकमनीय  कष्ट  सहने  पड़  रहे  है  ।

 मैं  यह

 सुझाव
 र  देना  चाहता हूं  कि  कोयम्बटूर  आकाशवाणी  केन्द्र  से  वाणिज्य  सेवा  आरम्भ  की  ज जाए  और

 कोयम्बटूर  औद्योगिक  दाहर है  इसलिए  सरकार  की  इससे  पर्याप्त  भय हो  सकेगी ।
 रमें  एक  टी०  वी०  केन्द्र  भी  स्थापित  किया  जाए  |  कोयम्बटूर  और  त्रिपुरा के  रेलवे

 स्टेशनों  का  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।  मदु  प्र  भो  xt  के  हवाई  अडडों
 का  विस्तार  किया  जान  चाहिए  ।  कोयम्बटूर  में  एक  ए

 सुस्थापित  की  जाए
 |  इन

 weet  के  qq  मैं  अपना  भाषण  समाप्त समाप्त  करता  हूं  ।.

 श्री०  के०  ए०  राजन  :  सभापति  eit  समक्ष  अन्तरिम  बजट  और
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 नूर  अनु  नों
 Stat  OEHHA

 30-8  |
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 तमिलनाडु  अनुदानों
 की  मांगें हैं  ।  वित्त  मंत्री  ने  हमें  पहले  ही  यह  चेतावनी  दी

 है
 कि  इत

 ग ae
 की  अपनी  सीमाएं  है  ।  परन्तु  fat  ta  मदों  के  लिए  किए  गए  भाबंटन  के  विषय

 में  कुछ  कहने  पूर्व

 मैं  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हुं  ।  यदि  मैं  ऐसा  नहीं  करता  तो  मैं  अपनी  ड्यूटी  नहीं कर  रहा
 > ठ  कि  यह  गर

 हूं
 ।

 राज्य
 विधानसभाओं  के  मंग  होने  के  सम्बन्ध  में  मेरा  मत  यह

 कानूनी  ओर  एक  पक्षीय  कार्रवाई  है  ।  जब  हमारे  समक्ष  राष्ट्रपति  की  घोषणा  स्वीकृति  के  लिए

 आएगी  तो  हमें  इस  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिलेगा  और  मैं  इस  समय  इसके  विस्तार  में  नहीं

 जाना  चाहता हूं  ।  श्री  वेंकटरामन  तमिलनाडू  की  समस्याओं  से  भली-भांति  परिचित  हैं  ।  मैं  एक

 महत्वपूर्ण  समस्या  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  ह  यद्यपि  उन्होंने  पिछले  ag  की  तुलना  में  बहतर

 किया  है  ।  जहां  तक  विद्युत  उत्पादन  का  प्रश्न  हम  सब  जानते  हैं  कि  तमिलनाडु  में

 अत्यधिक
 कमी  है  और  सौभाग्य  की  बात  तो  यह  है  कि  तमिलनाडु  अपनी  कमी  की  पूति  यथासम्भव

 केरल  से  कर  रहा  है  ।  परन्तु  भविष्य  में  केरल  को  विद्युत  सप्लाई  नहीं  कर  सकेगा ।
 मेरे  विचार  मे में  तमिलनाड ुमें  विद्युत  की  कमी  का  कारण  यह  है  कि  वहां  के  मौजुदा  विद्युत  केन्द्रों

 का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  हमें  इन  बातों  की  पुनरीक्षा  भविष्य  के  संदर्भ  में  करनी  मेरे

 विचार  में  हमें  नई  परियोजनाएं  बनानी  होंगी  ।  अन्यथा  औद्योगिक  और  कृषि  दोनों  क्षेत्रों  में  संकट

 उत्पन्न  हो  जाएगा  |  वित्त  मंत्री  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं  और  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आगामी

 वर्षों  में  विद्युत  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  इस  मामले  पर  विचार  किया  जाए  |

 इससे  पहले  कि  मैं  तमिलनाडु  की  कुछ  अन्य  समस्याओं  की  बात  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं
 कि  2  1980  को  तमिलनाडु  विधानसभा  के  मंग  हो  जाने  के  पश्चात्‌  विधान  विरोधी  दलों

 ने  मद्रास  शहर  में  एक  जुलूस  निकाला  दुर्भाग्यवश  कुछ  घटनाएं  घटीं  और  इन  16  दलों  के  प्रतिनिधि

 16  मार्च  को  राज्यपाल  से  मिले  और  उन्हें  एक  अभ्यावेदन  दिया  तथा  उनसे  अनुरोध  किया  कि  इस

 घटना  को  तथा  राज्य  की  कुछ  राजनीतिक  पार्टियों  के  गठजोड़  से  पुलिस  ने  जुलूस  वालों  पर  जो

 अत्याचार  किए  उसकी  न्यायिक  जांच  करवाएं  ।  इसके  अतिरिक्त  पिछली  सरकार  द्वारा  पास  किए

 गए  कुछ  कानून  1 ait Kc] हैं  ।  शराब  परमिटो ंसे  संबंधित  नियमों  को  उदार  बनाने  के  लिए  नशाबन्दी

 संशोधन  अधिनियम पेश  किया  गया  भौर  पारित  हो  गया  ।  विरोधी  पार्टियों  ने  इस  मामले  को  16

 1980  को  राज्यपाल  के  समक्ष  रखा  ।  परन्तु  इस  संबध  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  है  |
 ्

 एक  ra  बात  बेरोजगार  स्नातकों  को  भत्ता  देने  से  संबन्धित  है  ।  पिछली  सरकार  ने

 बेरोजगार  स्नातकों  को  60  रुपये  प्रति  मास  देने  की  स्वीकृति  दी  थी  ।  इस  स्कीम  को  भत्ता

 am  सभा गया  था  कौर  अब  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  किसानों  के  fea में
 अन्नाद्रमुक  सरकार  ने  एक  विधेयक  रखा  था  ।  तमिलनाड़ु  में  कोई  भी  सरकार  are  उसे  किसान॥

 के  fact
 को  देखना  चाहिए  अतः  इस  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों  विशेष  पर  विचार  किया

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  समस्या  जो  न  केवल  तमिलनाडु  को  प्रभावित  कर  रही  अपितु

 सभी  राज्यों  को  प्रभावित  कर  रही  वह  है  मंहगाई  की  समस्या  ।  मिट्टी  का  डीजल  भा द्धि

 भावइयक  वस्तुओं  की  कमी  की  समस्या  तथा  अन्य  सभी  समस्यायें  इस  राज्य की  भांति  coy

 किया  मेनिया की  है  ।  इस  समस्या  का  समाधान  तमिलनाडु डु  के  किसानों के  हित में  तथालोग  त  के  हित  में

 कि

 चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 सरकार इन  सभी  बातों  पर  विचार  करके  आवश्यक  कार्रवाई  करेगी
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 दोलन  में  HI  के  लिये लिये  पीडित |  किया  गया  इस  सरकार  ने  उन्हें

 लि  gira  को
 आर

 रने का  निर्णय  लिया  ।  परतु  gates  या  सौभाग्यवश  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  नहीं

 क  ware  और  पुलिसजन  खाली  घूम  रहे  हैं  ।  इस  समस्या  पर  सहानुमूतिपूर्वेक  विचार  किया  जा

 रहा  है
 ।  मुक्के  आशा  है  कि  सरकार  इन  सभी  बातों  का  ख्याल  रखेगी  और  उचित  ma

 इन  पर
 विचार  करेगी  |

 वित्त  और  उद्योग  मन्त्री  आर०  वेंकटरामन )  सभापति  इस  चर्चा  में  काफी

 सदस्यों  ने  भाग  लिया  है  और  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  लिए  अनेक  सुभाव  दिये  हैं  ।  मैं  पहले  संक्षेप  में
 वित्तीय  arden  से  सम्बंधित  स्थिति  को  स्पष्ट  करूंगा  भौर  बाद  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए

 ए  मुद्दों  की  चर्चा  करूंगा  ।  तमिलनाडु  की  वित्तीय  स्थिति  अच्छी  प्रतीत  होती  है  ।  वर्ष

 1980-81  के  बजट  के  अनुसार  पूंजीगत  व्यय के  पश्चात्‌  केवल  23.00  लाख  रुपये  का घाटा

 रहेगा  और  इसकी  पूति  राजस्व  एकत्न  करके  तथा  बचत  करके  की  जा  राज्य
 ने

 योजना
 व्यय

 में  वृद्धि  का  प्रस्ताव  रखा  है  1980-81  में  हमने  307  करोड़  €पये  की  तुलना  में  383  करोड़

 रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।  इसमें  भाई०  To  to  पी०  फाम ले के अन्तगंत अन्य के  अन्तर्गत  अन्य  30  करोड़  भी

 सम्मिलित  हैं  ।  योजना  व्यय  में  की  गई  इस  वृद्धि  का  पता  विद्युत  और  सिंचाई  क्षेत्र  को  दी  उच्च

 पत्रिकाओं  से  चलता  है  ।  थि  >

 श्री  राजन  तमिलनाडु  में  विद्युत  के  अभाव  का  जिक्र  कर  रहे  थे  ।  मैं  उन्हें  यह  सुचित  करना

 गाहता  हूं  कि  ष  1980-81  में  383  करोड़  रुपयों  में  से  155  करोड़  रुपये  इस  उद्देश्य  के  लिए  रखे  गये
 तमिलनाडु  सरकार  राज्य  की  गम्भीर  स्थिति  &  भली-भांति  परिचित  इस  कठिनाई  का

 एक  अन्य  कारण  यह  है  कि  थमते  पावर  स्टेशन  की  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  हा
 इन्ना  टी को रिन  भोर  नेवेली  विद्युत  संयंत्र  की  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  उनके

 उत्पादन  में  कुछ  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  है  और  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  होती  है  कि  विशेषज्ञों का

 एक  दल  वहां  उन्हें  ठीक  करने  जा  रहा है
 ।  स्कोडा  एजेंसी  जिनसे  sate  का

 संयंत्र  प्राप्त  किया  गया  था  विशेषज्ञ  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ताकि  विशेषज्ञों की
 राय  प्राप्त  की  जा  सके  और  इन  संयंत्रों  का  ठीक  ढंग  से  रख-रखाव  हो  ah  ।  एक  बार  इन  तीन

 यूनिटों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  जाए  तो  विद्युत  स्थिति  सुधर  जाएगी  |

 पिछले  वर्ष  इस  राज्य  पर  बाढ  का  प्रभाव  पड़ा  और  सातवें  वित्त  आयोग  के
 फ
 ange  के

 अनुसार  बाढ़  के  कारण  हुई  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए  75%  राशि  राज्य  को  केन्द्र  द्वारा  दी  गई

 है  ।  अधिकतम  15.68  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  स्वीकृति  हुई  है  और  इसका  75  राज्य को
 दिया  गया  सामान्य  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अधीन  तमिलनाडु  को  3,000

 खाद्यान्न  आबंटित  किया  गया  है  और  ag  arden  संतोषजनक  प्रतीत  होता  है  ।

 मैं  अब  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  मुद्दों  को  लूंगा  ।  श्री  अब्दुल  समद  ने  विद्युत

 स्थिति  का
 ा  लेख

 किया  है  ओर  मैं  इस  संबंध  में  पहले  ही  बोल  चुका हूं
 ।  उन्होंने  लम  इस्पात

 संयंत्र का  भी  क्र  किया  है  कौर  शिकायत  की  है  कि  उसके  लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  नहीं  की

 गई  है  ।  a  are  सचित  करना  चाहता  हूं  कि  सेलम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  1979-80 के  40  करोड़

 रुपये  के  आवंटन  को  बढ़ाकर  52  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  संयंत्र  की  कुल  अनुमानित  लागत
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 ही 137  रुपये
 है है  ।  उन्होंने  पाम्बन  पुल  का  भी  जिक्र  41  जहां  काम  रुका  पड़ा  उस

 इलाके  में  पिछले  ag  आए  तूफान  और  बाढ़  के  कारण  थोड़ा  बहुत  काम  जो  किया  गया  था  उसे

 नुकसान  पहुँचा है  ।  इस  मामले  के  संबंध  में  ठेकेदार  और  सरकार  के  बीच  बात-चीत  चल  रही
 गौर  हमें  भाषा  ह  कि  इसे  शीघ्र  ही  सुलभा  जायेगा  att  काय  प्रारंभ  हो  जायेगा  |

 ठेकेदार  यह  चाहता  कि  बाढ़  तथा  तूफान के  कारण  हुई  क्षति  a  खर्च  सरकार  द्वारा  पूरा
 किया  जाये  ।  श्री  कोसलराम  द्वारा  कृषकों  से  वसूली  के  सम्बंध  में  एक  अन्य  बात  उठाई  गई  मैं

 इस  सम्बन्ध  में  सदन  का  यह  बताना  चाहता  ह  कि  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  aay  को  27.5  करोड़

 रुपये  उधार  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ताकि  केन्द्रीय  aw  भारतीय  रिवेंज  वेक  से  ऋण  ले

 ताकि  केन्द्रीय  वंक  इसका  मुगतान  कर  सके  और  भारतीय  रिजवी  बक  से  ऋण  की  सुविधाएं  प्राप्त

 कर  सके  ।  अभी  भी  अत्यधिक  मात्रा  में  ऋण  की  बकाया  धनराशि  का  भुगतान  करना  है  तथा  इतना

 ऋण  बाकी है  कि  केन्द्रीय  बेक  बकाया
 धनराशि

 का  भुगतान  करने  की  स्थिति में  न  xe  a  इसलिए

 बे  रिजर्व  बक  से  ऋण  प्राप्त  करने  में  असमर्थ हैं  ।  अब  इस  धनराशि  को  राज्य  सर
 कारों  द

 दरा  दिया

 है  ताकि  केन
 न्द्रीय

 frag aa से  पे  ऋण  लेते जार  हा  है  और  केन्द्रीय  बैंकों  को  ऋण  दिया  जा  रहा

 हैं  ।
 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सदन  को  यह  सुचित  करना  चाहता हूं  कि  ag  सुविधा  केवल  उन्हीं

 को  उप पलब्ध  जिन्होंने  ऋणों  का  भुगतान  कर  दिया है  और  लर  इसका  भुगता ra  नहीं  किया

 wee  लिए  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  होगी  ।

 मद्रास  के  लिए  dia  गति  से  चलने  वाली  परिवहन  व्यवस्था  के  लिए  माननीय  सदस्यों  द्वारा
 |  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  हू ंहूं कि  इस  मामले  पर अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  आवश्यक  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  |  चूंकि  यह  एक  ऐसी  योजना है  जिस  पर  काफी  धन  खर्च  इसलिए  शीघ्रता

 से  कोई  निर्णय  नहीं लिया  जा  सकता  ।

 श्री  के०  टो ०  कोशल राम  :  विश्व  बेक  ऋण  देने  के  लिए  तयार  है  |

 प्री  आर ०  वेंकटरामन :  अन्यथा  हम  इसे  arta  कर  ही  नहीं  सकेंगे  ।  बहुत सी  अन्य  बातें
 मी  सदन  में  उठाई  गई  थीं  जिनके  बारे  में  मैं  उत्तर

 देना
 आवश्यक नहीं  समझता  |  उनमें से  अधिकतर

 बातें एक  eat  पर  दोषारोपण  करने से  सम्बन्धित हैं  कौर  वे  बजट  से 1  नाममात्र के  लिए ही

 सम्बन्धित  हैं  ।  अब  मैं  बजट  को  स्वीकार  करने  की  सिफारिश  करता  |

 सभापति  महोदय :  यदि  कोई  सदस्य  ag  नहीं  चाहता  फि  उसके
 किसी

 कटौती  प्रस्ताव को

 पृथक  रूप  से  रखा
 जाए  तो  मैं  अब  तमिलनाडु  की  वर्ष  1980-81  की लेखानुदानों की  मांगों  के

 सम्बन्ध  में  स  भी  कटौती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखूंगा  |

 awe  ।  अब  मैं  सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिए  एक  साथ  रखूंगा |
 ी

 गैती  प्रस्ताव  सभा  में  मतदान के  लिए  रखे  गए  और  अस्वीकृत हुए  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  लेखानुदानों  की  मांगों  को  मतदान के  लिए  रखता ्

 हूं  प्रदान  यह

 कार्य-सूची के  स्तम्भ 2  में  दिखाई  गई  मांग  संख्या  1  से  56  के  सम्बन्ध  में  31

 1981  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  रा  करने के  लिए  कार्यसूची के
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 स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  राशियों  से  अनधिक  लेखानुदान  की  राशियाँ

 तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि
 मेदे

 राष्ट्रपति  को  दी  जाए

 सदन  क  क्ति  प्रस्तुत  की  जाने  वालो  1980-81
 दे

 वालिदा
 नों  गी  मांगों  की  सूर्य

 ee  Sees  ना

 मांग की  संख्या

 राजस्व  रुपए  पूंजी  रुपए

 भू-राजस्व  विभाग  1,81,02,000

 राज्य  उत्पाद  शुल्क  विभाग  28,75,000

 मोटर  वाहन
 अधिनियम-प्रशासन

 54,3
 scald

 सामान्य  बिक्री  कर  तथा  अन्य  कर
 और  शुल्क-प्रशासन  2,51,93,000

 स्टाम्प  प्रशासन  24,68,000

 पंजीयन  99,34,000

 राज्य  विधान  मण्डल  27,60,000

 निर्वाचन  3,74,78,000

 राज्य  HAY  और  मुख्यालय  स्टाफ  5,38,34,000

 10  दुग्ध  पूति  स्कीम  23,72,000

 11  जिला  प्रशासन  6.9  8,  68,000

 12  तमिलनाडू  हिन्दू  धार्मिक  और  qa  विन्यास

 1959  प्रशासन  57,60,000

 13  न्याय  प्रशासन  2,23,08,000

 14  जेलें  1,91,63,000

 15  पुलिस  14,  19,9  1,000

 239



 तमिलनाडू  80-81  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे  1979-80
 18  1980

 राजस्व  रुपये  पूंजी  रुपये

 16.  1,06,78,000 अग्नि  शमन  सेवा

 17.  शिक्षा  73,24,26,000

 18  चिकित्सा  19,50,83,000

 19.  लोक  स्वास्थ्य  14,86,  20,000

 20.  17,21,31,000

 21.  मीन  उद्योग  1,03,67,000

 22.  पशु-पालन  4,9647,000

 23.  2,87,67,000

 24.  3,69,85,000

 25.  सिनकोना  58,95,000

 26-  हथकरघा और  वस्त्र  उद्योग  1,59,15,000

 27-  खादी  52:64,(.00

 28.  सामुदायिक  विकास  भारी  16,10,10,000

 29  श्रम  भोर  कारखान े.  1,88,74,000

 30.  समाज  कल्याण  3,60,62,000

 31  अनुसूचित जनजाति  भर  अनुसूचित

 जाति  आदि  का  कल्याण  6,37,65,000

 32.  पिछड़े  वर्गों  का  कल्याण  2,51,18,000

 33.  2,68,80,000

 34.  नगर  विकास  4,25,94,000

 35.  नागरिक  पूति  1,72,01,000

 td
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 राजस्व  रुपए  पंजी  रुपए

 36  सिंचाई  1.  13,000

 37  लोक  निर्माण--इमारतें  88,71,000

 38  लोक  निर्माण-स्थापना तथा  भेजा

 कौर  संयंत्र  2,88,46,000

 39  सड़कें और  पुल  16,72,28,000

 40  सड़क  परिवहन  सेवाएं और  13,60,000
 ~ 41  दैवी  विप  थीं  के  शन  97,000

 42  पेंशन  भोर  अन्य  डस  अग सेवा  निवृत्ति  ला  9,61,01,090

 43  विविध  15,28,89,000

 44  लेखन  और  मार  ह  2:89,7  1:000

 45  वन  विभाग  2,05,95,000

 46  6,27,72,000 मुआवजा
 भीर  मनादी if

 47  61,92,000 सूचना पर  भोर  फिल्म  प्रोद्योगिकी

 48  60,82,000
 कृषि

 पर  के ;र ूंजी परिव्यय  नि

 49  आद्योगिक  पंजी  परिव्यय  1,75,73,000

 50  सिचाई  पर  पंजी  परिव्यय  10,79,62,000

 51  लोक  निर्माण--इमारतों  पर

 पूंजी
 परिव्यय  4,43,35,000

 52  और
 पुलों

 प  3.68,  14,000

 53  aa
 सड़क

 परि
 सेवाओं  भोर  नौवहन

 पर  पूंजी  परिव्यय  3,23,000

 54  बनों पर  पूंजी  2,49,42,000

 55  विविध  पूंजी  परिव्यय  व  2,90,44,000

 56  राज्य  सरकार  द्वारा  उधार  कौर  भीम  38,06,57,000

 जोड़  2,89,58,60,000  64,77,32,000
 ——  ऑ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1
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 18  1980 तमिलनाडू
 अजर

 01
 जहुदूरक  भगवानों  की  मांगें  1979-80

 सभापति  महोदय  :  अब  में  तमिलनाडु की  वर्ष  1979-80  के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगों  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 नयन  यह  है

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  31

 1980 को  *समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  किये-सूची के
 tara 3  में  ठी दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  राशियों  से  अनधिक  अनुपूरक

 राधियां

 तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 मांग  संख्या 1  से  4,  6  से  9,  12  से  31,  33,  34,  36 से  41  43  से  56.

 लोक  सभा

 सदन  को  स्वीकृति  के  लिब  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  वर्ष  1979-80 के  अनुदानों  की

 तमिलनाडु  )  को  सची  {a>

 क  शाद

 सुचा  कार्यसूची के

 मांग की  संख्या  राशि हिचक
 तापा  तात

 3
 ब  oo

 राजस्व  रुपए  पूंजी  रुपए
 मू-राजस्व  विभाग  71,91,000

 राज्य  उत्पाद  शुल्क  विभाग  35,39,000

 मोटर  वाहन  अधिनियम-प्रशासन  10,47,000

 सामान्य  बिक्री  कर  तथा  अन्य  कर

 are  शुल्क-प्रशासन  |  33,61,000

 पंजीयन  9,65,000

 राज्य  विधान  मण्डल  17,73,000

 निर्वाचन  3,47,48,000

 मंत्री  और  मुख्यालय
 स्टाफ  $  2  1,61,64,000

 12  तमिलनाडु हिन्दू  कामिक  और  oe
 विन्यास  1959  का  प्रशासन  8,00,000

 न्याय  प्रशासन  9,78,000 13

 जेलें  88,99,000 14

 60,96,000 15  पुलिस
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 2  3  i
 rr  ण SS

 ~  ू  4
 रुपए

 16
 एना  एग द्र

 afr  दामन  सेवा  11,84,000

 17  शिक्षा  ae 4,04,72,000

 18  चिकित्सा  2,03,46,000

 19  लोक  स्वास्थ्य  7,000

 20  कृषि  8,30,79,000

 21  मीन  उद्योग  55,77,000

 22  1,67,69,000 पशु  पालन

 23
 iach

 nae

 24  उद्योग  6,000

 25  सिनकोना  1,000

 26  हथकरघा  और  वस्त्र  उद्योग  1,16,9  2,000

 27  खादी  1,000

 28  सामुदायिक  विकास  कि  शादी  7,66,9  0,000

 29  35,09,000

 30  समाज  कल्याण  89,68,000

 3]  अनुसूचित  जन-जाति  और
 :

 9,000

 33  आवास  3,000

 34  4,77,42,000

 36  सिचाई  6,19,52,000

 37  ot  1,34,33,000 लोक  निर्माण--इमारतें

 38  औजार

 श  *  3,19,60,000

 39  सड़कें और  पुल  13,88,86,000

 40  39,70,000

 41  देवी  विपत्तियों  के  कारण  सहायता  1,04,08,000

 43  विविध  1,000
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 +  राजस्व  रुपए  पूंजी  रुपए

 :000 44  लेखन  सामग्री  भोर  मुद्रण

 45  aa  विभा  |  ज  +05  48,000

 46  मभावजा भी |
 फिल्म

 1,93,27,000

 — 47.
 सूचना-पर्नेल

 टन  भर  fren  Bac लैल
 65,09,000

 न्य 48  .  जमी ं19। ९ रों  को  RaTaaT  9,03,000

 49.  लोक  स्वास्थ्य  सफाई  ओर  जल  पूति
 पर  पंजी  परिव्यय  4,37,000

 50.  कृषि  पर  पंजी  परिव्यय  1,000

 SI.  औद्योगिक  विकास  पर  पंजी  परिव्यय  2,86,55,000

 52.  सिंचाई  पर  पूंजी  परिव्यय  1000

 3,000 53  निर्माण--इमारतों  पर
 पूंजी  परिव्यय

 34.  सड़कों  और  पुलों  पर  पूंजी  परिव्यय  ,000

 55  we sr  परिवहन  सेवाओं  कौर  नौवहन
 पर पूंजी  परिवार  य  4,53,50,000

 56  80,61,000 वनों पर  पूंजी  परिव्यय

 BT.  11,27,77,000 विविध  पूंजी
 58

 राज्य  सरकार  द्वारा  उधार
 और

 afr  1,29,23,83,000

 75,0956
 1,48,85,78,000

 SS
 a

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 तमिलनाडु  विनियोग  )  विधेयक  980

 विस मंत्रो श्री  आर०  वेंकटरामन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हं  कि  वित्तीय  वर्ष  1980-81  के  एक

 भाग  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  |
 विधेयक

 को
 [ुर:स्थापित  करने

 की
 अनुमति

 दी
 जाये

 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 स्नात  हुआ
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 श्री  आर०  वेंकटरामन  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 श्री  कार  वेंकटरामन  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 प्रश्न  यह है सभापति  महोदय  :

 वित्तीय
 वर्ष  1980-81  के  एक  भाग  कि  सेवा

 fale
 hem

 lit  गाव करने  वाले  विधेयक  पर  विचार निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने

 किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।  प्रश्न  यद  है

 खण्ड  2  तथा  3  और  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्म

 तथा  3  भर  अनुसूची  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 खण्ड  1,  अधिनियमित-सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  आर०  वेंकटरामन  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  छह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हर है

 तमिलनाडु  विनियोग  1980

 थ्रो  arte  वेंकटरामन :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं :

 सभापति  म  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 fir  वित्तीय  वर्ष  1979-80  को  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडू  राज्य  को  संचित  निधि  में

 से  कतिपय और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने की  अनुमति दी  जाये  | श

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 शो  आर०  वेंकटरामन  :  मैं  विधेयक  थापित  करता  हूं  1

 मैं  प्रस्ताव करता  हूँ
 प्रश्न  यह

 |... सभापति  महोदय :

 वित्तीय  वर्ष  narro-an  की  Gendt  के  Tee  तमिलनाडु  सस्य  ah  afad  fata  भैंसें

 कतिपय  कौर  राशियों  के  संदाय और  विनियोग  को  aI ee syifraa  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 उत्तर  प्रदेश
 al  अहातों

 ~ जग
 की kd

 माँगें  1979-80  -  18  1980

 सभापति  महोदय
 :  अब  खण्ड वार  tem  ‘Feat  जायेगा  |

 प्रश्न  i
 श्ग्कि  खण्ड

 2 2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने
 प्रस्ताव  स्वीकृत हुआ

 और  3  तथा  wad  विधेयक  में  जोड़ खण्ड  ये  गये
 ।

 1  afafaan  सत्र  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  आर०  वे कटरा सन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उत्तर  प्रदेश  1980-81  अनुदानों की  मांगें  1980-81,
 और  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  प्रदेश )s  1979

 80 उत्तर-प्रदेश के  बजट भारती  महोदय :  अब  सदन में  यह  संख्या  32,  33  और  34  जोकि

 के  he  विचार  जायेगा  जिसके  लिए  21  घंटे  का  समय  निर्धारि  ब  गया  रमें

 यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  श्री  चन्द्रपाल  चलानी  सदन  में  उपस्थित  हैं  अपने  कटौती

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  चन्द्रपाल  चलानी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु ं:
 परिवहन  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  अनुदानों  at  मांग  में  100  रु०  कम  fra  जायें श्व

 [  अलीगढ़  में  सिकन्दरा राव  नगर  में  बस  अड्डे  पर  स्थानीय  भवन  का  निर्माण  करने  की

 आवश्यकता  क्योंकि  यात्रियों  को  अत्यधिक  असुविधा  और  कठिनाई  होती  है
 (1)]

 परिवहन  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  अनुदानों  की  मांग  में  100  रु०  कम  किये ~  op जाय |
 रोड  पर  उत्तर  प्रदेश  परिवहन  निगम  की  बस  चलाई  जाने  की

 मभावइ्यकता  (2) |
 सकी  गह  विभाग (  शीर्षक  के  अन्तर्गत  लेखानुदानों-की  मांग  में  100 रु०  कम

 fea  जायें  ।”

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बिगड़ते  जान ेके  परिणामस्वरूप उत्तर
 प्रदेश  के  जनसामान्य  के  बीच  भय  और  असुरक्षा  की  भावना  का  फैलना

 (3) लोक  निर्माण  विभाग  इतर  शीर्षक  के  अन्तर्गत  a  तुदानों की मांग की  मांग
 में  100  रु०  कम  किये  जाये ं।

 प्रदेश  के  अलीगढ़  जिले  के  पने थी  से  शंकरा  तक  की  खराब  हालत  बाली  कच्ची

 सड़क  को  पक्का  किये  जाने  की  आवश्यकता  (4)
 लोक  निर्माण  विभाग  इतर  शीर्षक  के  अन्तर्गत  लेखानुदानों  की  मांग

 में  100  रु०  कम  किये  जायें

 sara
 से

 लिव दर् टर
 चौक  तथा  कासवानगंगीरी से  अमरोली तक  की  कच्ची

 ee
 सड़क  को  पक्का  किये

 जान  ह  आवश्यकता  (5)]
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 दानों  की  अनुपूरक  मानें
 1979-80 18  1901  उ

 —

 80  -2]

 आवास लोक  निर्माण fi fear  नोआ  इतर  लक  के  असमत  लेलानुदानों  की  सांग

 में  100  रु०  कम  किये  जायें  | 1

 जिले  की  सिकन्दरा राव  तहसील  के  गांव  रतीमानपुर  से  पांड ेतक  की  कच्ची

 सड़क को  तुरन्त  पक्की  सड़क  में  बदलने  का  काय  शुरू  करने  की  आवश्यकता  (6)  ]

 fe  कृषि
 दश

 )  दीपक  के  अन्तर्गत  लेखानुदान  पों  की  मांग  में  160.0  चन
 ऋम

 किए

 जाये ं:

 उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  जिलों  के  उन  किसानों  at  तुरन्त  आधिक  सहायता  दिये  जाने

 की  आवश्यकता  जिनकी  फसल  भारी  ओलावृष्टि  से  नष्ट  हो  गई  (  1
 कि  af  विभाग  दोषी  के  अन्तर्गत  लेखानुदानों  की  मांग  में  100 रु०  कम

 किये  जायें  शी

 उत्तर  प्रदेश  के  अलीगढ़  जिले में  दै सिप् रन  का  उत्पादन  करने

 की

 किसानों  उसकी

 3  ष  का  विकास  करने  के  उद्देश्य  से  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  (8)  |]
 उद्योग  विभाग  और  मध्यम  श्रेणी  alin  के  अन्तर्गत  लेखानुदानों

 को  मांग  में  100  रु०  कम  किये  जायें  ।

 घान  उपजाने  वाली  अलीगढ़  जिने  की  सिकन्दरा राव  तहसील  में  एक  बड़ा

 सरकारी  धान  faa  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  (9)  |
 चिकित्सा  विभाग  — ast  परिचय  दोषी  के  अन्तत  लेखानुदानों  की  सांग  में  100  रु०

 कम  किये  जायें  |

 प्रदेश  के  अलीगढ़  जिले  में  सिकन्दरा राव  जो  तहस  पिल  मुख्यालय  एक  नये

 are  आधुनिक  अस्पताल  की  स्थापना  करने  की  अ  आवश्यकता  (10)]
 fag  चिकित्सा  विभाग--पूंजी  परिव्यय  aida  के  अन्तर्गत  लेखानुदान ों  की  मांग  में

 100  रु०  कम  किये  जायें  ।

 प्रदेश  में  अलीगढ़  जिले  में  ग्राम  पांडे में  एक  सार्वजनिक  अस्पताल  स्थापित  करने

 की  आवश्यकता  (11)  ]
 खाद्य  और  सिविल  पूति  विभाग---पूंजी  परिव्यय  शीर्षक के  अस्तंगत  MATS  at

 मांग में  100  रु०  कम  किये  जायें  18.0  fr.

 प्रदेश में  डीजल  और  मिट्टी  के  तेल  की  मारा  जिसके  परिणामस्वरूप

 किसानों  और  छात्रों  को  अत्यधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  (12) ]
 खाद्य  और  सिविल  पति  विभाग...पूंजी  परिव्यय  sida  अंतगर्त  लेखानुदानों  की  सांग

 ह में  100  रु०  कम  किये  जायें  ।

 प्रदेश  में  सीमेंट  की  भारी  जिसके  परि
 अन  जन

 जन  सामान्य  को  बड़ी

 कठिनाई  हो हो  रही है  (13) ]

 खाद्य  और  सिविल  पूरी  वीर  oe  afc  WTF  के  अन्तर्गत  लेखानुदान ों  की

 माँग  में  100  रु०  कम
 किये  जायें

 र
 प्रदेश  में  आवश्यक व वस्तुओं  की  कमी  और  ऊंचे  मूल्यों  के  कारण  उत्पन्न  नाजुक

 स्थिति  (14)
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 सभापति
 महोदय

 : :  मैं  यह  विनती  करूंगा कि  जो  प्वाइंट्स  रेज  किए  वे  रिपीट

 श्री  मुलतान  सिह ।

 चौधरी  सुलतान  fag  सभापति  याद  कम  तो  मैं  अपना
 =.  >

 see
 देता  हूं  ।  जो  उत्तर  प्रदेश  का  बजट  पेश  g  @)  वह  न  iain  और  किसान

 विरोधी है  ।  किसानों  को  उनकी  पैदावार  का  उचित  मूल्य  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  गेहूं
 हँ

 की

 कीमत कम से  कम  200  रुपये  प्रति  क्विंटल  देनी  चाहिए  थी  सन  1970  में  गेहूं  का  मूल्य 96

 प्रति  क्विंटल  था  जबकि  सन्‌  1980  में  117  रुपये है  ।  ट्रक्टर  1970  में  1

 भाता  था  कौर  आज  वह  60  हजार  रुपये  का  आ  रहा  है  ।

 किसान  के  उपयोग  में  भाने  वाली  सभी  कपड़े  को

 कीमतों  से  3  से  5  गुना  की  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  जबकि  खेती  के  उद्योग  में  पैदा  होने  वाली  चीजों  को

 सवाई
 ई

 या  ड्योढ़ी  वृद्धि  भी  नहीं  हुई  है  ।  कृषि  मंत्री जी  यहां  बैठे  हैं  ।  लेकिन कृषि  मंत्री  जी
 भी

 कया  करें  ?  सहीं बात  यह  है  कि  भी  किसान  की  उपज  का  मूल्य  तय  किया  जाता  है  वह

 किसान  से  पूछकर  नहीं  किया  जाता  है  |  नौकरशाही  उसकी  उपज  का  मूल्य  तय  कर  देती है  ।
 मैं  पूछना

 चाहता  हुं  कि  क्या  इसमें  कृषि  मन्त्री  जी  की  राय  ली  जाती  या  इस  हाउस  की  राय  ली  जाती

 ह  हीं
 ।

 देग  के  65  प्रतिशत  आदमी  कृषि में  लगे  हुए  हैं  ।  उनके  द्वारा  जो पैदावार की  जाती

 है  उसके  दाम  दफ्तर  में  बैठकर  तय  कर  दिये  जाते  हैं  ।  सही  बात  तो  यह  है  कि  जिनको  गेहूं  और

 ज्वार  की  बाली  का  भी  पता  नहीं  वे  लोग इन  चीजों का  दाम  तय  कर  देते  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहूंगा  कि  खेती  को  उद्योग  में  शामिल  कर  लिया  जाए  ।  क्या  कारण  है

 कि  कोई  भी  वस्तु  जो  इस  देश  में  बनती  उसका  मूल्य  बनाने  वाला  खुद  तय  करता  है  ।  जब  वह

 उसका  दाम  लगा  देता  है  तभी  वह  चीज  बाजार  में  बिकती  है  ।  जबकि  किसान  का  मूल्य  दूसरे
 लोग  तय  करते  हैं  ।  आप  उस  पर  इनकम  टैक्स  लगा  हम  देने  को  तैयार हैं
 लेकिन  उसकी  उपज  का  दाम  भी  उसको  उद्योग  मानकर  तय  किया  जाए  ।  उपज  में  उसकी  क्या

 लागत  भाती  उसकी  जमीन  की  कीमत  पर  ब्याज  ate  मजदूरी  शामिल  करके  उसका  मृत्य  तय

 किया  जाए  ।  क्या  कारण  है  कि  कारखाने  में  जहां  कोई  वस्तु  बनती  उस  कारखाने  की  आमदनी

 पर  से  जब  इनकम  टेक्स  कटता  है  तो  उसे  जमीन  की  कीमत  पर  भी  छूट  मिलती  कारखाने  में

 दो  दीवारें  खड़ी  की  जाती  हैं  तो  उस  पर  भी  छूट  मिलती  अगर  किसान  को  भी इन  सब

 चीजों  पर  छूट  दर  कर  इनकम  अक्स  लगाया  जाए  भर  उसके  माल  की  कीमत  तय  की  जाए  तो

 गेहूं  एक  हजार  रुपये  क्विन्टल  से  कम  नहीं  बिक  सकता  ।

 एक  ata मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  फसल  का  बीमा  तुरन्त  लागू  किया  जाए  ।  जानवरों

 भर  फसल  का  बीमा  होना  चाहिए  ।  मेरे  फार्म  में  आग  लग  गयी  ।  60  र  रुपये का  अनाज

 जल  गया ।  मुझके
 वस  105

 का
 लगान  माफ  कर  दिया

 ।
 अगर  किसी  कारखाने में  आग

 लग

 जाती  है  तो  वह  सवा
 लाख  का  तो  क्लेम

 बीमा  से  कर  कई  साल  इनकम  टेक्स  और  सेल्स

 टैक्स में  छूट  ले  लेता  ।  मैं  भाप  से  हूं  कि  पिछले  ढाई  साल  तो  किसान  की  तरफ  देखा  गया
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 है  वरना  किसान  aga  पीछे  पड़ा  रहा  किसान  और  मजदूर  को  उसकी  उपज fat  और  काम

 की  पूरी  मजदूरी  कभी  नहीं  गयी  ।  पहले  हमारा  उत्तर  प्रदेश  सारा  का  सारा

 सुखा  ग्रस्त  था  ।  अब  ओला  पड़  गया  है  ।  fas  कुछ  ही  जिले  इससे  बचे  हैं
 ।

 मंत्री  महोदय  से
 निवेदन  करूंगा  कि  वे  इसमें  किसान  की  ज्यादा  से  ज्यादा  करें  ।  वरना  किसान या  तो

 बर्बाद  होगा  या  फिर  देश  में  बगावत  करेगा  ।  अगर  उसकी  मदद  नहीं  की  गई  तो  दस-पन्द्रह

 साल के  अन्दर  देवा  में  बगावत  होगी  भर  जिस  तरह  से  रूस  में  साइबेरिया  की  तरफ  में  ust

 को  डाल  दिया  जाता  था  यहां  aa  भी  चाहे  बगावत  हुई  तो  500  राजाओं  के  साथ  ऐसा  ही

 होगा

 पिछली  सरकार  ने  ग्रामीण  विकास  के  लिए  जो  सड़कें  बनानी  शु  की  थीं  वे  इस  सरकार

 ने  सब  बंद  कर  दी  हैं  ।  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  सब  सड़कें  बनना  बंद  हो  गयी  हैं  weal  मजदूर

 भूखे  मर  रहे  हैं  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  aa  सड़कें  जो  कच्ची  बन  चुकी  हैं  उनको  पक्का  किया

 ia
 मजदूर  को  काम  मिल  सके  कौर  गांव  की  पक्की  सड़क  मी  बन  जाए  ॥  कया

 कारण  है
 कि  दिल नली  में  पांच-पांच  सौ  फीट  चौड़ी  सड़कें  बनती  हैं  भर  गांव  की  बेटियों  को  विवाह  के  बाद

 बल  गाड़ी  में  बिठा  कर  विदा  किया  जाता  है  ?

 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  भी  इस  सरकार  ने  बंद  कर  दिया  है  जिससे  लाखों  मजदूर

 मर  रहे  हैं  ।  मेर  क्षेत्र  जलेसर  में  सेंगर  व  ईरसान  नदियां  बदती  हैं  जो  कि  बुलन्दशहर

 होकर  जाती  हैं  ।  यह  ठीक है  कि  यह  अरबों  का  बजट  है  ।  लेकिन  इससे  बुलन्दशहर  लेकर

 कानपुर  तक  जितने  भी  जिले  पड़ते  हैं  भार  जो  गर की  के  कारण  बरबाद  हो  चुके  हैं  उनका  कोई

 भला  होने  वाला  नहीं  है  ।  यहां  पर  जिन  किसानों  के  पास  दो-दो  सौ  ale  डी-डेढ़  सौ  विधा  जमीन

 भी  है  वे  भी  मुखों  मर  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता हूं  कि  ज्यादा से
 ज्यादा

 घन  यहां  के
 लोगों  राहत

 पहुंचाने  के  लिए  ad  किया  जाए  atc  हसन
 नदियों

 को  गहरा  करके  इनको  नालों

 का  रूप  प्रदान  किया  जाए  t

 मैं  आगरा  से  आपा  हूं  ।  हमारे  Zodtort ०  में  इटावा  और  मध्य  भारत  के  भिड

 और  ग्वालियर  और  राजस्थान  के  भरतपुर  और  धौलपुर  भारी  जिलों  में  डकैतियां  बहुत  ज्यादा

 पड़ती हैं  ।  इनका  इतिहास  बहुत  पुराना  हैं  ।  बाबर  के  समय  से  यहां  डकैतियां  पड़ती  भा  रही
 बावर  ने  भी  दस  हजार  घोड़े  अमन  कायम  रखने  के  लिए  यहां  रखे  हुए  थे  ।  मेरी  राय में

 इन  जिलों  में  कोई  सरकार  नहीं  न  तो  केन्द्र  की  औरन  ही  प्रदेश  की  कोई  सरकार  आज  तक

 कोई  सरकार  यहां  रही  ही  नहीं  है  डकैत  जो  उनके  मन  में  आता  है  करते हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि

 यहां  लोगों  को  कम्पलसरी  तालीम  दी  जाए  भर  साथ  ही  साथ  .  सबको  अवश्य  ही  नौकरिय  it  दी

 जाएं  ।  साथ  ही  यहां  पर  इंडस्ट्रीज  भी  लगाई  जाएं  और  रेलों  और  सड़कों  का  जाल  बिछाया

 अगर यह  सब  नहीं  किया  जाता  है  तो  इन  तीनों  प्रदेशों  के  ये  जिले  परेशान  रहेंगे  ।  अगर  आप  कौर

 कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  सेंटर  इनके  प्रबंध को  अपने  हाथ  में  ले  ले  और  वही  यहां  सब  इन्तजाम
 करे

 कि  जब
 में

 यह  भी  सुभाव  देना
 चाहता

 हूं  |  ह  bef  मति  ८  क्त  पांच  at  रुपये भाव  न  हो  जाए

 aa  06
 सि  को  arearg

 2
 Se  er  thee  Wea  किसी  मात  दे  दक
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 1711]  —

 तक  हर  परिव
 की  आमदनी  500  पांच

 सौ  रुपया  न  हो
 जाए

 तब  तक
 कोई  स्ट्राइक

 न
 कर

 इसका  प्रबंध  आपको  करना  चाहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य :  जमीन  की  बात  भी  तो  कहो  ।

 ato  मुलतान  सिंह  :  किसी  के  पास  अगर  जमीन  साठ  हजार  की  है  तो  sat  दुखा

 ले
 किन  मगर  भाप  ऊपर  के  पांच  आदमियों  का  घन  ले  लें  तो  देश  का  कल्याण  ड

 fact  की  जमीन  अगर  साठ  हजार  की  है  तो  बिड़ला  के  पास  सत्तर  करोड़  की  है  ।

 मैं  कह  रहा  था  कि  जब  तक  प्रति  व्यक्ति  आय  पांच सौ  रुपये  न  हो  जाए  तब  तक किसी

 का  महंगाई  भत्ता  या  दसरे  भत्ते  न  बढ़ाये  जाएं  और  न  ही  किसी  की  तनख्वाह  बढ़ाई  जाये

 पिछड़े  वर्गों  के  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि  45  प्रतिशत  नौकरियां  सुरक्षित  कर  दी  जाएं  ।  अगर

 यह  नहीं  हो  सकता  है  तो  दशेड्यूल्ड  काइट्स  कौर  dead  क्लासिक  को  खुला  छोड़  feat  जाए  कौर

 ऊंची  जातियों  के  लिए  आबादी  के  अनुपात  अनुसार  रिजर्वेशन  दे  दिया  जाए  ।  रोजाना  उनके  मकान

 ्
 त ेहैं  और  रोजाना  नुक्ताचीनी  होती है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  दशैड्यूल्ड  काइट्स  और  बैकवर्ड

 को  छ ats  दिया  जाये  और  ऊ  ची  जातियों  के  लिए  रिजर्वेशन  आवादी  के  अनुपात  के  अनुसार  कर

 दिया  जाए  |

 यह  एक  प्रथा  सी  पड़ ag  है  कि  जिसकी  सरकार  बनती  वह  दूसरों  की  प्रदेश  सरकारों  को

 मंग  करवा  देता  है  ।  प्रधानमन्त्री  सलाह  देकर  लोक  सभा  को  भंग  करवा  सकती हैं  और  राज्य  का

 ख्यमन्त्री  सलाह  देकर  प्रदेश  की  विधान  सभा  को  मंग  करवा  सकता  मैं  प्रार्थना  करूंगा  कि

 संविधान  को  संशोधित  किया  जाए  ताकि  किसी  भी  विधान  सभा  या  लोक  सभा  को  प्रधानमन्त्री या

 =
 मन्त्री  की  राय  मानकर  AT  न  किया  जा  सके  और  साथ  ही  साथ  विभिन्‍न  दलों  के  rit को

 कम  से  कम  तीन  बार  सरकार  चलाने  का  मौका  दिया  जाना  चाहिए  ।

 एटा  डिस्ट्क्ट  में  औसतन  साढ़े  चार  मौतें  रोज  डर्कतों  द्वारा  की  जाती  हैं  ।  ली  में  एक

 कुतिया  भी  मर  जाती है  तो  फोटो  अखबारों  में  छप  जाते  लेकिन इन  चार  के  नाम  तक

 अखबारों  में  नहीं  आते  हैं  ।  इस  ओर  आपका  विशेष  ध्यान  जाना  चाहिए  ॥

 भाप  यह ह  भी  देखें  कि बजट  का  83  फीसदी  भाग  तनख़्वाहों  में  चला  जाता है
 ते  और  17 a

 प्रतिशत  भाग  ही  विकास  कार्यो ंमें  खर्च  होता  है  ।  यही  चीज  34  साल  से  चली  भ  रही  बाप है  आप

 देखें  कि  13  रुपये  मिलते  हैं  85  आदमियों को  देश  में  और  87  रुपये  मिलते  हैं  1  5  आदमियों  को  ।

 यह  कहां  का  न्याय  है
 ?

 मेरी  मांग  है  कि  धन  का  बटवारा  देहात  और  शहर  में  आबादी के  लिहाज
 से  होना  चाहिए  और  सर्विस  भी  आबादी  के  लिहान से  ही  देहात  और  शहर  के  लोग्

 हमको
 वी

 जानी
 चाहिए ।

 Semen  में  दिदा

 को

 ३1  देदे  थो
 यूनिट  मिलती  और

 किसान
 को  26

 ह  कहां  का  इन्साफ है  । पैसे  य

 उत्तर तर  प्रदेश  के  पिछड़ेपन  का  दूसरा  कारण  यह  भी
 ena  tid

 यह
 प्रदेश  बहुत  बड़ा  और

 में  चाहता  बल्कि  प्रस्ताव
 कर  ७  कि  इसके  4  टुकड़े  कर  दिए  ह  aftr  करने  चाहिए

 |

 वरना  यह  प्रदेश  भुखमरी
 से  बच

 नहीं  सकता
 ।

 क्योंकि  देखा  यही  गया  है  कि  छोटे  प्रदेश  हमेशा

 खुशहाल  रहे  बड़े  प्रदेश नहीं  ।

 250



 ह
 wey.  1800  (3a

 उत्तर  प्रदेश  81.0  अनुदानों
 ग  ATT ——  माग

 1979-80

 पद  sian  बक  होप  बयन  और  डीजल  कृषि  मेकर  कद  जेबे  बरना  इस

 देश  का  किसान साफ  हो  जाएगा ।  कृषि  मंत्री के  पास  कोई  चीज  नहीं  है  ।  न  आप  तेल  देते  न

 बिजली |  तेल  किसानों  ने  ब्लैंक  में  खरीद  कर  अपना  काम  चलाया है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 ब्लैक में  तेल  कहां से  fas  जाता  है  ?  7  रुपये  लिटर  के  हिसाब  क  व  tase  चाहें  तेल  लें

 सकते हैं  ।  तो  कयों  नहीं  डेढ़  रुपये  लिटर  के  हिसाब  से  मिलता  है  ?

 बस  यहीं  कहकर  आपको  धन्यवाद देता  हूं  ।
 |  |

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  श्रीमान्‌  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  आय

 व्यय  प्रस्तुत  करने  के  लिए  हार्दिक  बधाई  देता  हूं
 ।  यह  बधाई  इस  संदर्भ  में  कौर  मी  महत्वपूर्ण हो

 जाती  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  के  ऊपर  कौर  विशिष्ट  काल  में  जबकि  पिछले  तीन  साल के  कुशासन  ने

 अर्थव्यवस्था  को  अस्तव्यस्त  कर  दिया है  ,  सारी  उत्पादक  प्रणाली  को  क्षति ग्रस्त  कार
 दिया  ट

 श्री  मुल्तान  सिह  :  32  साल  आपने  राज  किया  कौर  हमारे  मुख्यमंत्री भी  रहे  हमने

 ढाई  साल  में  कुछ  नहीं  किया  तो  आपने  32  साल  में  कौन  सा  कमाल  कर  दिया  है  ! ? pos

 )

 सभापति  महोदय  :  शायद आप  यह  नहों  महसूस  कर  रहे कि  आप  अपने
 निमि

 व्यवधान  डाल  रहे
 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  मैं  कहू  रहा  था  कि  इस  बिखरी  हुई  अस्तव्यस्त

 क्षतिग्रस्त  अर्थ-व्यवस्था  को  वित्तमंत्री  जी  स्वरूप  ऐसी  महान  चुनौती  मैं  समझता
 हूं  हमारे

 स्वतंत्र  देश  के  इतिहास  में  किसी  वित्त  मंत्री  के  सामने  प्रस्तुत  नहीं  हुई  ।

 मैं  आपके  द्वारा  माननीय  संसद  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  बजट  को  इस  परिपेक्ष्य  में

 a
 े

 संद  में  देखें  आज  उत्तर  प्रदेश  का  उसका  विकास  यह  केवल  एक  प्रदेश  की  समस्या

 नहीं  यह  एक  राष्ट्र  की  महत्वपूर्ण  समस्या है  कि  अगर  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  जैसे  प्रान्त

 जहां  जनसंख्या  का  बाहुल्य  जहां  आबादी  का  जनसंख्या  का  घनत्व  340  व्यक्ति  प्रति

 किलोमीटर  ऐसे  प्रदेश का  नियोजन  आज  एक  राष्ट्रीय  भव़्यता  है  ।  श्रीमन  यह  सदन

 जानता  है  कि  यह  बजट  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  और  वर्तमान  सरकार  की  जो  आकांक्षायें  हैं  उनको

 तबिम्वित  नहीं  करता  ।  यह  बजट  मिला  है  पिछली  सरकार  जो  उत्तर  प्रदेश  की  थी  उसके  द्वारा
 ते ट  मुझे जो  खर्चे  fee  जो  योजना  बनायी  गयी  यह  बजट  प्रधानता  उसका  प्रतिबिम्ब

 ब्यास  है  कि  जब  माननीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतृत्व  में  अपनी  नई  सरकार  की

 नयी  नियोजन  प्रणाली  का  सूत्रपात  नये  आयाम  के  आधार  पर  होगा  तो  जो  बजट  अन्ततोगत्वा  उत्तर

 प्रदेश  की  आगामी  विधान-सभा  में  आयेगा  ag  उत्तर  प्रदेश  की  आज  की  आवश्यकताओं  का  सही

 प्रतिबिम्ब  होगा  ।
 ८१४ में  अपने  सम्मानित  विरोध-पक्ष  के  मित्रों  जोकि  दूसरे  पक्ष  में  बैठे  र

 हमने और  उन्होंने कई  वर्षों  तक
 साथ-साथ काम  किया  है

 ।
 मैं

 उनसे
 ren

 कि  वह  पिछले  तीन
 वर्षों  के  आंकड़े  चाई  =>  —

 न  ae  1  ३ पला  ory  srt  सर  समय समता  SS  पयना  च  Mens  उत्तर  प्रदेश  की  जिसके
 परिप्रेक्ष्य  में

 वार्षिक  बजट  प्रस्तुत  हुआ  वह  उसे  अपने
 हृदय  के  अन्तर तर

 से
 देखेंगे  तो  पायेंगे  कि  जी
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 गए  <=

 18
 mre,  1980

 कुछ  मैं  विनम्रतापूर्वक  निवेदन  कर  रहा  हूं  वह  केवल  मात्र  सत्य  है  ।  आप  देखें कि  उत्तर  प्रदेश

 पिछली  सरकार  ने  जो  छठी  योजना  बनाई  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  प्रति  उसमें  न्याय  हुआ

 उत्तर  प्रदेश  की  छठी  जो  पिछली  सरकार  द्वारा  बनाई  वह  4600  करोड़

 रुपये की  है  और  200  करोड़  रुपया  उसमें  पैंतीस  क्षेत्रों  के  लिए  रखा  गया  है  ।  आप  देखें  कि  सेवा

 योजना  जो  कांग्रेस  सरकर  के  द्वारा  बनाई  गई  थी  और  जो  लागू  की  गई  वह  3042  करोड़

 रुपये  की  थी  |  चौथी  योजना  लगभग  1100  करोड़  रुपये  की  थी  ।  तो  चौथी  योजना से  हवा

 योजना  में  योजना  व्यय  3  गुना  बढ़  गया  ।  जो  योजना  परिव्यय  आउट-ले  वह  3  गुना  बढ़

 गया  ।  लेकिन  पिछली  केन्द्र  की  सरकार  भर  प्लानिंग  कमीशन  ने  इस  व्यय  को  केवल  डेढ़  गुना

 बढ़ाया  है  जो  कि  3042  करोड़  से  4600  करोड़  किया  है  ।  यह  जो  प्लान-आउट-ले  योजना

 परिव्यय  इसे  कितना  कम  बढ़ाया  गया  इसके  दूसरे  आंकड़ें  1978-79  की  तुलना मैं
 1979-80  में  उत्तर  प्रदेश  के  परिव्यय  मैं  केवल  3  प्रतिशत  की  एनुअल  genie  वारिक  व्यय  वृद्धि

 हुई  है  ।  सन्‌  1980-81  में  जो  पिछली  सरकार  ने  योजना  स्वीकृत  उसमें  केवल  4  प्रतिशत

 योजना  के  परिव्यय  में  वृद्धि  हुई  है

 मैं  विनम्रतापूर्वक  पूछना  चाहता  हूं  कि  उत्त र  प्रदेश  की  जो  आवश्यकता  कल्पना  कीजिए

 गंगोत्री-यमुनोत्री  से  लेकर  मिर्जापुर  तक  भौर  भांति  बुन्देलखण्ड  से  लेकर  देवरिया  और

 के  सुदर  अंचलों  तक  एक  तरफ  पति  क्षेत्र  जो  हिमाचल  प्रदेश के  8  जिलों में  बिखरे  हुए  हैं  ;

 और  दुसरी  ओर  बुन्देलखंड के  वह  क्षेत्र  जहां  कि  सूखे  भोर  प्रकृति से  लड़ना  वहां  के  जीवन का
 नियम  बन  गया  उनकी  हालत  है  ।  दूसरी  भोर  पूर्वी  क्षेत्र  जो  कि  गरीबी  और  निकलता  के

 के  प्रतीक  रहे  हैं  ओर  हम  सब  के  लिए  एक  चुनौती  मध्य  क्षेत्र  जहा ंकि  अभी  विकास भी  नहीं

 हो  पाया  ।  पिछले  वर्षों  में  हमारा  यह  fare  प्रयत्न  रहा  कि  उनको  हम  विकासोन्मुख  जो  देश

 के  दूसरे  विकसित  प्रदेश  उनकी  तुलना  में  इन्हें  अग्रसर  करें  ।  लेकिन  पिछले  3  वर्षों  में  हम  देखते
 ्

 कि  गंडक  प्रोजेक्ट  के  अन्तर्गत  जो  7  हजार  ट्यूबवेल  बनने  उस  कार्य  को  रोक  feat  गया  ॥

 रामगंगा  HATS  एरिया  जो  मध्य  उत्तर  प्रदेश  की  रक्षा  प्रत्येक  क्षेत्र  में  पानी  देने  के  लिए

 अच्छा  कार्यक्रम  उसकी  कमांड  अथॉरिटी  की  मीटिंग  तक  नहीं  हुई  ।

 शारदा  सहायक  योजना  जोकि  कांग्रेस  सरकार  की  इन्दिरा  जी  के  प्रयास से  सबसे  बड़ी

 योजना  इस  देश  में  उसका  कार्यक्रम  भी  दो  साल  के  लिए  पिछड़  गया  है  ।

 हमने  देखा  है  कि  बिजली  के  कार्यक्रम  भी  उत्पादन  में  पिछड़  गए  हैं  ।  मैं  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  जो  थर्मल  बिजली  की  योजना  उसे  स्वीकार  यह  उत्तर  प्रदेश  की

 सबसे  बड़ी  आवश्यकता  हमारे  ऊचा हार  की  योजना  saw  की  योजना

 हरदुआगंज  के  विकास  की  योजना  वह  प्लानिंग  कमीशन  में  अपने  प्रभाव  को  प्रयुक्त  करके  क

 योजनाओं  को  अधिक-से-अधिक  शी  घ्नतापू्वक  कार्यान्वित  करायेंगे  ।  यह  मेरा  उनसे
 आग्रह  है

 |

 ara  बिजली का  उत्पादन  महज़  1,000  मेगावाट  रह  गया
 हमारे  जमाने

 में

 बिजली का  उत्पादन  होता  था  वह  आज  45  फीसदी  घट  गया  सीमेंट  का  उत्पादन  घट  गया

 है  ।  वितरण  प्रणाली
 झकझोर  दी  गई  है  राजनीतिक  आधार  पर  ।  इस  कारण  वर्तमान  शासन  को
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 ooo

 xe  वितरण  प्रभातो  जो  कि  मिट्टी के  चीनी  राशन  की
 वितरण  प्रणाली  जिसे

 राजनीतिक  आधारों  पर  उस  समय  एजेंसी  के  नाम  पर  जो  जेलों  में  गये  उ उन्हें जो  दुल  डी

 इस  सारी  वितरण  प्रणाली  को  ध्वस्त  करना  होगा  और  नई  वितरण  बत  बनानी  होगी  तब

 जाकर
 ह  म  सार्वजनिक  जीवन  को  स्वच्छ  कर  पायेंगे  ।  लि

 चीनी  आज  एक  मुख्य  समस्या  हमारे  प्रदेश  की  बन  गई  पिछले  दो  वर्ष  किसानों  का

 करोड़ों  क्विंटल  गन्ना  पेला  नहीं  जा  सका  जिस  कारण  फिर  किसानों  ने  गन्ना  कम  लगाया  |  आज

 जो  मुख्य  समस्या  है  यह  उत्तर  पंजाब  और  हरियाणा  में  जो  चीनी  भौर  गन्ने  की  दाम

 नीति  रही है  और  जो  गन्ना  पेले  जाने  का  प्रबंध  नहीं  हो  सका  उसके  कारण है
 और  उसका  परिणाम

 हमारे  प्र  देश  और  देश  को  भुगतना  पड़  रहा  है  ।  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?  मैं  आग्रह  करूंगा

 कि  जो  आज  हमारी  कृषि  नीति  है  और  जो  चीनी  मिलों  के  संबंध  में  नीति  है  उस  पर  पुर्निवचार

 frat  जाय  ।  पिछले  शासन  ने  तीन  वर्ष  दस  चीनी  मिलें  जो  मंजर  लाइसेंस  मंजूर  था  उन+का

 काम  रोक  दिया  ।  दस  सूती  मिलें  मंजूर  थीं  ।  आज  उत्तर  प्रदेश  में  बुनकरों
 को

 सूत  नहीं
 मिल  रहा

 ।  उन  सूती  मिलों का  काम  रोक  दिया  ।  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  अब  जो  नया  नियोजन  जो  नया

 प्लान  बने  उसमें  हमारा  प्लान  रिकार्ड  किया  जाना  उत्तर  प्रदेश  योजना  दोबारा  बननी

 चाहिए  और  जो  नया  प्लानिंग  कमीशन  बने  वह  चीनी  मिलों  के  सूती  मिलों  के  गृह

 और  कुटीर  उद्योगों  के  निर्माण  नौर  हैंडलूम  सेक्टर  जो  बहुत  महत्वपूर्ण
 है  घरेलू  उद्योग  धन्धों  उसके

 प्रसार  की  ओर  ध्यान  दे  तथा  विशेष  रूप  से  बीस  सुत्रीय  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  जो  5.  क्ति  लाभान्वित

 हए  उनको  जो  पिछले  दिनों  परेशानियां  उनके  लिए  जो  कार्यक्रम  रोक  दिए  उनकी

 ओर  नये  नियोजन  में  ध्यान  दिया  जाना  अनिवार्य  होगा  ।  हमारे  प्रदेश में  19  लाख  भूमिहीनों को

 भूमि  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  में  दी  गई  12  लाख  बेघर  लोगों  को  घर  बनाने  के  लिए
 2

 दिए  गए  थे  ।  वह  सारे  कार्यक्रम  रोक  दिए  गए  ॥

 राज  बेंकों  की  मीटिंग  तक  नहीं  हुई  ।  पिछले  तीन  साल  में  उत्तर  प्रदेश [  में जो  क्रेडिट

 डिपाजिट  रेडियो  हैं  बैंकों  का  वह  58  प्रतिशत  से  घटकर  44  प्रतिशत  रह  गया  nee  राष्ट्रीयकृत

 वेक  प्रोजेक्टों  के  लिए  तरस  रहे  हैं  कौर  क्रेडिट  डिपाजिट  रेडियो  इतना  कम  हो  जितना

 जनता  का  बैंकों  में  जमा  होता  है  उत्तर  प्रदेश  में  और  जितना  जनता  को  वापस  मिलता  है  रज  के

 रूप  में  आज  ag  कितना  कम  हो  इसके  आंकड़े  मैंने  आपके  समने  प्रस्तुत  किए  ।  जो  छोटे

 किसान  हैं  चाहे  वह  किसी  वर्ग के  अल्पसंख्यक  किसी  के  लिए  क  मी

 मानीटरिंग  किसी  प्रकार  पिछले  तीन  वर्षों  में  नहीं  हुआ  |  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  मार्किट

 adam  को  देखें  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  इस  बात  के  निर्देश  दिए  जाएं  कि  बैंकों  के  प्राय रिटी  सेक्टर

 के  लोन  के  प्रोग्राम  को  उत्तर  प्रदेश  जसे  राज्यों में  अधिक  विकासोन्मुख  किया  जाए  |  मैं  दूसरा

 आंकड़ा  प्रस्तुत  करना
 चाहता  हूं डूं  मार्किट  बा रोइंग  का  ।  आपको  जानकर  आशइ्चयं  होगा  कि  सन्‌

 1976  में  40  करोड़  माकिट  नितर  हमारे  उतर  प्रदेश  में  हुई  माननीया  प्रधान  मन्त्री जी  के
 आशीर्वाद  लेकिन  वह  आज  भी  40  करोड़  एक  पैसा  भी  अधिक  बारोइंग  तीन  साल  में

 बग  a

 ।  योजना  कैसे  आगे  ag  सकेगी  ?  जो  रुपया  दिया  उसको  ag  ad  नहीं

 मी  हम  देखते हैं  पि  पिछला  जो  प्लानिंग
 कमी डास PAIRED  जो  अब  चला  गया

 ween  Hee  ऊ  क  wie  ata  भव  an  be  oF  oe.
 अन्याय  निया

 ह  *  पर  बज म  घरभरन  म  IDS
 ट

 के  मुकाबले  मैं
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 उत्तर  प्रदेश  अनुदान  अनपरा  मांगें  1979-80  18  मांग  1980
 हए

 इस  वर्ष  4  करोड़  रुपया  कम  रखा  गया  ह ैहु  ।  fire छले  वर्ष  158  करोड़  था  इस  वर्ष  154  करोड़

 रखा  गया  है  ।  इसी  तरह  बाढ़  के  लिए  24  करोड़  50  लाख  पिछले  साल  इस  साल  साढे

 बाईस  करोड़  रखा  गया  दो  करोड़  कम  है  ।  सड़को ंके  लिए  68  करोड़  95
 लाख  रुपया  या

 पिछले  इस  वर्ष  61  करोड़  रुपया  रखा  गया  साढ़े  सात  करोड़  कम  रखा  गया  है  ि  cif

 तरह  इंडस्टीज  के  लिए  40  करोड़  57  लाख  रुपया  पिछले  वर्ष  इस  वर्ष  32  करोड़  90  लाए

 परखा  गया  ।  कारण  क्या  है  इसका  कि  जो  सारा  नियोजन  पिछले  ag  प्लानिंग  कमीशन  ने  बनाया

 उसमे  | स्तर  प्रदेश  की  बुनियादी  आवश्यकताओं  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  जो  हमारा

 क्षेत्र  ह ैउसकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  आज  बुन्देलखंड  की  राजघाट  योजना  सिसक  रही

 बादा  के  क्षेत्र  की  पयस्विली  योजना  सिसक  रही  है  ।  बुन्देलखंड  में  जो  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और

 बिहार  इन  तीनों  राज्यों  की  मिलाकर  वाण  सागर  योजना  वन  रही  उसका  कार्य  भी  शु  lal

 किया  गया  |  एक  प्रकार  हमारा  सारा  उत्तर  प्रदेश  एक  छोर  से  दूसरे  छोर  तक  पिछले  तीन  सालों

 की  अव्यवस्था  का  दशावतार

 फि  आते  वाले  समग्र  में  माननीय  faa  मंत्री  जी  अपनी  विद्वता  ञ मुझे  विश्वास है
 अपनी  वित्त  व्यवस्था  ककी  अनुभवशीलता  का  पूरा-पुरा  उपयोग  करेंगे  ताकि  उत्तर  प्रदेश

 साधनों  में  विकास  हो  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्ति  आमदनी  बढ़  क्षेत्रीय  असन्तुलन
 दूर  हो  सके

 कौर  जो  भाग-अलग  जिलों  की  अलग-अलग  समस्यायें  उनका  निराकरण  हो  सके

 _  विकासों ya  क्षेत्र हैं हैं  उनकी  योजनाएं  की  हुई  हैं  जसे  राय  बरेली  में  टेलीफोन  का  कारख

 रुका  हु हुआ  है  |  जगदीशपुर  में  डेढ़  हजार  एकड़  ज़मीन  विकसित  डेढ ़क  रोड़  रुपया

 खर्च  हो  गया  ह ैहै  लेकिन  ag  योजना  पड़ी  हुई है  इन  प्रकार  से  नोयडा  का  विकास  रुका  हुआ
 इसी  प्रकार  क  जो  अन्य  योजनाएं  रोकी  गई  हैं  उनपर  माननीय  वित्त  मंत्री  जो  विचार  करें  तथा

 नया  योजना  आयोग  भी  उस  पर  विचार  करे  ताकि  जिस  विशाल  बहुमत  को  लेकर  चपर  ve

 आकांक्षाओं  को
 प्रति  वस्तु  aa  जो  माननीय  सदस्य  इस  सदन  के  लिए  चुने  गए  उनकी

 परिकल्पना  नये  बजट  तथा  नवीन  योजना  में  पूर्ण  हो  सके  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  माननीय  सभापति  अभी  माननीय
 rr

 श्री  तिबारी  जी ने  उत्तर  प्रदेश के  बजट  के  बारे  में  उसके  आर्थिक  पहलुओं  पर  वि  val  र  से  विवेचन

 किया है  ।  मैं  उसके  विस्तार  में  जाना  नहीं  केवल  सुभाव के  रूप  में  कुछ  बातें  रखना

 चाहता  हुं  ।

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  आज  भयंकर  बेरोजगारी  की  स्थिति  है  ।  अभी  हमारे  श्रम  मंत्री न os
 एक  आंकड़ा  लोकसभा  में  पेशा  किया  जिसमें  उन्होंने  बताया  कि  एम्पलायमेन्ट  एक् सच जज  में

 करीब  14  लाख  7  हजार  ऐसे  लोगों  के  नाम  दर्ज  हैं  जो  दिक्षित  बेरोजगार  हैं  ।
 यह  कंवल

 शिक्षित  बेरोजगारों  की  स्थिति  है  लेकिन  इनके  अतिरिक्त  बहुत  सारे  ऐसे  लोग हैं  जो  कि  दिक्षित

 गढ़ीं  हैं  Bf  2 वे  भी  आज  बेरोजगार  हैं  ।  गांवों  में  बहुत  से  दिक्षित  बेरोजगार  ऐसे  भी  हैं  जिनके
 कि  नाम  बेरोजगार  दफ्तरों  में  नहीं हैं  ।  इस  तरह  से  यदि  आप  देखें  तो  उत्तर  प्रदेश  में  एक  करोड़

 लोग  पूरी तरह  से  बेरोजगार हैं  ।  इन  लोगों  की  बैराज  गारी  को  समाप्त
 ines

 के  लिए  सरकार को
 तत्काल  योजनायें  बनानी  चाहिए  ।  गांव  में  खास  तौर ज्ञास  से  लोगों barry  जरा

 bh  =  शह  एज  का  वराज रोजगारी  दूर  करने के  लिए
 .
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 परा

 तर  प्रदेश  980  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 खाद्यान्न  stanuft  को  अधिक  त्वरित  गति  से  लाग  किया  चाहिए  |

 हि  है पर्ची  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  अधिक  ध्यान  दिया  जाए  ।  वहां पर
 बड़े  एवं  कुटीर  उद्योगों  का  विकास  किया  जाए  जिससे  कि  वहां  बेरोजगारी  समाप्त  हो  सके  ।  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  में  स्कूलों  तथा  सिंचाई  के  साधनों  का  अधिक-से-अधिक  विकास

 किया  जाए  ।  वहां  पर  बाढ़ों  से  प्रति  ag  अपार  क्षति  होती  उससे  लोगों  को  बचाने  के  लिए

 नदियों  के  किनारे  बंध  बनाने  की  को  स्वस्ति  गति  से  लागु  किया  जाए  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  तथा

 बुन्देलखण्ड  के  विकास  के  लिए  शीघ्र  नए  कार्यक्रम  तयार  किए  जायें  तथा  उन्हें  लागू  किया  जाए  ।

 कानून  और  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  भी  सुधारना  बहुत  आवश्यक  किन्तु

 जबतक  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिए  प्रभावशाली  कदम  नहीं  उठाए  ब्य  तब  तक  कानून
 और

 व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  सुधार  पाना  मुश्किल  साथ  ही  डीजल  किरोसीन

 सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था की  जाए  |  लोकल  वाडीज  के  चुनाव  तुरन्त  कराए

 नायें  जिससे  जनप्रतिनिधियों  के  माध्यम  से  जन  समस्याओं  का  समाधान  हो  सके  |

 मैं  अन्त  में  बुनकरों  की  समस्या के  वारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।
 हमारे  प्रदेश  में  लाखों

 ही  खराब  है  ।  तमाम लोग  आज  इस  व्यवसाय  में  लगे  हुए  हैं  लेकिन  उनकी  आर्थिक  स्थिति  बहुत

 हथकरघे  आज  बन्द  हैं  ।  माननीय  तिवारी  जी  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें कहीं  हैं  किन  मेरे

 सामने  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जो  मैं  आपके  द्वारा  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  चाहता  हू  ।

 हमारे  यहां  एक  हथकर्घा  निगम  जिसमें  भयंकर  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  ।  पिछली  सरकार

 ने  भी  उस  भ्रष्टाचार  को  बढ़ाने  में  योगदान  किया  है  ।  यहां  के  अधिकारियों  में  आपसी

 रस्सा-कशी  और  गुट-बन्दी  फैली  हुई  जिससे  भष्टाचार  को  बढ़ावा  मिल  रहा है  ।

 जातिवाद  और  भाई-मतीजावाद  से  यह  निगम  भर  चुका  है  ओर  वह  केवल  पने  लोगों की
 अगर समस्याओं  के  समाधान  में  ही  लगा  हुआ  छोटे  बुनकरों  से  उनका  सम्बन्ध  टूट

 इन  बुनकरो ंं  की  आधिक  स्थिति  को  सुधारने  की  कोशिश  नहीं  की  गई  तो  हमारे  प्रदेश  में  लाखों

 बुनकर  बेरोजगार  हो  उनके  सामने  मखमली  की  समस्या  आ  जाएगी  ।  उनकी  समस्याओं

 के  समाधान  के  लिए  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता

 1.  सूत  एवं  कैमिकल  के  दाम  कम  करके  निर्धारित  किये  जाएं  |

 .  2.  बुनकरों  द्वारा  उत्पादित  माल  की  निकासी  के  लिए  स्थायी  व्यवस्था  की  जाए  ।
 >

 3.  बुनकरों  को  4  प्रतिदिन  ब्याज  पर  पंजी  उपलब्ध  कराई  जाए  ।

 4.  कताई  मिलों  का  सूत  बुनकरों  को  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  की  जाए

 5.  सन्‌  1972-73  में  बुनकरों को  दिये  गये  ऋण  को  साफ  किया  क्योंकि  उस

 समय  सूत  एवं  रंग  के  अभाव  में  ऋण  का  सारा  रुपया  महाजनों  की  तिजोरी  में  चला  wary

 6.
 हथकरघा  वस्त्रों  को  बिक्री  छट  पर  प्रदर्शिनियों  द्वारा  करने  की  व्यवस्थ तथा की  गई  जिसे

 ad  में  चार  बार  लगाई  जाए  और  ! प्रदर्शिनियों  में  बिक्री  प  लिए  उ  ने  वाले  4  प्रतिशत  लेवी

 को  खत्म  किया  जाए  तथा  प्र प्रदर्शनी
 कमीटी

 बनाई
 जिसमें  बुनकर

 नुमाइन्दे को
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 भी  रखा  जाए  ।  दक्षिण  भारत  की  तरह ee  ee

 पर  वही  छूट  दी  जाय  ।

 7.  बुनकर  सहकारी  समितियों  का  हिस्सा  ऋण  पर  लगाने  वाले  ब्याज  की  दर

 कम  करके  4  प्रतिशत  किया  जाए  |

 8.  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  उनके  उत्पादित  वस्त्रों  की  बिक्री के  लिए  सेल्स-डिपो

 की  व्यवस्था  जिसे  फिर  से  लाग  किया  जाए  ।

 हैण्डलूम  कारपोरेशन  में  केवल  बुनकरों  और  उब
 are  समितियों  का  ही  माला

 खरीदने  की  व्यवस्था  करायी  जो  इसका  =
 इक  है  ।

 10.  बुनकर  सहकारी  समितियों के  बकाया  सन्‌  1971 से  अत  तक  का  अविलम्ब दिया
 जाए ।

 | 11.  अधिक-से-अधिक  बुनकरों  को  सहकारी  क्षेत्र  में  लाने  का  प्रबन्ध  f

 किया जाए । क्लस्डी ी" जे से  he इस  तरह  से  हम  इस  समस्या  का  समाधान  कर  सकते  मैं  वित्त  मंत्री

 करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  फर  ध्यान दें  ।

 श्री  चन्द्रपाल  चलानी  :  सभापति  यह  हमार ेदेश  का

 an

 qa  जाएगा

 कि  आजादी  के  बाद  से  हमारे  के  कर्णधारों  राजनीतिज्ञों ने  इस  देश  की  जर  ता  को  आंकड़ा ure er

 के  जाल  में  फंसा  रखा  है  ।  33  साल  की  आजादी के  बाद  भी  हमारे सूबे  और  पूरे  दया  में  लोग

 भुखमरी  से  मरते  रोटी  रोजी  रोजगार  उल्टा  उनको  जिन्दा  जलाया  जाता

 मारा  जाता  सताया  जाता  =}—aaT  ऐसी  आजादी  को  हम  आजादी  कहेंगे  ।

 17  फरवरी  को  उत्तर  प्रदेश  की  जनता  की  मर्जी  के  खिलाफ  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर

 दिया  गया  |  वहां  की  लोकप्रिय  सरकार  को  बरखास्त  कर  दिया  गया  ।  मैं  आप  से  यह  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन  के  बाद  से  नौकरशाही  जिस  तरह  से

 नाच  नाच  रही  उससे  जनसाधारण  के  सामने  अनेक  प्रकार  की  दुश्वारियां  पदा  हो  गई  ।  ऐसा

 कोई  दिन  कोई  घंटा  कोई  पल  कोई  क्षण  जब  नौकरशाही  के  जुल्म  ale

 अत्याचार  की  तलवार  किसानों  और  मजदूरों  पर  न  लटकती  हो  ।  मेरे  कहने  का  मतलब

 यह
 है  कि  इस  हर  तरह  के  जुल्म  भीर  ज्यादतियां  हो  रही  हैं  ।  गरीब  किसान  और  मजदूर

 चाहे  बी०  डी०  ओ ०  के  पास  तहसीलदार  के  पास  कलक्टर  के  पास  एस०  पी०

 के  पास  जायें--उनकी  बात  को  कोई  नहीं  सुनता  ।  इन  लोगों  ने  विकास  कार्यों  को  बिलकुल  ठप्पा

 कर  दिया  है  ।  जितने  निर्माण  के  कार्य  चल  रहे  थे  सब  बन्द  हो  गये  हैं  ।

 मेरे  कुछ  साथियों  ने  अभी  बतलाया  के  बदले  अनाज की  जो  योजना  पिछले  सा

 चि ला
 हुई

 थी  मालूम  है  कि  पहले  तो  सूखें  ने  ही  किसानों  की  कमर  तोड़  दी  अब
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  काफी  मयंकर  ओल-वृष्टि  जिसने  किसानों  की  कमर  को  qisae

 तोड़  दिया  है
 |  किसानों  की  अगर  एक  फसल  मारी  जाती  है  तो  वह  वर्षों  तक  होश  में  नहीं

 यदि  दोनों  फसलें  स्वाहा  हो  जाएं  तो  किसान  की  हालत  क्या ह  आप  स्वयं  अन्दाजा  लगा

 सकते  हैं  ।  हमारे  नेता  और
 सरकार  उन  दर्द को  नहीं जान  सकते
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 ण
 गरीब  किसान  को  त्योदय  योजना  क  भगत  4 कुछ  रुपया  ies  ड  लिए  भेजा

 लेकिन  इतनी  धांधली  गरी

 ट

 हुई है  कि  वे  पटवारी  के  पास  जाते  तो  आधा  पैसा  ag  अपनी  जेब

 में  डाल  लेता है  और  हमारे  किसानों  को  निराश  होकर  आ।ना  पड़ता  है  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए ) थ  ~
 सिचाई  की  व्यवस्था  के  विषय  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  बिजली  नहीं  नहर

 खी  पड़ी हुई  पम्प  सूखे  पड़े  हुए  हैं  कौर  किसानों ने  कहीं-कहीं  तो 7,  7  और  8,
 रुपये

 लीटर  ड डीजल  लेकर  किसी  तरह  से  भा पाशी  की  भोर  फसल  को  उगाया  |  लेकिन  ओला  वृष्ट  ट  ने  उसको

 खत्म कर  दिया  ।  ऐसी  जब  स्थिति  तो मैं यह  बताना  चाहता हूं  कि  इस  वक्त  जहां  गांवों में

 सिंचाई  के  लिए  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  है  वहां  बड़े-बड़े  दायरो ंमें  रोशनी के  फव्वारों के
 लिए  पानी  की  कमी  नहीं  गरीब  किसानों  के  लिए  पानी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 aa  मैं  अपने जिले  की  कुछ  बातें  कहना  चाहता  मेरे  जिले  अलीगढ़ में  80  हजार

 एकड़  भूमि  ऊसर  पड़ी  हुई  है  अगर  उसको  उपजाऊ  तो  उसमें  काफी  फिर  ar

 a  कती  है  ।  मैं  सिकन्दरा बाद का  रहने  वाला  हं  ।  घान के  उत्पादन  माह  भग्रणी  है  ।  फसल
 > के  टाइम

 पर  वहां से  5  हजार  से  लेकर 6  हजार  क्विंटल  धान  प्रतिदिन  भाता  g  लेकिन

 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  या  सहकारी  क्षेत्र  में  होने  की  वजह  से  वहां  के  किसानों  का  उसकों  सही  मुल्य

 नहीं  मिल  पाता  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  वे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कहू
 कर  सिकन्दरा बाद  में  एक  घान  मिल  सार्वजनिक  क्षेत्र  quart  में  ताकि  वहां  के  किसान नों  को

 अपने  उत्पादन  की  कीमत  पूरी  तरह  से  मिल  सके  ॥
 क

 इसके  अलावा  मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  में  हसापन  गुलाब  का

 फ्रांस को फूल बड़ा  मशहूर  है  ।  भारत  में  सर्वोच्च  कोटि  का  गुलाब  वहां  होता  है  और  दुनियां  में

 दूसरे  नम्बर  का  गुलाब  का  फूल  वहां  होता  है  लेकिन  वहां  पर  जो  गुलाब  के  ए
 कूल  होते

 उनको  पैदा  करने  वालों  को  उनकी  सही  कीमत  नहीं  मिल  पाती  और  कन्नौज के  जो  व्यापारी

 आते  हैं  वे  उनको  लूटकर  ले  जाते  मेरा  कहना  यह  है  कि  गुलाब की  खेती  के  लिए  अनुसंधान
 किया  जिससे  अच्छी  तरह  से  गुलाब  गुलकन्द  बनाया  जा  सके  और  दूसरे  देशों में
 उसको  एक्सपोर्ट  करके  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा  सके  ।  इससे  सरकार  को  भी  काफी  फायदा

 होने
 वाला है  ।
 ्  एक  बात  में  यह  कहना  चाहता  हुं  क्रि  हाथरस  जो  मेरी  कोस्टा  दूसरे  पहले  उत्त  मदेश

 में  आजादी  से  पहले  कानपुर  के  बाद  उसका  दूसरा  नम्बर  उद्योगों  की  दृष्टि  से  आता  लेकिन

 आजादी  के  बाद  उसके  विकास  की  गति  अवसर  हो  गई  ।  वहाँ  पर  जो  बड़े-बड़े  मिल  और

 ag
 वे  सब  चौपट  हो  गये  ।  अभी  एक  बिजली  क्राउन  मिल  उस  में  दो  शिफ्ट  चल  रही  हैं  ।

 अगर  तीन  शिफ्ट  तो  वहां  के  लोगों  को  कुछ  फायदा  हो  सकता है  और  लोगों  को  और रोजगार

 मिल  सकता
 है  एक  राम चन्द  काटन  मिल  जो  2  साल  से  बेकार  पड़ी  हुई  उ  फको  दोबारा

 चालू  तो मजदूरों  की  समस्या  सुलभ  सकती  है  ।

 ददन  श

 एक  बात  यह  भी  कहना  चाहता  चूँकि  a,  मिट्टी  के  चीनी
 सु  caves
 सहीं  कीमत  पर नी

 257



 उत्तर  प्रदेश  1
 अनुदानों

 की
 अनुपूरक  मांगें  ह

 1979-80 खन  18  1980

 नकल =  i
 पड़ा  हुआ  मैं  ए  क  इन्सास  आपको  चाहता हूँ  ।  जनवरी

 पहले  हफ्ता  में  जी०  के०
 काटेज  इंडस्ट्रीज  जोकि  इण्डियन आयल  का  होलसेल  ड  पर

 वहां
 के  ए०  डी०

 एम०  ने  छापा  और  75  हजार  लीटर  क्रूड  आयल  भार  मिट्टी का  तेल

 पकड़ा ॥  कोतवाली  हाथरस  में  उसकी  रिपोर्ट  कराई  गई  मगर  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता है  कि
 |  | चनापु्य अमी  तक  उस  तेल  का  पता  नहीं  चला  कि  वह  कहां  गया  और  न  ही  उसको  गिरफ्तार  किया  ग

 यह  शासन  के  निकम्मापन  की  एक  मिसाल  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूँ  ।

 यह  जो  बजट  पेश  किया  गया  इसको  मैं  पूरी  तरह  से  राजनीति  से  प्रेरित  मानता

 हकीकत  यह  है  कि  यह  बजट  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  चुनावों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  लाया  गया  है

 और  लोगों  को  घोड़ो  दिया  गया  कौर  इस  तरह  से  उत्तर  प्रदेश  की  जनता  के  साथ  कपट  और

 फरेव  किया  गया है  और  चुनावों  के  बाद  किस  तरह  से  गरीवों  और  मजदूरों  की  और  किसानों की
 कमर  तोड़ी  हैवी  टैक्सों को  लगा  इसी  सदन  में  उस  बात  का  पता  मई  और  ए  जून  में

 जायेगा  में  यह  कहना  चाहूंगा कि  इस  बजट  को  लाकर  उत्तर  प्रदेश  की  जनता  को  धोका  और श्रम में

 गया  है  ।  यह  बात  सही  है  कि  32  साल  की  आजादी के  बाद  भी  देश  की  जनता  को  रोजी

 नहीं  रोटी  नहीं  रोजगार  नहीं  मिला  और  हर  तरह  से  यातनाएं  मिली  हैं  म

 बात  को  मानना  पड़ेगा  कि  वोट  डालने  की  तहज़ीब  उसमें  आ  गई  है  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  समाज )  उपाध्यक्ष  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान
 मान  लिया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कांग्रेस  आई  की  सरकार  बनने  जा इन्हों  है  ।

 श्री  चन्द्रपाल  शैतानी :  हम  ज्यादा  बातें  करने  में
 विश्वास

 नहीं  ह
 हम  प्रेक्टिकल  बातें

 करन  में  fasara  करते हैं  ।  हम  आंकड़ों  में  विश्वास  करते हैं  ।  मैदान  खला ह  लंगोट  किये

 और आइये  मदान  मे  |  प  उतर  aaa  a  पाती  बोर  cq  का  भाव  मालम  क

 ल  ?

 =  उपाध्यक्ष  आप  से  निवेदन  है  कि  saz  श  में इस  कानन  और

 व्यवस्था  की  स्थिति  बहुत  खराब  हैं  ।  कल  भी  अलीगढ़  में  शांतिप्रिय  छात्रों  के  जलूस  पर  भयंकर

 लाठी चाज  हआ  ।  उनका  कसूर  केवल  यह  था  कि  वे  अपना  ज्ञापन  देने  के  लिए  जिलाधिकारियों

 के  पास  जा  रहे  थे  ।  उन्हें  पहले से  कोई  चेतावनी नहीं  दी  कोई  वार्निग नहीं  दी  पहले

 से  कोई  इत्तिला  नहीं  दी  गयी  और  इतनी  निदंयता  पूर्वक  उन  पर  लाठीचार्ज  किया  गया  जिसकी

 मिसाल  अंग्रेजों  के  जमाने  में  ही  मिलती  है  ।  आपको  मालम  ही  है  कि  तीन  अप्रैल  से  हाईस्कूल  भोर

 इन्टर मि  डीएल  के  इम्तिहान  होने  जा  रहे  हैं  ।  चूंकि  वहां  मिट्टी का  तेल  नहीं  मिलता है  इसलिए

 विद्यार्थी  रात  को  पढ़कर  तैयारी  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  इसी  मांग  को  लेकर  कि  पढ़ने के  लिए  उन्हें

 मिट्टी
 का  तेल  मिलना  कुछ  विद्यार्थी  जिलाधिकारियों  के  पास  जा  रहे थे  ।  वहां  fagt  के

 तेल  के  वितरण में  जो  धांधली हो  रही  जो  अनियमितता  बरती  जा  रही  है  उसी  की  ओर

 जिलाधिकारियों  का  ध्यान  आकर्षित  करने  वे  जा  रहे  थे  ।  उनको  मिट्टी  का  तेल  देने  की  बजाय  बुरी

 तरह  से  पीटा  war
 और

 मेव  में  डाल  दिया  गया  |  ag  स्वात  लैव  आंध्र की  उत्तर  प्रदेश
 .

 में
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 scence  SA  र
 इसके  सम्बन्ध  मे ंनम _  और  ह  करूगा  सर  नड़  में  एटा टा  जिला  है  ।  उस  जिले

 के  क्राइम  के  आंकड़े  उ  ठा  कर  देख  लिए  गाएं  ।  कोई  भी  दिन  ऐसा  नहीं  होगा  जिस  दिन

 वहां  लाशें  नहीं  लती  होंगी  ।  कोई  गोली  से  मारा  जाता  कोई  डालती  में  मारा  जाता  ।  यही
 ज

 भयंकर  स्थिति  अलीगढ़  में  भी  आ  रही  है  ।  वहां  की  सरकार  वहां  के  अधिकारियों  मिली

 ।  fafaaca  का  संरक्षण  अधिकारी भगत  होने  के  कारण  वहां  क्राइम्स  को  बढ़ावा  मिल  र

 लोग  करते  हैं  ।  ह

 वहां  पर  लोगों  पर  बहुत  जुल्म  हो  रहे  बहुत  अत्याचार  हो  रहे  हैं  ।  किसानों  को  पीटा

 जारहा  फिर  थाने  में  रिपोर्ट  नहीं  लिखी  जाती है  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं हूं  कि  अगर

 थाने
 में  रिपोर्टे  नहीं  लिखी  जाएगी  तो  आगे  कार्यवाही  कैसे

 होगी
 ।  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  ए  आतंक

 छाया हुआ  है  ।  मैं  आप  से  केवल  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  सरकार  चाहती  है  कि

 ait  को  पीटा  न  जाए  तो  वहां  एक  साफ  सुधरी  सरकार  बने  ।  गरीबों  को  रोजी  रोटी  दी

 उनके  वास्ते  रोजगार  का  '  प्रबन्ध  किया  जाए  |

 हमारे  एक  साथी ने  कहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  लोकल  बाडीज  के  चुनाव  नहीं  हुए  हैं
 बहुत

 अर्सा  हो  गया  है  ।  यह  बात  सही  है  ।  अलीगढ़  में  1957  में  चुनाव  हुए  उसके  बाद  नहीं  हुए  हैं  ।

 1964  के  वाद  से  किसी  भी  म्यूनिसिपैलिटी  के  चनाव  न  सोलह  साल  हो  गये  हैं  लोक  समा

 के  लिए  चुनाव  हो  सकते  विधान  सभा  के  लिए  हो  सकते  हैं  और  उसमें  अलीगढ़  से  सदस्य  चुन  T  जा
 ws

 सकत
 ता  है  लेकिन  वहां  लोकलाबाड़ी  चुंगी  के  दफ्तर  म्यूनिसिपैलिटी  के  चुनाव  नहीं  हो  सकते

 यह  कह  कर  कि  वहां  की  स्थिति  ठीक  नहीं है  ये  चुनाव  नहीं  कराए  जाते  लोकल
 वाडुज

 के

 नावों  को  स्थगित कर  दिया  जाता  है  ।  जो  गरीब  जो  देहाती  लोग  अपनी  बात  को

 शिकारियों  तक  पहुँचाना  चाहते
 हं

 अपनी  शिकायतें  उनके  सामने  रखना  चाहते  चूंकि  चुनाव

 नहीं  हुए  हैं
 हैं  और  न  होते  की  भाशा है  ,  नहीं  रख  सकते  उनकी  कोई  सुनवाई  नही ंहोती  है  ।  अगर

 नगरपालिका  का  चेयरमैन  सदस्य  हो  तो  उनकी  वे  सुनवाई  करेंगे  ate  उनको  राहत  पहुँचा
 इस  वास्ते  मैं  चाहता हूं  कि  अविलम्ब  वहां  नगरपालिकाओं  के  चुआव  करवाने  की  व्यवस्था

 का  जाए ं।
 ्  थी  राम  प्यारे  पत्रिका  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  aaa  में

 वोल  का  मौका  दिया  है  ।  हमारे  एन०डी०  तिवारी  साहब  ने  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  उ०  To  ने  उत्तर

 प्रदेश  का  बहुत  ही  अच्छा  चित्रण  यहां  आपके  सामने  किया है  ।  यह  सही है  कि  उत्तर  प्रदेश  आवादी के

 लिहाज से  सबसे  बड़ा  प्रदेश  है  ।  इसके  पांच  माग  हैं  ।  इन  पांच  भागों  में  अत्यन्त  पिछड़ ेडे  ars  पहाड़ी
 जिले  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पन्द्रह  जिले  हैं  और  बुन्देलखंड  के  पांच  जिले  हैं  और  इन  eat  at

 आबादी  का  47.0  प्रतिशत  रहता  ।  शेक्षणिक  हर  दृष्टि  से  यह  सबसे

 पिछड़े हुए  जिले  हैं  ।  वहां  पर  विकास  हेतु  उचित  धन  राशि  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण से  जो

 क्षेत्रीय  असन्तुलन  पदा  हो  गया  है  उसको  मिटान ेके  लिए  इस  बजट  में  और  भाने  वाले  बजटों  में

 भी  विशेष  धारा शि  की व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 आपको याद  होगा  कि
 पूर्वी  जिलों  के  विकास  के  लिए  नमूने के  तौर  पर  eto  पं०  नेहरू  की

 अनुकम्पा  चार
 जिले  पटेल पटेल  पूर्वी जिलों के भायोग द्वारा चुने  थ  और  साशा-इकौना  (Socio-
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 Economic)  सवब  हआ  था  भोर  वहां  कुछ  याजनाय  कायनात  करने  का
 निर्णय  हुआ  था  लेकिन

 अफसोस है  भौर  जिलों  को  इसमें  शामिल  करने  की  बात  तो  दर  यहां  इन  चार  जिलों  में  इना
 योजनाओं को  कार्यान्वित  तक  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्लानिंग  के  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  सबसे  ज्यादा  भेदभाव  तथा  अन्याय  बरता  गया

 है  |  1951  में  प्लानिंग  शुरु  हुई  थी  ।  उस  समय  उत्तर  प्रदेश की  प्रति  व्यक्ति आय  भारत के  प्रान्त

 में  सबसे  अधिक  थी  ।  लेकिन  आज  इतने  वर्षों  के  प्लानिंग  के  बाद  बिहार  को  छोड़  कर  हम  सबसे

 नीचे हैं  ।  प्रति  व्यक्ति भाव  के  मामले  में  ।  इसका  कारण  य  कि  सेंटर  ने  जो  औद्योगिक  प्रतिष्ठान

 थापित  किए  उनकी  स्थापना  में  भेदभाव  बरता  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  को  केवल  गोरखपुर
 का  एक  फर्टिलाइजर  का  कारखाना  छोड़ करके  कोई  सेंट्रल  प्रोजेक्ट  जो  महत्वपूर्ण  ही  नहीं  दिया

 गया  है  ।  1200  करोड़  रुपया  सेंटर  ने  अपने  उद्योग  स्थापित  करने  पर  देश  में  अवश्य  खर्च  किया

 है  जिसमें  से  उत्तर  प्रदेश  को  केवल  पांच  करोड़  ही  मिला  है  जबकि  उसकी  आबादी  पूरे  हिन्दुस्तान
 का  पांचवां  भाग  है  ।  दाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्लानिंग  कमीशन  की  सलाहकार  जो

 प्लानिंग  एक  स्टडी  ग्रूप  वहां  मेंदा  था  ।  बम्बई  हाई  की  गस  पर  आधारित  फर्टिलाइजर  कारखाने

 स्थापित करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  था ।  राज्य  सरकार ने  फर्टिलाइजर के  कारखाने

 किसानों  की  समस्याओं  को  देखते  हुए  स्थापित  करने  का  इसको  सुभाव  दिया  था  ।  लेकिन  इस  स्टडी

 गरुप  ने  चार  फर्टिलाइजर  कारखाने  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  ।  मैं  चाहता हूं  कि  ये  इस  वित्तीय

 वर्ष  में  प्रारम्भ  हो  जाने  चाहिए  ओर  उन  में  से  एक  मिर्जापुर  दिया  जाना  चाहिये  ॥

 पहाड़ी  नामक  वितरित  स्थान  के  वहां  पर  सभी  सुविधाएं  हैं  ।

 हमारे  प्रदेश  में  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  ने  भीमताल  में  एक  एविएशन  यूनिट

 लगाने  की  बात  सोची  है  ।  प्रदेश  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  उसके  लिए  भी  जमीन  की  तथा

 अन्य  सभी  प्रकार  की  सुविधाएँ  दी  जाएंगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  az  कारखाना  हमारे  भीमताल  में

 लगे  ।  जिससे  पहाड़ी  जिलों  के  विकास  में  सहायता  पहुंचे  ।

 इसी  प्रकार  से  कैमीकल्ज़  के  कारखाने  भी  आने  वाले  हैं  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 वरीयता  के  आधार  पर  ag  भी  एक  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किया  जाए  ।  मैं  इसलिए  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  उद्योग  स्थापित  करने  के  मामले  में  जो  धनराशि  एलोकेट  आबंटित  की  गई  है  बत्तीस

 साल  उसमें  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  भेदभाव  किया  गया  मेरा  निश्चित  विश्वास है  कि
 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  नेतृत्व  जो  भी  आज  तक  गड़बड़ियां हई हुई  उनको  दूर  कर  दिया

 ा  एगा
 ।  और

 मैं  सदन
 में

 यह
 भी

 कहना  चाहता हूं  कि  are  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  ज्यादा  सला
 है  भौर  उसमें  भी  मिर्जापुर  जनपद  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  भीर  हमारी  प्रदेश  सरकार  को  जिस

 गम्भीरता  से  सूखे  का  मुकाबला  करने का  कार्यक्रम  लेना  चाहिये था  वह  नहीं  लिया  गया
 इसलिये  मिर्जापुर  में  या  अन्य  जगह  में  जहां  पीने  का  पानी  नहीं  वहां  की  योजनायें  जल  निगम

 द्वारा  बनायी  गयी  उनको  शीघ्रता  से  कार्यान्वित  किया  जाय  कौर  लोगों  तक  पीने  का  पानी  a
 ns

 चाहे  टेंकरों  द्वारा  या  अन्य  तरीकों  पहुँचाया  जाय  ।  मिर्जापुर  की  15  लाख  आदाद  में
 से  साढ़े  12  ल  आबादी  आज  अप्रत्याशित  सूखे  से  परेशान  है  जिसमें  अधि ह TaaIT कतर  हरिजन

 वर्ग  कौर  भागीदार  सी  तथा  किसान  हैं  ।  मैं
 चाहता  हूं  कि  सहायता  कार्य  बड़े  पैमाने पर  किया
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 युद्ध  स्तर पर  किया  जा  य  जिससे  जो  wafer  स्टारवेशन  सामूहिक  भुखमरी  डेथ
 होने

 की

 आशंका  है  उससे  लोगों  को  बचाया  जा  सके  ।  राज  बड़ी  योजनाकारों  की  बात

 मिर्जापुर  जनपद  में  अन्य  जगह  जहां  भी  उद्योग  as  लगते  उनमें  स्थानीय  लोगों  को

 नौकरियों  में  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  ऐसी  नीति  बनावे
 कि

 जिससे  जिस  क्षेत्र  में  इंडस्ट्री  लगावे  वहां  के  face  लोगों  को

 उनको  नौकरी  में  प्राथमिकता  दे  और  सम्पत्तियों  का  बाजार  भाव  पर  मुआवजा  दें  उनको
 आगे  बढ़ाने  का  काम  करें  ।  ag  व्यवस्था  मिर्जापुर  में  भाभी  तक  नहीं  है  ।  अभी  माननीय

 हरिके धा  जी  कह  रहे  थे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  बड़ी  बेरोजगारी  खास  कर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 आज  वहां  के  लोग  बम्बई  और  कलकत्ता  में  रोजी  की  तलाश  में  पहाड़ों पर  जाकर  अपनी

 कमा  रहे  110  वर्ष  में  बेरोजगारी  हटाने  वले  जनता  पार्टी  एवं  लोक  दल  के  नेता  तो  खुद  साक

 हो  मैं  वित्त  मंत्री  से  कहूंगा  कि  ऐसे  कार्यक्रम  बनाये  जायें  जिनसे  छोटे-छोटे  उद्योग  काटेज

 इन्डस्ट्रीज
 स्थापित  की  जाय  ate  जो  भूमिहीनों  को  भूमि  दी  गई है  उनको  इस  तरह  से  काम

 पर  लगाया  जाय  जिससे  उनकी  मेरो जरा री  दूर  हो  और  जो  कांग्रेस  के  लोग  अपना  घर  छोड़कर

 शह  जाने  को  मजबूर  न  हों  ।  जनता  सरकार के  ga  पिछली  जो  सरकार  थी  उसके  जमाने  म

 यानी  हमारी  पार्टी  की  सरकार  ने  जमाने  में  fara  की  इंस्टॉल्ड  कैपेसिटी  थी  उसकी  60  से

 80  प्रतिशत  बिजली पैदा  की  गई  ।  हमारे  मुख्य  मन्त्री  विद्युत  मन्त्री  जाकर  के  पावर  हाउस
 ह  | में बैठते ते  थे  ।  लेकिन  जनता  पार्टी  भोर  लोक  दल  की  निकम्मी  सरकार  ने  ढाई  ag  an  आधी

 fast  भी  उत्पादित  नहीं  की  जो  हमारे  क्षेत्र  में  पैदा  होती  थी  उत्तर  प्रदेश  जहां  3000
 मेगावाट  की  इंस्टॉल्ड  कैपेसिटी  है  उसकी  जगह  200,  300  मेगावाट  बिजली  ही  dar  हुई  यह

 रहा  जनता  पार्टी  और  लोकदल  की  सरकार  की  कार्य  क्षमता  नमूना  ।  विद्युत  परिषद  को

 अस्त-व्यस्त  कर  दिया  गया  ।

 पिछले  दो  महीने  में  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  समस्याओं  को  सुलझाने  का  प्रयास  किया

 जो सीमाओं  पर  झगड़े  होते  थे  उनको  हल  कर  लिया  गया  ।  देग  में  अमन  चैन  की  व्यवस्था  में

 काफी  सुधार  किया  है  ।  असम  आदि  में  तथा  अन्य  जगह  मी  जो  समस्यायें  थीं  उनको  भी  करने

 का  प्रयास  किया  हैं  उसका  परिणाम  सामने  ।  राज  यदि  डीजल  किरोसिन  और  चीनी  की कमी

 है  तो  इसके  लिये  हम  दोषी  नहीं  बल्कि  जनता  पार्टी  और  लोक  दल  ने  उन  प्रयासों  की  है
 जिन्होंने  देश  का  स्टील  प्रोडक्शन  10  प्रतिश्त  से  घटाकर  2  प्रतिशत  पर  ला  दिया  ।  इनके

 समय  में  कारखानों  में  rater  हुआ  ।  हड़ताल  हुई  श्रमिकों  असंतोष  बढ़ा  ।  इन्हीं  के  जमाने

 कानपुर  के  मजदूरों  पर  गोली  चली  जिसमें  काफी  लोग  पंतनगर  कृषि  विश्वविद्यालय  में  खेतिहर

 मजदूरों  पर  गोली  चलाई  दो  सौ  मजदूर  प्रभावित  हुए  इसी  प्रकार  कानपुर  अलीगढ़ में
 प देखेंगे जितने  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  उनको  कोई  इतिहासकार  लिख  भी  नहीं  सकेगा  |  इस  प्रकार  आप

 कि  चाहे ला  ऐड  आंध्र  अमन  चैन  व्यवस्था  चाहे  आर्थिक  समस्या  चाहे
 गरीबों

 को
 ऊपर

 उठाने  की  बात बरात  पिछली  जनता  एवं  लोक  दल  सरकारें  निश्चित  तौर  से  सब  मे ंं  विफल  रही

 आज  हमारी  सरकार  बनी है  सुदृढ़  सरकार  बनी  और  जैसा  उधर  के  are  थ  असों  कहां
 Y अगले  बजट  में  टेक्स  तो  Stat  पह  विश्वास  हो  गया  है  कि  अगली

 अगली  सरकार
 भी  प्रान्तों
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 staan

 लाा
 में  हमारी ही  ब नेगी  कक  इनकी  नोकिया  खोखली  हो  गई  हैं  मैं  आप  से  एक  वहुत  महत्वपूर्ण

 बात  कहना  चाहता हूं  ।  सम्पूर्ण  देश  के  आदिवासियों  और  हरिजनों  के  लिए  1967 में  एक
 भर्मैंडमैंट  बिल  उनकी  सुची  दुरुस्त  करने  हेतु  लाया  गया  था  ।  बहुत  से  आदिवासी  चौर

 हैं
 हरिजन

 अभी  भी  उस  लिस्ट  में  साविधानिक  सुविधाएं  प्राप्त  करने  से  छूट  गये  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  की  स

 ने  जब  मैं  वहां  पर  एम०  एल०  Vo  था  ।  उत्तर  प्रदेश  की  आदिवासियों  a  सूची  को  केन्द्र  को  भेजा

 था  और  सची  स्वीकृत  कराने  का  परा  प्रयास  हमारी  सरकार  ने  यहां  केन्द्र  में  प्रस्ताव  मजा

 कि  यहां  जो  राइवल्स  उनको  मान्यता दे  दी  जाये  ।  इस  तरह  से  बिहार  महाराष्ट्र में  और

 सार  हिन्दुस्तान  में  है  आदिवासियों  एवं  हरिजनों  के  नाम  सूची  में  नहीं  हैं  उन  सबको  मान्यता  दी

 जाए  |  हमारे  यहां  कुछ  ऐसी  जातियां  जियार  जाति  मांकी  है  मल्लाह  यह  सोशल

 डुकनामिकली  कौर  एजकेशनली  इतने  वैकवडं  हैं  कि  इनको  संविधानिक  अधिकार  मिलने  चाहिये

 ताकि  उनका  विकास  हो  सके  ।  सरकार  को  शोर  ही  अनुसूचित  एवं  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची

 संबोधित  करना  चाहिये  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इन  वर्गों  को  जो  संवैधानिक

 अधिकार  देकर  असन्तुलन  को  समाप्त  करना  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  पूर्वी  जिलों  तथा

 बुन्देलखण्ड  भी  असन्तुलन  समाप्त  किया  इनके  लिये  अधिक  धन  की  व्यवस्था

 की  जा

 आज  श्रम  विभाग  क्या  कर  रहा  हमारे  यहां  एक  रिहाई  बांध  पावर  हाउस

 के  मजदूर  स्टेट  बीमा  योजना  में  शामिल  नहीं  होना  लेकिन  आज  उनको  उसमें  जवदंस्ती

 शामिल  किया  जा  रहा  है  ।  इसलिए  उनको  उससे  अलग  किया  जाये  और
 et

 अर  से

 सुसज्जित  हस्पताल  वी  व्यवस्था  अलग  से  की  जाये  ।

 मुझ  खुशी  है  कि  इनका  जो  औद्योगिक  नीति  का  कानून  जनता  पार्टी का  था  वहू

 यहां पास  होने  बाला  नहीं  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  मजदूरो ंके  हित में  एक  ऐसा  जानून बने |.

 जिससे  उनके  वेतन  कौर  बोनस  आदि  में  परिवर्तन  लाये  जिससे  उनको  भी  लाभ हो
 atte  उनकी  तरक्की  हो  ।

 मैं  इसके साथ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  dead  इलाके  मिर्जापुर  में

 4  तहसीलें  चुनार  तहसील में  27  इंटर  किय  एक  मी  डिग्री  कालेज  वहां  ke
 पर
 मेरा

 निवेदन  है  कि  चुनार  में  डिग्री  कालेज  राबर्ट्सगंज  में  डिग्री  कालेज  एक  कहवा
 तथा

 कोबरा  मं  हो  ।  औबरा  ओद्योगिक  चुर्क  स्थान है  यहां  पर  निश्चित  रूप  से  डिग्री  कालेज हों  क्योंकि
 नरसों  का कर्मचारियों  की  शिक्षा  साधनों  के  अभाव  में  wan fraedt  घट  जाती  और  उनके  लड़का

 शिक्षा  के  लिए  बाहर  दौड़ना  पड़ता है  || ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  औद्योगिक  क्षेत्रो ंके  लोगों

 पढ़ने-लिखने  की  सुविधा  हो  ।

 साथ  ही  साथ  एक  महत्वपूर्ण  बात  मैं  यह यह भी  कहना  चाहता  हूं  कि  बिजली उ  पादन  में  तभी

 बढ़ोत्तरी हो ग  सकती
 है  जब  वहां

 के
 इं इंजीनियरों  क॑ को  rm

 की
 तरफ

 ध्यान  दिया  जाये
 |

 कहाँ
 के

 छेड़ा  सरकार  fee
 इंजीनियरों  ने  आन्दोलन छे

 91  ने  उनकी  समस्या  को ्  गी समस्या  का  आयोग  बैठाया

 उस  आयोग  ने  कुछ  घुमाव व  दिये  मेरा  निवेदन  है  कि  उन  सुझावों  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
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 निश्चित  तौर  से  मानता  चाहिये  ।  इस  प्रकार से  वहां  जो  बिजली
 की  दिक्कत  वह  दूर  at

 जायेगी  ।  असन्तोष  समाप्त  PES  बनेगा

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  जवां  शब्दों  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  इस  आय-व्ययक

 क

 उपाध्यक्ष  महोदय  शनी  रिदा  रावत  आप  कंवल  पाच  समय लें  ।  अभी  17

 सदस्य  और  श्री  रावत

 उत्तर श्री  होश  रावत  )  उपाध्यक्ष  Asie,  देश  उ जेसे  पिछड़े  हुए  प्रान्त

 के सबसे  पिछड़े  हुए  निर्वाचन  क्षेत्र  की  जनता  की  तरफ  से  sere  ‘fra  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत

 वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 1967 से  1971  तक  दल-बदल  के  पितामह  माननीय  सदस्य  बागपत के  कारण  जो

 अस्थिरता  का  वातावरण  उत्तर  प्रदेश  की  राजनीति  में  उसके  कारण  उत्तर  प्रदेश  का

 re  विकास  अवरुद्ध  हुआ  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  एक  तरफ  कर्नाटक  जैसा  प्रान्त जो
 विकास  की  दौड़  में  बहुत  भागे  निकल  गया  है  और  दूसरी  तरफ  उत्तर  प्रदेश  पीछे  रह

 गया  है  ।

 की  बात  है  कि  1977  में  एक  ऐसी  पार्टी  की  सरकार  वहां  पर  बनी  जो  भी  विकास

 और रय  माननीय  श्री  नारायण  दत्त  जी  संवारी  के  नेतृत्व  में  जारी  हुए  चाहे  जि

 तहसील  के  निर्माण  की  बात  या  नहरें  और  सड़क  के  निर्माण  की  बात  उन्होंने  सारी

 योजनाओं
 को  छोड़  दिया  ।  ठप्प  सा  कर  दिया  |  कॉग्रेस  के  राज्य  में  जहां  पानी  के  नल  बिछ  गये

 वहां  ag  पानी  नहीं दे  जहां  बिजली  के  पोल  गड़  गये  थे  वहां  वह  तार  नहीं  लगा
 हां  सड़क  खोद  डाली  गई  थी  वहां  उनका  मालवा  साफ  नहीं  कर  पाये  ।  आज  जिस  बात  की

 जरूरत  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उस  ओर  आ्क्धित  करना  चाहता  हूँ  कि  आज  रीजनल

 गो इ्वैलेन्सेज  खड़े  हो  गये  विभिनन  प्रान्तों  के  बीच  में  उनको  समाप्त  करने  की  चेष्टा  क

 ।  जब  अगला  बजट  आए  तो  उसमें  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  जितनी  धनराशि  आज

 धान  किया  गया  है  उससे  दुगुनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  जाय

 17  फरवरी  को  राष्ट्रपति  जी  ने  अध्यादेश  के  उत्तर  प्रदेश  के  राजनीतिक
 क्षितिज

 जो  ग्रहण  लगा  हुआ  था  उसको  समाप्त  किया  ।  उसके  लिए  मैं  उनको  बधाई  देता

 राष्ट्रपति  जी  की  सरकार  को  बधाई  देता  हू  ।  लेकिन  एक  बात  और  हमारे  उत्तर  प्र  i  के

 वों में नन्ना" जै
 में  आज  भी  उस  ग्रहण  का  प्रभाव  आज  भी  उत्तर  प्रदेश  के  गांवों  में  जातिवाद  का

 flag  प्रभाव  इतना  गहरा है  कि  माननीय  सदस्य  चन्द्रजीत  यादव  को  कम्यूनिस्ट  से

 ज् ललित कास्टिस्ट राद जपा
 के  स्तर  पर  उतरना  पड़ा  ।  उनको  जातिवाद  की  बोगी में  सवार  होकर  लोक  भा  में

 पहुँचना  पड़ा  ।  लोक  सभा  के  चुनाव  के  वक्त  जनवरी  3  तारीख  को  उत्तर  प्रदेश  के  अमरोहा

 निर्वाचन  a क्षेत्र  में  भीतर  पुर  पट्टी  गांव  में  तीन  हरिजनों  को  जातिवाद  के  मदान्ध ों  ने  पोलिंग  स्टेशन

 को  गोली से  उड़ा  दिया  ।  19  लोगों  को  घायल  कर  दिया  गया  ।  सरजू  जो  24  वर्ष  की  उम्र

 का  था
 earl  मोद  क

 डाला  गया  ।  उसकी
 विधवा

 मोहनियां  की  मांग  का  सिन्दूर  पोंछ  डाला
 व

 बस  संस्था से  पुछ छना  चाहता  हूँ  कि  क्या
 उस

 ी
 लौटाया  सक गरीब  विधवा  नग  wr  किर  से  वापस  कता  है  ?  मेरी यह
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 एट  ण

 प्रार्थना  हैकि  को  ई  और  मोहनिया इस  तरीके  से  विधवा  न  ये  जातिवाद  के  मदान्ध  feat

 के  घर  की  इज्जत ब  किसी  मां  को  उसके  बेटे  का  सहारे से  बेसहारा  न  इसके  लिए
 जरूरी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  एक  स्पेशल  पुलिस  स्क्वेड  का  निर्माण  किया  जाय  जो  इस  तरह  के

 जातिवाद  के  इन  विषैले  ये  विषैले  नाग  जगह-जगह  जो  फण  उठाकर  खड़े  हो  गए  हैं
 उनके  सिर  को  कुचल  दे  ।  इसके  लिए  प्रावधान  करने  का  संकल्प  किया  जाय  ।

 थोड़ी  सी  बात  मैं  अपने  पवंतीय  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  के  विषय  में  कहना  चाहता  हूं  ।  केन्द्र  कंग

 सरकार  ने  माननीय  इंदिरा  जी  की  कृपा  से  जितनी  धनराशि  प्रदेश  की  सरकार  को  खच  करन  क

 लिए  दी  है  और  जितना  प्रदेश  की  सरकार  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  ऊपर  खर्च  करती  है  उसमें  कुछ  fem

 केन्द्र  की  सरकार  भी  अपनी  तरफ  से  देती  लेकिन  पवेलियन  क्षेत्र  का  क्षेत्रफल  इतना  अधिक  है  कि

 विकास  में  ag  धनराशि  ऊंट  के  मूंह  में  जीरे  के  समान  होती  है  ।  यहीं  कारण  हैं  कि  आज  हिमालय

 के  क्षेत्र  में  जगह-जगह  अपनी  बैकवर्ड नेस  के  खिलाफ  एक  असंतोष  उभर  रहा  है  ।  कुछ  ऐसी  पृथकता

 की  ताकतें  साजिशें  वहां  पर  सिर  उठा  रही  हैं  जो  देश  के  हित  में  नहीं  है  ।  मैं  वित्तमंत्री  जी  से

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पवंतीय  क्षेत्रों  के  लिए  जो  धनराशि  उन्होंने  मुहैया  कर  रखी  हैं केन्द्र

 की  तरफ  से  अनुदान  या  अंशदान की  उसमें  दुगुना  करें  ताकि  उन  पर्वतीय  क्षेत्रों  का  पिछड़ापन  दूद

 हो  सके  ।  जो  हिमालय  सारे  देश  के  आधे  माग  को  पानी  पिलाने  वाली  गंगा  और  यमुना  जैसी

 नदियों  को  देता  है  आज  वहां  का  व्यक्ति  पानी  के  लिए  तड़फ  रहा  वहां  की  धरती  प्यासी  है  ॥

 वहां  पर  लिफ्ट  atte  की  योजना  चालू  की  जाय  ।  वहा  जो  गांवों में  भरते  तीन-तीन

 किलोमीटर  से  पानी  लाती  हैं  वे  नदीं  जानती  हैं  कि  इन् ऑस् तान  में  कोई  प्रजातंत्र  भी  है  ।  उनको  इस

 प्रजातंत्र  का  कोई  लाभ  नहीं  पहुँचा  ।  उनको  लाभ  पहुँचाने  के  लिए  एक  काम्प्रीहेंसिव  और  कार्म्मबट

 योजना  पेयजल  की  उपलब्धता  प्रारम्भ  की  जाय  ।  वहां  पर  हर  गांव  को  पानी  देने  की  कोशिश  की

 की  जाय  ।  इसके  लिए  वर्ल्ड  बैंक  से  हमको  जो  धनराशि  मिलती  थी  आज  उसमें  कटौती  हो  गई  है
 सको  फिर  से  प्राप्त  करने  की  चेष्टा  की  जाय  और  एल ०  भाई०  सी ०  जैसी  संस्थाओं  से  उत्तर

 प्रदेश  के  जल  निगम  को  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  पेयजल  की  योजना  के  लिए  ऋण  स्वरूप  धन  दिलाया

 जाय  |  वहां  पर  पेशेवर  डेम  और  पिंडरवाटी  योजना  के  विषय  में  कई  बार  आवाज  Gs  चूंकि  है  |

 इन  योजनाओं  को  चालू  किया  जाय  ।  वहां  पर  विकास  की  प्राथमिकताओं  को  बदला  जाय  ।  प्लैन्स की
 जो  विकास  की  प्राथमिकताएं  हैं  मैदानी  पवंतीय  क्षेत्र  के  विकास  के  संदर्भ  में  वह  वहां  पर  अप्लीकेवल

 वहां  की  धरती  में  इतना  अन्तर  है  कि  एक  एरिया  से  दूसरी  एरिया  की  धरती
 '  एक  मील  अन्दर  दो  प्रकार  की  मिट्टी  पायी  जाती  है  ।  वहां  पर  सोशल  टेस्ट  करने  वाली  लेबोरेटरी

 स्थापित  की  जाय  और  उसी  के  aged  कृषि  का  काय  वहां  किया  जाय  ।  फ्रंट  विकास

 भौर  ऐग्रीकल्चरल  दूसरी  तीसरी  गये  जो  उनमें  कुछ  इस  तरीके  की  कोशिशें  की  जाएं  किं

 इंटीप्रेटड  प्लानिंग  का  कांसेप्ट  वहां  अपनाया  जाय  और  कांसेप्ट  अब  एरिया  प्लानिंग  को  वहां  पर

 gare  से सख्ती  से  ary  किया  जाय  ।  जब  तक  पैंतीस  क्षेत्रों  की  प्लानिंग  पर्वतीय  क्षेत्र  के  हित  के  हि

 वहीं  कहीं  नहीं  उसकी  आवश्यकताओं  के  हिसाब  से  नहीं  होगी  तब  तक  आप  लाख  धनराशि

 दीजिये  वहां
 की  उन्नति  संभव  नहीं  है  ।

 farett # mer &
 el  इक  गिव  करना  चाहता  हुं

 ।
 पदवी

 क्षेत्र  में
 poe  Hata को

 नन्  बदला  wT)
 उसके  स्वरूप  का  वि  ग्  वहां पर  वन  पर्वतीय  क्षेत्र  के  जीवन  इसलिए
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 18  1901  की  उत्तर  प्रदेश  1  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांग  1979-80
 सान  —————  =

 मिनरोलॉजी  और  इस  तरह  की  कुछ  चीजों  को  वहां  की  शिक्षा  में  शामिल  करिया  जाय

 ताकि  वहीं
 के

 लोग  वहां  की  उन्नति  के
 far i or

 काम  कर  सकें  भौर  उनको  वहीं  रोजगार  मिल  सके  ।

 आज  हिमालय  एक  प्रकार  से लुट  सा  रहा  हिमालय  घुल  रहा  हैं  ।  वहां  की  जो  विभिन्‍न  प्रकार

 की  खनिज  सम्पदा  हैं  उनका  वहां  की  प्राकृतिक  सम्पदा  का  दोहन  हिमालय  पुत्रों  के  हित

 में  नह  रहा  ।  कुछ  व्यक्तिगत  स्वार्थी  तत्व  हिमालय  की  सम्पदा  को  लूट
 रहे  है

 ।  आपके

 माध्यम  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  की  प्राकृतिक  सम्पदा के

 दोहन  के  लिए  एक  निकाय  की  स्थापना  की  जाए  ताकि  पर्वतीय  क्षेत्रों  की  सम्पदा  का  राष्ट्रीय  हित

 में  उपयोग  होने  के  साथ-साथ  स्थानीय  गरीब  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  मी  की  जा  सके  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  इतने  अल्प  समय  में  इतनी  मेहनत  के

 साथ  इतना  अच्छा  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  हतान  वोल्लाह  :  इस  समय  मध्य  प्रदेश  का  जो  बजट  यहां  पेश  किया  गया

 मैं  उसका  विरोध  करता  ।  उस  दिन  यह  aa  fear  गया  कि  वैधानिक  तथा  व्यावहारिक

 से  यह  ठीक  है  ।  लेकिन  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  इसका  आधार  क्या  यदि  कोई  चोरी  करता  हत

 उसका
 यह यह  अथ  नहीं  कि  आप  डकैती  करें  ।  इसके  क्या  तुक  है  कि  यदि  कोई  प्रजातंत्र  विरोधी

 कार्य  करें  तो  प्रजातंत्र  की  तोड़फोड़  ही  की  जाये  ?  इस  बात  के  पीछे  कया  सिद्धान्त है
 कि  उत्तर

 प्रदेश  के  34  प्रतिशत  के  समर्थन  से  आप  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  को  मंग  कर  सकते

 मैं  इस  विधेयक  को  पेश  करने  का  नैतिक  तथा  व्यावहारिक  दृष्टि  से  विरोध  करता  हूँ  ।

 इस  बजट  का  विरोध  मैं  इस  आधार  पर  भी  करता  हूँ  कि  यह  उत्तर  प्रदेश  का  अभी  तक

 का  सबसे  बड़ा  घाटे  का  बजट  है  जिसका  उद्देश्य  उत्तर  प्रदेश  के  लोगो  को  गुमराह  करता  है  ताकि

 आगामी  चुनावों  के  बाद  इस  घाटे  को
 दर्रा

 करने  के  लिए  लोगो  पर  भारी  लगाये  जा  सकें  अतः

 मैं  इस  घाटे  के  बजट  का  विरोध  करता  हूं  ।  कुछ  लोगों  ने  अनुसूचित  जाति  अथवा  जन-जाति के
 लोगों के  प्रति  सह  rata  दिखायी है  \  लेकिन  उनके  लिए  अब  तक  क्या  फिया  गया  ।  आपको ag

 देकर  आश्चर्य  होगा  कि  850.0  करोड़  मारे  को  योजना  बजट  में  से  अनुसूचित  जाति  तथा
 जनजाति  के  कल्याण  के  लिए  केवल  6.30  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  गये  ।  15  प्रतिशत  लोगों  के

 लिए  केवल  एक  प्रतिशत  राशि  आवंटित  की  गयी  है  ।  गरीब  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  केवल  इतनी

 ही  राशि  नियत  की  गई  है  ।  |.

 अभी  हाल  में  हरिजनों  के  असंख्य  घरों  को  जलाया  गया  और  उनकी  औरतों  का  बलात्कार
 किया  गया  ।

 कल  वाल्मीकि  नगर  में  3  व्यक्ति  मरे  और  1210  घर  जलाये  गये  ।  इससे
 सिद्ध  होता

 है
 कि  हरिजनों  पर  अत्याचार  aa  भी  बेरोकटोक  हो  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  में  उत्त र  प्रदेश में  अब  भी

 बंधक  मजदूर  हैं  ।  अभी  हाल  में  गांधी  पीस  फाउ  हैदर  स्वतंत्र  बनारस  हिन्दू

 विश्वविद्यालय
 तथा

 व की
 सी०  एस०

 पग  आर०
 _  के  sfafafaa “rrat¥ =t  geese  Ser.  शाद

 ry  ary सर्वेक्षण  से  सिद्ध  हुआ  ॥  भा  sd  लाखों  की  संख्या  में सप्रा  NUM  क  मजदूर हैं  मैं
 सरकार  से

 सिद्ध हूं अनुरोध  बरता
 HAA ¥ gfe aa |

 AT SAT Wear Zant ais HT  HY ATS Sl Wear wa silt due aa  री  ह  समाप्त  करने  के
 लिए  उचित  कदम  उठाये  जायें
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 उत्तर  प्रदेश  दी  की  अनुपूरक  म  मां  में  1979-80  18  1980
 कि

 —*  रद आपकों यह  जानकर  आ  र्थ्य  होंगा  th  दिसपुर  के  नाम  चित्रों गद  दास  नाम  के  एक  व्यक्त
 हरिजनों पर  आक्रमण  करने  के  मामले  में  पकड़े  गये  थे  ।  इस  मामले  पर  पिछले

 मम चर्चा  न् ह  थी  ।  अभी  हाल  में  उस  व्यक्ति  को  लखनऊ  में  संयुक्त  हरिजन क

 किया  गया  है है  ।  उत्तर  प्रदेश में  लगभग  55  लाख  कृषि  श्रमिक हैं  ।  उनके  पास न  तो  जमीन  है  और

 न  ही  कोई  धन  है  और  वे  बेरोजगार  हैं  ।  उन्हें  सरकार  द्वारा  निश्चित  8  रु०  10  पैसे  प्रतिदिन  की

 मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।  इस  निश्चित  मजदूरी  को  पश्चिमी  त्रिपुरा  आदि  के  मजदूरों  को
 दिया  गया  है  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  भूमिहीन  लोगों  चाह ेवे  कहीं  भी  जमीन

 दी  जाये  ।  उन्हें  रोजगार  दिया  जाये  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  उन्हें  प्रतिदिन  8  रुपए

 10  पैसे  मजदूरी  मिले  i  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  मजदूर  को  केवल  तीन-चार  महीने  के  लिये  कामा

 ।  इसके  far  रीत मिलता ह ैदै  और  उस  बीच  भी  उन्हें  3  या  4  रुपये  प्रतिदिन  की  मजदूरी  मिलती है
 पश्चिम  बंगाल  में  क़षि  मजदूर  को  8  रुपये  10  पैसे  प्रति  दिन  की

 मजदूरी
 मिलती  है

 कहीं  तो  उन्हें  प्रतिदिन  10  या  12  रुपये  प्रतिदिन  मजदूरी  मिलती ह ैare  दय  से

 अनुरोध
 करता  हूँ  कि  इन  गरीब  लोगों  का  ध्यान  रखा  जाये  ।

 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  भगत  किया  गया  आबंटन  बहुत  ही <  अपर्याप्त
 मैं

 अनुरोध  करता  हूँ  कि  इस  हेतु  पर्याप्त  प्रावधान  किया  जाये  क्योंकि  इससे  समाज  a  wig वर्ग  को
 लाभ  qs पहुँचेगा  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  मल गांव  के  18  वर्षीय  बहादुरसिंह  नाम
 ि  fart  युवक को  जोशीमठ  गढ़वाल  में  पुलिस ने  गिरफ्तार

 किया
 और

 कुछ  दिनों  के बाद  उसकी  लाश  ही  मिली  ।  पलिस  आदिवासी  लोगों  को  इस  प्रकार  तंग  कर  te

 उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  16  लाख  व्यक्ति  बेरोजगार  हैं  ।  राज्य  में  भिखारियों की  संख्या

 प्रति  वर्ष  बढ़ती  जा  रही  है  |  हमें  यह  मालूम  नहीं  कि  इस  देश  में  कब  तक  एक  2 ओर  समृद्ध  प्रधान
 मंत्री

 :  और  दूसरी  ओर  ग  बनते  रहेंगे  ।

 जसे  कि  मैंने  उत्तर  प्रदेश में  कानून  और  व्यवस्था  की  बिगड़ती  मम
 हम  प्रतिदिन  हरिजनों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  के  बारे  सुनते  आ  रहे

 हैं  ।
 कई

 का  रखा  नों
 में  ग  द

 कानूनी  req  तयार  हो  रहे  हैं  जिनसे  गरीबों की  हत्या  की  जाती  उन्हें
 लूटा

 |
 a  गेरा stat  की  जाती  है  ।  गोमती  एक्सप्रेस  डकैती के  बारे  में  हम  पुरी  तरह  से  जानते हैं

 में  इस  प्रकार  ह  घटनाए
 प्रतिदिन  होती  रहती  a g  हमारे  रेलमंत्री  तथा  प्रधान  जो  उत्तर

 प्रदेश के  रहने  वाले  हैं  उन्हें  इस  ओर  ध्यान  देकर  कानून  कौर  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुध

 चाहि  ए  ।  लगभग  1.  ro  ae  पुलिस के  लोग  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ?  बजट में  पुलिस  के
 fara 165  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी है  एक  दमनकारी  मशीनरी  के  लिए  इतनी  बड़ी  राशि  क्यों

 रखी  जब  यह  कानक  तथा  व्यवस्था  at  स्थिति  को  नियंत्रित  नहीं  कर  सकती  ?

 शिक्षा  के  लिए  कितनी  राशि  का  आवंटन  किया  गया  lag  कुल  बजट  का  केवल 15
 प्रतिशत  भाग  तथा  योजना  बजट  का  27  प्रतिशत  भाग  है  |  उत्तर  प्रदेश  के  27  प्रतिशत  लोग

 शिक्षित हैं  जो  राष्ट्रीय
 tad  से  ed  कम  |  सरकार की  घायल  यही  इच्छा  है  कि  उन्हें  निरीक्षक

 ही  रखा  जाये  ताकि  उनका  उपयोग  सरकार  अपने  उद्देश्यों की  पूति  के  लिए  कर  सके  ।  मैं  इसका

 266



 18  1901
 उत्तर

 प्रदेश  1
 भुना  की

 पदमपुर
 पग

 1979-80

 सरन  विरोध  करता  हूँ  और  सरकार  से  दिक्षा के  लिए  अधिक राशि  आबंटित  करने  का  अनुरोध

 करता हूं  ।
 प भाषण  समाए  करने  से  मे  अभाव  1  मेरी  मांग है  कि  बेरोजगार

 नौजवान को  बेरोजगारी  की  राहत  जाये  ।  गलता  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  गाये

 ।  भूमि

 सुधारों को  ra  लागु  जाये  ।  जमींदारों  से  फालतू  भूमि  ली  जाये  it  र  उसे  भूमिहीनों
 तथा  हरिजनों  बीच  बांटा  जाये  ।  यह  बात  सुनिश्चित  की  जाये  कि  कृषि

 मजदूरों  को  प्रतिदिन
 कम  से  कम  8  रुपये  10  पेसे  मजदूरी  मिले  |

 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  मैं  बजट  का  पुरजोर-विरोध  करता  हू  1

 श्री  Ato  एन०  राकेश  (  )  उपाध्यक्ष  ,  उत्तर  प्रदेश  का  जो  बजट  प्रस्तुत

 हुआ  उस  का  समर्थन  करने के  लिए  खड़ा  हुआ  और  इसके  संदर्भ  में  कुद  [|
 सुभाव  देना

 चाहता हु  ।

 बजट में  बाढ़  से  बचने
 के  लिए व्यवस्था  की  गई  मैं  उसमें  कटौती  नहीं  चाहता हूं  बल्कि

 मैं  उसका  समर्थन  करता  OQ}  लेकिन  यह  तभी  सम्भव  है  जब  सूखे  से  पीड़ित  लोग  बचे  रहेंगे  ।

 समूचा
 उत्तर  प्रदेश  सूखे से से  घिरा  हुआ  है  ।  पिछले  वर्षों  में  जो  बाढ़  उस  बाढ़  से  बचने के

 लिए  श्री  नरेश  यादव  की  सरकार  ने  एक  अन्त्योदय  योजना  चलाई  लेकिन  सम्बन्धित

 अधिकारियों  गर  मंत्रियों ने  अन्त्योदय  योजना  को  ही  आत्मोदय  योजना  बना  डाला  और  जब
 ०७

 समूचा  उत्तर  प्रदेश  सूखे  से  घिरा  रहा  बनारसी  दास  की  सरकार  राहत  के  तौर  पर  जो

 खाद्यान  योजना  चलाई  थी  और  उस  खाद्यान्न  योजना  के  अंतगर्त  जो  काम  चल  रहा  उस

 योजना  को  भी  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने  अपने  स्वयं  के  अपनी  खाने-पीने  की  योजना  बना

 है  कि  लाखों  लोगों  जिन्होंने  खाद्यान्न  योजना  के  अन्तर्गत  काम  काम  करने  के यही  कारण

 वाद  उन्हें  मजदूरी  नहीं  मिली  ।

 पाया लाख मेरे  अपने  चुनाव  मन कस पुर  और  चेल--में  तीन  मजदूर ऐसे

 ap
 ने  खाद्यान्न  योजना  में  दो-तीन  महीने  तक  काम  लेकिन  उन्हें  मजदूर  त

 कहीं उनकी  मज  द्र  सम्बन्धित  अधिकारी  खा  गये  ।

 है  जो  पिछने  दो इसी  संदर्भ  भी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  तहसीलों  में  सेकड़ों  गांव  ऐसे है

 महीनों से  चने  और  सरसों  के  पत्तों  को  नमक  के  साथ  अपने  को  मरने  से  बचा

 रहे  इधर  15-20  दिनों  से  वे  क्या  खा  रहे  कहा  नहीं  जा  सकता  ।  की  हालत  वह

 है  कि  अभी  दो  दिन  पहले  मिर्जापुर  के  कांग्रस  के  प्रेजिडेन्ट  ने  कहा  है  ०
 ह

 दो
 आदमी उनके  यहां  भूख  से  मर  गए  ।  मेरे  क्षेत्र  की  saa  तहसीलों  की  हालत  मी  ऐसी  ही  है

 भुखमरी
 की  बात  को  छोड़  हमारे  उत्तर  प्रदेश में  तो  पानी  पीने  वाले  अब  कुंए  भी

 F
 सूखने  लगे  हैं  |  इलाहाबाद  और  फतेहपुर  जिलों  में  80  प्रतिशत  किए  सूख  गए  उनमें  पानी  खत्म

 हो  गया  जानवर  और  इन्सान  दोनों  पानी  के  बिना  तड़पने  लगे  हैं  ।  7

 इस  बजट  में  सिचाई के  लिये प्र  गया  संदर्भ में  मैं  बतलाना

 चाहता  हूँ  कि  उत्तर  प्रदेश  के  Soe ove waray  इलाकों  में  वे  नहरें  जो  बड़ी  नदियों  से  निकाली गई  उनसे
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 cava  वे  पिछले  20  वर्षों  से  सूखी  पड़ी  वे
 सायों  मानी  ि  द  पाती लगी  हुई  जो

 bi  चूंकि
 te

 रें  कमाण्ड  के  अंतगर्त  आती हैं  इसलिये  सिचाई  की  समुचित
 बावरा

 नही  aa

 रही है  ।  चैल  चुनाव  क्षेत्र में  aes  बक  की  ar  ता  45  टयूब-वेतन  मंजूर हु हुए  लेकिन लेकिन  चूंकि

 वह  एरिया  नहर  के  कमाण्ड में  आता  इसलिये  वे  ट्यूब  वेल्ज  वहां  नहीं  लगाये  जा  रहे  TA

 आपसे  अनुरोध  है--चू  कि  वह  एश्यि  जो  नहर  के  कमाण्ड  में  आता  लेकिन  पानी  नहरों ने

 नहीं
 मिल  पाता  सम्बन्धित  माइनस  सुखी  पड़ी  इसलिए  उस  क्षेत्र  को  कमाण्ड  से  बाहर

 ' निकाला  जाए  और  वहां  पर  नलकप  लगाने  की  व्यवस्था  की  जा

 बेरोजगारी  की  चर्चा  मेरे  बहुत  साथियों  ने  की  है  ।.  उत्तर  प्रदेश  में  यूनिवर्सिटीज  भोर

 कालिजिज  से  लाखों  की  संख्या  में  पढ़  लिख  कर  नौजवान  बाहर  आ  रहे  लेकिन  उनको  काम
 ।  यदि समय  रहते नहीं  मिल  रहा  है  ।  लाखों  पढ़े-लिखे  बेरोजगारों  की  संख्या  प्रतिवर्ष  बड़  रद्दी

 उनको  नौकरी  नहीं  दी  तो  वे  सब  saa  और  कातिल  हो  जीवन  के

 प्रति  उनके  अन्दर  नफरत  पैदा  हो  जाएगी  ।  फतेहपुर  और  इलाहाबाद  में  लगभग  3  लाख

 लोग  पढ़े-लिखे  ग्रेजुएट्स  अनएम्पलाएड  हैं  और  उनकी  नौकरी  पाने  की  उम्र  खत्म  हो  चुकी

 भावर-एज  हो  गये  हैं  ।  अब  अनको  सरकारी  नौकरी  मिलने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं है  ।  भव  उनके

 गाने  एक  ही  विकल्प  रह  गया  है

 कारण  कि  उत्तर  प्रदेश  के  हर  परिवार  का  8  वां  व्यक्ति  क्रिमनल  हो  गया  उत्तर  प्रदेश

 बेरोजगारी  को  समाप्त  करना  होगा  ।  यही  स्थिति  बे-पढ़े-लिखे  लोगों  की  भी  आज  बहुत  बड़ी

 संख्या  में  मजदूर  और  दसरे  लोग  बेकार  इन  सब  के  लिए  कुछ-न-कुछ  व्यवस्था  करनी

 चाहिए

 उत्तर  प्रदेश में  जहां  तक  कानून  भौर  व्यवस्था  का  प्रश्न  गरीब  तबके
 इन्सानों  को  बहुत  ज्यादा  सताया  जा  रहा  बड  लोग  न्याय  को  अदालतों  में  खर्र

 हु  |  उत्तर

 प्रदेश में
 जो  सी०  आर०  पी०  सा ०  1977  में  लागू  हुई  उससे  अत्याचारियों  का  मनोबल  बुलन्द

 हुआ है  ।  पुलिस  जो  रक्षक  सभी  जाती  वह  अब  भक्षक  बन  गई  भ्रष्टाचार  के  दरवाजे

 a  गाए
 मेरी  मांग  है  कि  1977  के  सी०  आर०  पी०  सी०  को  वापस  1977  के  पहले

 का  जो  सी०  so  पी०  सी ०  उसे  उत्तर  प्रदेश  में  लागू  किया  तभी  गरीब  तबके  लोगों  की

 रक्षा हो  सकेगी ।
 ज  मैं  यह  और  कहना  चाहता हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जनता  पार्टी  की  गवर्नमेंट  के  जमाने  में

 जो  हरिजनों  पर  अत्याचार  हो  रहा  वह  इस  गवर्नमेंट  में  भी  शुरू  हो  गया है  और  इसकी  शुरुआत
 ।  मेरा  आप  से  यह  कहना  कि  यदि  कड़ाई  से  इसका  दमन  नहीं  किया  गया मुरादाबाद  से  हो  गयी है

 तो  जिन
 कारणों  से  जनता  पार्टी  की  सरकार  बदनाम  हुई  हरिजनों  का  विश्वास  उस  पर  से  उठ

 गया  उन्हीं  कारणों  से  यह  सरकार  भी  उनका  विश्वास  खो  देगी  ।  इसके  लिए  स  रकार  को  कुछ का उ
 उपाय  करने  पड़ेंगे  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इलाहाबाद  में  एक  हरिजन  आश्रम  बनारसी  दास  सरकार
 उत्तर  प्रदेश  से  ले लेकिन  art  मी  बना

 रसी  दास  के  चमचे
 उस उस  हरज हरिजन  आश्रम  की  करोड़ों

 रुपयों  की  जो  उनकी  सम्पत्ति
 लगी

 हुई  पर  कब्जा  किया  हुआ  हैं  ।  जबकि  यह  हरिजन  फंड  सें
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 |  हरि  जनों  के  नाम  पर कायम है  उनके  वहां  पर  हरिजन  छात्रों  पर  अत्याचार

 करोड़ों  रुपये की  लूट  वहां  पर  हो  रही  हैं  ।  मेरा  सरकार  से  यह  निवेदन  है  कि  इलाहाबाद  का

 हरिजन  आश्रम  वह  हरिजनों  का  सबसे  बड़ा  शक्षणिक  केन्द्र है  ।  बीसियों  करोड़  की  सम्पत्ति है  पर

 बनारसी  दास  के  गुण्डे  और  चमचे  उसको  दिन-दहाड़े  लूट  रहे  हैं  मेरा  आपके  माध्यम  से  फाइनेंस

 मिनिस्टर  साहब  से  अनुरोध  है  कि  वहां  की  दी  जाने  वाली  ग्रान्ट  तत्काल  रोक  कर  मौजूदा  कमेटी

 को  भंग  करके  वहां  पर  वह  संस्था  हरिजन  प्रतिनिधियों  की  कमेटी  बना  कर  हरिजन  आश्रम  तथा

 हरिजनों  की  रक्षा  की  जाए  ।

 इस  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  स्वागत  करता  लेकिन  यह  अन्त  में  कहना  चाहता  हूं

 कि  शोषित  वर्गों  के  उनके  समाज  के  सताये  हुए  लोगों  के  लिए  इस  बजट  में  समुचित

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  उनके  लिए  विशेष  प्रावधान  किया  जाए  ॥

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  जैनुल  वशर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मई  1977  के  बाद  _  प्रदेश  में

 wat  और  व्यवस्था  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  रही  शासन  कौर  व्यवस्था  की  सारी  मशीन  जो

 इतने  बड़े  सूबा  को  कन्ट्रोल  करती  वहू  बिल्कुल  छीलन-भिन्न  हो  गई  थी  ।  इसका  एक  बड़ा

 कारण  यह  था  कि  उत्तर  प्रदेश  की  उसकी  राजनीतिक  उसका  पिछड़ापन  और  देश

 में  उसका  प्रमुख  स्थान  होने के  कांग्रेस  ने  हमेशा  निष्ठावान  और

 तजुर्बेकार  नेताओं  को  उत्तर  प्रदेश  का  मुख्य  मंत्री  बनाया  था  ।  इस  महान्‌  लाइन  में  पं०  गोबिन्द

 बल्लभ  डा०  श्री  चन्द्रभान  To  कमलापति  चौधरी  श्री

 बहुगुणा  और  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  जैसे  लोग  उत्तर  प्रदेश  मुख्य  मंत्री  लेकिन  जनता  पार्टी
 ने  और  उसके  नेताओं  ने  अपनी  अदूर  दृष्टि  के  कारण  एक  बहुत  बड़े  नातजुर्वेकार॒  जिसको

 सूर  की  बात  को  तो  छोड़  दीजिए  जिले  में  भी  जिनकी  कोई  हैसियत  नहीं  कोई  राजनीतिक  हैसियत

 नहीं  वे  भले  आदमी  थे  इसमें  मेरा  उनसे  कोई  विरोध  नहीं  है  लेकिन  एक  नातजुर्वेकार  आदमी

 को  उत्तर  प्रदेश  का  मुख्य  मंत्री  बनाया  और  उसके  बाद  दूसरी  बार  एक  बहुत  बड़े  तिकड़मी  आद  ती
 za  ई जो  न  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  बल्कि  पूरे  देश  में  अपनी  तिकड़म  के  लिए  मशहूर  र  प्रदेश

 का  ger  मंत्री  बनाया  ।  ऐसे  तिकड़मी  आदमी  के  होते  उत्तर  प्रदेश  के
 शासन  में

 बर  व्यवस्था  में  गिरावट  आना  स्वाभाविक  था

 उत्तर  प्रदेश  के  aaa  को  छीजत-भिन्न  करने  के  जिम्मेदार  ये  लोग  थे  ।  जिसका  ai
 यह

 हुआ  कि  पहले  तो  हमें  वहां  कानून  और  व्यवस्था  संभालना  कठिन  हो  गया  है  ।

 छीना-भट्टी  और  राहजनी  के  आफ  इस  हाउस  में  आ  चुके  ये  चीज  बढ़ी-से-बढ़ी

 लेकिन  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  भयंकर  चीज  हुई  वह  थी  उत्तर  प्रदेश  में  मुसलमानों  पर  और  हरिजनों र

 पर  जुल्म  ।  बनारस  और  अलीगढ़  में  बड़े  भयानक  दंगे  हुए  ।  उपाध्यक्ष
 बनारस  में

 120

 घंटे  का  [  लगाया  गया  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  मुसलमानों  की  बस्ती  में  इतना  बड़ा

 कफ्यू  लगाया  गया  कि  उसकी  मिसाल  कहीं  नहीं  मिलती  ।  दूसरे  महायुद्ध  के  समय  हिटलर ने  पेरिस
 ory Ol में  केवल  90  घंटे का  कफ्यूं  लगाया  था  जिससे  सारी  दुनिया  चीख

 चोद  जनता
 eh

 120  घट
 का  कार्य

 गाकर  हिटलर  के
 le दे  a

 न्र  काड  ह  ry स  श
 क
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 उपाध्यक्ष  अधोगत  में  पूरे  एक  साल  तक  दंगे  हुए  ।  ये  दंगे  आर०  एस०  ae  द्
 s

 के ०  के  नवमान  Ho  नेतृत्व में  हुए  ।  लेकिन  जब  उसको  पकड़ा  गया  तो  श्री  Sera  माद  ह oor  हों  ए q टेलीफोन  करके  उसे  छड़वा  दिया  ।  क्योंकि  उस  समय  आर ०  एस०  एस०  उनके  लिए  [|  रा  नहीं

 हीं  की  ।  अभी  हमारे  पम्मा  faa और  उन्होंने  आर०  एस०  एस०  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही
 सदस्य  ने  कहा  कि  परसों  भी  अलीगढ़ में  एक  घटना  घटी  ।  बात  यह  है  कि  a

 |  अली  गढ़

 युवा  rey  का  अल्पसंख्यक  स्वरूप  बहाल  करने  जा  रही  है  ।  वह  इसी  सत्र  में  इस  सम्मानित

 आपक न  में  आने  वाला  ।  इसके  विरोध  में  कुछ  लोग हैं  वहां  दंगे  कराना  चाहते

 माध्यम  से  सरकार  को  चेतावनी  देना  चाहता  हुं  कि  उसको  अलीगढ़  पर  नजर  रखनी  चाहिए

 ताकि  जो  पिछले  साल  की  घटना  जबकि  अलीगड़  में  साम्प्रदायिक  दंगे  उस  घटना  की

 पुनरावृत्ति  फिर  से  अलीगढ़  में  न  हो  ।

 कानन  और  व्यवस्था  की  स्थिति  जो  पिछली  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  पैदा  कर  दी

 मुझे  दु:ख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  अभी  उस  शासनतंत्र  को  बदला  नहीं  गया  लगता है  कि
 राज्यपाल  के  सलाहकार  राज्यपाल  को  ठीक  राय  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  इसलिए  मैं  गद मंत्री  जी  से  बर
 सरकार  से  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हुं  कि  बड़े  पैमाने  पर  कानून  और  व्यवस्था  के  और  दूसरे

 सुधार  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  कदम  उठाए  जाएं  ।
 थि

 उपाध्यक्ष  दूसरी  वात  मैं  विकास  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  कांग्रेस  सरकार  ने

 कितनी  मी  विकास  की  योजनाएं  बनाई  जनता  पार्टी  और  लोकदल  के  शासन  काल  में  उन  पर

 कोई  काम  नहीं  हुआ  ।  पूरे  उत्तर  प्रदेश  का  हवाला  तो  माननीय  नारायण  दत्त  जी  तिवारी  ने  दिया

 मैं  अपने  जिले  गाजीपुर  की
 बात  करता हूं  ।  गाजीपुर  के  विकास  के  लिए  वहां  के  लोगों  की

 भावनाएं  उमड़ी  हुई  हैं  ।  वहा ंroe  गंगा  पर  पुल  बनाने  की  योजना  थी  जिसका  शिलान्यास  माननीय

 पंडित  कमलापति  जी  चालो  ने  1972  में  किया  था  ।  पिछले  तीन  सालों  में  उस  पुल  पर  ब्रित्कुल
 काम  ठप्प  पड़ा  रहा है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उस  पुल  पर  तेजी  से  काम  चालू  करिया  जाए  जिससे  कि

 वह  1982  तक  बनकर  तयार हो  जाए  ।  इसी  तरह  से  शारदा  सहायक  पम्प  केनाल  जो  कि

 4a LS  की  सबसे  बड़ी  पम्प  केनाल  जो  कि  मध्य  उत्तरप्रदेश  भौर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  बड़  भागों

 की  सिंचाई  करने  वाली  है  उस  पर  भी  काम  ठप्प  पड़ा  हुआ  है  ।  इसी  तरह  से  देवकली  पम्प  कनाल

 है  जो  कि  कई  जिलों  की  सिचाई  करने  वाली है  और  क  पम्प  कैनाल  जो  कि  dt

 es
 की

 जमानिया  तहसील  दौर  बिहार  के  रोहतास  fart  की  सिंचाई  करने  वाली  है  उन  पर  भी  पि

 तीन  वर्षों  से  काम  ठप्प  पड़े  हुए  उस  पर  कोई  काम  नहीं  हुआ  है  ।  मेरा  अनुरोध  कि  उस

 पर तेजी  के  साथ  काम  किया  जाए  ।

 माननीय
 श्री  हरिकेश  बहादुर  ने  बुनकरों  की  बात

 है  ।  उत्तर  प्रदेश में  आज  बुनकर

 भुखमरी  के  शिकार हो  रहे  सूत  स्टेपल
 की

 कीमत  85  रुपए से  बढ़कर  124  रुपए  हो

 गई  है  ।  मैं  प्रार्थना  करता  हूं
 कि

 वित्त  मन्त्री  महोदय इस  दाम  वाली  बात  को  भी  हल  करें  ।

 उत्तर  प्रदेश  भयंकर  अकाल  की  चपेट  में  है  agi  के  बदले  अनाजਂ  की  योजना

 जोरदार  तरीके  से  लागू  की  जानी  चाहिये  ।
 ह
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 अकाल  के  Fara  के  लिए  अधिकारियों r-198 TT attz  शासनतंत्र  की  तरफ  से  प्री  तरह से  और
 ठीक

 ढंग  से  योगदान  किया  जाना  चाहिए ।  जब  तक वे  इस  काम  में  नहीं  जुटेंगे तब  तक  की

 समस्या
 का  द  ल  खोजा  नहीं  सकेगा ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  जब  तक  अकाल  की  स्थिति  बनी

 रहती  है  अ और  win  टीक  से  नहीं  हो  जाती  नब  तक  पूरे  देश  में  अकाल  की  छाया  रहती  हैं  तब

 तक  उत्तर  प्रदेश  और  दूसरे  प्रदेशों  में  विधान  सभा  के  चुनाव  न  कराए  जाएं  |  अगर  कराए

 तो  शासन कू की  aaa  चुनाव  कराने  में  लग  जाएगी  और  अकाल  पीड़ितों  की  सहायता  नहीं  पहुंच

 सकेगी  और  अकाल  पीड़ितों  को  राहत  पहुंचाने  के  काम  में  बाघा  पड़ेगी  ।  इसलिए  काल की
 भयंकर  छाया  में  अकाल  पीड़ितों  की  म  की  जानी  चाहिए  कौर  चुनाव  को  स्थगित  कर दिया
 जाना  चाहिए  ।

 उस  aaa  का  सदा  ही  हाफिज  भी  किसान श्री  मुजफ्फर  gaa  :

 हो  जा  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बाद  हरफतनीय  सदस्य  3  मिनट  लेंगे  ।

 श्री  मलिक  एम०  एम०  ए०  खां  मेरी  दरखास्त  कि  उत्तर  प्र  1  सबसे  बड़ा

 प्रदेश है
 पने  छोटे-छोटे  सूत्रों  को  दो-दो  ढाई-ढाई  घंटे  दिए  उत्तर  प्रद  ई  घंटे में  खत्म

 ७ नहीं  होगा  ।  हमें  पूरा  मौका  दिया  जाए  बोलने  का  i  यह  मुनासिब  नहीं  है  ।  तर
 प्रदेश की

 इंडस्ट्रीज  सब  की  सब  पद्  रे  प्रदेशों को  दे  दी सी  प्रावलेम्ज़  हैं  ।  उसको  निगलेगा  किया  गया है  ।

 गई  दो  तीन  मिनट में  हम  वोल  नहीं  सकेंगे  ।  हमें  चार  घंटे  चाहियें  ।  हम  साक लगा दु  के  लिये

 दुगुना  समय  चाहते हैं  ।

 रि  उपाध्यक्ष  नय  :  उसके  वाद  में  कुछ  नहीं  जानता  va  समय  मैं  पीठासीन  अधिकारी

 नहीं था  ।
 तमिलनाडु  के  ढाई  घंटे  मिले  थे  ।  आप  उस  समय श्री

 =
 एम०  एम०  ए०  खा ब

 सभा  में  थे  ।  )
 seas  महोदय :  कृपया  बैठ  जाएं  ।  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करता हूं  ।  ।  सभा  की

 gates  से  ही  2८  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  थ  मेरे  विचार  में  उस  समय  आप

 स्थित  नहीं  थे  ।

 दम  आपकी  इच्छानुसार  नियम  नहीं  बदल  सकते  |

 श्री  मलिक  एस०  एम०ए०  खां  मैं  नियम  नहीं  बदल  रहा  ।  मैं  [TAT  सभा  की  प्रथा  बता
 gl

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  निर्णय  को  सभी  दलों  के  ग्राम  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने

 लिया था  |  क्या  भाप  8  या  9  बने  शाम  तक  बैठना  चाहते  है ं।
 श्री  सलिक  एम०  एम०  ए०  खां

 :  हम  इसे  कल  समाप्त  करने  |  एक घ  प्  जिन  राज्यों को
 दिया  गया  था  उनको  डेड-डेढ़  और  दो-दो

 दिए
 गए हैं  ।  आप  रिकार्ड  उठाकर देर  लें  ।  एक  घंटा

 एलाट  हुआ  था  और  दो  घंटे  बहस  चली है
 हैं  । ठ TULA  महोदय  :  आप  सभा  को  कब  तक  बैठने  को  कहते

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हम  इसके  बाद  निणंय  लेंगे  ।

 श्री  आर  वेंकटरामन :  उपाध्यक्ष  मैं
 सभा  को  ase  axeat  करता हुं  ।

 वे  अधिक
 समय  चाहते

 हैं
 ।

 जब  तक  थे  चाहे
 हम  rang  तक  बेठ  सकते  हैं  ।  अभी  सात  बजे

 हम  आठ  बजे  तक  बेठ  सकते  हैं

 आप  समय  का  ater  fete  के  अनुसार  करें करें  ।  कल  हमें  इसे  ्  सदन  में  भी
 पास
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 करवाता है  और और  हमारा  कार्यक्रम  बहुत  सीमित  => र  ।  मैं  8  या  8.30 बजे  शाम  तक  बैठने को  तयार

 so

 ।  मैं  बिना  दोपहर  भोजन  के  बैठा हूं  जबकि  आप
 सभी

 ने
 भोजन

 ले
 लिया  में

 शाम के  भोजन  की  व्यवस्था  करने  को  तेयार  हूं  af  माननीय  सदस्य  8.30  बजे तक

 जितना  भी  समय  उसे  बराबर  बांटा श्री  के०  ए०  राजन  :  जाएगा |  इ
 बारे  में  माननीय  सदस्यों  को  सहयोग  देना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मंत्री  महोदय  8  बजे  तक  बैठने  को  तैयार  हैं  ।  यदि  सदस्य  5  से

 मिनट  के  लिए  तयार  हैं  तो  आसानी  होगी  अन्यथा  पहले  पांच  छः  सदस्य  ही  इतना  सारा  काव  हें
 लेंगे  ।

 मैं  कितनी  बार  घंटी  बजाऊ  यह  एक  अरुचिकर  कायें  लेकिन  इसे  रुचिका  करना  पड़ता

 है  ।  भापको  सहयोग  देना  चाहिए  ।  में  5  मिनट  के  बाद  घंटी  बजाऊ गा  और  आप  सहयोग  देंगे  ।

 इस  तरह  हम  आठ  बजे तक  पुरा  कर  सकते हैं  ।
 श्री  आर०  वेंकटरामन  यदि  माननीय  सदस्यों  को  शाम  के  भोजन  का  प्रस्ताव  स्वीकार है

 तो  मैं  प्रबंध  करूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भोजन  नहीं  ।  हमें  इसे  8  बजे  समाप्त  करना

 श्री  एम०  एम०  ए०  मलिक  खां  :  बदकिस्मती  यह  है  कि  यू०  पी०  का  बजट  सबसे  आखिर

 में  वरना  हम  भर  स्टेट्स  को  भी  आगे  नहीं  बढ़ने देते  ।  जिनको  1,1  घंटा  अलाट  था
 उनको 2  घंटे  का  वक्त  मिला ।  यह  कहां  का  न्याय है  ?  हम  चाहते हैं  कि  क्त  और  बढ़ाया

 जाय ।
 श्री  मुल्तान  fag  :  शैड्यूल  टाइम  ढाई  घंटा  लेकिन  दिया  पौन  घंटा  ।  यह  कौन सा

 न्याय  है  ।  यह  तो  पहले  से  पिछड़ा  हुआ
 है  कयोंकि  वहां  के  प्रधानमंत्री  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आपके  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कौर  मंत्री  मह  ह  |

 तक  बैठने  के  लिए  सहमत  हो  गये  हैं  ।  हमें  इसे  आठ  बजे  तक  समाप्त  करना  है  ।

 31 ६  |  | श्री  मौलाना  सैयद  मुजपफर  हुसेन  जनाव  डिप्टी  स्पीकर  साहब

 के  बजट  के  बारे  में  बहुत  स  मम्बरान  ने  अपन  ख्यालात  का  इजहार  किया  |  जहां  तक  पुर  दंश

 ae  खासतौर  से  उत्तर  प्रदेश  में  मुखमरी  का  है  इसको  शिकवा  करना  मेम्बरों  के  लिये

 बेकार  है  ।  इसलिये  कि  जो  इसकी  बजह  है  उस  पर  किसी  ने  निगाह  नहीं  डाली  ।  मुखमरी  इंडिया

 के  अन्दर  सबसे  पहले  उस  वक्त  आयी  जब  1901  चौधरी  चरणसिंह  की  पैदाइश

 दूसरी  बार  तब  हुई  जब  वह  उत्तर  प्रदेश  चीफ  मिनिस्टर  हुए  कौर  तीसरी  भुखमरी  पूरे  हिन्दुस्तान

 में  तब  हुई  जब  वह  प्रधान  मंत्री  हुए  ।  तो  अभी  भुखमरी  का  इलाज  क्या  हो  सकता  उसके

 मुताल्लिक  भाप  खुद  सोच  सकते  हैं  ।  ।  मैं  बहराइच  के  उस  क्षेत्र से  चुनकर  आया  हूं  जो
 |. तदा  बहत बाहर  पर  लगता  है  गौर  गालिवन  इस  33  वर्ष  की  गवर्नमेंट  की  हुकूमत  में  अगर

 ai
 काम  वहां  जनता  के  लिये  किया  गया  है  तो  पहली  गुज़िश्ता  कांग्रेस  की  ब् गवननेंमेंट  ने

 किया

 म
 अब

 हो  सकता  है
 कि  इस  बजट  के  बाद  वहां  का  कुछ  परिवर्तन  हो  सके  ।

 वहां  के  इलाके  के  लोग  बहुत  ही  गरीब  मुफलिस  महज  इसलिये कि  कारोबार  का

 सिं सतिया  बहुत
 द कम  है  ।  क्योंकि  समय  कम  Saleh of:  ये  मैं  ज्यादा  वक्त वक्त  नहीं  लेना  चाहता

 १ सटना  चाहता  हूं  ।
 सिर्फ  चन्द  बातें  क
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 सबसे  पहले  वहां  के  लोगों  के  लिये  जो  दवारा  हैं  वह  घाघरा  घाट  का  पुल  वहां
 5,  6  महीने के  लिए  लोगों  की  आमोदरफ्त  खत्म  हो  जाती  तिजारत  सिलसिला  खत्म  हो

 ।  कांग्रेस  ने  अपने  जमाने  में जाता है  और  वहां  के  लोगों  को  दुश्वारियों  का  सामना  करना  पड़ता  है
 उस

 पुल
 को  मंजूर  किया  लेकिन  उसके  बाद  जनता  गवर्नमेंट  ने  उसको  मुल्तवी  कर  दिया  ।

 और  वही  जनता  को  बतला  सकते
 मैं वह  लोग  अपने  कारनामे  से  अच्छी  तरह  वाकिफ  हैं

 ant
 जरिये  अपनी  गवर्नमेंट  से  मांग  करूंगा  कि  घाघरा  घाट  के  पुल  के  लिये  जो  बजट

 मंजूर
 हो  चुका  और  उसके  मुताल्लिक  फैसला  हो  चुका  उसको  फोरन  बनाने का  काम  शुरू  किया

 जाये  ताकि  वह  इलाका  जो  4,6  महीने दूसरे  जिलों से  कट  जाता है  और  वहां  के  लोग  तिजारत

 से  महरूम  रह  जाते  हैं  ।  ऐसा  किया  जाना  चाहिये  कि  उनका  यह  fasfact  जारी  रहे  कौर  उनकी

 दुश्वारियां  खत्म  हो  जायें  ।

 एक  बात  मैं  यह  और  दर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  जंगलात  का  इलाका  बहुत

 ज्यादा  वहां  के  पत्ते  दूसरे  मूलक  के  सूबों  के  मुकामात  पर  जाते हैं
 अगर  वहां  कागज  भ

 चीनी  की  फैक्टरियां  कायम  कर  दी  तो  वहां  के  बेपनाह  आवाम  की  मुश्किलात पुरी री  a
 सकती हैं  और  उनको  काफी  सुख  मिल  सकता  है  और  उनकी  गरीबी  दूर  हो  सकती  है  ।

 जहां  तक  आजकल  ताल्लुक  इस  खाद  और  बिजली  की  कमी है  ।
 स  हमारे  बहराइच  जिले  के  अन्दर  परसों  की  इत्तिला  के  मुताबिक  वहां  पर  लाठी  चाज

 हुआ  है  ।  महज  इसलिये  कि  वहां  का  डी०  एम०  एस०  पी०  आई०  जी०  लखनऊ के
 फार्म  का  रखवाला  है  और  यह  उनका  मुन्तज़िर  है  कौर  आई०  जी०  जो  हमारे  चौधरी  चरणसिंह
 के  आदमी  और  वहां  के  कोतवाल  राम  आसरे  यह  समझते  थे  कि  संया  भये  कोतवाल  aa  डर

 काहे  क का  ।  भाई०  जी०  हमारे  हैं  और  आई०  जी०  चौधरी  चरणसिंह  के  हैं  जो  चाहे  हम  कर  सकते
 जो  चाहे  करेंगे  ।  कोई  हमारा  कुछ  बना  बिगाड़  नहीं  सकता  ।  चुनाव  इस  वक्त  वहां  के  हिन्दू

 मुसलमान  हरिजनों  पर  इन्तेहाइ  जुल्म  वहू  कर  रहा  है  ।

 मैंने  उत्तर  प्रदेश  गवर्नमेंट से  मांग  की  है  और  आपके  जरिये  अपनी  हुकूमत  से  मांग  करता

 gh  अगर  बहराइच  के  इलाके  के  लोगों  को  सुख-चेन  की  नींद  सोने  का  मौका  दिया  जाये  तो
 ज्यादा  अच्छा  होगा  ।  उसका  जरिया  यही  है  कि  जितने  वहां  पर  जनता  गवन  मेंट  और  लोक-दल
 के  अफसरान  फोरन  उनका  ट्रांसफर  fear  जब  TH  यह  नहीं  होगा  वहाँ  के  लोगों  को

 सुख  नहीं  मिल  सकेगा  |

 यही  बजह है  क्योंकि  इस  लोक  दल  की  28  दिन  की  गवर्नमेंट  ने  अपने  शासन  के

 निकम्मेपन  का  सबूत  दिया  जिसके  कारण  आज  उन्हें  जनता  ने  पार्लियामेंट  से  दूध  की  मक्खी
 को  त |  रह  निकाल  दिया  > g  ।  इसलिए मैं  जिला  बहराइच  और  खास  तौर से  उत्तर  प्रदेश  के

 fee
 आपसे  at  करूंगा  कि  न  डीजल  की  कमी  न  पैट्रोल  की  कमी  वहां

 कमी  इस
 वात की

 है  कि  हमारी  प्रेस  जो  सामान  वहां  भेजती  वहां  जो  जनता  और
 लोकदल

 के  लोग  बैठ  वहू  उसको  सही  तक्सीम  नहीं  होने  दे  रहे  वह  उसे  लोगों  में
 बांटने  नहीं  दे

 रहे
 z  ||  जिले  के  हर  पै  रोल  पम्प  से  एक  न  एक  डी०  एम०  और  एस०  पी०  कोतवाल का  कोटा  बना

 zon atts  a
 भोर  गह  है

 है
 लोक  दल  के  और  जनता  पार्टी  के  मुसल्लत  किए  हुए  । eat  लिहाजा जनता  पार्टी

 a  लोक  दल  के  जमाने a  ्  woe
 मुसल्लत  किए  हुए  Slo  एस०  पी०  कोतवाल  वगैरह  इन
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 आफिसर्स  कास ' Taree  किया  जाय  तो  सारा  सुधार  आसानी  के  साथ  हो  जायगा ।  मैं  आपके

 नरिए  गुजारिश  करूंगा  कि  ऐसे  हुक्मरान  का  तबादला  करना  जरूरी  है  ताकि हम  आंसानी  के

 ara इन  जिलों  में  सुधार  कर  सकें  और  लोगों  की  ख़्वाहिशात  को  पूरा  कर  सक े।  मैं  फिर  आपसे

 ज  करूंगा  कि  हमारे  वहराइच  जिलें  के  अन्दर  नानपारा  अकौना  में  और  कैसरगंज के  इलाके
 e  ईख  बोधी  जाती  है  ।  अगर  वहां  सुगर  मिल  बना  दी  जाय  तो  वहां  के  किसानों  को

 फायदा  होगा  ।  अगर  कागज  की  फैक्ट्री  बना  दो  जाय  तो  वहां  का  पत्ता  और  दूसरा  सामान  at

 ह बाहर  जाता  है  वह  वहीं  रुक  जायगा  और  कागज  वहीं  उसी  फैक्ट्री  में  तेयार  होगा  ।  इससे

 को  भी  फायदा  होगा  और  वहां  के  आवाम  को  भी  फायदा  होगा  ।

 एक  चीज  और  करना  चाहता  हूं  ।  मरहूम  रफी  अहमद  किदवई  साहब ने  अपने

 जमाने  में  एक  ट्रेन  जीवन  रोड  से  बाया  कैसरगंज  होकर  बहराइच  तुलसी पुर  के  लिए  चलाने का
 प्रोग्राम  तय  किया  था  ।  अगर  मरहूम  जिन्दा  रह  जाते  तो  शायद  वह  ट्रेन  निकल  जाती  ।  मैं  आपके

 जरिए  कहना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  गवर्नमेंट  में  उनकी  एक  हैसियत  वक्त  उन्होंने  दस
 मत  के  साथ  बहुत  बड़ी  कुर्वानियाँ  दी  हैं  ।  इसलिए  मरहूम  fers  साहब  की  यादगार में  रेल

 ी  उस  रेल  को  जारी  कर  दें  प्रबल  रोड  से  वाया  कैसरगंज  हराकर  तुलसी पुर  के  लिए तो  वहू

 fread  साहब  की  यादगार  होगी  और  आपका  एक  कारनामा  होगा  |

 श्री  पी०  के ०  कोडियन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कुछेक  बातें  कहुंगा  ।  मेरी  राय  है

 fe  यदि  उत्तर  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  में  हुई  गड़वड़ी  ठीक  की  जा  राज्य  की  त्रत॑मान॑  आधी

 समस्यायें  दूर  हो  सकती  हैं  ।  गत  कुछेक  वर्षों  में  इस  विद्यत  बोलें  में  कोई  a  कोई  संग्रह  आंत  रहा
 ।  एक  ओर  तो  इंजीनियरों  और  कर्मचारियों  तथा  दूसरी  ओर  नौकरशाही  के  बीच  निरंतर

 लड़ाई  चलती  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  स्थापित  क्षमता
 केवल  52  प्रतिशत  का  उपयोग  हो  रहा  है  और  बिजली  में  लगातार  कटौती  हो  रही
 वित्त  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  गम्भीर  मामले  की  छानबीन  करे  और  राज्य  में

 विद्युत  उत्पादन  तथा  वितरण  की  स्थिति  में  सुधार  करें  ।

 बजट  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसमें  विशेष  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  क ेके  |
 प्रावधान  किया  गया  है  ।  1978  में  इसे  शीर्षक  अन्तर्गत  वास्तविकता  व्यय  89  करोड़  रुपये  था

 won और  1979-80  के  बजट  में  98  करोड़  रुपया  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।  संशोधित  —
 99  करोड़  रुपया  था  ।  इसके  मुकाबले  में  1980-81  के  बजट  में  केवल  36  करोड़  रुपया  का

 प्रावधान  किया  गया  है  ।  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  उस  राज्य  में  विशेष  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्र  कौन-कौन
 लिपट मेरी  जानकारी  के  अनुसार  ये  पूर्वी  उत्तर  बुन्देलखण्ड  और  राज्य  के  पर्वतीय  क्षेत्र

 चाहिए
 ।  वित्त  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  यह  बतायें  कि  विशेष  रूप  से  पिछले  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  परिव्यय  में  इतनी  भारी  कटौती  कयों  की  गयी  है  और  मेरा  उनसे  निवेदन है  कि
 यदि  संभव  हो  सके  तो  वह  इस  कटौती  को  समाप्त  करें  ।

 सभी  जानते  हैं  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  एक  पीछे  mg  1  क्षेत्र  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी और  जमीन
 पर  बढ़ते हुए  दबाव  के  कारण  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लाग लोग

 बम्बई  और  अन्य  राज्यों  जैसे

 क्षेत्रों  में
 चले  जाते  हैं  ।  वहां  काफी  बेरोजगारी  और  गरीबी  है  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  बुन्देलखण्ड
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 कास  प्रीजा  चारो
 क
 होंगी  ।  शिव |  देलखण्ड peat  मे में  मुझे  जानकारी

 क्योंकि मैं  कु  ५ में  गया हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  लिए  और  पेय  ज  ल  की  बड़ी  कमी है

 कयोंकि मैं कुछेक क्षेत्र और चालू अकाल तਂ तथा  कृषि  की  स्थिति  का  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  पर  जीवन  बड़ा  गम्भीर  प्रभाव

 पड़ा  है  ।  उनके  लिए  जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  शीघ्र  ही  HS  करना  होगा  ।

 मैंने  देखा ह ैहै  कि  इस  बजट  में  एक  मद--बन्धक  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  है  ।  एक

 मानसिक य  सदस्य  में  पहले  ही  यह  बताया ह ैदै  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  अनेक  संख्या  में  बंधक  —
 बंधक  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  मैंने  देखा  है  कि  1979-80  मैं  4,43000  रुपए  नियत

 किए गए  परन्तु  संशोधित  अनुमान  मे ंकेवल  40,000  रुपए  दिखाया  गया  4,43,000 रु०
 से  केवल  40,000  रुपए  की  धनराशि  का  उपयोग  ऐसे  वधक  मज़ारों  के  पुनर्वास  के  लिए  किया

 गया  है  जिन्हें  उससे  मुक्त  किया  गया  ।  और  1980-81  के  आने  वाले  बजट  के  लिए  यह केवल
 3,3000  रुपये  हैं  ।  तो  बहुत  अपर्पाप्त  घनसाली है  |  मुझ  नहीं  मालूम है  कि

 क्या
 इस  अपराधी  का

 समुचित  उपभोग  भी  बंधक  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  किया  जाएगा  ्  आशा  है  कि वित्त

 मंत्री  इंस  पहल  पर  भी  विचार  करेंगे  ।

 दिलाना मैं  उनका  ध्यान  एक  alt  मामले  राज्य  में  खेतिहार  मजदूरों  की

 स्थिति

 की

 चाहता  हुं  ।  देश  में  कृषि  श्रमिकों  की  सबसे  बड़ी  संख्या  उत्तर  प्रदेश  में  है  यहां  कृषि  श्रमिकों  की

 संया  लगभग  54  लाख  है  ।  यह  संख्या  केवल  वास्तविक  श्रमिकों  की  द्योतक है  श्र  इसमें  उनके
 परिवार  के  सदस्य  शामिल  नहीं  हैं  ।  कृषि  श्रमिकों  की  इतनी  बड़ी  संख्या  के  लिए  मैं  देखता हूं  कि
 उनके  कल्याण  के  लिए  धनराशि के  नियतन  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  की  गई

 है  ।  उत्तर  प्र  देश  सरकार

 द्वारी  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  को  कहीं  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है ह  न्यूनतम मजदूरी  को

 लागू
 करे  ने  के  लिए  कोई  उचित  तंत्र  नहीं  है  ।

 अन्त  मैं  उत्तर  प्रदेश  में  हथ  क  रखा
 बुनकरों

 की  दशा  के  सम्बन्ध  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त

 करना  चाहता  हूं  A  उत्तर  प्रदेश  में  हथकरघा  बुनकर दुखी  हैं  ।
 इनकी

 जितनी  संख्या  उत्त र  प्रदेश  में

 है  वह  देश  में  सबते  अधिक  है  और  मेरे  राज्य  केरल  में  भी  उन्हें  गम्भीर  समस्याओं  का  सामना

 करना  पड़  रहा है  ।  हमारे  केरल  में  भी  बड़ी  संख्या  में  हथकरघा  बुनकर हैं  ।  हथकरघा  बुनकर *
 ada  गम्भीर  संकट  का  सामना  कर  रहे  हैं  जिसका  मुख्य  कारण  सूत  के  ऊंचे  दाम  सूत  का

 उत्पादन वे  कताई  मिलें  करती  हैं  जो  बड़े  सूती  कपड़े  के  व्यापारियों  के  नियंत्रण  और  स्वामित्व में

 सूत
 के  मुल्य  पर  कोई  नियंत्रण  नदीं  उन्हें  खुले  बाजार में  ऊंचे  मूल्य  देने  पड़ते  हैं  और

 इस  कारण  उत्पादन  लागत  बढ़  जाती है  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  जो  उद्योग  भी
 निवेदन है

 कि  वे  सूत  के  मुल्य  पर  कुछ  नियंत्रण  करें  और  इसे  हथकरघा  बुनकरों  को  पर्याप्त  मात्रा

 में  उपलब्ध  करायें  ।
 श्री  रामलाल  राही  उपाध्यक्ष  महोदय  समय  gat  wat  इसलिए

 औपचारिकता की  बातों  को  छोड़कर  म नर्म  Ya  वित्तमंत्री जी  सि
 बधाई

 देते
 हुए  मैं  कुछ  सुभाव

 हु  । आपकी  सेवा  में रखना

 मेरा  det  स्वात  है  और  मेरी  यह  मान्यता है  कि  उत्तर  प्रदेश की

 आधिक  विषमता  a4  तक  समाप्त  नहीं  हो  जब  तक  कि  उत्पादन
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 के साधनों  oes  hs  नियंत्रण  नहीं  करते  है  ।  मेरा  ऐसा  ख्याल  है  कि  जब  उत्तर  प्रदेश के
 उत्पादन  के  wed  पर  नियंत्रण  कर  लिया  जाएगा  और  व्यक्तिगत  न  होकर  समाज  में  निहित हो
 जायेंगे तो  उनसे  होने  वाले  मुनाफे  से  सारा  समाज  लाभान्वित  होगा  ।

 हमारा  उत्तर  प्रदेश  जो  एक  कृषि  प्रधान  प्रदेश  कहना  चाहता  हूं  वित्त  मन्त्री  जी  से

 निवेदन  के  तौर  कि  वे  अपने  स्तर  से  और  इसके  बाद  हमारे  प्रदेश  की  सरकार  को  जिन  पर

 मनुष्य  में  चलाने  की  जिनको  जिम्मेदारी  उनसे  ae  कहें  कि  कृषि  को  भी  अगर  को-ओपरेटिव

 सैक्टर  में  लाकर  नहीं  चला  अगर  उसका  राष्ट्रीयफरण  नहीं  कर  सकते  at  सामुहिक  लेती
 प्रयोग  के  तौर  पर  उनको  करानी  चाहिए  ।  यदि  इसकी  शुरूआत  की  जाएगी  तो  निश्चित  रूप  से

 जहां  बड़े  किसानों  के  खेतों  में  परिवार  बढ़ी  बड़े-बड़े  भू-स्वाभियों  के  खेतों  पैदावार  बढ़ी  है

 वहीं  छोटे  जो  साधन-विहीन  किसान  जिनके  पास  जोतने  के  लिए  हल  है  न  बेल
 >  उसको ये जो  समय  पर  खाद  नहीं  खरीद  सकता  जो  समय  पर  पानी  नहीं  पहुंचा  सकता  1.0

 सारी  चीजें  जब  मुहैया  तब  तक  उनकी  खेती  की  पैदावार  बढ़ेगी  ।  अगर  आप  farm

 लेंगे  और  विचार  और  आंकड़े  इक  करेंगे  तो  आपको  लगेगा  कि  जो  परिवार  देती

 के  क्षेत्र  में  हुई  कृषि  के  क्षेत्र  में  हुई  उसमें  बड़े  किसानों  के  खेतों  मे ंतो  12,  13  और 14
 क्विंटल  प्रति  एकड  का  उत्पादन  बढ़ा  लेकिन  वहीं  पर  जो  दो-चार  बीघे  किसान  खेतिहर

 मजदूर  वह  दो  और  चार  मन  भी  पैदा  नहीं  कर  रहा  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 उसके  पास  साधन  नहीं  गरीबी  और  बेरोजगारी  के  कारण  वह  तड़पता  दूसरों के  खेती

 खलिहानों  और  रोजी-रोटी  की  तरफ  मह  ताकता  रहता  हेमू  आशा  है  माननीय  मंत्री  जी  इन

 दोनों  सुझावों  को  स्वीकार  करेंगे  और  मेरा  अपने  स्तर  से  भौर  प्रदेश  जिनके  हाथ  में

 प्रदेश  की  सरकार  का  नेतृत्व  और  भार  जाने  वाला  उनसे  अगर  कहेंगे  तो  मैं  समझेगा  कि

 एक  रचनात्मक  समा  जवानी  समाज  की  रचना  की  तरफ  लगने  वाला  सुभाव  वे  स्वीकार  करेंगे  और

 इस  पर  अमल  होते  ही  जैसा  कि  हमारी  पार्टी  और  हमारी  सरकार  ने  समाजवादी  समाज  की

 कल्पना  की  समाजवादी  समाज  के  सिद्धान्त  पर  अमल  लोकतान्त्रिक  तरीके  से  अमल  करके

 और  उस  पर  चलकर  समाज  के  लिए  विकास  कर  ast  भारिक  विषमताओं  और  सामाजिक

 विपमताओं  को  दूर  करके  जैसा  कि  हमारी  सरकार  ने  कल्पना  की  उसको  वास्तविक  रूप  दे

 सकेंगें  ।

 इसी  सन्दर्भ  में  मैं  दो-तीन  सुभाव  देना  चाहता  हूं  ।  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होते  ही  जव

 कांग्रेंस  पार्टी  के  हाथ  में  सरकार  आई  तो  आप  ने  देखा  होगा  कि  उत्तर  प्रदेश के  अन्दर  अपराधों  की

 बड़ी  भयावह  स्थिति  थी  ।  जगह-जगह
 पर

 अपराध  हो  रहे
 थे  ।

 यही  नहीं  आप  ने  सुना  होगा  कि

 पिछली  सरकार  ने  गांवों  विशेषकर  इन्टीरियर के  गांवों  जो  छोटे-बड़े  अस्पताल  कायम
 पिये बात  गटा उनमें  दो-तीन  साल  के  प्रयास  के  बावजूद  भी  डाक्टर  नहीं  पहुंचे  ।  कोई  किसी  की

 मानता  न  मुख्य  सचिव  को  गांव  के  लेवल  कीया  जिला  लेविल  की  प्रयास  (1

 कोई  बात  मानने  को  तैयार  थी  ।  एक  बड़ी  अजीब  सी  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी ।  मैंने
 इस  सम्बन्ध

 में  पिछले  दो
 सालों

 मे
 में  असंख्य

 लोगों
 से  मिल

 कर  एक-एक
 जिले में  इस  समस्या का  अध्ययन  कियां  ।

 एव  जिले  को  भाग्येश-शस्त्र  के  लाइसेन्स बांटे  गये  यह मुझ  मालूम  हुआ  कि
 एक  कता  जिल

 FETT
 लागों

 276



 18  1901  )  ी  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 see  —

 उसी का  परिणाम  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  आप  आंकड़े  मंगा  कर  देखें--आप  चार

 दशक के  या  पाँच  दशक  के  आंकड़े  मंगा  1940  से  1980  तक  के  आकड़  मंगाकर  देखें  AT

 दिये  गय
 आपको  मालूम  होगा  कि  पब्लिक  में  बहुत  ज्यादा  तादाद  में  आग्नेय-अस्त्र  के  लाइसेंस

 दि
 से-जैसे  ये  लाइसेंस  दिये  उत्तर  भारत  में  उसी  अनु-पात  में  अपराधों  वृद्धि  हुई  है  ।  मन और  जै

 इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  जी  को  सुभाव  दिया  था  कि  इन  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिये  ।  जब

 तक  लाइलेंस  दिये  जाने  पर  रोक  नहीं  लगाई  तब  तक  मुण्डा  लफंगों  ओर

 बदमाशों  को  मिलता  रहेगा  और  ये  अपराध  करते  मैंने  जो  अध्ययन  किया  उसी

 के  आधार  पर  मैंने  यह  सुभाव  दिया है  और  मु  विश्वास  है  कि  आप  इसे  स्वीकार  करेंगे

 और  प्रदेश  सरकार  के  अधिकारियों  को  इस  तरह  का  आदेश  देंगे  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  प्रदेश

 सरकार  को  भी  ato  23-12-1977  को  लिखा था  और
 उनके

 सहायक  आयुक्त  महोदय  ने  मुझे
 दया  था ॥  उस  जवाब  में  उन्होंने  लिखा  था  कि  इसका  सर्वे  किया  गया  है  और  सर्वे

 जवा
 की  र

 पता चला  हैं  कि  जो  अधिक  आग्नेय-अस्त्र  गये  उन्हीं  के  कारण  अपराधों  में
 वृद्धि  हुई

 इसलिये  मेरा  पुनः  निवेदन  है  कि  अप  इस  पर  विचार  करें  और  यदि  चाहते हैं  कि  उत्तर

 में  अपराधों  में  कमी  आग्नेय-अस्त्रों  के  बांटने  पर  निश्चित  रूप  से  रोक
 समस

 क

 लिये
 पहल

 करें
 ।

 अब  में  एक-दो  बातें  और  कहना  चाहता  हूं  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  आधिक  संशोधन

 जुटाने के
 लिये  जो  नगरीय  आवासीय  कमी  बांटी  जाती  उस  पर  थोड़ा  नियन्त्रण  किय  जाय

 पैसे  छोट  या  बड़े  प्लाट  उन  भूमि  खण्डों  को  खरीद  लेते  हैं  और  बाद  उसे  छोड़े
 मान  लीजिये  उन्होंने उन  पर  निर्माण  नहीं  करते  हैं  ।  10-5  साल  के  10

 हजार  में
 बड़े-बड़े प रहते हैं , उ खरीदा था  उस  भूमि  को  दो  लाख  रुपये  में  बेचते  हैं  ।  इस  तरह  से  मकानों  के  बनने  में

 कठिनाई  भा  रही  आवासीय  समस्या  हल  नहीं  हो  रही  है  ।  ये  लुटेरे  लोग  जो  अपने  पैसे  को  t tat

 में  न  रख  कर  इस  तरह  से  जमीनों  में  लगा  देते  लाखों  रुपया  कमा  लेते  हैं  और  Zea  से  भी  बच

 जाते  इसलिए  मेरा  सुभाव है  कि  जव  भी  कोई इस  तरह से  जमीन  खरीदे  तो  उस पर  इस

 वात का  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिये  कि  अमुक  समय  के  अन्दर  उसे  मकान  बनवा  लेना  होगा + *

 अगर  नहीं  तो  उस  पर  प्रतिवर्ष  टैक्स  लगाया  जाना  एक  साल  नहीं  बन नवाता  है

 तो  इतना  टैक्स  और  दो  साल  नहीं  बनवाता  है  तो  इतना  टेक्स  ।  चूंकि  वे  इस  जमीन  पर
 मुनाफा

 इसलिए  उस  मुनाफे  में  से  सरकार  को  भी  हिस्सा  राजस्व  कें  रूप  में  कमाते  हैं  मिलना

 afz fist | aT TATA प्रयास इससे  आपके  राजस्व  में  बढ़ोत्तरी  होगी  और  दूसरी  तरफ  ओर  जो  टेक्स  बचाने a

 होता  उस  पर  रोक  साथ  ही  मकान  जल्दी  जल्दी  बनने  लगेंगे  जिससे  आवासी पर  समस्या

 का  समाधान  होगा  ।  तीसरे  जो  खाली  पड़ी  हुई  जमीन  उपयोग  हो  जाएगा  |

 दूसरी  बात  मैं  मन्दिरों  के  बारे  में  कहना  चाहता हूं
 ।  उत्तर  प्रदेश  में  भी  बहुत  बड़ी  संख्या

 में  मन्दिर  हैं  दक्षिण  भारत  में  मैंने  देखा है है  कि  मन्दिरों  की  व्यवस्था  के  लिए  सरक mee  बोह  बना

 दिए
 में  चाहता  हू  हि  वैसी  ही

 व्यवस्था  उत्तर  भारत  के
 मन्दिरों  के

 के  लिए  भी  की  जाए  ।  आप

 =  TF  लाख  | क जानते  हैं  इन  इस  धन  का  दुरुपयोग उन

 मन्दिरों  के  मठाधीश  अपने  |  era  aie:

 अ

 a  ऐशोआराम  के
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 करते  हैं  ।  इसलिए  ऐसे  मॉं धरों  की 2  ——_ = faeaT  के  लए  आप  होड  बनायें  जो  उन  मन्दिरों  का  संचालन

 सहा  सरिया
 करे  और  उत  afe  रों  से  होने  वाली  आय  का

 दरीं  के  रल-रखाव  पर
 ताकि  पर्यटन

 की  दृष्टि  से  उन
 में

 सुधार  हो  और  विदेशी  पर्यटक  az 1e  रया  उत्तर  प्रदेश से  बहुत  ज्यादा

 राजस्व  मिल  सर ेदेगा  ।

 उत्तर प्रदेश  में  सड़कों  का  वहुत  अभाव है  मैंने  उत्त
 र

 प्रदेश
 की

 सड़कों  की  अन्य  राज्यों

 से  तुलना  की  = Far aTH  कुछ  आंकड़े मैं  यहां  पर  दे  रहा
 rk ene

 राज्य  का  नाम  सड़कों  की  सप्लाई  प्रति  किलोमीटर  म

 ति  100  at  कि०मी ०  प्रति  लाख जन  संख्या
 SS

 के  119
 प् तमिलनाडु  में

 ”
 120

 पंजाब  में
 29  99
 33 .  146

 ॥  4 arias  152
 13,  ad  97

 उत्तर  प्रदेश
 ee

 ]  2.7  43
 —

 यानी  43  किलोमीटर  सड़क  प्रति  लाख  व्यक्तियों  +  र  aX
 है  जबकि

 केरल  में

 119  किलोमीटर  प्रति  लाख  व्यक्तियों  पर  sal  की  लम्बाई  प्रति  सौ  वर्ग  किलोमीटर में

 में  कितनी है
 ?  उत्तर  प्रदेश  में  12.7 है  ।  इससे  आप  यह  देखें  कि  सड़कों  के  मामले  में  उत्तर प्रदेश

 बहुत  पिछ
 st  हुआ  है  ।  वित्तमंत्री जी  जानते  होंगे  कि  पिछले  वर्षों  में  क्रेश  प्रोग्राम  के  अन्तर्गत

 खाद्यान्न  के  टैस्ट  वर्क्स  के  अन्तर्गत  हजारों  मागं  हमारे  उतर  प्रदेश  में  बनाए  गए  थे  पह

 जो  काम  हुआ  तो  इसमें  करोड़ों  रुपये  व्यय  हो  चके  हैं  ।  इन  योजनाओं  में  जो  ये  कच्ची  सइ
 च  ऊ मिट्टी  की  बनी  न्र  Q)  अगर  वारिश  हो  तो  सुदेशा  होने  वाली  और  मिट्टी  जमीन  में  नीचे

 चली  जाएगी  और  इस  तरह  से  करोड़ों  age  विवाद  हो  जायेंगे  ।  इसलिए  मेरा  निवेश  यह  हैं  कि

 इन  सड़कों  को  पक्का  करने  की  योजना  होनी  चाहिए  i  उ०  प्र०  में  करीब  25  हजार  किलोमीटर

 ant  बनाने  में  साढ़े  तीन  सो  करोड़  रुपये  खर्च  होने  की  संभावना है  मैं  वित्तमन्त्री जी ंसे  प्रार्थना

 करूगा  कि  जो  करोड़ों  रुपया  खर्चे  कर  दिया  गया है  उसको  अगर  सुरक्षित  रखना  चाहते

 सहित  में  उसको  बचाना  चाहते  यह  जो  धन  लग  चका  यह  व्यर्थ  न  जाए  तो  इन  सड़कों

 रया  ख़ को  बनाने  के  लिए  उ०  प्र०  के  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  को  साढ़े  तीन  सी  करोड़

 करने  हेतु  देते  और  पंजाब  और  हरियाणा  के  तरीके  से  हमारे  प्रदेश  के  अन्दर  भी  गात्र  को शि  पीने z

 के  लिक  रोड्स  बनाई  जाएं  ।  अगर  1,000  भोर  1500  वाली  आवादी  के  गांवों  रक

 मिल  तो  वे  अपना  विरासत  कर  संकते  हैं  ।

 यह  सौभाग्य  की  बात  है  कि  जिस  उत्तर  प्रदेश  में  माननीय  बहुगुणा  जी  मुख्य  मंत्री

 तो  इन्होंने  हरि रनों  के  लिए  एक
 वित्त

 विकास  निगम  था  द
 at त माध्यम  से  हरिजनों

 को  तरह  जगार  और  करने  की  सुविधा  दी  गई  थी
 ।

 यहीं

 एक  rarer  ा  8 Eo  fret  ड  जाक  कालों  च  मुर्गी  या  बकरी  पालने  के  लिए

 278



 ् >:

 18  1901
 कद  दिशा  Rese

 SL  कहानों  की  बह पूरक  मांगें  1979-80
 <== किक न

 क  टक  ee
 ही  पहले  सहायता  दी  जाती  थी  पर  Fat  से  al  गा  हुआ  वह उन्होंने  खत्म कर  दिया

 सरकार  तो «और  सब  बिजनेसों  के  रोजगारों  लिए  सुविधा  दी  गई  ।  जब  जनता  पार्टी  की

 हमारे  चौधरी  साहब  ने  अपनी  एक  नालीदार  महिला  को  वहां  मन्त्री  बनाकर  बेठा  दिया  और  ह्म

 रोजाना  उनसे  विनती  करते  रहे  कि  पूत्र  की  तरह  लोन  सुविधाएं  दी  लेकिन  वे  सब  डकार

 गईं  और  एक  भी  व्यक्ति  ऐसा  आपको  नहीं  जिसको  50  हजार  रुपया  ही  रोजगार या
 व्यवसाय  के  लिए  दिया  गया  हो  ।  जब  उन  से  कहां  तो  उन्होंने  कहा  कि  3  हजार  और  4

 ते  ज्यादा  हम  ad  के  लिए  एक  व्यक्ति  को  कर्जा  पर  छूट  नहीं  करेंगे  तो  यह

 नजरिया  यह  दृष्टिकोण  रहा  उनका  और  ऐसे  पश्चिम  का  व्यक्ति  वहां  पर  रहा  जो

 ||  हरिजनों  पर  शोषण  करता  रहा है ्  और  उनकी  उपेक्षा  करता  रहा  है  और  उनकी  उपेक्षा
 ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय से 1  है  जिससे  न्याय के  लिए हम  हमेशा  संघर्ष  करते  रहे

 ना  चाहूँगा  कि  अब  बहुत  फक  पड़  गया  है  मूल्यों  में  और  जो  चीज  आज  से  चार  साल  पहले  एक

 रुपये  मिलती  वह  अब  4  रुपये  में  मिलने  लगी है  बहुगुणा  जी  ने  एक लाख  रुपये  की  छ
 दी  थी  और  सब्सीडी  भी  देते  थे  बैंकों  से  लौन  लेने  ह  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  यह  कहना

 पा  कि  कम  से  कम  3  4  लाख  रुपये  के  बिजनेस  पर  स्व सीडी  और  ब्याज  की  छूट  दे

 ्  चाहिए  और  जो  लोग  आधिक  रूप  से  हमेशा  उपेक्षित  रहे  सामाजिक  रूप  से  हमेशा  उपेक्षित

 रहे  उनको  आगे  बढ़ने  का  मौके  मिले  और  उनको  छोटे  बड़े  रोजगारों  के  अवसर  सुलभ
 ।

 हो  सकें

 सकें  अ और  दूसरे  नागरिको ंके  समान  छोटे  बड़े  रोजगार  और  व्यवसाय  करके  एक  अच्छे  नागरिक

 बन  सकें  ।  जो  सामाजिक  दुर्भावना  के  शिकार  वे  आर्थिक  रूप  से  मजबूत  हो  सकें  ऐसी  कोशिश

 हमारी  सरकार  को  करनी  चाहिए  ।

 आपने  जो  समय  दिया  उसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |
 ध  भी  मलिक  एम०  एम०  Yo  खान  उपाध्यक्ष  उत्त र  प्रदेश  बड़ा  खुशकिस्मत

 है  जिसने  कि  मुल्क  को  सवा  तीन  प्रधान  मंत्री  दिये  ।  चौथाई  जो  थे  उन्होंने  तो  कभी  सदन  का  मुंह

 भी नहीं  देखा है  ।  यह  भी  हमारी  बड़ी  खुशकिस्मती  रही  ।  मगर  इसके  साथ-साथ  प्रदेश की  बड़ी

 बदकिस्मत ती  भी  रही  कि  देश  की  इतनी  सेवा  करने  के  बाद  भी  उत्तर  प्रदेश  के  हिस्से  में  मुल्क  में  जो

 इंडस्ट्रियल  इजेशन  पर  12  हजार  करोड़  रुपया  खर्चे  किया  से  केवल ल  पाँच  सौ  करोड़

 रुपया आया ।
 उपाध्यक्ष  इतना  बैकवर्ड  सूबा  अगर  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  हूं

 तो  sree
 aah  कि  आजादी  से  पहने  पर  कैपिटा  इनकम  में  जहां  मुल्क

 में  ऊपर  से  इस  सूबे
 क का  दूसरा या

 =  अ
 तीसरा  नम्बर  था  वहां  आजादी  के  32  साल  के  वाद  नीचे  से  इसका  दूसरा  नम्बर  2  x

 चाक  वाए में  अधिक  क्या  निवेदन  करूं  इसे  सब  जानते हैं  ।

 mit  हमारे  दोस्त  मुलतान  fag  ने  एटा  जिनते  की  वात  कही  कि  साढ़े  चा  र  आदमी  रोज

 a>
 मारे  जाते  हैं  ।  उसकी  वजह  रद्द  कि  वह  एक  बहुत  ही  बैकवर्ड  जिला है  ।

 चाहे  मैनपुरी  जिला

 एटा  जिला  हो  ,  बांदा  जिला  फतेहपुर  जिला  इन
 जिलों  3

 में  वेर  रेज़गारी  कोई
 गई  इंडस्ट्री

 =  |  हमारे
 be
 यहां  के  लिए  एक

 -
 गुप  मुकर्रर  किया  गया  था वहां  नहीं  कोई  कारों बार  नहीं

 जिसके  चेअरमैन  Way =  आफ  x आफ  इण्डिया  के  प्लानिंग  कमीशन  के  एफ  एडवाइजर  थे  ।  उस  ग्रुप  के

 सामने  वहा  के  लोगों  ने  यह  निवेदन  किया  कि  हमारे  सूबे  को  6  फर्टिलाइजर प्लान्ट  दिए  जाएं
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 काफी  अध्ययन के  बाद  उस  afer  ग्रूप  ने  हमारे  सूबे  के  लिए  चार  फर्क  लाइजर  प्लान्ट  मंजूर  ड्

 थे  ।  मगर  जैसा  बर्ताव  हमेशा  से  सूबे  के  साथ  होता  रहा  है  कि  गैरों  को  अपने  तो  मूझे
 वे  चार  फर्टिलाइजर  प्लान्ट  आज  तक  सूबे  में  नहीं  बाये  । भी  होंग ेतो  कुछ  नहीं  लिए

 aa
 इसलिए  में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  फर्टिलाइजर  प्लान्ट  जल्दी  से  जल्दी  5  ह  में बनाये

 जाएं  भर  उनमे  से  मेहरबानी  करके  एक  हमारे  पिछड़े  जिले  एटा  को  दिया  ज़ाए  जिसमें  कि  साढ़े

 चार
 आदमी  दिन-प्रति-दिन  कत्ल  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 अगर  मंत्री  महोदय  ये  फर्टिलाइजर  प्लान्ट  देना  मंजूर  फरमा  लें  तो  दूसरे  मैं  यह  दरख्वास्त

 करूंगा  कि  मथुरा  में  बहुत  बड़ी  रिफाइनरी  लग  रही  है  जहां  नैफ्था  पैदा  होगा  ।  मेरी  दख़्र्वास्त  दै

 कि  मथुरा  रिफाइनरी  से  जो  नैफ्था  पैदा  हो  उसका  पेट्रो  केमिकल  सिंथेटिक  फाइबर  कारखाना

 उत्तर  प्रदेश  में  लगाया  जाए  ।  जहां  तक  इन  कारखानों  के  इस्टीमेंट्स  का  ताल्लुक  मेरी  राय  में

 ag  दो  सौ  करोड़  या  ढ़ाई  सो  करोड़  रुपये  तक  ही  इन  पर  खां  होगा  ।  इसके  लिए  मैं  एक  तरकीब

 बताता  हूं  जिससे  उत्तर  प्रदेश  का  रुपया  उत्त र  प्रदेश  में  ही  लग  जाए  ।  अभी  तक  फाइनेंस  डिपार्टमेंट

 कड़ी  भारी  भूल  की  है  कि  उसने  बीड़ी  पर  एक्साइज  ड्युटी  लगायी  बीड़ी  के  बण्डल  पर  एक्साइज

 यूटी  लगायी  है  ।  अगर  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  तो  पांच  लाख  आदमी  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  बीड़ी

 बनाने  के  काम  में  लगे  हैं  ।  लेकिन  लूज  बीड़ी  पर  एक्साइज  ड्यूटी  नहीं  है  ।  जबकि  सारे  मुल्क  में

 आपको  कहीं  भी  लूज  बीड़ी  बिकती  नहीं  मिलेगी  ।  आपने  एक  मौका  दिया  है  इस  एक्साइज  ड्युटी
 की  छूट  देकर  रोटी  खाने  पीने  का  ।  होता  यह  है  कि  एक  चौथाई  बीड़ियां  भजने  कारखाने  में  बनाता

 है  और  तीन  चौथाई  मजदूरों  को  घरों  में  बनाने  के  लिए  दे  देता  है  जो  लूज  बीड़ी  बना  कर  उस

 कारखानेदार  को  लाकर  दे  देते  हैं  ।  उस  लूज  बीड़ी  से  जो  बचत  टैक्स  में  होता  है  उसका  एक्साइज
 डिपार्टमेंट के  साहव  बहादुर  लोग  गौर  कारखानेदार  आपस  में  बंटवारा  कर  लेते  हैं  ।  इससे
 सरकार  को  सेकड़ों  करोड़  की  आमदनी  हो  सकती  लेकिन  इससे  वह  वंचित  रह  जाती  है  ।  इस
 गलत  पालिसी  की  वजह  से  उसको  यह  आमदनी  हो  पाती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  ।  इस  एक्साइज

 ड्यू  जिसे  जो  लूज  बीड़ी  पर  लगे  जो  आमदनी  हो  वह  उत्तर  प्रदेश  में  ही  लगाई  जाए  ।  उसका
 1

 शायदा  उत्तर  प्रदेश  को  ही  मिलना  चाहिए  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  जिस  तरह  से  आप  माचिस  पर

 बैड  रोल  लगवाते  हैं  उसी  तरह  के  बेंड  रोल  एक्साइज  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  हर  बीड़ी  के  बंडल

 पर भी  लगवाने  की  व्यवस्था  करें  ।  ऐसा  आपने  किया  तो  आप  यकीन  करें  कि  सैकड़ों  करोड़  रुपये

 का  फायदा  इस  मुल्क  को  होगा  ।  आप  चाहें  तो  इसके  बारे  में  मैं  आपको  लिखकर  भी  दे
 सकता  है  ।

 .  हमारी  स्टेट  के  साथ  बड़ा  भारी  अन्याय  हो  रहा  है  ।  आजकल  केरोसीन
 गल्ले  वर्ग रह  की  वहां  वेइ  तहा  कमी  वहां  बड़ा  भारी  सूखा  पड़ा  gat  मुखर  if

 की  स्थति  वहां  पर  पैदा  हो  गई  है  ।  आप  ताज्जुब  ach  fe  पचास  हजार  टन  चीनी  हमको  चाहिए

 जोकि  हमें  एलाट  भी  की  गई  है  उसके  अलावा  बैक  लाग  भी  है  लेकिन  आज  तक  तकलीफ

 गवारा  नहीं  की  गई  है  कि  बैंक  लाग  को  पूरा  किया  जाय  या  एलाट  की  भी  गई  है  वह  सारी  सप्लाई
 की  जाए  ।  नतीजा  ag  है  कि  वहां  आठ  दस  रुपए  किलो  चीनी  बिक  रही  है  ।

 x पब  के  लिए  साठ  ज  एलाट  हुई  जो  art  में  भा  जानी  चाहिये
 थी  ।

 लेकिन  केवल  सात ही  अब
 फूड ग्रेन

 se
 z

 53  वाकी  हूँ  अगर  चार  स्पेशल  ट्रेंड  रोज  पहुंचे
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 18  1901  उत्तर  प्रदेश  बजट  की  अनुपूरक  मांगें  1979-80

 निलाम
 or  sor

 गल्ले
 व्

 तब अ  बाकर
 भाष

 के  पन  यह यह  गल्ला  पूरा  हो  पाएगा हसर  |  ऐसा  बरताव  हमारे  साथ

 यह  मेरी  Tas  में  नहीं  आता  al  |

 San  को  आप  देखें  ।  86  हजार  मीट्रिक  टन  हमको  मारे  के  लिए
 ' 2 wate feat aU t हमारी जरूरत  डेढ़  लाख  की  है  |  हम  86  हजार  से  भी  सब्र  कर  लें  अगर  इतना  ही  दे  दिया  जाए  ।

 लेकिन  सिर्फ  161  00  मीट्रिक  टन  ईस्ट  यू०  पी०  15000  वैस्ट
 यू

 ०पी०
 को

 दिया
 है  ।  14000

 ईस्ट Yo  पी०  में  मौजद  5400  मीट्रिक  टन  बैस्ट  यु ०  पी०  में  मौजूद  लेकिन  बाकी  जो

 मारा  बाकी  बचता है  वह  भी  दिया  नहीं  जाता  है  ।  हमारा  निवेदन  है  कि  जो  है  उसको  हमें
 कोयली  फिइनरी  से  दे  दें  और  इसको  मार्च  में  पूरा  कर  दें  तो  कुछ  थोड़ा  ब  हमारा  मला हो
 जाए  ।  सुखे  से  हमारा  प्रदेश  मरा  हुआ  ।  आप  डीजल  को  रोक  कर  उसको  भोर  मार  रहे  हैं  ।

 naa  करीब  ।  अगर  एक  पानी  और  लगा  दिया  जाए  तो  शायद  दस  बीस  किलो  एक  बीघे  में

 दा  हो  जाए  और  हमें  फायदा  हो  जाए  ।

 मिट्टी के  तेल  को  आप  लें  ।  तीस  हजार  मीट्रिक  टन
 हमें

 मार्च  में  ।  अभी i तक  > fam

 मे  चत  चीजों एक  तिहाई  दिया  दो  तिहाई  बाकी  हैं  ।  यह  उसका  बाकी है  जो  वायदा  हुआ  है
 ।

 या  लेकिन की  मांग  कर  रहा
 हूँ

 जो  आपने  एलाट  की  जिनको  देने  का  आपने  मार्च  में  वादा 1
 आप  दे  नहीं  रहे  हैं  ।  रोज  मीटिंगें  हो  रही  हैं  ।  इरीगेशन  मिनिस्टर  के  यहां  सात  तारीख  को  मीटिंग

 हुई  थी  ।  वहां  पर  डिरेक्टर  रेलवे  ट्रांस्पोर्ट  भी  मौजूद  थे  ।  उन्होंने  वादा  किया  fe  हम  बैगेज  देंगे
 इन  चीजों

 को  ले  जाने  के  लिए  ।
 सुना

 गया  > bed  = = - — qt  कारपोरेशन  का  भी  कछ  सामान  ले

 जाने के  लिए  मिलेगा  ।  लेकिन  सारे  वे गंज  जाते  क  और  क्यों  उत्तर  प्रदेश  पर  इतनी  मेहरबानी

 होती है  > आप  हमारी  स्थिति  को  देखें  ।  हमारे  यहां  टोटल  जनरेटिंग  पावर  be  2,945  1  सामने

 बैठने वालों  ने  वैसे  ही  सत्यानाश  करके  फेंक  दिया  है  ।  इन  2,945  मेगावाट  जनरेटिंग  पावर  में

 से  1068  हाइड़ो से  है  और  1,877  थर्मल  जेनरेशन से  होती है  ।  तो  हाइड़ो  पोज
 oe

 जह

 है  कि  fas  200  मेंगावाट  बिजली  इस  साल  में  मिली  है  पानी  नहीं  सूखा  है  ।  मन्जूर  ।  लेकिन

 जो  थर्मल  जैनरेशन  कोयले  की  व्यवस्था  के  लिए  7  as  को  इनर्जी  मिनिस्टर  के
 यहां

 मीटिंग

 जिसमें  तय  हुआ  कि  8,  8  दिन  का  कोयला  हर  dex  पर  पहुँचाया  जायगा  ।  हमारे  यहां

 fe टर  हैं--एक ह  रदुआगंज  अलीगढ़  में  और  दूसरा  पनकी  कानपुर  जिले में  ।  इनके  पास  सिफ  एक

 या  दो  दिन  का  कोयला ही  मौजूद  है  ।  मैं  मंत्री  जी से  कह  ना  चाहता  हूं  कि  अगर  जल्द  से  जल्दी

 कोयला  नहीं  में  गया  तो  थमते  जैनरेशन  भी  बन्द  हो  जायगा  ।  आपने  वायदा  किया  है  7  मैच

 की  मीटिंग  में  कि  आप  8  दिन  का  कोयले  का  स्टाफ  हर  स्टेशन  पर  रखेंगे  ।  तो  क्या
 ae

 मूल

 हुई  है  जो  आप  हमको  नैगलेक्ट  कर  रहे  हैं  और  हमारे  यहां  कोयला  नही  भेजा  जा  रहा  है
 ?

 एक्साइज  ड्यूटी  तम्बाक्‌  पर  क  साहब ने  और  बड़ा  मारी  किसानों के  लिए  शोर

 star  |  er  फायदा  किसको  हुआ
 ?  जिन्होंने  तम्बाकू  गोडाउन में  खरीद  कर  रख  ली  थी

 उनको  फायदा  हुआ  ।  अगर  में  भूल  कर  रहा  हूं  तो  मुक्के  माफ  करें  ।  तो  जो  तम्बाकू  गोदामों  में
 ज्  ज  aT ५  |  |

 पता  के
 mn  पाल  तम्बाकू  रली wr  हो

 गई  थी
 उसको  एक्साइज  ड्यूटी

 स
 होड़

 दिया  सें

 हुई  है  रस  ५९  आउ भी  ड्यूटी  लगती  मैं  मंत्री
 महोदय

 से
 कहूँगा

 जो  बीड़ी
 पाठक

 सद
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 दतर
 मता

 TSS
 अनूप  TAY  की  अनुकूल रक  मांगें  I  /  18  मान  ,  1980

 ee रार

 तम्बाकू  की की  बात
 ट  एहसास  हटा  को  बात  कही  कायदा  यह  है  कि  एक्साइज  ड्यूटी

 किसान अगर  न  दे  और  ag  चाहे  तो  बर्खास्त  दे  कर  अपनी  तम्बाक  को  जाया  कर  दे  जो उसके

 पास  रखी  हुई  है  ।  मैं  ऐसे  जिले  से  आता  हूं  जहां  काफी  तम्बाकू  होती है  |  वहां  किसानों के  पहां

 तम्बाकू  रखी  हुई  है  और  वह  निवेदन कर  रहा  है  एक्साइज  ड्यूटी  वालों  से  कि
 भाई  केग

 माफ

 नहीं  करते  हैं  तो  इसको  जला  दो  ।  तो  वहां  उसको  जलाने  के  लिए  भी  तयार  नहीं हैं
 के  अन्दर  eared Qa  पर +a  है

 तम्बाकू  जो  रखी  हुई  है  उसको  जलाया  जा  सकता  है  किसान  ry

 ।  अव्वल  आपने  बड़े-बड़े  पेट  वालों  की  एक्साइज उसको
 भी  आपके  अधिकारी  नहीं  कर  रहे  हैं

 ह्
 टी  माफ  की  जबकि  उन  पर  भी  लगनी  चाहिए  और  अगर  आप  इसकी  हिम्मत  नहीं करत

 माफ  करने  की  तो  उसे  जलवा  दीजिये  ।  कितनी  बड़ी  ज्यादती  है  किसानों  के  साथ  ?  मेरी

 कांस्टिट्यूएंसी में  एक  शख्त है  जिसने  एक्साइज  ड्यूटी  माफ  होने  से  11  लाख  रुपए  एक  दिन  के

 अन्दर  पदा  किया  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  एक्साइज  डयूटी  माफ  कर  दें  ।

 मैं  एक  निवेदन  करूंगा  कि  इस  बात  का  बड़ा  भारी  शोर  कि  पुलिस  और  सी०  आर

 पी  में  माइनौरिटी  की  भर्ती  हो  रही  है  ।  अल्प  सैनिकों  को  भर्ती  की  जायेगी  ।  होना  क्या  है  ?  मैं

 चाहता  हूं  कि  यह  पार्लियामेंट  के  fears  पर  आये  कि  जब  यह  बेचारे  इस  वर्ग  से  ताल्लुक  रखने

 पुलिस  लाइन  में  पहुंचते हैं  तो  घकिया  के  वा बाहर  निकाल  दिये  जाते हैं  और  गवर्नमेंट को  ग  लिख
 दिया

 जाता  है  कि  थे
 रे  लोग  आते  ही  नहीं हैं  आपके  यहां  fears  तो  है  नहीं  कि  क्रिकेट  लोग  भर्ती  होने होने के

 लिये  भाये  ।  माइनॉरिटी  वालों  की  ह  कि  में  उन्हें  जगह  नह
 fast

 स्टेटमैंट  बड़ें  लम्बे  दिये  जाते  हैं  कि  सी०  भाई  पी०  आर  पुलिस में  भर्ती  हो  रही है  और

 frate  दी  जाती है  कि  आते  a  मिलते  ही  नहीं  ।

 मैं  अपनी  आंखों  देखा  वाक्या  बताता  हुं  कि  दो-दो  हजार  मुसलमान  सी०  आर०

 भर्ती  के  लिए  लाइन  में  लगे  हैं  और  उनको  aha  निकाल  दिया  गया है  और  एक  को  भी  नहीं  लिया

 गया  ।  यह  बड़ा  भारी  धोखा  और  भर  वेदन Q@  या  तो  कहते  हो  वह  HU,  वरना  मत  कहो  ।.

 करूंगा  कि  इस  तरह  का  इंतजाम  किया  जाये  कि  जो  मी  भर्ती  होने  के  लिए  उसका  र

 पुलिस  लाइन  में  होना  सी०  आर०  पी०  के  आफिस  में  होना  चाहिये  भर  एक  सर्टिफिकेट

 सरके उसके  पास  भी  होना  चाहिये  जो  भर्ती  होने  के  लिये  ताकि  वह  सरकार  के  सामने  प्रूफ दे
 ।  खास  तौर  से  इस  पर कि  हम  वहां  जाते  हैं  और  हमको  इस  तरह  से  नैगलेक्ट  किया  जाता है

 मैं  स्टेटमैंट  पढ़ता हू ंं  कि  सी०  आर०  पी०  में  माइनॉरिटी  || ast  जोर  जा  रहा
 |  परा

 पुलिस  में  माइनौरिटी  की  भर्ती  लेकिन  भर्ती  के  लिये  जाते  उन्हें  वापिस  कर  दिया

 निवेदन है  कि ऐसा  तरीका  वना  दिया  जाये  ताकि  यह  साबित  हो  जाये  कि  ag  भर्ती  होने
 आये  अगर  वह  नाप-तोल  में  नहीं  भाते  रिजेक्ट  कर  मना  कर  मगर  मालूम  तो  हो कि
 कितने  भर्ती  होने  आए  ।  वहां  पर  इसका  पता  ही  नहीं  |  वहां  वह  लाइन  से  बा

 र  हो  गए  और
 गवनेर्मैंट  की  रिपोर्ट  में  दिया  कि  आते  ही  नही ं।

 rata  में एक
 र  तमाशा  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  पंडित  जी  के

 शुरु  हुआ  ।  बहुगुणा  जी
 ऑ  अथ

 उन्होंने 4  ह
 =  र

 उदू  के
 रखे

 थे
 ।  एक  बड़ी  रु  की  गई  उदू  की  ।  मैं

 पढ़ेगा
 कोको

 रखते  करों  wart  बीजों  अर  रह  हो कहता हुं  कि
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 at  19  79-50 18  1901  उत्तर  प्रदेश  80-81  अनुदानों  की  अनुपूरक
 —  —

 के  नाम  पर  देखिये  कि  यह ह  4  हजार  टीचर  क्या  कर  है  हैं
 ?  हम  तो  उदू  भूल  हमारे  लड़के

 एक  लफ्ज
 पे  भी  नहीं  लिखपाते  ।  आप  बताइये  फ्र  ag  कितना  वड़ा  ws  और  घोखा  है  ।

 ।  चौथी  लोक-सभा  में  जब  2 बड़ी-बड़ी  एकेडमी  उदू  की  एक  करोड़  रुपया  बर्बाद  करते  हैं

 करोड़  रुपया  इस  एकेडमी  के  लिए  मंजूर  हुआ  तो  बेहतर  यह  होता  कि  एकेडेमी  के  बजाय  50,50
 लाख  के  4  जोन  में  उ

 उद  के  4  कालेज  खोल  दिये  जाएं  ।  इस  एकेडमी  का  इस्तेमाल  तो  त तभी

 हो  जब  उदਂ दਂ  पढ़ने  वाले  तो  हों  ।  उदू  पढ़ने  वाले  ही  हिन्दुस्तान  में  खत्म  होते  जा  रहे
 हैं  और  उन

 पर  रुपया  बेकार  बर्बाद  कर  रहे  हैं  या  तो  एकेडेमी  को  बन्द  या  उदू  का  इस्तेमाल  कराइये

 कम-से-कम  हिन्दी  स्पीकिंग  एरिया  में  तो  ।  अगर  आप  ईमानदारी  से  मुस्लिम  और  चाह  हैं  कि न्य  वली  तो  उदू  का  इस्तेमाल  भी  होना  नहीं  तो  एकेडमी  बन्द  कर  देनी  fee

 -  काम  के  रुपये  को  agile  मत  कीजिये  ॥

 अभी  मेरे  दोस्त  ने  कहा  कि  हमेशा  लाइसस  दिये  जाते  हैं  ।  मैं  भी  सोचता  रहता  हूं  और

 यह  सही  बात  कि  ला  एंड  arse  की  पोजीशन  इसी  वजह  से  भी  खराब है  कि  लाइसेंस  गलत  लोगों

 मिना
 मैं  तो  यह  कहता हूं  और  इस  बात  पर  यकीन  रखता  हूं  और  इस  बात  पर  यकीन

 हूं  कि  अगर  लाइसेंस  प्रथा  खत्म  कर  दी  जाये  तो  क्राइम  नहीं  बन्द  हो  जायेंगे  ।  हरेक

 ee  प्यार  बांधने  का  अधिकार  जो  मारने  उसके  हाथ  में  भी  हथियार  हो  ओर  जो  मरने

 ला  उसके  हाथ  में  भी  हथियार  हो  ।  जो  डाका  डलने  वाला  उसके  हाथ  में  भी  हथियार
 रहे  और  जिसके  डाका  पड़े  उसके  घर  में  भी  4,6  हथियार  तब  मालूम  होगा  कि  कौन  मारता

 कौन
 मरता  है

 है  और  कौन  जीता  है  ।  आप  एकतरफा  हथियार  बेटे  तो  इससे  आप  ले  दी  क्राइम
 |  क

 हैं  ।  हथियारों  के के  सिलसिले में  पुत्र शे
 पाबन्दी  होनी  चाहिए  ।  सही  बात  यह  है  कि  जो  ह हुशियार

 रखते  ह z

 ई

 बही  धातुओं  को  हथियार  aa हैं  और  shat  कराते  हैं  और  वही  कत्ल  करवाते हैं  ।

 आप  एलेक्शन  कराने  जा  रहे  हैं  ।  हमारी  सरकार  उत्तर  प्रदेश  बिहार  उड़ीसा  में

 एलेक्शन  कराने  जा  रही  ।  उन  बेचारों  का  क्या  होगा  जिन्होंने  ती  साल  aa  की  शकल  नहीं

 ऐसी  कांसपिरेसी  उनके  खिलाफ  चली  आ  रही  है  उसका  भी  कोई  इन्तजाम  कर  रहे

 वेस्टेज  य्  Yo  में  मैं  आपको  ऐसे  गांवो ंमें  ले  सकता  आप  यकीन  मैं
 सूद  मु

 भोगी हूं  बहुगुणा  जी  ताईद द  मेरे  ऊपर  बागपत  के  अन्दर  ईटें  मेरी  मोटर  तोड़

 मुश्की
 aq  a  मेरी  जान  बची  ।  बागपत

 न
 गांव  देड्यूल्ड  काइट्स  के  मिलेंगे  जिन्होंने  तीस  साल

 से  बूथ  की  शकल  नहीं  देखी  है  ।  बेकार ह ैदे  इलेक्शन  कराना  और  जनतन्त्र  का  नाम  लेना  ।  ये
 ये  लोग

 जनतन्त्र  का  नाम  लेते  हुए  शर्माते  नहीं हैं  जिन्होंने  कि  अपनी  कांस्टीच्यूएंसीज  में  लोगों के  के  वोट

 देने  के  अधिकार  छीन  लिए हैं  ।  और  वह  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  जो  इसका  नाम  लेते  आप  गौर

 उनके  क्षेत्र  में  हारने  वाले  को  1  लाख  60  हजार  वोट  मिले हैं  ।  कहीं  हिन्दुस्तान
 में  ऐसी

 1६१८ ७  2  की  है  ?  हारने  वाले  को  1  लाख  60  हजार  वोट  fact  हैं  ।  98  परसेंट  86  परसेंट

 यह
 ह

 परसेंटेज हैं  ।  जितने  पोलिंग  पर  वोट  हैं  उससे  ज्यादा  बोट  पड़े  ।  700 वोट  हैं
 तो  710  पड़  गए  ।  वहां  पर  रात  को  जब

 पोलिंग
 आफिसर  पहुँचता  है  तो  उससे  कहा  जाता

 बटा  दूध  मलाई  वाला  पियोगे पियोगे  या पा  '  हल्दी  वाला  हमें  आप  क  सच  बता ा  रहा हूं  मैं  भी  वहीं का  रहने

 बाला  हूँ  पीडीपी  ह  पी०  का  ।  उसने  कहा  ही  मलाई वाला तो  कहा  कि  अच्छा
 लाओ
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 उत्तर  प्रदेश  1
 she

 की
 Ae

 मांगें  1979- “80
 18  1980

 est
 बकसा  और  उस  बक्से  में

 जो  पर  दिए  और  सं सब  स

 aa

 कर  दया  |
 ee  को  गा न

 हुआ  कि  सब  वोट
 गायब  ।  तमाणा  यह  कि  वोट  पहलें  नहीं  दस दूसरों  के  ।  वहां  कह  देंगे

 कि  देखो
 गांव के  वोट  डालने  भाए  तो  तुम्हारा  वोट  नहीं  पड़े  तो

 आप एलेक्शन
 तो

 कराने जा  रहे  हैं  लेकिन  इसका  का  भी  कोई  इन्तजाम  फरमाएंगे  कि  जिन  लोगों  को  तीस  साल  से

 जनतांत्रिक  अधिकार  हीं  मिले ंहैं  क्या  इस  सरकार  की  यह  जिम्मेदारी  नहीं  है  कि  उनको
 जनतांत्रिक

 दिलाए  जाएं  ?  मोबाइल  पोलिंग  की  बात  की  जाती है  और  दूसरे  तरह  की  पोलिंग अधिकार

 की  बात  की  जाती है  लेकिन  होता  कुछ  नहीं  न  उन  गरीबों  के  दरवाजे
 पर

 मोबाइल

 पोलिंग  पहुंचता  है है  और  न  उनके  लिए  और  कोई  इन्तजाम  होता  gl  जहां  अछत  भोर
 गर  मुसलमान

 हैं  वहाँ  500  पर  पोलिंग  qa  बने  हुए  हैं  तो  जेब  तक  इसका  इन्तजाम  न  किया र  उत्तर  प्रदेश
 ट्र  है

 वही के  अन्दर  तब  तक  चुनाब  कराता  बिलकुल  बेकार  |  जो  अब  तक  होता  रहा  Q  मगर

 ।  तव  तो चुनाव  कराना  है  तो  सबसे  पहले  यह  जो

 ही

 कंप् चा रिंग  होती  है  उसका  इन्तजाम  कीर

 चुनाव  सही  हो  पाएगा  वरना  नामुमकिन है

 _...  मैं  अध्यक्ष  महोदय  का  आभारी  हूँ  कि  मु  बोलने  का  समय  दिया  भोर  भ
 में  इस  बजट

 न्
 का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 श्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा  महोदय
 मैं  व्यक्तिगत

 स्पष्टीकरण
 नयन

 माननीय  सदस्य  जब  उदू  विद्यतपरिषद  ए  दू  के
 tag

 an
 गो

 रहे  तब  शायद  इस  बात  का  भी  जिक्र  कर  रहे  थे  ae ag  धन  अपव्यय है  इस  बात  से

 aran  नहीं
 ह  क्योंकि  इस  मुद्दे  पर  मेरा  विचार  farsi  नम्रता पु वंक  मैं  यह  सूचित  करना

 हूंगा  हालाँकि  इसका  उत्तर  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  को  देना  TH  मालूम  हैकि  इस

 मसले  पर भारी बदल  हुई  थी  सदस्यगण  भले  ही  इस  छोटे  पर  महत्वपूर्ण मुद्  का  अहद  खी  कर

 से  ह
 "

 विद्युत-परिषद ने  उत्तर  प्रदेश  में  विद्यालयों  के  लिए  पाठ्य  पुस्तकों  के  प्रकाशन  के

 दृष्टिकोण  से  बड़ी  सेवा की  है  ।  उदू  में  पुस्तकें  और  कविता  करने  वालों  को  देकर

 ह  neti  जाय  |  fens  में  जो  शिक्षक  नियुक्त  किये  गये  हैं  वे  va  का
 के

 कवक

 भोपाली  रक  ढंग  से  प्रारंभ  कर  रहे  हैं  ।  फिर  भी  मेरा  उनसे  मौलिक  प्रश्न  पर  ही  मतभेद बेद  |  |  ।  उदू

 एक  सशक्त  भाषा है  इसकी  सजीवता  एक  लंबे  अर्से  तक  यदा  कदा  चाहे  सरकार  ने
 सहायता  दी

 हो ंया
 इसकी

 अवहेलना  की  बरकरार  भारतीय  उदू  उदू  साहित्य भार राज्य az
 कवियों  की  महानतम  देन  हमारे  पड़ोसी देश  की

 तुलना
 में  उदू  को  अधिक

 है
 जिसने ने  उदू

 भाषा
 को  हमसे  लेकर  अपनी  राष्ट्रीय  भाषा  बनाया है  ।

 ait  मलिक  एम०  एम०  ए०  डिप्टी  स्पीकर  वहुगुणाजी ने
 ज जो

 बात  है

 उसके लिये  में  आधा  मिनट  लूंगा  ।  यह  सही  है  कि  भेद  clad  मुक़र्रर  किए  गये
 हैं  स्कूलों  में

 नो  प्वाइ  नट  था  कि  जब  पढ़ने  वाले  ही  नही ंहैं  तव  अकादमी  जो  किताबें
 तयार कर  रही

 है  उनसे क्या  फायदा  होगा  ।  आप  इस  बात  का
 मोका  ही ही  नहीं दे

 रहे
 हैं

 कि
 उदू  सरकारी  अदालतों

 में  और  दूसरी  जग  हों  पर  इस्तेमाल  हो  सके  ण्य  मं  दरख्वास्त नहीं  ली  उद  को  कहीं

 इन् करेज नहीं  किया  जा तता  क  aye
 र  ||  |

 +S
 es

 ऐसी  पारे
 रे  बच्चे  समझते  हैं  कि

 उदू  पढ़कर  हम  अपना  टाइम  कर  रहे  इसीलिए  मैंने  निवेदन निवेदन किया  कि  जब  किताबें
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 18  1901  उत्तर
 प्रदेश

 1980-81  अनुदानों की  अनुपूरक  मांगे  197980-

 दर और  दूसरे  सरका  री ने  कामों  में  ae  की
 दरख़्वास्त

 बौर
 सिह  एंटरटेन

 किया  जायेगा  ।
 तें

 at  एच०  एन०  बहुगुणा :  भाप  इसी  आदेश  को  लेकर  आये  ए
 फर  यही  eons  में भी  अन्तर्निहित है  ।

 श्री  काजी  जलील  अब्बासी  इप्टा  स्पीकर  aa ae aed  से  लोग  बोलने

 वाले  हैं  इसलिए  मेरी  दरख्वास्त  है  कि  हाउस  क  इम  बढ़या  जाए और  सभी को  बोलने  का

 टाइम  दिया  जाए  ।

 )

 श्री  राम  अवतार  शास्त्री  :  हम  कितने  समय  तक  बैठेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  जब  तक  आप  लोग  बैठना  चाहें ।
 x

 श्री पी०  पार्थसारथी :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :  सकी  वह  set  अभी  रखा  जाये  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  अभी  रखा  जाये  ।”
 >  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उठा  न्र  महोदय  :  माननीय  वित्त  मंत्री

 श्री  काजी  अब्बासी  )  बहुत  अनुचित
 ge"

 (ore) क  . . cr a0e
 हम  बोलना  चाहते  हैं  (

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कार्यवाही  बन्द  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ओ और  स्वीकृत  किया

 गया ।  अब  मंत्री जी  बोलेंगे******'*****  |
 *
 मैं  किसी

 को  act  a  कुछ

 कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जायगा  ।'

 क

 करने

 मैं  पि सम्बन्धी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  और  उसे  स्वीकार  किया  गया था  ।
 किसी

 को
 बोलने नहीं

 दूंगाਂ
 *"  ye  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  को  बोलने  का  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  अब  मन्त्री  साहब

 जबाव  देंग े।

 ह

 गृह  मंत्रालय  तथा  संप्रदाय  कार्य  विभाग  राज्य  मंत्री  श्री  पी०  वेंकट  सुभ  या  :  महोदय  जी

 क्या  मैं  एक  निवेदन  कर  सकता हुं  ?  निःसंदेह  वाद-विवाद  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया

 गया  है  ।  बहुत
 समय  से  सदन  की  a  रही  मगर

 कई  सदस्यों  में  यह  आक्रोश  है
 कि

 उन्हें  अवसर  नहीं  दिया
 गया  ।

 उन्हें  शांत  करने के  लिए  कुछ  सदस्यों  को  3-4  मिनट  तक

 बोलते  का  समग्र  दिया  जाना  चाहिये  |  मंत्री  महोदय  उनका  जवाब  8.15  तक  देंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय  बंद-प्रस्ताव  पारित  किया  गया  है  और  उस
 अनुमोदन  किया

 गया  है  eoecoeren

 ee  मद  दा  या  THAT |
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 we  —_—_—Z ...
 उत्तर  प्रदेश  att  1979-80  8  1986

 ee

 उपाध्यक्ष  महोदय  हूं
 कि  क्या  सदन

 3
 सदस्यों

 को  3-3  मिनट  तक  बोलते

 देगा  |  क्या  सदन  इ  से  or  करता  ।

 ठीक  फिर  मनानीय सदस्य  बोल  सकते  हैं  ।  सदन  को  ओर  ५ स  स
 मिन

 ar

 दिया  जाता  है  ।  क

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी हूँ  और

 इस  सदन
 क का  मी  बहुत-बहुत  आभारी  हुकम  आप  मेरी  सुनिए  |

 _
 महोदय :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  आपको  अनुमति  दूंगा  ।  अभी  मंत्री  महोदय

 उत्तर  देंगे  ।  मैं  उन्हें  बुला  चुका  हूं  ।  इसके  बाद  उपयुक्त  अवसर  पर  इन  तीनों  या  चारों  सदस्यों
 को  बोलने  दिया  जायेगा  |

 द्

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  आपको  बता  चुका  हूं  ।  =

 श्री  कुष्ठ  चन्द्र  पांडे  उपाध्यक्ष  महा  रा  प्वाइंट  आफ  आकर  है  ॥

 ईस्टर्न qo  पी०  का  जब  सवाल  भाता  तब  कोई  न  क  जरूर  खड़ा  हो  जाता

 30  साल  उत्तर  प्रदेश ने  ईस्टर्न  यु०  पी०  को  लूट  लिया  और  आज  जब  हम  लोगों को  वोलने  का

 मौका  तो  यह  सवाल  (  व्यवधान  )

 ~  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  आप  कृपया  बैठ  जाइये ।  अब  मंत्री

 महोदय  उत्तर  देंगे  ।
 faa  मंत्री  आर०  उपाध्यक्ष  मैं  उत्तर  प्रदेश  की  f

 के
 लथ बारे  में  कुछ  बातों  का  मोटे  तौर  पर  उल्लेख  करने  के  सदस्यों  द्वारा  उठाये  ग

 उत्तर  दूंगा  ।  वर्ष  1980-81 के  लिए  उत्तर  प्रदेश के  लिए  योजना  उपबन्ध  की

 807 क
 रोड़  से  बढ़ाकर  850  करोड़  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  850  करोड़  की  धनराशि  इसमें  सिचाई

 तथा  बिजली  पर  55  प्रतिशत  अर्थात्‌  466.05  रुपये  खर्च  किए  जायेंगे  ।  इन  आंकड़ों का  3

 यह  है  कि  290  करोड़  रुपये  बिजली पर  176  करोड़  रुपये  सिचाई  तथा  बाढ़-नियंत्रण  पर  व्यय  किये

 जायेंगे  ।  योजना  उपबन्ध  की  आलोचना  तो  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  श्री  तिवारी  द्वारा  भी  की  गई

 है  ।  इसके
 वारे  में  तो  मैं  बाद

 में
 कहूंगा  परन्तु  मैं

 आंकड़े
 चाहता  हूं

 ड  ताकि  लोगों  की  स्थिति

 की  जानकारी  हो  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश में  मयंकर  सूखा  पड़ा  है  और  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त

 घनसाली  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  सूखे  पर  व्यय  करने  के  लिए  34.9  करोड़  रुपये  की
 for की  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  और  इसकी  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  इसके  of  1१८५  7

 के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  ष् भन्तगत  2°04  लाख  टन  अनाज  दिया  जाता है  जबकि

 अब  विशेष  रूप  से  इस  कार्य के  लिए  3.25  लाख  टन  की  व्यवस्था  इस  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  की

 गई  है  ।  ताकि  सूखे  की  चपेट  में  आये  विभिन्‍न  जिलों  को  राहत  प्रदान  की  जा  सक े।

 att  Koei

 नन्दन  बहुगुणा  :  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 bt  id

 रूप से  यह  प्रश्न

 नाज  को  भेजा  नहीं  जा  रहा  है
 जा  रहा  हूं

 है
 और  यदि  आप करन  मलय  के  आंकड़े देन  की उठाया गया  था  कि  भ
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 की  अनुपूरक
 मांगें  1979-80 18

 पा  (aa)  सर  TzT  बट  ४.

 sitar  सदस्यों  को  यह  आश्वासन दें  कि  अनाज.को में ताया में जना  cue Heh  Hise  कर
 दिया  जायेगा तो  वह

 अधिक  लाभकारी गिरो  होंगा  ।

 श्री  आर०  वेंकटरामन  :  ६६:  अपने  वक्तव्य के  आरम्भ में  कहा  था  कि  पहले  मैं  वित्तीय

 स्थिति
 के  सम्बन्ध  में  मुख्य  बातों  का  उल्लेख  करूगा  तथा  आवंटन  के  बारे  में  बताऊंगा  क्योंकि

 लोगों  के  लिए  यह  जानना  जरूरी  है  कि  कितना  अनाज  भेजा  जा  चुका  ताकि  लोगों  के  मन  में
 यह  आशंका  न  रहे  कि  पर्याप्त  आवंटन  नहीं  किया

 गया  है
 ।  मैं इसे  इसलिए  स्पष्ट  कहना  चाहता

 gals
 के  लोगों  को  यह  मालूम  हो  सके  कि  जहां  तक  सूखे  a  स्थिति  का  सम्बन्ध  है  सरकार  इस

 बात  1  ध्यान  रखा  ह ैह ैकि  उसके  लिए  उपयुक्त  आबंटन  दिया  जाये  ।  श्रानोचना  के  वारे  में  मैं  कुछ
 वाद  में  कहूँगा  ।  स्थिति  के के  बारे  में  मोटी  बातें  यही हैं  te  प्राप्त  खाद्यान्न  का  आबंटन  किया  गया
 >  > प्रप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  और  वर्ष  1980-81  के  लिए  योजना  में

 की  गई

 ।  अब  मैं  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गधे  प्रश्नों  तथा  विशेष  रूप अवस्था  बढ़ा  दी  गई  चर्चा के
 उठाय  गय  प्रदान  का  उत्तर  दगा  ।  लि

 शी  मुलतानसिंह  द्वारा  गेहूं  के  समर्थन  मूल्य  की  आलोचना  की  गई ई  थी  और
 कहा

 गया  था

 के  117  रुपये  का  समर्थन  मूल्य  पर्याप्त  नहीं  है  तथा  इसे  और  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  मैं  ag  कटना
 |  |  हूं कि  हमारी  प्रथा  के  अनुसार  मुल्य  निर्धारण  कृषि  मुल्य  आयोग  द्वारा  किया  जाता

 र  यह  मूल्य-निर्धारण  करते  समय  कृषि  मुल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसर उ  उत्पादन  मूल्य
 पा  अगले  सम्बद्ध  अन्य  पहलुओं  को  दृष्टिगत  रखता है  और  उसी  के  अनुसार 117  रुपये के  मूल्य

 का  निर्धारण  किया  गया है  ।  इसी  प्रकार  चने के  बारे  में  140  रुपये  से  145  रुपये  की  सिफारिश
 गई थी  जिसे  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  ।  श्री  सिंह  दवारा  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  किये  गये  आवंटन

 की  आलोचना  भी  की  गई  थी  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  द  वता  देना  चाहता हूं  कि  वर्ष  1980-81 के
 बजट  में  कृषि  तथा  उसपे  सम्बद्ध  क्षेत्रों के  लिए  137.8  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने  की

 44.0 ry न  ना  कृष  सिचाई  के  लिए  यह  आबंटन  155  करोड़  रुपये  होगा  और  22  करोड़  रुपया  बाढ़

 नियन्त्रण  के  लिए  होगा  ।  उन्होंने  इस  बात  का  उल्लेख  भी  किया  कि  मुल्यों  में  वृद्धि  ह  रही
 जब  सदन  में  उस  ओर  बैठे  सदस्य  भी  *मूल्य-वृद्धि  के  लिए  सरकार  की  आलोचना  करने  लगते  हैं

 तो  वह  यह  भल  जात ेहै ंकि  वह  वास्तव  में  अपनी  ही  आलोचना  कर  रहे  हैं  क्योंकि  दिसम्बर

 191
 9  से  फरवरी  के  बीच  अल्प-सबक  में  20  प्रतिशत  की  विधि  हई  और  जब  से  हमारी  सरकार

 + ने  यह  कार्यभार  संभाला  ए  इसमें  केवल  2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  wa:  उन्हें  यट  जानना
 च  हिट  पे  कि  पहले  कितनी  वृद्धि  हो  रही  थी  और  अब  कितनी  वृद्धि  हो  रही है दे  |  इससे  पव  सामान्य

 बजट  पर  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  भी  मैंने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  मूल्यों  में

 हुई  मैंने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  था  कि  हम  मूल्य-वृद्धि  को  रोक  नहीं  पाये हैं  परन्तु

 इतना  कह  देना  चाहता  हूं  करि  अब  इस  वृद्धि  की  दर  पहले  की  अपेक्षा  काफी  कम  टो  गई  है  ।  अतः

 | ag  आलोचना  भी  सारहीन  हो  जाती  है  ।

 मेरे  मानना  मित्र  श्री  तिवारी  ने  बहत  ही  तर्कसंगत  भाषण  दिय  और  ऐसा  मालूम  होता

 था  जैसे  जेसे  आंकड़े उन्हें  याद  हों  उनका  भाषण
 इस

 चर्चा
 के  लिए  काफी

 उपयोगी  रहा

 उनका  कहना  था  कि  योजना  परिव्यय  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मैं  इस  बात  उल्लेख कर  चाहता
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 उत्तर  ह  अनुदानों  की  अनु  |  18
 1982 34

 ब

 हूं  कि  यह  केवल  ाा आतम  बजट  लेखानुदान है  इसके  बाद  जब  राज्य  की  नई  सरकार
 द्

 जायेगी  तथा  वह  वहां  का  कार्यभार  तो  इन  प्राथमिकताओं  के  इनुस अन
 आवंटनों

 कं

 घटाने या  बढ़ाने  का  पण  अधिकार  होगा  तथा  वह  अपनी  आवश्यकताओं  के  अः  T

 बदल  कर  लेंगी  ।  परन्तु  इस  समय  मुख्य  उद्देश्य  यही  है  कि  दो  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  भर्ती  ं
 का  प्रयत्न  किय तथा  बिजली  और  कृषि  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  जाये  ।  यही  कुछ  मैंने  क

 है  और  इन  प्राथमिकताओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  नई  सरकार  पूर्णतया  स्वतः

 श्री  तिवारी  ने  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  की  मंजरी  के  कार्य  को  शीघ्र  करने  की  वात  भी

 कही
 थी  ।  मैंने  उनकी  बात  समान  ली  है  कौर  इस  सम्बन्ध में  जो  कुछ भी  किया  जाना  होना

 उसकी  भोर  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 श्री  मलिक  एम०  एम०  ए०  खान  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।
 लिलि श्री  आर०  वे कटरा सन :  श्री  हँ रोदा  रावत  ने  राज्य  में  असमानताओं  का  उठाया

 रकार  पारा  एक विक Gist एक  al और  कहा  था  कि  असमानतायें  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहिये  |  उत्तर  प्रदेश  स

 जिला  आयोजन  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  जा  रहा  है  भोर  इसके  अंतगर्त  12
 जिलों  का  विकास

 किया  जायेगा  ।  यह  कार्यक्रम  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  दृष्टिगत  रखते  हए ध  चयन  भाधार  पर
 आरम्भ  किया  जायेगा  ।  इस  योजना  के  अंतगर्त  भसमानताओं  कों  दूर  करने के  f लिए  वहां  अधिक Sel  नाधना

 पूंजी  निवेश  करने  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।

 जिला  स्तर  पर  यह  समेकित  योजना  भारम्भ  करने  के  लिए  मैं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 बधाई  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  इसी  के  फलस्वरूप  वह  स्थानीय  आयोजन  द्वारा  स्थानीय  समस्या भों

 की  ओर  अधिक  स्थान  दे  रही  है  ।

 एक  अन्य  प्रशन  यह  भी  उठाया  गया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  पर  कम

 निवेश  किया  गया है  ।  इस  बात  पर  टिप्पणी  किए  बिना  कि  पूंजी-निवेश  कम  किया  गया  है  या
 मैं  सदन  के  समक्ष  उत्तर  प्रदेश  में

 र

 क्षेत्रों  पर  किए  गए  पूंजी  निवेश के  आंकड़े  रखना

 चाहता  हूं  जोकि  इस  समय  658  करोड़  रुपये है  यदि  उत्तर  प्रदेश  सरकार यह  चाहती है  कि
 कि  का  क्षेत्र क ेऔर  अधिक  केन्द्रीय  उपक्रम  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किए  जाएं  लगाए  जाएं

 तो  ऐसा  करने  के  लिए  अन्य  सुविधाओं  जैसे  कि  कच्चा  माल  आदि  की  उपलब्धता  को  भी  दृष्टिगत
 होगा  ।  परन्तु  इस  तथ्य  को  निश्चय  ही  दृष्टिगत  रखा  जाएगा  कि  केन्द्रीय  पंजी  निवेश  से

 निश्चय  ही  लोगों  का  जीवन  स्तर  बढ़ाने  तथा  उन्हें  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  करवाने  में

 सहायता  मिलती

 श्री  चन्द्रपाल  झलानी  द्वारा  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  का  उल्लेख  किया  गया  और
 उससे  संतुष्ट  नहीं  थे  ।  आंकड़ों  से  उनका  भांशका  का  विवरण  किया  जा  सकता है  क्योंकि  काम  के

 बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  10,000  एक  दूसर ेसे  जोड़ने  वाली  सड़कों  को  Fer  गया  er ग
 है  जिनकी

 लम्बाई  25,000  किलोमीटर  इसी  प्रकार  सिचाई  के  लिए  की  खुदाई  का  कार्य  आरम्भ
 किया  गया  है  ।  116  पुलियों का  निर्माण  किया  गया है  आदि-अ

 rrf= द-आद  इसलिए यह  आलोचना  कि
 काम के  बदले  नाज  कार्यक्रम  को  उत्तर  we  में  कारण
 आँकड़ों के  संदर्भ  सार्थक  नहीं  लगती  |
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 सवाना  गण

 ait f
 ta

 उत्तर  प्रदेश में  हुई  गोला-वृष्टि  का  उल्लस  ba  किया  गया  है  ।  हमारे  पास

 उन  जहां हां  कि  क्षति  हुई  है  तथा  उनमें  अलीगढ़  तथा  एटा  आते  हैं  ।

 श्री  रामलाल  राही :  सीतापुर  की  तहसील  महमूदाबाद  और  सिधौली  के  अनेक  गांवों  में

 फसल का  एक  दाना  भी  नहीं  रह  गया  अपार  ओलावृष्टि  से  ।

 श्री  भार०  वेंकटरामन  :  मैं  जिलों का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  इन  जिलों
 में  क्षति  हुई  है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  नकद  तथा  अन्य  प्रकार  से  सहायता  देने  के  लिए  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  पर्याप्त  धनराशि
 उपलब्ध  कराई  गई

 है  ।  अभी  तक  जो  समाचार  प्राप्त  हुए हैं  उनके  अनुसार  मकानों  के  गिरने  से
 केवल 3  मवेशियों की  मृत्यु  हुई

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  का  कहना  aT  कि  850  करोड़  रुपये  के  कुल  परिव्यय  में  हरिजन

 कक
 हेतु  केवल  6  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यहां  मुझ  वही  बात  फिर  दोह  पड़

 ही  है  जोकि  कल  मैंने  श्री  फर्नान्डिज  सेकही  भी कि  बजट के  आंकड़ों  को  बहुत  ध्यानपूर्वक  पढ़ने
 की  आवश्यकता  होती  है  ।  हमें  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  क्या  कहां  मिलेगा  ।  ऐसा  होता  है  कि

 कुछ  व्यय  योजनेतर  लेखों  का  होता  है  और  कुछ  योजना  लेखे  का  ।  यदि  आप  आंकड़ो ंक को  देखें  तो

 आपको  मालम  पड़ेगा  कि  योजनाबद्ध  तथा  गैर-योजनाबद्ध  बजट  सम्बन्धी  उपबन्धों  को  देखें  तो

 आपको  पता  चलेगा  कि  योजना  के  अंतगर्त  9.27  करोड़  तथा  गर  योजना  के  अन्तगंत  23.71

 करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  पूंजीगत  खाते  में  60  लाख  रुपये  हैं  ।  अतः  योजना र  लेखों के
 अन्तर्गत  कुल  9.87  करोड़  रुपये  हुआ  और  गैर-योजना  खाते के  अन्तर्गत  23.71  करोड़  रुपये और

 इसका कुल  जोड़  33.58  करोड़  रुपये  हुआ  ।
 अतः  उन्होंने 6  करोड़  के

 जो  आंकड़े
 दिए  हैं  वह

 गलत हैं  ।

 मेरे  मित्र  श्री  कोडियन  द्वारा  जो  शिकायत  की  वह  भी  कुछ  ऐसी  ही  ट  उनका

 कहना  था  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विशेष  उपबन्ध  किया  उसे  पुनरीक्षित

 कलन  में  99  करोड़  रुपये  से  घटाकर  36  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  यदि  उन्होंने  भमांकड़ों

 को  ध्यान  से  देखा  होता  तो  उन्हें  पता  चलता  कि  पीठ  78  पर  वह  1979-80  के  लिए  =
 ats

 दानों  के  भागों  में  योजनाबद्ध  गेर  योजनाबद्ध  आंकड़ों  को  मिलाने  उनका  जोड़  99
 करोड़  ही  हो  जाता  है  ।  वर्ष  1978-79  में  योजनाबद्ध  खाते  में  33  करोड़  तथा  गेर  योजना  बात
 खाते  W55 55  करोड़ पर  दर्शाए  गए  हैं  ।  वर्ष  1979-80  के  लिए  भी  ऐसी व्यवस्था है

 ।  फिर  वहां इस
 संकेत  भी  ददिया  गया  है  कि  गेर-योजना  उपबन्ध  को  उपयुक्त  शशांक  के  अंतगर्त  हस्तांतरित

 दया  गया  है  ।  इसे  इस  खाते  में  नॉटी  दर्शाया  गया  है  अपितु  इसे  विभिन्‍न  शिक्षकों  के  अन्तर्गत

 e  गया  है  ।  ऐसा  उत्तर  प्रदेश  के  महालेखाकार  के  कहने  पर  किया  गया  है  जिसने  कहा  था  कि
 र  योजना  उपबन्ध  को  उससे  सम्बन्धित  शीर्षक  में  हस्तांतरित  fear  जाना  चाहिए  तथा  उसे  यहां

 नहीं  दर्शाया  जाना  चाहिए  |  बजट-पत्रों  में  इसका  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  यह  पता  चलता

 है  कि  धनराशि  कम  नहीं  हुई  है  अपितु  उसके  आंकड़े  बहुत  बड़े  हैं  ।

 जहां तक  र
 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  वहां की  तापीय  निर्धारित

 क्षमता  1977  मेगावाट ह ैदे  तथा  इस  समय  वहां  तथा  1200  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  किया

 जाता  है  जोकि  चरत  मान  हु उनातश पंद में  में  यदि  उसकी  तुलना  देश  के  अन्य  भागों  के  साथ  की  जाए  तो  काफी
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 मत

 संतोषजनक लगता  है  ।  क्योंकि  यह  लगभग  60  प्रतिशत बे  पता
 दे  गत  विद् यत जै

 की  frat :

 क्षमता  1068  मेगावाट  है  परन्तु  सूखे  के  कारण  पह  150  रह  गई  यहीं  कारण
 |

 कि  उत्तर  प्रदेश  में  इस इस  समय  भयंकर  सूख  की  स्थिति  बनी  हुई  it  Tes  प्राय  a  यहा बिजली  एसक
 है  उसका  60  प्रतिशत  भाग  ग्रामीण  30  प्रतिशत  उद्योगों  तथा  10  प्रतिक  त  भाग  शहरी  क्षेत्र

 को  दिया  जा  रहा  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  गलत  है  |

 श्री  आर०  वेंकटरामन  :  आप  इन  आंकड़ों  को  चुनौती  नहीं  दे  सकते  क्यों
 यह  आंका

 उन्हीं  लोगों  के  दिये  गये  हैं  तो  इन  पर  कार्य  करते  ।  आपकी  जानकारी  कानों  सुनी बात  फर
 आधारित  हो  सकती  हैं  ।  बिजली  का  उत्पादन  बढाने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 अगले  ag  भारी  मात्रा  में  बिजली  पेदा  की  जायेगी  ।

 में  wees  अज भव  मैं  माल  की  ढुलाई  के  मुद्दा  पर  आता हूं  ।  पिछली  सरकार  के  सायंकाल में  ald ि

 ढुलाई  की  हालत  बिल्कुल ही  खस्ता  रही  ।  रेलों  ae  माल  ढोये  जाने  की  स्थिति  खराब

 रही  ।  ताप  बिजली  घरों  तक  कोयला  नहीं  पहुँचा  ।  अनाज  भी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  तक  नहीं

 पहुंचा  ।
 चीनी  उठाई  ही  नहीं  गई  ।  हमारी  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  बाद  मंत्रिमंडल की

 एक

 उप-समिति  गठित  की  गई  हैं
 जो  आधारित  आवश्यकताओं  पर  विचार  करेगी  ।  समिति  इस  समय

 माल  डिब्बों  के  वारे  में  विचार  कर  रही है  ।  यह  समिति  7  मार्च  को  गठित  की  गई  थी  और

 बताया  गया  है  कि  कोयला  और  Qt ata  जव  तेजी  से  ढोये जा  रहे  हैं  ।  पर  मैं  अभी  संतुष्ट

 नहीं  हूं  समिति  हर  सप्ताह  बैठक  करती है  ओर  स्थिति  की  समीक्षा  करती  इन  वस्तुओं को
 रेलगाडियों  तथा  अन्य  परिवहन  साधनों  द्वारा  लाने-ले-जाने  का  हम  हर  सम्भव  प्रयत्न

 यह  बड़ा  नहीं  बनाना  चाहता  कि  इसकी  समस्या  ही  नहीं है  ।  मंत्रिमंडल  की  उप-समिति  इस  काम

 में  amen  है है  और  आशा है  कि  आगामी  दो-तीन  सप्ताह  में  इस  दशा  में  काफी  सुधार  होगा  ।

 मैं  लगमग  सभी  हों  का  जवाब  दे  चका  ।  अब  मैं  सभा  से  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  का

 अनुरोध  करता  हं  ।

 श्री  राम  लाल  राही  उपाध्यक्ष  माननीय  तिवारी  जी  ने  यह  कहा  था  कि

 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कुछ  उद्योग  लगाये  जाने  वाले  थे  जिनके  निर्माण  को  तत्कालीन र सरकार ने  रोक

 दिया  ।  उसमें  महमूदाबाद  की  सरकारी  क्षेत्र  में  बनने  वाली  शुगर  फैक् टिक  थी  जिसका  निर्माण

 शित कर  दिया  गया  था  ।  परन्तु  अन्य  सहकारी  क्षेत्र में  बनने  वाली  फैक्ट्रियों  की  अंग्रेजी में  छूट
 दी

 गई
 है  और  उनका  बनवाना  प्रारम्भ  करा  दिया  गया  है  ।  वही  नीति  महमूदाबाद  शुगर  एक्ट्रा

 के
 लि लये  क्यों  नहीं  लाग  की  जाती ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  अय  मैं  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  वर्ष  1980-81  के  बजट के  सम्बन्ध  में

 नुदानों  की  मांगों  पर  पेश  feu  गए  कटौती  प्रस्ताव  एक  साथ  मतदान के  रखूंगा ।  यदि

 कोई  सदस्य  करो  ती  प्रस्ताव  अलग  से  पेश  करने  का
 इच्छुक  हो  तो  बताएं  ।

 कटौती  प्रस्ताव  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखे  गए  और  अस्वीकृत  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है
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 दाउ
 कि  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  ee

 बत  माँगों  के  संबंध  में  31

 1981  को
 समाप्त  होने

 वाले  ag  के  दौरान  ने  वाले  खर्चों
 को  पूरा  करने

 के  लिए  कार्य-सूची के
 स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पृ  लेखा  राशियों  के  अनधिक  लेखानुदान  की  राशियां
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  ।

 मांग  संख्या  |  अ  3, से  13  17  से  72,  74  से  78,  80  से  104,  108 से  123  और

 च  आआ ्

 मांग की  संख्या  antares

 क---राजस्व  व्यय

 रु०

 राज्य  विधान  66,99,000

 मंत्रिपरिषद  22,8  6,000

 4  न्याय  विभाग  3,28,24,000

 5  .  निर्वाचन  विभाग  5,51,20,000

 2,82,59,000 6.  संस्थागत  वित्ता  विभाग  कर  एवं

 7  राजस्व  विभाग  ('  14,69,20,000 स्व  परिषद  तथा  अन्य

 8  63,76,000 संस्थागत  वित्त
 विभाग  एवं

 9  स्वायत्त शा  व॑  नगरपालिका  विभाग  14,01,09,000

 10.  आबकारी  विभाग  53,36,000

 11  परिवहन  विभाग  5,80,33,000

 12
 संस्थागत

 वित्त  विभाग  तथा  बाजी-कर  12,02,000

 13.  वित्त  विभाग  अल  2,13,42,000

 तथा  अन्य

 17.  सचिवालय  2,37,08,000

 18.  कार्मिक एवं
 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  24,35,000

 19  गृह  विभाग  पैदा  तथा  अन्य  1,06,07,000

 20  सामान्य  प्रशासन  तथा  अन्य  विभाग  29,46,000

 21  संस्थागत  वित्त  विभाग  3,82,000

 22.  राष्ट्रीय  एकीकरण  विभाग  6,44,000

 23  4,14,65,000 राजस्व  विभाग
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 ी  |.  |  द्०

 9  355,009 24.  वित्ता  विभाग  तथा
 लेखा cod

 25.  गृह  विभाग  Ast लिस
 )  35,72,33,000

 26.  गृह  विभाग  2,87,57,000

 27.  उद्योग  विभाग  सामग्री  कौर
 2,54,62,000

 ।

 39,55,000 28.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग

 29.  सकता  विभाग  33,52,000

 30.  नागरिक  सुरक्षा  विभाग  ?  2-46,80,0

 31.  faa  विभाग  भत्ते  तथा  9,37,95,000.

 32.  वित्त  विभाग  2,80,03,000

 33.  शिक्षा  विभाग  ह  1,07,23,02,000

 34.  conf प्रा  |  |  afi  ah  ्  Tat  विभाग  2,94,54,000

 35.  स्पोटर्स  विभाग  34,49,000

 36.  सांस्कृतिक  ara  विभाग  24,67,000

 37.  विज्ञान  और  प्रयोग  विभाग  21,37,000

 38.  चिकित्सा  एम  24,6  5,31,0010

 39.  चिकित्सा  विभाग  6,96,39,000

 चिकित्सा  विभाग  स्वास्थ्य  )  8,46,99,000

 सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  भवन )  39,26,000

 42.  एवं  नगर  भूमि  विभाग  1,16,09,000

 43.  सुचना  विभाग  68,  61,000

 44.  श्रम  विभाग
 1,6  6,71,000

 45.  श्रम  विभाग  1,99,30,000

 हरिजन  सहायक  एवं  समाज  कल्याण  विभाग  |  ह  2,49,63,000

 47.  11,12,000

 48.  राजस्व  विभाग  आपदाओं  के  कारण  सहायता  3,60,00,000

 1,45,13,000 49.  सहकारिता  विभाग

 50.
 ह

 ी  रि
 का  रि  12,12,77,000
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 1  2  3
 pe  a

 Go

 51.  नियोजन  विभाग  1,19,  12,000

 11,10,52,000 52.  कृषि  विभाग
 1,65,70,000 53.  कृषि  विभाग  (atten  fire  विकास )

 54.  नस्ता  विकास  विभाग  ह  :75,10,000

 55.  ग्राम्य  विकास  विभाग  ०  क  14,73,78,000

 56.  पंचायती  राज  विभाग  2;78,62,000

 57.  क्षेत्रीय  विकास  विभाग  12,35,27,000

 58.  खाद्य  तथा  रसद  विभाग  .  2,25,30,000

 59.  पशुधन  विभाग  3,95,36,000

 60.  पशुधन  34,98,000

 61  मत्स्य  fe  भाग  32,33,000

 62.  वन  विभाग
 न्  8,58,62,000

 63.  उद्योग  विभाग  एवं  मध्यम  81,90,000

 64.  उद्योग  विभाग  1,95,37,000

 65.  उद्योग  विभाग  एवं  लघु  6,33,04,000

 66.  उद्योग ध  पग  en  सालियां  24,51,000

 67.  विद्युत  विभाग  8,53,000

 क 68.  सिंचाई  विभाग  किये--राजस्व  36,64,69,000

 भाग 69.  सिंचाई  16,28,51,000

 70.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  12,95,12,000

 71.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  15:37,000

 72.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  )  8,47,08,000
 74.  पर्यटन  14,61,000

 योग  राजस्व व्यय  4,48,01,67,  000

 ख--पंजाब गत  व्यय

 75.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  अनावासिक  6.13,  14,000

 भवनों  पर  पूँजीगत
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 उत्तर  प्रदेश  80-81  अनुदानों की  अनुपूरक  मांगें  1979-80  18  1980

 Ro

 76.  सार्वजनिक  निर्माण
 विभाग  2156577,000'

 भवनों
 प
 पर  पूंजीगत

 '
 परिव्यय  2,24,84,000 77.  चिकित्सा  विभाग--पूंजीगत

 1,000 8.0  स्वायत्त  शासन  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 2,95,000 80.  गृह  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 81.  गृह  परिव्यय  15,17,000

 82.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  भवनों  पर  3,88,05,000
 { ...

 पूंजीगत

 83. स सहायता  एवं  पुनर्वासन  विभाग--पूंजीपति  परिव्यय  )  4/47,000 |
 20;00,000 84.  हरिजन  सहायक  एवं  समाज  कल्याण

 पूंजीगत  परिव्यय

 85.
 3
 सहकारिता  विभाग  परि —  4,€0;93,000

 86.  पति  विकास  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय  11,54,49,000

 4,23,64,000 87.  उद्योग  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 88.  सुचना  विभाग  परिव्यय  16,67,000

 17,000 89.  पंचायती  राज  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 90.  संस्थागत  वित्त  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय  6,25,000

 66,67,000 91.  उद्योग  विभाग  उद्योग  परिव्यय
 4,54,000 92.  राजस्व  विभाग  उन्मूलन  के

 सम्बन्ध  में  प्रतिकर )

 12,14,42,000 93.  कृषि  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 29,75,000 94.  ग्राम्य  विकास  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 16,34,000 95.  क्षेत्रीय  विकास  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 33,000 96.  नियोजन  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 57,56,33,000 97.  खाद्य  तथा  रसद  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय
 8,47,000

 98.  पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय

 99.  पशुधन विभाग
 विस  लीग

 1,34,000

 परिव्यय
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 2  3

 Bo
 100.

 मत्स्य  विभाग--पू
 पंजीगत

 tena

 3,46,000

 101.  वन  पूंजी  परि  3,91,000

 102.  सिंचाई  femre._(  Erte  recite  पूंजीगत  80,53,53,000

 परिव्यय

 103.  सिंचाई  विमाग--(वहप्रयोजनीय नदी  12,68,28,000

 योजनाओं  पर  पूंजीगत
 104.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  साधनों  16,51,71,000

 =
 पर  ' asitta

 105.  परिवहन  विभाग  1,000
 क  नए क

 कुल  पूंजीगत  व्यय  2,16,66,64,000
 2

 घ--ऋण  कौर  अप्रिय

 08.  दिक्षा  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  28,67,000

 109.  प्राविधिक  शिक्षा  विभाग--ऋण  ar  अग्रिम  1,67,000

 110.  स्वायत्त  शासन  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  3,08,22,000

 95,42,000 111.  विभाग--ऋण  और  अग्रिम

 112.
 राजस्व  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  52,68,000

 VW 13  सहायता  एवं  पुनर्वासन  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  8,17,000

 114  उद्योग  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  2,45,87,000

 11  षवंतीय  विकास  विभाग--कर्ण  और  अप्रिय  1,32,23,000

 वन  विभाग--ऋण  और  afar  20,000 116
 117  राष्टीय  एकीकरण  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  50,000

 118.  उद्योग  विभाग  उद्योग  ate  अग्रिम
 .

 1,33,33,000

 119.  सहकारिता  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  16,27,000

 120.  कृषि  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  86,67,000

 121.  क्षेत्रीय  विकास  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  2,50,00,000
 122.  पशुधन  विभाग--ऋण  भर  afta  3,000
 123.  विद्युत

 ate SG x a FU] strir_=r-nr  a
 और

 te  अज़ीम
 56:68,  17,000

 124.  पति  विभाग--ऋण  और  afar  93,33,000

 योग  भग  और  अग्रिम  71,21,43,000

 कुल  रोग  7,35,89,74,000
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 उत्तर  प्रदेश  1  अनुदानों  की  अनुपूरक
 _

 _
 ae हए

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  मैं  अनुदानों
 न  ली  ATATTAR  ait  को को  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखता हूं  ।  प्रश्न

 कार्य-सुची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नर्लि  खत  मांगों के  संबंध  में  31

 1980  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के

 स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजीलेखा  राशियों  से  अनधिक  पूरक  राशियां  उत्तर
 प्रदेश  राज्य की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  :--

 28.0 मांग  4  9,  14,  18,  19,  21,  23  »  49;  29,  34,  35,

 37,  39  से  41,  45  a  48,  50,  Pe) &
 2,  53,  55,  57;

 स 61  से  63,  65  से  67;  69  75,  82,  86,
 14  दि

 87,  88%,  89,  9
 ie  yaa

 Ay  95,  97,  107,  117,  118,  121,

 ats

 मांग  सख्या  शोषक  राशि
 शाण

 ह  क  व  यि
 म--राजस्व  द्०

 1.  राज्य  मण्डल  54,000

 4.  न्याय  विभाग  53,000

 9.  स्वायत्त  शासन  एवं  नगरपालिका  विभाग  6,97,28,000

 14.  वित्त  विभाग  अल्प  बचत  तथा  अन्य  2,07,42,000

 18.  सचिवालय  41.22,000

 19.  कामिक  एवं  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  1,000

 21.  सामान्य  प्रशासन  तथा  अन्य  विभाग  9,46,000

 23.  राष्ट्रीय  एकीकरण  विमाग  1,000

 28.  उद्योग  विभाग  सामग्री  और  मुद्रण )  1,00,00,000

 29  सावंजनिक  निर्माण  विभाग  भवन ) न
 37,000

 शिक्षा  विभाग  2,000

 2  प्राविधिक  शिक्षा  विभाग  1,000

 ॥ ब ह  सांस्कृतिक ara  विभाग  58,000
 39  चिकित्सा  विभाग  )  19,03,000

 «40.  चिकित्सा  विमाग  48,  14,000

 1,000 41.  चिकित्सा  विभाग
 स्वास्थ्य  )

 45.  सूचना  विभाग  2,90,000

 46.  श्रम  विभाग  कल्याण  10,06,000

 47.  श्रम  दिमाग  2,45,000

 48.  हरिजन  सहायक  एवं  समाज  कल्याण  विभाग  2.000
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 2

 Ro
 1,000 50.  राजस्व  rep  |  दवी  आपदाओं  के  कारण

 52.  सबका  रिता f
 3,000

 53  एवं पि
 2,000

 ग  20,01,  000 55.  कृपि  red  हुए

 कोन

 1,  0 57.  गन्ना f  Bars sit  ba  el

 विकास
 3,80,01  000

 61.  क्षेत्रीय  वत्  10,00,00:000
 द  विभाग  2,94,000 62.  खाद्य  तथा  we

 62.
 पशुधन  विभाग

 1  000

 63.  मत्स्य  विभा  1,77,000

 66.  aa  विभाग  1,000
 भारी  1,60,00,000 67.  उद्योग  विभाग  (  मध्य  प

 कम 69.  उद्योग f  sara  एवं ल  3,31,91  000

 75.  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  (&  1,77,000

 राजस्व  व्यय  30,47  58,000

 ख--पूंजीगत  व्यय
 1,40,00,000 82.  सार्वजनिक  निर्माण-विभाग (  अनावासिक  भवनों  पर

 tia
 8  6.  बिहाग--पूंजीगत  परिव्यय  15,000
 87.  a  54,05,000 जनक  निर्माण  विभाग  भवनों  पर  पूंजीगत

 परिव्यय  )
 हरिजन  सहायक  एवं  समाज  कल्याण  विभाग  1,30,00,000

 पूंजीगत
 2,33,45,000 89.  सहकारिता  विभाग--पूंजीगत  परिव्यय

 01.  उद्योग  विभाग  पूंजीगत  परिव्यय  4,25,01,000

 92.  सूचना  निभाई--पू  जीगत  परिव्यय  40.00,000

 उद्योग  विभाग  पूंजीगत  परिव्यय  1,68,00,000
 q  पूंजीगत  afer  a  2,14,37  090 97. क

 107.  र
 सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  साधनों  पर  2,000

 पूंजीगत  परिव्यय  be
 पूंजीगत  व्यय  14,06,05,000

 ग--ऋण  अग्रिम

 1,000 117.  उद्योग  विभाग--ऋण  और  अग्रिम

 और  अप्रिय 118.  fata  एवं  पिछड़े  हुए  क्षेत्र--ऋण  75,00,000
 121  ग | | ि  पग  उद्योग  और आं 1 और  अग्रिम  6,09,00,000
 122.  सहकारिता  ना  विभाग--ऋण  और  अग्रिम  2,75,75,000

 66,00,000 125.  पशुधन  विभाग--ऋण  और  अग्रिम
 ऋण  और  अग्रिम थी  10.25. 25.76.000

 कल  योग  54,79,39,000

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 अनादर उत्तर  प्रदेश
 1980-81

 tel
 ही a

 रक  मांगें  1979-80  8  मान  1960

 उत्तर  प्रदेश  विनियोग  (  विधेयक  1980

 वित्त  मंत्री  कार  !  मैं  प्रस्ताव  करता  कि  वित्तीय वर्ष  1980-81 के

 एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित

 निधि  मे
 से  राशियों के  निकालें

 करने  वाले  विधेयक  को  प्र:स्थापित  करने  की क  अनुमति  दी
 जाए

 जाने का  उपबंध  व

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1980-81  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  ए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की
 संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध  करने  विधेयक को  पुरःस्थापित

 करने की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  तुर्रा

 stare  वेंकटरामन :
 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं

 aa att  ‘Mito  वेंकटरामन :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुँ  कि  ष॑  1980-81  के  एक  भाग की

 सेवाओं  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों के  निकाले  जाने  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 ‘fe  वित्तीय  वर्ष  1980-81 के  एक  भाग  की  सेवाओं  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य की

 संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाने  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  उपाध्यक्ष  महोदय  म ति
 पका  और  इस  सदन  का

 rr अभारी हैं  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  समस्याओं  को  मंत्री  जी  को  सुन  लि  के  1  आपने  मुझे  मौका  दिया
 सबसे  अधिक  आभारी  हूँ  गरीब  मजदूरों की  नेता  श्री  मती  इन्दिरा  गांधी  का  कि  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  की
 तानाशाही  सरकार  को  भंग  कर  fear

 नारायणपुर की  घटना  को
 लेकर  पूरे

 देश  का  सिर  झूक  गया  नारायणपुर में  जो  जांचा

 चल  रही  वहां  जो  घटनाएं  घटी  हैं  ,  उसके  बारे में  पूरे  सदन  के  सदस्यों  से  मैं  आग्रह  करूंगा
 आप  सब  वहां  जाकर  वहां  कि  दिशा  को  देखकर  आइये  |  वहां पर  जिस  तरह  से  बहु -वे टियों ह-बेटियों  की

 इज्जत  लूटी  और  जिस  तरह  से  डाके  डाले  जोकि  लोक-दल  सरकार  ने  मैं  इन्दिरा

 जी  का  अभारी  हूं  कि  उन्होंने  वहां  की  तानाशाही  सरकार  को  खत्म  कर  दिया  |

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  जो  हालत है  ,  यह  उत्तर  प्रदेश  का  बजट  इस  बजट  का  ac  ना नप नता

 ह्म  उत्तर  प्रदेश  के  सदस्य  उलटकर  देख  चुके हैं  कि  गाजीपुर  और  गोंडा  व

 बहराइच  के  लिये  क्या  लिखा  लेकिन  इसमें  कुछ  भी  देखने  को  मिला  ही  नहीं  |  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 के  साथ  हमेशा-हमेशा  से  इस  तरह  की  उपेक्षा  होती  रही  लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय

 वित्त  मंत्री  व  दूसरे  मंत्रियों  से  और
 मंत्रियों  के

 के  माध्यम  से  उत्त  प्रदेश
 सरकार

 को
 चेतावनी  देना

 sy  mx

 eh  हूँ  चौर  पूर्वी  उत्तर  प्र
 न

 गा

 रेश  इस
 kane
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 बाहर  निकल  जायेगी ।  यह  qos  अपन  नेताओं  से  कहना  चाहता  हूं  ।  वस्ती  की  क्या  हालत
 य में  कुछ  नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  रा  गांधी के  आर्शीवाद से  बहुत  लड़ाई  लड़ने  के  are

 मगहर में  एक  सूती  मिल  की  स्थापना हुई  ।

 (owe
 af  दरा  जी  ने  किया  ।  संजय  जी  को  ले  जा  कर  मैंने  शिलान्यास  कराया  ।  नारायण  दत्त  जी

 उस समय  मुख्य  मंत्री  थे  wa  मिल  की  स्थापना  पाई  और  मिल  बनते  लगी  तो  उत्तर  प्रदेश  की  A"
 और  हिन्दुस्तान  की  जनता  बौखला  श्रम  में  पड़  गई  और  जनता  पार्टी  की  स

 को  यहां  ला  कर  दिल्‍ली  में  बैठा  दिया  ।  पांच  साल  की  जगह  वह  सरकार  ढाई  साल  चली  और  क्या

 हुआ  उस  मगहर  मिल  वहां  जो  मिल  लगी  वह  किसके  लिए  लगी ?  गरीब  मजदूरों और
 इन्दिरा  जी  ने बुनकरों  के  लिए  लगी ।  पूंजीपतियों  के  लिए  वह  मिल  नहीं  लगाई  गई  थी  ।

 ara  दिया  था  कि  गरीब  बुनकरों  के  कल्याण  के  लिए  मगहर  में  मिल  लगाओ  ।  वह  संत  कवीर  का

 ऐतिहासिक  स्थान  है  ।  मिल  लग  गई  ।  जनता  पार्टी  की  सरकार  आ  ्र  |  आर ०  एस ०  एस०  के  लोगों  की

 की  भर्ती  हो  गई  उस  सरकार  में  ।  सारा  आर०  एस०  एस०  भर  गया  ।  नतीजा  क्या  हुआ  कि  जो वहां

 से  सुत  निकलता  है  एक  ato  एस०  एस०  एस  के  पूंजीपति  को  वह  सारा  सौंप  दिया  जाता  है  ।  माननीय
 वित्तमंत्री  जी  इसको  सुन  और  वह  पू  जीती  उस  सुत  का  है  ब्लैक  करता  इसकी  वे  जांच

 करक  मैं  उनको  प्रमाण  दे  रहा  हूं  ।  तो  जो  सूती  मिल  लगी  उसका  फायदा  बुनकरों  को  नहीं  मिला  ।

 जिस  समय  हमारी  सरकार  यहां  केन्द्र  में  थी  85  रुपया  बंसल  सूत  मिलता  32  नम्बर व  और
 उसका  जोड़ा  उस  समय  24  और  25  रुपये  में  बिकता  था  ।  आज  क्या  हालत  है  कि  आज  बुनकरों  को

 मिल  रहा  है  106  रुपये  बंडल  सूत  और  वहीं  कपड़ा  आज  खरीदा  रहा  है  और  24  और  25

 रुपये  में  ।  हमारा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  बुनकरों  का  क्षत्र  गरीबों  का  क्षेत्र  मजदूरों  का  क्षेत्र

 सर्वहारा  वर्ग  का  क्षत्र  है  और  वह  लूटा  जा  रहा  है  पूंजीपतियों  द्वारा  ।  तो  वित्त  मंत्री  जी  से  मेरा

 विनम्र  आग्रह  है  कि  उस  सूती  मिल  का  वह  जो  एजेंट  है  जो  कुल  सूत  खरीद  ले  रहा  है  उसके  ऊपर

 प्रतिबन्ध  लगाइए  ।  उसको  सारा  सूत  खरीदने  से  रोकिए  ।

 दूसरी  प्रार्थना  यह  है  हाथ  जोड़कर  सारे  संसद्‌  सदस्यों  से  और  आप  के  माध्यम  से  माननीय

 मंत्री जी  से  कि  देश  आजाद  हुए  32  वर्ष  हो  गए  लेकिन  मेरे  क्षेत्र  में  मेहदावल  एक  करवा  आज

 भी  वहां  की  जमींदारी  नहीं  टूटी  ।  मैंने  बहुत  पत्र  लिखे  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  लेकिन  कोई

 सुनवाई नहीं  हुई  ।  आज  बागडोर  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  हाथ  में  है  ।  आपके  माध्यम  से  मैं  प्रधान

 मंत्री जी  से  अपील  करना  चाहता  हूं  कि
 मेहदावल  टाउन  एरिया  की  जमींदारी  तुरंत  तोड़ी  जाए

 जिससे  गरीब  मजदूरों  की  रक्षा  हो  सके  ।

 एक  वात  और  कहना  चाहता  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  आई  तो  पूरे  प्रदेश में
 जिला

 परिसरों  कांग्रेस
 के  हाथ  में  थीं  ।  ज्यों  ही  जनता  सरकार  आई  सारी  जिला  ifead भंग  हो

 सारी  नोटिफाई  एरियाज  और  टाउन  एरियाज  भंग  हो  ||  ँ  ।  मेरी  अपील  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 की

 जिला  fia at
 जो  उस

 प्रवक्ता  भंग  की  गई
 उनक  तुरंत

 बहाल  कराया  जाए
 ।

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  की  कहानी  जरा  सुन  लीजिए  ।
 हमारे  भाई  मुशीर  साहव  अमी  बोल

 रहे  थे
 ।

 उन्होंने  भी  स्पष्ट  कहा  कि  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में
 आगरा और  रूहेलखंड  डिवीजन

 299



 उत्तर  प्रदेश  बजट
 1980-8

 81  ग्या  को  अनुकूल  माग | हि  eecmeces  क थ  at  on 1979-80  18
 1980 एएए

 में  गरीब  मजदूर  अपन  ा  वोट  डालने  Tol  पाएं  1  आप  जां  चुनाव  कराने  ज जा
 रहे  है  ह  किम

 जा  यह क्या  रखे
 बूते  पन  कराने  ज

 ?  कौन  वोट  देने  जाएगा  इसका  प्रबंध  पहले  ्  जए कि  गरीब  मजदूर
 रूहेलखण्ड  डिवीजन  में  वोट  डालने  पाएं  ।  फिर  चुनाव  करा  लीजिए  चुनाव

 राने  से
 पहले  आपको  इस  मुद्  पर  जरूर  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  एक  कमेटी  बनी  थी  कांग्रेस दे

 संसद  सदस्यों  की  और  लोगों  उसमें  हम  लोग  थे  आगर  डिवीजन  देखने ।  वहां

 पता  लगा  कि  पोलिंग  के  दिन  हत्याएं  की  मास  हुए  ।  मेरी  अपील  है  आपके  माध्यम  से  शिव  |
 पिय

 जी  गृह  मंत्री  जी  से  भौर  बाकी  सारे  मंत्रियों  से  कि  भाप  उस  डिवीजन  को  ठीक  करें  जिन

 गरीब  मजदूर  वोट  डालने  पाएं  ।

 पन्त  की  कहानी  भी  जरा  सुन  लीजिए  ।  आज  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  दूसरा  भाव  है भोर पा

 उत्तर  प्रदेश  में  दूसरा  भाव  दै  ।  पर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  दूसरा  भाव  और  पश्चिमी  र  प्रदेश में  दूसरा

 भाव  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय
 वित्त

 मंत्री  जी  प्रदेश  से  सारे  नेताओं  और  कृषि  मंत्री  तका

 प्रधान  मंत्री  जी  से  अपील  करना  चाहता हूं  कि  पूर्वी  और  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  दीपिका को

 समाप्त  किया  जाए

 इन  शब्दों  वे  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता हूं  भोर
 प्रस्तुत

 वित्त  विधेयक का

 हार्दिक  समान  करता  हूं  ।

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  माननीय  उपाध्यक्ष  आपका  शुक्र  गुजार  हूं  कि

 आपने  मुझे  बोलने  का
 भवसर  प्रदान  किया  ।  मैं  केवल  दो  मिनट  ही  बोलू  इससे  अधिक समय  नहीं

 लूंगा  क्योंकि  सदन  का  समय  बड़ा  कीमती  हमारे  प्रदेश  की  बहुवादी के  लिए  सारे  प्वालन्ट  पहां  पर
 प्रस्तुत  किए

 जा  चुके  हैं  ।  मैं  केवल  देवरिया  और  वालिया  के  बारे में  कुछ  कहना

 तो  वॉ कौर  बलिया  वालों  ने  एक  उदिता  भेजी है है  जिसका  अभास  शायद  उनको  पह  लग  गया
 जब  गुलशन  पर  पड़ा  तो  लह  हमने  दिया

 जब  बाहर  भाई  तो  कहते  हैं  तुम्हारा  काम  नहीं  ।

 देवरिया  बलिया  वालों  की  आज  यही  हालत  मेरा  fam  इतना  ही
 निवेदन  है है  र  कि  यह  सदन

 आज  से  बहुत  पहले  से  ही  जानता  है  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  को  दशा  से  प्रभावित  कर ही  हमारे
 परम  आदरणीय  नेता  व०  जवाहरलाल  नेहरू ने  पूर्वी  जिलों  के  सुधार  के  लिए  पटेल भा  द  are
 की  थी  ।

 उस  आयोग  की  सिफारिशें  सरकार  के  पास  मौजूद हैं  ।  मैं  केवल  यही  च

 द सदन में  हमारे  Fo  जवाहरलाल  नेहरू  देश  के  अन्य  च  नेता  रहे  उस  सदन  के  मा ध्यान र  |

 उत्तर  प्रदेश  की  गरीबी  से  प्रभावित  एर। होकर  जो  कमेटी  बनाई  TE  उसकी  जो  सिफारिशें हैं  उन उनको  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  में  लाय  किया  जाए  ।

 मेरा  दूसरा  निवेदन  है  कि  वालिया  जनपद  में  घाघरा  के  किनारे  लीलकार  गांव  में
 मकान  करोड़ों  की  सम्पत्ति है  लेकिन

 नदी  से  दूरी  अब  केवल दो  सौ  गज  की  ही  रह  गई  है  ।  सरजू
 नदी  बराबर  काट  रही  ।  इस  सम्बन्ध  में  [  तत्काल  af  के

 नहीं  की  गई  तो  करोड़ों  की

 सम्पत्ति और  हजारों
 घर  नष्ट ट  हो

 जायेंगे
 ।

 मैं  खुद  वहां  क  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सलाद  कार्ड  होनीं  चाहिए  ।  इसी  प्रकार से  ग्राम  हत्दी  रामपुर भी
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 बर  ७  गानों

 की  अनुपूरक
 मांगें  1979-80

 घाघरा  से
 काना

 1.0
 a8

 समय  रहते  इन  दोनों  गांवों की  हिफाजत  नहीं  की  गई  तो  दोनों

 गांव  कटकर  घाघरा  में  विलीन  हो  जायेंगे  ।

 जी  जहाज इस  स  पग  में  जबकि  कमलापति  त्रिपाठी  मंत्री थे  तब  भागलपुर

 रोड  पुल  मंजूर  हुआ  था  ।  फिर  सरकार  बदल  दूसरी  सरकार  आई  3 तो  उस  पर  अमल  नहीं  हुआ

 भागलपुर
 रोड  पुल  यह  पहले  से  स्वीकृत है  कोई  आज  की  बात  नही ंहै

 ।  इसलिये  इसको
 बनाया

 जाना

 al  वहाँ  पर भी  इसके  पहले  मंत्री  जी  का  उत्तर  हमने  सुना  यदि  उपयुक्त  साधन  हों  त

 कि  जा  सकती है  ।  सलेमपुर  में  बड़ी  लाइन  ना  रही  वहां  पर  14  सुगर

 फैक्टरी  हैं  आपको  काफी  बगास  मिल  सकता  ।  पास  में  नेपाल का  बार्डर  काफी  बांस  मिल  सकता

 है  और धान  की  खेती  से  काफी  पुआल  मिल  सकता  है  ।  इस  प्रकार  से  यह  सबसे  से  ज्यादा  [
 सूटेविल

 जगह  है  और  अगर  कोई  इन्डस्ट्री  खोलनी  है  तो  सलेमपुर  में  पेपर  मिल  जरूर  खोली  जानी  चाहिए  |

 साथ  ही  मैं  ag  निवेदन  करूंगा  कि  पूर्वांचल  में  सलेमपुर  ऐसी  जगह  जहां  एक  गांव स

 गांव
 में  जाना  दूभर है  ।  वहां  पर  सड़कें  नहीं  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  वहां  पर

 जो  बड़े  गांव  उनको  मेन-रोड  से  कनेक्ट  कर  दिया  जाए  ।

 दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  है  ।  इसके  पहले  जो  तीन  प्रोडक्ट्स

 सरकार  ने  स्वीकृत  किए  मनेरीमाली--इन  तीनों  पर  तत्काल  काम  शुरू

 कर  देना  चाहिए  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  हमारे  प्रदेश  में  बिजली  के  उत्पादन  की  जो  मशीनें

 लगी  उनकी  स्थापित  क्षमता  2184  मेगावाट  की  किन्तु  उनमें  1300  से  1400  मेगावाट

 बिजली  उत्पादन  होता  इसमें  सुधार  किया  जाए  ।  मेरी  दृष्टि  में  इसका  मुख्य  कारण
 यह  है  कि

 अगर  इसी  जिम्मेदारी  टेक्निकल  हैण्ड्स  पर  डाल  दी  जाए  और  उनको  जिम्मेदारी  देकर  यह  कहा

 me  कि  आप  काम  नहीं  करते  हैं  तो  यह  जिम्मेदारी  आपकी  और  सफलता  भी  होगी  तो  इसकी  जिम्मेदारी

 आपकी है  शायद  इस  तरह  से  मैं  समझता हूं  कि  बिजली  का  उत्पादन  बढ़  सकता  है  ।  मुझे  ऐसा

 लगता  है  कि  जो  बड़  प्रशासन  करने  वाले  आई०  सी ०  एस०  आफिसर  वे  टेक्नीकल  हैण्ड  नहीं
 है  इसलिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  यह  जिम्मेदारी  टेक्नीकल  हैण्ड्स  पर  डालनी  चाहिए  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्व  में  जो  शुगर  फैक्ट्रियां  हैं  वे  जीर्ण  हो  चली  उनकी  रि कवरों

 केवल  8,8.5,  9  परसेंट  है  ओर  किसानों  का  करोड़ों  रुपया  बाकी  उनमें  सुधार  होना

 अगर  सुधार  नहीं  हुआ  तो  पूर्वी  जिला  बर्बाद  हो  जाएगा  ।  मिट्टी  का  तेल  आदि  के  सम्बन्ध  में

 में  यह  निवेदन  करना  है  कि  उनकी  ठीक  प्रकार  से  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  नेपाल  तथा  यू०  पी०  की

 सरहद पर  विशेष  पुलिस  दस्ते  कायम  किए  जायें  ताकि  स्मगलिंग  को  रोका  जा  सके ।  हमारे

 गांव के  पास  एक  स्कूल  उसकी  हिफाजत  होनी  चाहिए  भर  उसकी  मदद  की ज जानी  चाहिए  ताकि

 ag  ठीक  प्रकार  स  चल  सक े।

 इन  शब्दों के  साथ
 आपका

 अभार प्रकट
 करते  हुए  कि  आपके मुझे  उत्तर  प्रदेश  बजट

 पर  बोलने  का  अवसर  आपको  पन्त  ता
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 अनुदानों  की  अनुप
 ane

 80 उत्
 अदद  गरदन

 0-8!  18  19.8

 द्यु  स  इस  अवस्था  में  यदि  सदस्य
 बिस्तार

 से  अपनी  बात  कहते  की  बजाय

 महत्वपूर्ण  मुद्दो ंतक  ही  अपना  भाषण  सीमित  रखें  तो  अच्छा  होगा ।

 ata म  हाबीर  प्रसाद  :  माननीय  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्र
 दे

 दश के  आधार  पर  इस  माननीय  सदन  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  के  द्वारा  जो  प्रस्ताव  व न

 करने के  लिए  निवेदन  किया  गया  इस  सदन  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  gare  दिए  किवे

 के  संबंध  में  मैं  भी  अपने  को  सम्मिलित  करते  हुए  कुछ  तथ्यों  की  ओर  सदन  का  ध्यान

 करना  चाहता  हुं  ।

 उत्तर  प्रदेश  भारत  का  सबसे  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  जहां  पर  85  प्रतिशत  लोग  देहातों  और

 गाँवों  में  रहते  हैं  ।  हम  दूसरे  शब्दों  में  कहें  तो  उत्तर  प्र  देश  गांवों  का  प्रदेश  है  और  उत्तर  प्रदेश  का

 चाहे  वह  सिंचाई के  साधन  चाहे  विद्य/तीकरण  व  उद्योग  के  साधन  चाहे  हरिजनोत्यान

 और  शिक्षा  के  साधन  हर  साधनों  में  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  है  ।  इसलिए  मैं  चन्द  शब्दों  में  आपकी

 माध्यम  से  सरकार  और  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  ऐसे  निर्वाचन

 क्षेत्र  से  चुनकर  आया  हूं  जो  कि  उत्तर  प्रदेश  का  पूर्वांचल  और  गोरखपुर  जिले का  बाँस गांव  तहसील

 वह  एकदम  पिछड़ी  हुई  तहसील
 &

 वहां  पर  घाघरा  और  कुबानों  के  बीच  में  एक  विशाल  क्षेत्र

 है  जोकि  नदियों  के  पास  बसा  हआ  लेकिन  वहां  पर  सिंचाई  की  व्यवस्था  नहीं  हो  सही है  ।  अबा

 तक  सरकार  कहती  थी  कि  वहां  पर  स्टेट  ट्यूबल-वैल  नहीं  हो  सकता  लेकिन  मैं  अपके  माध्यम  मे
 सदन  को  बताना  चाहता  हुं  कि  वहां  पर  अभी  जनता  पार्टी  की  सरकार  थी  और  वहां  खयानत

 मंत्री  श्री  हरिश्चन्द्र  श्रीवास्तव  उन्होंने  अपने  गांव-मणिकापुरा  में  एक  स्टेट-ट्यूब-वैल  लगवाया है  ॥

 जहां  पर  30  साल  तक  ट्यूब-वैल  नहीं  लगे  थे  कहां  पर  सिंचाई  की  व्यवस्था  और  स्टेट-ट्यूब-वला

 लगाया  है  ।  मैं  आपके  द्वारा  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  वहां  पर  हर
 क्षेत्र में  तिहाई  की  व्यवस्था  की  जाए  !  सहज नवा  से  दोहरी वाट  तक  के  द  रेलवे  लाइन  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  मैं  पहले  ही  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  कर  चुका  इसकी  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  ।  हरिजनोत्थान  के  संबंध  में  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अभी

 तक  वहां  पर  पेयजल  की  व्यवस्था नहीं  हो  सकी  है  ।  जब  हमारी  कांग्रस  की  सरकार  तो

 सीजन  विभाग  से  हरिजनों  के  लिए  aq  निर्माण  के  लिए  dar  दिया  जाता  था  ।

 जब्  जनता  पार्टी  और  लोक  दल  की  सरकार  बनी  तो  उन्होंने  उसको  समाप्त  कर  fears

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उस  व्यवस्था  को  फिर  से  चा

 जाय  और  हरिजनो ंके  पीने  के  पानी  के  लिये  कुओं  की  व्यवस्था  की  जाय  ।  .  आपको  सुना

 होगा  आज  भी  परिजनों को  कुओं  से  पानी  नही ंलेने  दिया  जाता  भज  भी  उनको  artifact
 पोखरों के  पानी  को  पीना  पड़ता  है  ।

 जहां  तक  उनके  निवास  की  व्यवस्था  का  प्रश्न  हमारी  कांग्रेस  सरकार  के  समय  में
 20  सूत्री  कार्य

 कम  के  अधीन
 हरिजनों

 को
 तीन-तीन

 डिस्मिल  जमीन  दी  गई  थी  ।  लेकिन  जब  जनता

 उर स  जमी पार्टी और  लोक  दल  की  न  को  उनसे  छीन  लिया  गया  ।  wa  मैं  आपके

 माध्यम  से  पुन  fide  बच्  gmt  कि  ae  बयक  क  की  क  लागू  कियां  जाय  ।  इसी  तरह  से
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 1980-81
 ee IS  BR

 को  भ्रम 18  1901(
 sees  देश  — re TT e~ ese  अनुदान  नूमुरा  मांगें  1979-80

 ca  ————

 थ बीस  सूत्री  कार्यक्रम  कै  अधीन  हरिजन
 ललन  ord

 विद्युतीकरण के  सम्बन्ध  में  भी  बस्तियों  के  विद्यतीक  रण  का

 नियम  बना  लेकि  वाद  में  उसको  बन्द  कर  दिया  गया  ।  मैं  चाहता  ह  उसे  फिर से  लागू

 ि  ie किया  जाय

 श्रीमनु, ह ह हमारे  क्षेत्र  में  प्रा वा गमन  के  सिचाई  के  नहरों के  स्टेट
 ca वल  के  शिक्षा  स्कूलों  के  साधन  तथा  अन्य  सभी  साधनों  की  व्यवस्था ज  की  जाय की  जाय

 इन  कामों  पर  अविलम्ब  कार्य  शुरू  किया  जाय  ताकि  वे  पिछड़े  हुए  विशेषकर  उत्तर  ह

 का  पूर्वांचल  जो  क्षेत्रीय  असन्तुलन  के  आधार  पर  बहुत  पिछड़ा  gat  आगे  |  बढ़  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मंत्री  महोदय  ।

 श्री  कार  वेंकटरामन :  सदस्यों  ने  जो  सुझाव
 बन

 हैं  उन  सद  उचित  कार्यवाही

 के  लिए  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  जाएगा  ।  सदस्यों  ने  जो  शिष्टता  और  सहृदयता  प्रदर्शित

 कहे  मैं  उसके  लिए  उनका  आभारी हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 दिलीप  ये
 1980-81  के  एक  भाग की  सेवाओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  की

 सचित
 ae #

 से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  खण्डा  पर  प रेगे  1
 गी

 प्रश्न  यह

 खण्ड  और  3  तथा  अनसची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड 2  कौर  3  तथा  श्रनसुची  वीर  यक
 ae  ip

 PO.

 को
 मॉम

 निधड़क

 में  जोड़  दिए  गए  । खण्ड  1  अधिनियमन  सुत्र  ate  विधि  यक
 ि भरी  कार  वेंकटरामन :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाए  क्

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह
 विधेयक  पारित  किया  जाए  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  A

 उत्तर  प्रदेश  विनियोग  far  1980

 वित्त  मंत्री  (Rt
 प्रार ० सिन नन

 वेंकट रा  म्  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  वित्तीय  at  1979-80  की

 सेवाओं के  लिए  उत्तर  प्रदेश
 र  का  से  कतिपय  और  राशियों  के  संदाय  भर

 ख  लि  rth  क  a  ae  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन यह यह  है
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 उत्तर  प्रदेश  बजट  1>80- -81  अनुदानों की  अ
 _Q1  pase  क  माग  1979-80  18  1980

 19-8 9-8 ग्रीक  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि
 में

 से  कतिपय  और  सौम  व  के  संदाय  करार  fafa  ग  को  प्रभावित करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाए  का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  कार  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हू ँ।
 श्री  बार  वेंकटरामन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हं

 कप  वित्तीय  वर्ष  1979-80  की  सेवाओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य की  संचित  निधि  में

 से  कतिपय और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  fuga  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  |
 लि वर्ष  1979-80  की  सेवाओं  क  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  तिथि  में  a

 कतिपय और  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक पर  विचार

 किया  जाय े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 हमा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खण्डों  को  लेते  हैं

 यह  है
 खण्ड  2  कौर  3  तथा  adage  विधेयक  अंग  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar
 खण्ड  2  a  3  तथा  अनुसूची  far  यक

 में
 छोड़  दिए  गए

 el
 1,  श्रघिनियमन  सुत्र  शौर  विधि  यक  का  नाम  बीच

 यक  में
 जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  चार  वेंकटरामन :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  क

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  विधेयक  पारित  किया  जाए  कठ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री
 कार  वेंकटरामन

 :.  बहुत-बहुत  धन्यवाद

 8  बजकर 55  मिनट  Ho  प०

 च्  लोक  सभा  19
 मार

 1980/29  1901  के  11  बजे  तक  है

 लिए  स्थगित हुई  ।
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